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 महोदय  पीठासीन

 श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  माननीय  अध्यक्ष  श्री  पासवान  को  आप  दो  बार
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 अघिनियम  के  अन्तर्गत  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  कीजिये  |

 Mo  मधु  aaa
 :  सदन  की  कार्यवाही  के  fsa  में  इसकी  अनुमति  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  संख्या  141

 आव  ण

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 दिली  के
 लिए

 विधान  सभा

 *141,  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  लिए  एक  विधान  सभा  बनाने  के  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में

 अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  और

 विधान  सभा  कब  तक  गठित  कर  दी  जायेगी  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०
 वेंकटसुब्बय्या  )

 :  और  सरकार  ने

 दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  लिए  एक  विधान  सभा  बनाने  के  प्रस्ताव  पर  संभी  पहलुओं  से  विचार

 किया  है  ।  विधिवत  विचार  के  बाद
 यह

 facia  किया  गया  है  कि  राष्ट्र  की  राजधानी  होने

 के  कारण  यहां  वेतनमान  व्यवस्था  बनी  रहनी
 चाहिए  ।

 श्र  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  पहली  बार  सरकार  ने  सदन  में  स्पष्ट  रूप  से

 कटे गोरी कली  डिनाइ  किया है  और  इस  मांग  को  रिजेक्ट  कर  दिया  है  ।  दिल्‍ली  में  कई  संस्थाएं  चल

 रही  हैं  ।  नी  मेट्रोपोलिटन  दिल्‍ली  एक्जीक्यूटिव  लेफ्टीनेंट  ग्रिनेल  यहां

 दिल्‍ली  डवलपमेंट  दिल्‍ली  ट्रांसपोर्ट  दिल्‍ली  मिल्क  स्कीम  मैं

 ह
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 क्यों  कह  रहा  उसके  पीछे  कुछ  कारण  हैं  ।  ऐसे  थोड़े  हो  बक-बक  कर  रहा  हूं  ।  उसके  बाद  एन०

 डी०  एस०  सी०  भर  दिल्‍ली  कैंटोनमेंट  बोलें  आदि  |  इस  तरह  के  दर्जनों  आरगेनाइजेशन  यहां  चल

 रहे  ये  सबके  सब  अलग-अलग  मिनिस्ट्री  से  गाइड  होते  यहाँ  का  लेफ्टीनेंट  गवर्नर  मेट्रोपोलिटन

 काउन्सिल  के  प्रति  जिम्मेदार  नहीं  है  और  आपको  इस  काउन्सिल  के  प्रति  कोई  लेजिस्लेटिव  पावर

 भी  नहीं  आपके  जो  मिनिस्टर  हैं  श्री  बूटासिंह  उनके  मुताबिक  डी०  डी०  wo  का  जो

 मास्टर  प्लान  बना
 उसके  अनुसार  दो  हजार  ईसवी  में  यहां  की  जनसंख्या  एक  करोड़  47  लाख  हो

 जायगी  ।  यहाँ  के  लोगों  को  आप  उनके  सारे  अधिकारों  से  वंचित  कर  रहे  हैं  ।  दिल्‍ली  मेट्रोपोलिटन

 काउन्सिल  की  बैठक  6  महीने से  नहीं  हुई  है  और  जो  बैठक  होती  वह  15  दिन  के  लिए  होती

 है  एन०  डी०  एम०  सी०  में  जो  नॉमिनेट  करने  की  प्रथा  ag  भी  पिछले  तीन-चार  साल  से  नहीं

 हूगो  ।  दिल्‍ली  की  डेढ़  करोड़  जनता  यानी  जो  अभी  एक  करोड़  के  लगभग  है  ।  इसका  कोई  मां

 बाप है  कि  नहीं
 ?  इनको  कोई  अधिकार  होंगे  कि  नहीं

 ?  आज  सरकार  ने  आउट  राइट  रिजेक्ट

 कर  दिया  जबकि  यह  सभी  पॉलिटिकल  पार्टीज  यहाँ  तक  कि  कॉग्रेस  पार्टी  को  भी  डिमांड  है

 कि  दिल्‍ली  की  जनता  को  अधिकार  मिलने  चाहिए  ag  अधिकार  आप  यहाँ  की  जनता  को

 दिलाने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रहे  हैं  ?  ate  कया  सरकार  ने  जो  आज  साफ  इन्कार  कर  दिया

 है  उस  पर  आप  पुनर्विचार  करेंगे  ?

 दल्ली दिल्‍ली  की  जानता  की  माई-बाप  तो  सारी  पार्लियामेंट गह  मन्त्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी )

 हैं  ।

 घो०  संघ  दण्डवत  :  माननीय  वाजपेयी  भी  माई-बाप  हैं  ।

 श्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी :  अध्यक्ष
 मामला

 अभी  तक  गौर  तलब
 इसका  परीक्षण

 जा  रहा
 nea

 ग्रस्त  तोगत्वा  यह  फे  सला  कर  गया  कि  इसकी  जरूरत  नहीं  है  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  को

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  sara  वायदे  का  क्या  हआ  ?

 श्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी  :  मैं  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  प्रधान  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू

 ने  लो  दिल्‍ली  के  बारे  में  कहा-था  उस  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  और  कोट  करना

 चाहता  हूं  ।

 CaeHTAlT  प्रधान  मंत्री  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  कहा  था  कि  दिल्‍ली  area  को

 राजधानी  यहां  बहुत  थड़ी  संख्या  में  विदेशी  प्रतिनिधि  मण्डल  भाते  हैं  और  विदेशी

 दूतावास  आदि  स्थित  हैं  ।  दिल्‍ली  के  लिए  किसी  भी  ढांचे  पर  इस  संदर्भ  को  ध्यान  में  रख

 कर  विचार  करना  होगा

 इसके  तत्कालीन  गृह  मंत्री  लाल  बहादुर  का  विचार  था  फि  राजधानी  में  दो
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 सरकारों  के  कार्य  क के  कार्य  करने  से  अजीव  स्थिति  पैदा  हो  जायेगी  !  क्योंकि  हो  सकता  है  वे  एक-दूसरे  के

 विपरीत  कार्य  करें  ।

 इसके  पश्चात  1978  में  प्रधानमंत्री  श्री  मोरार  जी  देसाई  ने  अपने  विचार  इस  प्रकार  रिका

 कराए

 मैं  बात  से  आश्वस्त  हो  गया  हूं  कि  प्रशासन  को  राज्य  का  दर्जा  दिया  जाने  की

 मांग  मानना  सम्भव  नहीं  दै  ।  उसे  छोड़कर  यही  सर्वोत्तम  है  जो  हम  उसे  प्रदान  कर  सकते  हैं  गी

 1958  इसे  नगर-निगम  दिया  गया  था+  किन्तु  बाद  में  सन्‌  1961  में  इसे  परिषद

 का  दर्जा  दिया  और  परिषद  कायें  कर  रहा  है  |  उसे  सभी  अधिकार  और  अगर  उन्हें  कोई

 दिक्कत  होती  तो  वे  इसे  गह  मंत्रालय  att  वित्त  मंत्रालय  को  भेज  देते

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  पुरानी  बात  में  नहीं  जाना  चाहता  कि  पंडित

 जवाहर  लाल  नेहरू  ने  क्या  कहा  लाल  बहादुर  शास्त्री  ने  क्या  कहा  था  या  मोराल  जी  भाई  ने

 क्या  कहा  था  ।  लेकिन  यदि  पुराना  fears  उतरेंगे  तो  इसी  दिल्ली  में  1918  में  जो  नेशनल  कांफ्रेंस

 हुई  थी  कांग्रेस  की  तब  भी  उसने  अपने  प्रस्ताव  में  कट्ठा  था  कि  fecal  को  राज्य  का  दर्जा  दिया  जायेगा

 और  अपने  मैनीफैस्टो  में  भी  आपने  कहा  है  कि  दिल्‍ली  को  राज्य  का  दर्जा  दिया  जोया  ।  तो

 भाप  समझ  सकते  हैं  इस  दिल्‍ली  में  75  हजार  एकड़  जमीन  किसानों  की  ली  गई  2  रु०  गज  से  कौर

 उसको  2,000  रु०  गज  की  दर  से  बेचा  और  फिर  अभी  सरकार  का  प्लान  मैं  डी०  डी०

 एडवाइजरी  काउन्सिल  का  मनेश्वर  हूं  इसलिए  मुझे  पता  है  कि  50,000  एकड़  और  जोन  लेने  का

 प्लान  है  |  दिल्‍ली  की  जनता  को  भाप  कोई  अधिकार  देना  चाहते  हैं  कि  नहीं
 ?  दिल्‍ली  के  सम्बन्ध

 में  कहा  था  कि  पालियामेंट  जवाबदेह  मैं  जानना  चाहता  हूं  यहां  दिल्ली  के  कितने  बिलों

 पर  बहुत  होती  कितनी  इसके  विकास  के  लिए  बहस  होती  है
 ?

 इसलिए  मैं  मंत्री  जी  से  कहना

 चाहूंगा  कि  पुराने  प्रधान  मंत्री  ने  क्या  कहा  था  इसको  जो  प्रधान  मंत्री  अभी  बैठी  हुई  और

 गह  मंत्री  हैं  तमाम  लोग  अपने  को  प्रोग्रेसिव  कहते  हैं  और  लोगों  के  अधिकार  के  प्रति  बड़े  चिन्तित

 हैं  तो
 दिल्‍ली  की  जनता  को  अधिकार  दिलाने  के  लिए  आप  क्या  कार्यवाही  कर  रहे  हैं

 ?

 श्री  पी०  ane  यद्यपि  महानगर  परिषद्  का  नाम  विधान  सभा  नहीं
 ?  पर  बह

 विधान  सभा  के  लगभग  सभी  कार्य  करती  है  ।  जिस  रूप  में  महानगर  परिषद  राज  गठित  हुई  है

 उसके  विषय  में  यह  कहा  गया है
 कि  जब  दिल्‍ली  भाग  राज्य  at  कतिपय  विषय  विधान

 सभा  के  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  रखे  गये  थे  ।  उदाहरण  के
 विद्युत  तथा

 ay  सार्वजनिक
 उपयोगी  सेवाएं  महानगर  परिषद  के  पास

 हँ
 |  इसलिए  हम  जो  कहना  चाहते  हैं

 ag  यह  दै  कि  जो  कुछ  भी  सीमित  कार्य  विधान  सभा  करती  हे  वहीं  महानगर  परिषद  द्वारा  कराये

 जा  रहे  हैं  ।

 बहुत  से  अन्य  देशों  में  एसे  उदाहरण  जहां  पर  इस  प्रकार  की  राष्ट्रीय  राजधानियां
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 Se ae

 विधमान  हैं  ।
 कोलम्बिया  राज्य  जहाँ  पर  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  की  राजधानी  वाशिंगटन

 स्थित  किसी  भी  व्यक्ति  को  वोट  देने  का  अधिकार  नहीं  जबकि  दिल्‍ली  के  10  प्रतिनिधि

 संसद  में  हैं  ।  और  ये  व्यक्ति  वयस्क  मताधिकार  के  gra  निर्वाचित  हुए  हैं  संसद  सदस्य  इसी

 लिए  महानगर  परिषद  के  सदस्य  भी  agen  मताधिकार  द्वारा  ही  निर्वाचित  घोषित  किये  जाते  हैं  ।

 लंदन  तथा  पेरिस  की  राजधानियों  में  भी  यही  corel  है  ।  राज्यों  के  पुनर्गठन  सम्बन्धी  आयोग  इस

 में  सुस्पष्ट  है  ।  आयोग  ने  यह  भी  कहा  है  कि  ग्ग्दि ए न् ली  में  संसद  भीर  केन्द्र  सरकार  के

 साथ  विधान  सभा  और  मंत्री  परिषद  का  गठन  का  aq  है  संघीय  राजधानी  पर  tea  का  नियंत्रण

 भोर  सबसे  निचले  स्तर  पर  स्वायत्ता
 ।'  इस  व्यवस्था  में  कार्य  सुचारू  रूप  से  नहीं  हुमा  ।  और

 उसने  आगे  कहा  है--हमारे  विचार  से  केन्द्र  तथा  दिल्‍ली  सरकार  के  बीच  दायित्व  के  बंटवारे  से  न

 केवल  दिल्‍ली  का  विकास  ही  रुका  बल्कि  इस  प्रकार  के  दोहरे  नियंत्रण  के  परिणामस्वरूप  प्रशासनिक

 स्तर में  aga  अधिक  गिरावट  आई  है  '

 प्रो०  मत  दण्डवत  बया  ये  राज्य  पुर्नगठन  आयोग  की  टिप्पणियां  हैं

 को  पी०  विकट  सुब्बय्या  :  हाँ  |

 इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  कि  राष्ट्र  की  राजधानी  अनिवार्य  रूप  से  राष्ट्रीय  सरकार  के

 प्रभावी  नियंत्रण  में

 रहनी
 चाहिए  दै  उन्होंने  इस  प्रकार  के  विचार  प्रकट  किये  हैं  ।  इन  सभी  बातों

 पर  विचार  क्या  गया  भौर  हमारा  विचार  है  किं  व्तंमान  व्यवस्था
 दिल्ली

 के  लोगों  की

 aaa aral  की  देखरेख  के  लिए  पर्याप्त हैं  ।

 श्री  रामविलास  पासवान  :  मेट्रोपोलिटन  हासिल  के  सम्बन्ध  में  मैंने  कि  उसके

 ब्या  अधिकार  हैं  और  साल  में  कितने  दिन  वह  बैठती  हैं
 ?  असेम्बली  के  मुकाबले  में  मेट्रोपोलिटन

 कौंसिल  के  क्या  अधिकार  हैं  और  अगर  असेम्बली  नहीं  देनी  थी  तो  आपने  अपने  मंनिर्फस्टों  में  कयों

 लिखा  था  ?

 श्री  घास  शास्त्री  :  इसी  सदन  में  मंत्रा  महोदय  ने  घोषणा  की  थी  कि  लिमिटेड  पावर  के

 साथ  दिल्‍ली  को  राज्य  का  दर्जा  दिया  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  रिपोर्ट  उनकी  फाइल

 में  हैया  नहीं
 ?

 BLArMaAaT  पावस  के  बिना  कोई  भी  हो  चाहे  मेट्रोपोलिटन  कौंसिल  हो  या  कार्पोरेशन  हो

 कोई  फबन शन  नहीं  कर  सकती  और  दिल्ली  लिए  कानून  भी  नहीं  बना  सकती  भोर  नਂ  दिल्‍ली  के

 लोगों  की  हित  कर  सकती  |  यहां  इतनी  मत्टीफेरियस  भथोरिटीज  जिनसे  हम  डील  नहीं  कर

 सकते  ।  क्या  मन्त्री  महोदय  इस  बात  से  परिचित  नहीं  हैं  कि  एक  नक्शा  पास  करने  के  लिए  दिल्‍ली

 डी०  डी०  Vo  और  एल०  एण्ड  डी०  Hlo  पड़ता है
 ?

 एक  रोड  का  कुछ  भाग

 सी०  पी०  डाल  डी०  ठीक  करती  डी०  डी०  करती  है  ।  डी०  डी०  ए०  थोड़ा  परेशान
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 बना  देती  है  और  बाकी  छोड़  देती  है  कि  कार्पोरेशन  बनायेगी  ।  कार्पोरेशन  कहती  है  कि  डी०  डी०

 ए०  बनायेगी  ।  एक  सड़क  को  5,  5  अथोरिटी  बनाती  हैं  ।  मुझे  बतायें  कि  ऐसी  स्थिति  में  किस

 तरह  से  हम  लोगों  की  सेवा  कर  सकते  हैं  ?  मन्त्री  महोदय  इसके  बारे  में  स्पष्टीकरण  करें  ?  मुझे

 मालूम  है  कि  गृह  मन्त्री  तो  हमेशा  यहां  पर  हैं  और  रहेंगे  लेकिन  दिल्‍ली  के  लोगों  के  कल्याण  के

 बारे  में  वहू  स्पष्टीकरण  करें  ।  गृह  मन्त्री  के  होते  हुए  हमको  कठिनाइयां  आ  रही  हैं  जिसकी  वजह
 से  हम  कटिबद्ध  होते  हुए  भी  दिल्‍ली  के  लोगों  की  सेवा  नहीं  कर  पा  रहे  मन्त्री  महोदय  स्पष्ट

 वह  कभी  कहते  हैं  राज्य  का  दर्जा  कभी  कहते  हैं  कि  नहीं  ।  हम  जानना  चाहते  हैं  कि
 क्या

 लिमिटेड  पावस  के  साथ  दिल्‍ली  को  राज्य  का  दर्जा  देंगे  ?

 श्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी  :  जैसा  मैंने  जरूर  कहा  गया  था  fH  हमारे  विचाराधीन

 यह  भी  सही  है  कि  दिल्‍ली  प्रदेश  कांग्रेस  (argo)  पार्टी  ने  अपने  इलेक्शन  मेनिफेस्टो  में  उनका

 उद्धरण  किया  था  भोर  कहा  था  कि  प्रयास  करेंगे  ।  माननीय  सदस्य  की  जितनी  कठिनाइयां

 उनको  हल  करने  के  लिए  सारी  गवर्नमेंट  तैयार  बैठी  हुई  है  ।  ऐसी  सुरत  में  मैं  उनसे  निवेदन

 करूंगा  कि  फिलहाल  वह  यह  प्रशन  न  उठायें  ।  असेम्बली  भी  देश  में  कई  ऐसी  हैं  जो  नाममात्र  को

 हैं  और  बैठी  नहीं  हैं  ale  अगर  बैठी  हैं  तो  दो-चार  रोज  बैठकर  उठ  जाती  हैं  ।  असेम्बली  के  हो

 जाने  से  ही  सारा  वातावरण  सही  और  समस्यायें  हल  नहीं  हो  जाती  हैं  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  1980  के  चुनाव  में  सरकारी  पार्टी  ने  यह  स्पष्ट  वादा  किया

 था  कि  दिल्‍ली  में  एक  लेजिस्लेटिव  असेम्बली  बनाई  जायेगी  ।  मैं  मानता  हूं  कि  वादा  सेपरेट  स्टेट

 का  नहीं  असेम्बली  बनाने  का  था  |  अब  सरकार  उत  वादे  से  भी  मुकर  रही  अध्यक्ष

 भाप  जानते  हैं  वह  गाना--वादा  तो  निभाना  पड़ेगाਂ  ?  वर्ना  जनता  पार्टी  के

 रास्ते  बाहर  जाना  पड़ेगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  दूसरा  गाना  आपने
 नहीं  सुना  ag  वादा  जो  वफा हो

 गया  ह

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  बीच  में  एक  प्रस्ताव  आया  था  कि  मेयर-इन-कौंसिल  बनाई

 जायेगी  |  अभी  हमारे  श्री  aera  शिकायत  कर  रहे  थे  कि  दिल्‍ली  में  इतनी

 प्रथारिटीज  सत्ता  बंटी  हुई  कहीं  एकीकृत  प्रशासन  का  संचालन  नहीं  |  अगर  सरकार

 असेम्बली  के  लिए  तैयार  नहीं  तो  क्या  वह  मेयर-इन-कौंसिल  बनाने  के  लिए  तैयार है  जो

 निर्वाचित  जो  राजधानी  के  परिसर  को  अपने  अधिकार-क्षेत्र  से  छोड़  मगर

 बिजली  और  दूध  शादी  के  सारे  मामले  देखेगी  Dam  सरकार  ने  इस

 सुझाव  पर  भी  गौर  किया  है  ?  अगर  असेम्बली  तो  क्या  वह  आंसू  पोंछने  के  लिए

 मेयर-इन-कौंसिल
 दिल्‍ली  को  देगी  ?  अध्यक्ष  संसद  दिल्‍ली  के  साथ  न्याय  नहीं  कर

 सकती

 श्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी  :  यह  तो  माननीय  सदस्य  ने  बिल्कुल  नई  बात  कही  है  ।  यहां  तो

 कौंसिल
 भी  हैं  और  मेयर  भी  है  ।
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 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  >  मेयर  अलग  कौंसिल  अलग  हमें  मे  यर-इन-कौंसिल  की

 बात  कर  रहा  मेयर  एंड  कौंसिल  की  नहीं ।

 श्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी  :  मेयर  के  अधीन  ये  सारे  कॉर्पोरेशन  हैं  ।  गेसू  और  वाटर  सप्लाई

 वगैरह  सब  उनके  अधीन  इसके  अलावा  जो  कौंसिल  उसको  सब  विषयों  पर  चर्चा  करने  का

 अधिकार  है  ।  ऐसी  सूरत  में  जो  माननीय  सदस्य  का  कथन  है  कि  एक  नई  संस्था  का  गठन  किया

 यह  तो  एक  नया  सुझाव  आया  है  ।
 इसको  पड़ेगा  |

 रोहतास  इंडस्ट्रीज  लि०  का
 बन्द

 *  142.  श्री  ए०  के०  राथर  कय  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  उन्हें  मालूम  है  कि  बिहार  में  डालमिया  नगर  उद्योग  समूह  (  रोहतास  इंडस्ट्रीज

 लम्बें  समय  से
 बन्द

 पड़ा

 गप यदि  तो  तथ्यों  का  sat  ह
 कया

 a  द  दि  (  | क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  उद्योग  ने  अपने  रुगण  उद्योग  घोषित  किया

 यदि  gi,  तो  उद्योग  के  रुग्ण  होने  के  क्या  कारण
 हैं

 ;

 क्या  सरकार  का  निचार  उद्योग  और कर्मचारियों  दोनों  को  बर्बादी  से  बचाने  के  लिए

 इस  उद्योग  को  अपने  नियंत्रण  में  लेने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  पूर्ण  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण
 दत्त  :  तथा  म०  रोहतास  इंडस्ट्रीज

 डालमिया  नगर  के  विभिन्‍न  एकक  1982  से  आंशिक  रूप  में  और  रुक-रुक  कर  कायें

 कर  रहे

 (7)  सीमेंट  का  लेवी
 कोंटा  निर्धारण  हेतु  केन्द्र  सरकार  द्वारा  28-2-82  से  28-2-81  तक

 की  दो  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  कंपनी  के  सीमेंट  एकक  को  मान
 लिया  गया

 (7)  वित्तीय  संस्थानों  के  यह  कम्पनी  मुख्यतया  कमजोर  प्रचालन  क्षमता  कम

 ara frat eer
 और  नवीनीकरण  पर  ध्यान

 न
 बिजली  की  व  प्रबन्धकीय

 खामियों  के  कारण  रुग्ण  हो  गई  |

 इस  प्रकार
 का

 कोई  भी  प्रस्ताव  सरकार  के  पास
 विचारधीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 श्री  ए०  सके  राय  :  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  ।  हो  सकता  है  उद्योग  मन्त्री  जी  को  उद्योग

 की  बीमारियों  के  बारे  में  जानकारी
 न  किन्तु  उन्हें  उद्योग  के  सम्पूर्ण  चित्र

 को  प्रस्तुत  करना

 चाहिए  ।  dad  रोहतास  इंडस्ट्रीज  लिमिटेंड  पश्चिमी  बिहार  का  सबसे  बड़ा  औद्योगिक  कॉम्प्लेक्स

 है  ।  इसमें  15,000  श्रमिक  कार्यरत  और  ag  कागज  तथा  वनस्पति  जैसी

 चीजों  का  उत्पादन  करता  है  ।  इसके  अतिरिक्त  इसकी  इन् जी निर्वा रिंग  तथा  फाउंड्री  इकाईयां  भी  हैं  ।

 इन  सभी  उत्पादनों  की  बाजार  में  अत्यधिक  मांग  है  और  ये  देश  घं  weal  अधिक  मात्रा  में  उपयोग

 में  लायी  जाती  हैं  ।  यह  उद्योग  जैसा  कि  माननीय  मंत्री  ने  अपने  जवाब  में  बताया  ।  1982  से

 रुक-रुक  कर  कार्य  कर  रहा  है  ate  पिछने  दस वर्षों  से  ग्रह  स्वयं  को  रुग्ण  घोषित  करता  आ  रहा

 है  ।  आपको  यह  जानकर  आशंचये  होगा  कि  इस  उद्योग  की  प्रदत्त  पूंजी  6
 करोड़  रुपये  है  और

 महारथियों का  मूल्य  14  करोड़  *पये  है  ।  कितु  इसने  .6  करोड़  रुपये  का  संस्थागत  हजम  कर  लिया

 हैं  ।  बिहार  राज्य  विद्युत  ave  को  इससे  4  करोड़  रुपये  लेने  हैं  ।  इसने  दूसरों  के  भी  20  करोड़  रुपये

 देने  हैं  और  अभी  भी  यह  40  करोड़  रुपये  अथवा  इससे  अधिक  की  मांग  कर  रही  है  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  उन्होंने  इसके  बार-बार

 हो  जाने  के  कारणों  की  गहराई  से  जांच  की  है  ।  क्योंकि  इसने  1982  मे  फिर  1983  में  स्वयं

 को  रु गण घोषित  किया  था  ।  hack  को  1  नवम्बर  1982  से  नुक्सान  हो  रहा  और  बहुत से

 कर्मचारियों  को  सेवामुक्त  कर  दिया  गया  है  ।  इन  बातों  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  मैं  जानना  चाहुंगा

 कि  क्या  आपने  बार-बार  जबरी  छुट्टी  किए  रुक-रुक  कर  कार्य  किए  जाने  तथा  रुग्णता  की

 गहराई  से  जांच-पड़ताल  की  है  ?  क्या  आपको  यह  मालूम  है  कि  इसकी  ईकाईਂ  अशोक

 बिना  कोई  सुचना  दिए  बन्द  पड़ी  है  ?  आपकी  उसके  प्रति  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  श्रमिकों  की  मांग

 क्यों  ?

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  वित्तीय  संस्थाएं  इस  कम्पनी  की  रुग्णता  के  प्रशन  की  जांच  कर

 रही  हैं  तथा  पुनर्वास  योजना  विचाराधीन  है  जिसकी  लागत  लगभग  59  करोड़  रुपये  होगी  ।  इस

 पुनर्वास  तथा  आधुनिकीकरण  की  योजना  में  कागज  फैक्ट्री  का  आधुनिकीकरण  एवं  60,000  टन  से

 67,500  टन  का  विस्तार  तथा  वनस्पति  इकाई  का  आधुनिकीकरण  एवं  100  टन  से  125  टन

 सीमेंट  विभाग  का  अड़चनें  दूर  करना  तथा  डालमियां  तगर

 में  वनस्पति  ईकाई  शामिल  है  ।  इस  योजना  में  देयता  को  चरणबद्ध  रूप  में  धन  के  भी  प्रावधान

 हैं  ।.  वित्तीय  संस्थापकों  ने  भी
 कम्पनी  के  बोर्ड  का  पुनर्गठन  करने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  ।  डी  सुबोध

 चन्द्र  जो  कि  पहले  राज्य  व्यापार  निगम  के  चेयरमेन  तथा  प्रबन्ध  निदेशक  अब  वित्तीयਂ

 संस्था  के  नए  qatata  प्रबन्ध  निदेशक  हैं  हमारे  देश  के  aga  ही  सुप्रसिद्ध  अर्थशास्त्री  sto  सी०  के ०

 हजारे  अब  faa  निदेशक  हैं  ।  बोर्ड  में  आई०  एफ०  सी
 ०  आर  बी०  आई०  तथा  भाई०

 सी ०  आई०  सी ०  आई०  के  अलग-अलग  अनुभवी  मनोनीत  व्यक्ति  हैं  ।  पुनर्वास  यो  जना  विचाराधीन

 है  ।  राज्य  सरकार  को  इस  बारे  में  अपनी  औपचारिक  मंजूरी  देनी  बाकी  है  ।  मुझे  आशा  है  कि

 राज्य  सरकार  आवश्यक  कार्यवाही  करेगी  ।  उसके
 बाद  इन  प्रस्तावों  को  क्रियान्वित  करेंगे  |

 |
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 मुझे  आशा  है  कि  भ्रमर  एक  बार  यह  योजना  क्रियान्वित  हो  जाती  तो  कम्पनी
 सफलता  पूर्वक  चल

 सकेगी  ।

 ait  ए०  के०  राय  :  यह  कम्पनी  एम०  आर०  टी०  जी०  के  अन्तरगत  आने  वाली  कम्पनियों

 में  से  थी  ।  इसकी  परिसम्पत्ति  1972  में  19-84  करोड़  रुपये  थी  ।  1982  में  यह  बढ़कर  8:-47

 करोड़  रुपये  हो  गई  --500  गुना  ।  क्या  कारण  है  कि  उद्योगपति  समृद्ध  होते  जा  रहे  हैं  एवं  उद्योग

 रुग्ण  बनते  जा  रहे  हैं  ?  क्यां  आप  कम्पनी  के  में  हस्तक्षेप  कर  रहे  हैं  अथवा  नहीं  जैसा  कि

 आपने  कमानी  समूह  के  उद्योगों  में  किया  ?  arse  औद्योगिक  एवं

 भ्र घि नियम  का  फायदा  कया  है  ?  घारा  180  इस
 प्रकार  के  उद्योगों  जो  कि  आम  व्यक्तियों  के

 काम  में  आने  वाले  सामान  का  उत्पादन  करती  का  अधिग्रहण  करने  का  प्रावधान  अगर

 आप  हस्तक्षेप  नहीं  प्रबन्ध  का  अधिग्रहण  नहीं  करते  तो  इन  सभी  15  प्रावधानों  फायदा

 कया  है  ?  मैं  आपके  हस्तक्षेप  न  करने  का
 कारण

 जानना  चाहता हूं
 ।

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  माननीय  सदस्य  यह  जानते  हैं  कि  किसी  कारणवश  मगर  कोई

 फैक्ट्री  किसी  अवधि  में  रुगण  हो  जाती  है  तो  उसका  asia  औद्योगिक  एवं

 अधिनियम  के  अन्तर्गत  ही  नहीं  हो  जाता  है  ।  ऐसा  कोई  भी  सरकार  नहीं  कर  सकती  तथा

 जो  कुछ  हमने  किया  है  वह  है कोई  भी  संसद  ऐसी  प्रक्रिया  को  स्वीकृति  नहीं  दे  सकती  है  ।

 वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  हस्तक्षेप  ।  यह  वित्तीय  संस्थानों  की  प्रारम्भ  में  जिम्मेदारी  है  कि  वे  उचित

 वैधानिक  अध्ययन  के  बाद  पुनर्वास  योजना  को  तैयार  कर  लागू  करे  यह  किया  जा  चुका  है  ।  अन्य

 प्रस्ताव  भी  सक्रिय  रूप  में  विचाराधीन  हैं  ।  राज्य  सरकार  को  अपनी  भूमिका  निभानी
 है  ।

 नियमित  विद्युत  बुनियादी  सहायता  की  उपलब्धता  आदि  के  बारे  में  उनकी  भी  कुछ

 जिम्मेदारियां  हैं  ।  हम  आशा  करते  हैं  कि  जैसे  ही  राज्य  सरकार  प्रस्तावों  पर  निर्णय  वित्तीय

 संस्थाएं  आगे  आयेंगी  ।  रोजना  पहले  ही  आंशिक  रूप  से  लागू  की  जा  रही  है  ।
 मैं

 आशा  करता  हूं  ।

 जब
 यह  पूर्ण  लागू  ठी

 पेरियार

 मिलने  लगेंगे  ।

 कर्नाटक  राज्य  में  किसान  आंदोलन

 *
 143,  श्री  के०  मानना  ग

 :  कया
 गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  |

 क्या  भारत  सरकार  ने  कर्नाटक  राज्य  से  किसान  आंदोलन  के  बारे  में  जानकारी

 मांगी

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  बहुत  अधिक  संख्या  में  किसानों  को  गिरफ्तार  किया

 गया  है  और  कुछ  लोग  हताहत  भी  हुए  भीर

 यदि  तो  किसानों  की  मांगों  और  उन  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  प्रतिक्रिया  का

 ब्यौरा  कया  है  ?
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 गृह  Waa  में  राज्य
 मंत्र  (ait

 ate  ह ---अ-अ &-ध्मभ- वेंकट सुब्बय्या  जी  हां

 क

 आम  न  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  26  और  2  फरवरी  1984  के  बीच  कर्नाटक

 रयोथा  संघ  के  रेल-रास्ता  रोको  आंदोलन  के  दौरान  किसानों  ने  कुछ  स्थानों  पर  सड़क  भर  रेल

 यातायात  को  अस्त-व्यस्त  कर  दिया  और  हिसा  आगज़नी  भी  की  ।  पुलिस  ने  आंदोलन  के

 दौरान  32,735  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  कौर  तीन  तथा  पांच  अवसरों  पर  अश्  गैस  के

 गोले  छोड़े  और  लाठी  चाज  किया  ।  कितु  किसी  के  हताहत
 होने

 की  सूचना  नहीं  मिली  ।

 किसानों  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  रिपोर्ट  राज्य  सरकार  से  प्रत्याशित  है  ।

 जहां  तक  प्रशन  के  भाग  का  सम्बन्ध  हमारे  सभा  में  आने  तक  संगठन  द्वारा  की  गई

 गों  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  से  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  थी  ।  सभी-अभी  हमें  टेलेक्स  पर

 संदेश  मिला  है  और  हम  उसकी  जांच  करेंगे  ।

 श्री  जी०  बाई०  कृष्णन  :  आपने  जो  गिरफ्तार  व्यक्तियों  की  संख्या  बताई
 है

 वह  वास्तव

 गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की  तुलना  में  बहुत  कम  है  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  केवल  राज्य  सरकार  से  सुचना  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  खेर  यह  कहा  गया  कि  रिपोर्टे  की  राज्य  सरकार  से  प्रतीक्षा  की

 रही  है  ।  उस  घटना  को  पहले  ही  डेढ़  महीना  हो  चुका  है
 किन्तु  रिपोर्ट  आज  तक  नहीं  आई  है  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  से  जो  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  क्या  पग  उठाने  का  विचार  किया  है

 गह  प्रकाश  चन्द्र  सेठी )  जहां  तक  गिरफ्तार  व्यक्तियों  का  सम्बन्ध  है  ।  राज्य

 सरकार  ने  गिरफ्तार  व्यक्तियों  की  32,735  बतायी  जों  हमारी  रिपोर्ट  से  भी  पुष्ट  हो

 चुकी  है  ।  संगठन  द्वारा  की  गई  मांगों  के  बारे  में  हमें  राज्य  सरकार  ने  कोई  नहीं  भेजी  है

 किन्तु  जहां  तक  हमारे  अपने  स्रोतों  से  प्राप्त  जानकारी  का  सम्बन्ध  किसानों  की  सात  मांगें

 (i)  वारंट  के  बिना  गिरफ्तारी  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।

 (ii)  सत्याग्रहियों  पर  गोली  नहीं  चलाई  जानी  चाहिए  ।

 (iii)  किसानों  की  सम्पत्ति  की  कुर्की  न  की  जाए  और  पहले  जब्त  की  जा  चकी

 सम्पत्ति  को  वापस  लौटाया  जाए  |

 (iv)  राज्य  के  लिए  औद्योगिक  और  कृषि  मृत्य  आयोग  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 (४)  चिकमगलूर  और  तुमकुर  जिले  में  किसानों  पर  पुलिस  द्वारा  किए  गए  अत्याचारों

 की  न्यायिक  जांच  और  दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  को  निलंबित  fear  जाए  ।
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 भू-विखण्डन
 afer | ह vi)  नियम  को  निरस्त  किया  तथा

 (vii)  किसानों  को  हुई  असुविधा
 के  faq  मुख्य-मन्त्री  को  उनसे  सार्वजनिक  रूप  से

 क्षमा  मांगनी  चाहिए  |

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  इस  बात  के  बावजूद  कि  20  सूत्री  कार्यक्रम  में  कृषि  और  रैयत

 को  बहुत  अधिक  महत्व  दिया  गया है  और  यह  एक  सरकारी  कार्यक्रम  है  |  क्या  यह  बात  सरकार  के

 ध्यान
 में  आई  है  कि  सरकार  ने

 qe  सुनिश्चित  करने  के  लिए  इस  कार्यक्रम  को  नुकसान  पहुंचाया  जा

 रही  कोई  प्रयास  किया है  और  यदि  तो  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 किया  है
 ?

 अध्यक्ष  नहीं  |

 इस्पात के  मृत्य

 F144  थो  सुशोल  भट्टाचार्य  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  इस्पात  के  मूल्यों  में  और  वृद्धि  करने  का  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भ्र

 (7)
 सरकार  ने  ऐसे  क्या  उपाय  किए हैं

 ताकि  लागत  मूल्य  कम  रख  कर  काय  में  तेजी

 उत्पादित  बढ़ाकर  और  कुल  बिक्री  तथा  पूंजी  के
 अनुपात

 को  सुधार  कर  लाभ  में  वृद्धि  का

 जो  सके  ?

 Bs)

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०  पाए  पी०
 से

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 और  संयुक्त  सयंत्र  समिति  उत्पादन  मांग  और  सप्लाई  तथा  अन्य

 सम्बन्धित  बातों  राष्ट्रीय  विकास  कार्यक्रम  पर  इश्पात  के  मूल्यों  का  प्रभाव  भी  शामिल

 को  ध्यान  में  रखकर  समय-समय  पर  मुख्य  उत्पादकों  द्वारा  उत्पादित  इस्पात  की  सामान्य  श्रेणियों

 के  yer  निश्चित  करती  है  तथा  उनकी  घोषणा  करती  हैं  ।

 च श
 (  )  Aq-H Ad  सुघार  करने  के  लिए  निम्नलिखित  मुख्य  उपाय  किये  गए

 1.  मांग  के अनुरूप  प्रॉडक्ट- मिक्स  में  विविधता  लाकर  आयात  प्रतिस्थापन  करना

 तथा  निर्यात  के  लिए  अधिक  माल  तयार  करना  इस  प्र क।र  ay  1983-84  में

 द्वारा  लगभग  280  करोड़  रुपये  को  लागत  से  5.5  लाख  टन  इस्पात  का  आयात  करने  की
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 सम्भावना  है  जबकि  ay  1982-83  में  501  करोड़  रुपये  की  लागत से  13.2  लाख  टन

 इस्पात  का  आयात  किया  गया  था  ।

 2.  बिक्री  में  तेजी  लाने  की  नीति  अपना  कर  इस्पात  के  स्टाक  में  कमी  करना  :

 इस्पात  का  स्टाक  जो  1-4.  1983  को  14.5  लाख  टन  था  1-3-1984  को  घटकर  9  लाख  टन

 रह  गया  है  ।  इस  तरह  कार्येक्षक  पूंजी  की  आवश्यकता  लगभग  180  करोड़  रुपये  की

 हुई है  ।

 3.  संयंत्र  स्तर  पर  लागत  नियंत्रण  समितियां  गठित  की  गई  लागत  में  कमी

 लाने  के  लिए  इन  समितियों  की  नियमित  रूप  से  बेठकें  को  जाती  हैं  ।

 4.  कच्चे  फालतू  पुर्जों  आदि  की  माल-सु्रियों  पर  कड़ा  नियंत्रण  रखा

 जा  रहा  इससे  1983  1984  की  अवधि  में  लगभग  19  करोड़  रुपये

 की  बचत  की  गई  है  ।

 5.  मितव्ययिता  लाने  और  जिन  उत्पादों  की  सप्लाई  माँग  से  कम  है  उनका  विकास

 करने  भर  उनकी  क्वालिटी  में  सुधार  लाने  के  काम  में  सहायता  करने  के  लिए  अनुसंधान

 ar  विकास  वैज्ञानिकों  का  सहयोग  प्राप्त  किया  गया  जैसा  कि  नीचे  दी  गई

 तालिका  को  देखने  से  पता  चलेगा  वर्ष  1983-84  में
 कुछ

 श्रेणियों  के  इस्पात  के  उत्पादन  में

 काफी  वृद्धि  होने  की  सम्भावना

 टनों  में  )

 उत्पाद  ay  1982-83  के  वर्ष  1983-84  में

 दौरान  उत्पादन
 w=  दददयययययन्न्न००-०ू०  प्रत्याशित

 उत्पादन

 एल०  पी०  जी०  शीट  17,744  62,500

 डी०  डी ०६०  डी०  डी०  शीट  6,409  18,000

 बायलर  क्वालिटी  की  प्लेटें  6,730  14,000

 भारतीय  की  प्लेटें  44,240  54,000

 पोत-निर्माण  के  काम  में  आने  वाली  प्लेटें  24,638  25,000

 जाती  सादी/जस्ती  नालीदार  चादरें

 (0.4/0.5  मि०  16,613  29,000

 इलेक्ट्रोड
 क्वालिटी  वायर  रॉड  10,353  22,000

 यू०  टी०  एस०  रेल  की  पटरी

 2,200

 a
 rar  soit
 at  सेनਂ  के  कारखानों  ने  काटन  स्टील  भर  जैन  स्टील  प्लेटों  का  विकास

 किया  है  ।
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 6.  इस्पात

 कारखानों

 में  रक्षित  विद्युत्  कतरों  |  ग
 श्राविका  at  पैदा  करनी

 7 i  कच्ची  सामग्री  की  वालिटी  में  गिरावट  के  बावजूद  उपकरणों  के  परिचालन  में

 प्रौद्योगिकीय  मानदंडों  का  पालन  करने  और  कार्यकुशलता  सम्बन्धी  तकनी की  aaa

 दण्डों  का  पालन  करने  के  लिए  विशेष  प्रयास  करना

 8.  चिनार-गोष्ठियों  और  कार्यशालाओं  भारी  द्वारा  कार्यरत  सभी  श्रेणियों  के

 कर्मचारियों  के  परस्पर  सामंजस्य  से  त्वरित  में  वृद्धि  लाने  की  आवश्यकता  के  बारे  में

 जागरूकता  की  भावना  उत्पन्न

 पादिता  में  वृद्धि  लाने  के  उपायों  के  बारे  में  संयंत्र  स्तर  आर  निगम  स्तर  पर

 मजदूर  संघों  के  साथ  नियमित  रूप  से  विचार  विमश  और

 10.  बिक्री  इस्पात  का  आदत  मांग के  अनुरूप  कर  जिससे  बाजार  की

 आवश्यकताओं  की  कारगर  ढंग  से  पूति  की  जा  सके  |

 शी  सुशील  भट्टाचार्य  :
 इस्पात  उद्योग  सारे  विषव  संकट  वा  सामना  कर  रहा

 पश्चिमी  जो  इस्पात  के  मूल्यों  में  अचानक  गिराकर  आने  से  परेश!न  भारत  को  waaay

 इस्पात  का  आयात  करने  के  सहमत  करने  में  सफल  हो  गये  हैं  ।  यद्यपि  माननीय  मंत्री  ने  अपने

 उत्तर  में  कहा  है  कि  इस  ag  इस्पात  का  कम  आयात  किया  जायेगा  किन्तु  सच्चाई  ag  है  कि  हम

 इस्पात  का  आयात  कर  रहे  जबकि  हमारे  देश  में  इस्पात  at  आधिक्य  है  ।  ऐसी  स्थिति  में

 इस्पात  का  मूल्य  बढ़ाने  से  सरकारी  क्षेत्र  के  संयंत्रों  की  सक्षम  बनाने  में  कोई  सहायता  नहीं  ।

 में  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  पिछले  दो  वर्षों  में  तीन  बार  इस्पात  के  मूल्य

 बढ़ाए  गए  थे  और  क्या  अखिल  भारतीय  निर्माता  संगठन  ने  सरकार  से  इस्पात  का  मुल्य  घटाने  की

 कपिल  की

 श्री  एन०  के०  पी०  साल्वे  ;  जहां  तक  प्रशन  के  पहले  पहलू  का
 सम्बन्ध  है  ।  मननीय  सदस्य

 एक  आरोप  तगा  रह ेहैं  कि  विदेश  wet  मूल्य  पर  भारत
 में

 अपना  इस्पात  खपा  रहे  हैं  और  उनके

 साथ  प्रतिस्पर्धा  करने
 के  लिए  हम  मूल्यों  को  बढ़ा  रहे  हैं

 ।  यह  तथ्यात्मक  रूप  से  गलते  है  ।  भारतीय

 इस्पात  प्राधिकरण  के  माध्यम  से  किये  जाने  वाले  आयात  में  काफी  मात्रा  में  कमी  आई  है  ।  1981-82

 1982-83  में  1,317.2  था  और  1983-84  में  जनवरी में  आयात  1,048.2  हजार  मीटरी  टन  था

 84  तक  केवल  4866  रहा  ।  हम  इसे  आगे  भी  घटाना  चाहते  हैं  ।  आयातित  इस्पात  के

 सकते  मूल्य  का  सामना  करने  के  आंतरिक  मूल्य  में  वृद्धि  करने  की  बात  गलत  है  ।  यह  भी

 सच  है  कि  1980-81,  198  1-82,  198  2-83  और  1983-84  में  इस्पात  का  मूल्य  बढ़ाया  गया  था

 संयंत्र  समिति  go  पहलुओं  उत्पादन  की  संयुक्त  संयंत्र  समिति  का  योगदान  तथा

 बाजार  कितना  मुख्य  सहन  कर  सकता  है
 इत्यादि  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  समय-समय  पर  मूल्य

 नियत  करती  |  अन्य  किसी  बात  के  अलावा  हम  यह  भी  ध्यान  में  रखते  हैं  कि  इस्पात  मूल्यों  में
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 तनिक  सी  भी  विधि  विकास  योजनाओं  को  तत्काल  प्रभावित  करती  है  ।  इसलिए  जब  सत्य  में  बुद्धि

 की  जाती  है  तो  संयुक्त  संयंत्र  समिति  द्वारा  इन  सभी  पहलुओं  पर  ध्यान  दिया  जाता  है  |

 थ्री  सुशील  भट्टाचार्य
 :  मैं  जानना

 चाहुंगा
 कि  क्या  इस्पात  संयंत्रों  को  राजस्व  की  हानि

 मूल्यों  की  वृद्धि  करने
 की  बजाय  उनकी  कार्यकुशलता  को  बढ़ाकर  पुरा  किया  जा  सकता  है  ?

 श्री  एन०  के०  पी०  यह  बहुत  ही  परिकल्पित
 प्रश्न  है  कि  राजस्व  में  हुई  हानि  a

 स्टील  के  मूल्यों  को  बढ़ाकर  या  अन्य  किसी  तरीके  पुरा  frat  जा  सकता  है  जब  तक  हम  यह  नहीं

 aa  कि  संभवत  संयंत्र  समिति  gre  निर्धारित  सत्य  क्या  हैं  ओर  उत्पादन  की  बढ़ी  हुई  लागत  क्या

 तब  तक  हम  कुछ  नहीं  कह  सकते  सभा  पटल  पर  रखा  गया  विवरण  बताता  है  कि  संयंत्रों

 की  वित्तीय  सक्षमता  और  वित्तीय  स्थिति  सुधारने  के  लिए  हम  दस  बड़े  पग  उठा  चुके  हैं  ।

 प्रो ०  सध  दण्डवत  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  पिछली

 बार  जब  इस्पात  का  मलय  बढ़ाया  गया  बढ़े  हुए  मूल्यों  की  घोषणा  के  ठीक  पहले  क्योंकि  इस्पात

 का  मूल्य  बढ़ाए  जाने  की  पहले  ही  जानकारी  मिल  गधी  कुछ  एजेंसियों  ने  भारी  मात्रा  में

 इस्पात  खरीद  लिया  था  उन  ख़रीदारियों  में  कितना  नुक़सान  हुआ  था  ।  क्या  आप  इसकी  जांच

 करेंगें  कि  उस  पुरे  मामले  के  लिए  कौन  उत्तरदायी  था  ?

 श्री  एन०  के०  पी०  साल्वे
 :

 यद्यपि  समाचार  पत्रों  में  यह  छप  गया  था  कि  इस्पात  का  मूल्य

 बढ़ने  वाला  = है  तथापि  सच्चाई  यह  है  कि  इस्पात  का  मूल्य  ब्रिटेन  वाला  नहीं  यह  पहली  बार  नहीं

 हुआ  है  कि  समाचार  पन्नों  में  छपी  बात  सच  सिद्ध  नहीं  हो  पायी  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  आपने  वक्तव्य  दिया  था  |

 श्री  एन०  के०  पी०  साह  मैंने  ऐसा  वक्तव्य  कभी  नहीं  दिया  था  ।  वास्तव  मैंने  इस  के

 विपरीत  एक  स्पष्ट  वक्तव्य  दिया  जो  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  नहीं  पढ़ा  था  ।  मैंने  ag  करो  नहीं

 कहा  था  कि  मूल्य  बढ़ेंगे  ।  एसोसियेशन  की
 बैठक  में  मलय  घटाने  के  बारे  में  कहा  गया

 मैंने  कहा  कि  मैं  मूल्य  घटा  नहीं  सकता  क्योंकि  मैं  पहले  a  नुकसान  उठा  रहा  हूं  ।  उसके

 समाचार ait  ने  यह  निष्कर्ष  निकाला  कि  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  जा  रही  है  ।  प्रश्न

 के  अन्तिम  भाग  के  सम्बन्ध  बहुतायत  में  खरीद  करने  वाली  किसी  एजेंसी  के  बारे  में  मैं  कुछ  नहीं

 जानता  हूं  ।  किसी  भी  प्रकार  मूल्य  नहीं  बढ़ाए  गए  अत  फिर  ऐसी  कौन  बात  है  जिसकी

 हमें  जांच  करनी  होगी
 ?

 प्रो०  सध  दण्डवत :  वह  मेरे  प्रश्न  का  ठीक  से  उत्तर  नहीं
 दे

 रहे  हैं
 ।

 मुझे  संरक्षण

 की  आवश्यकता है  ।  set  का  दूसरा  भाग  मूल्य-वृद्धि  के  बारे  में  था  ।  नृत्यों  में  वृद्धि  करते

 कुछ  लोगों  द्वारा  बहुतायत  में  खरीद  की  गयी  उसकी  क्या  मात्रा  थी  ?  क्या  वह  उन  खरीदों  की

 मात्रा  और  उसमें  हुए  नुकसान  के  बारे  में  विवरण  सभा  पटल  पर  रखेंगे  ?

 श्री  एन०  के ०  पी०  1980-31  1981-82,  चि  अन 1982-83  कौर  19  84  में  मलय
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 बढ़ाए  गए  थे  ।  ag  किसके  बारे  में  कह  रहे  हैं  ?  किसने  वह  खरीदारी  की  और  किसने  उसे  रखा  ?

 मुझसे  पूछने  लिए  यह  बहुत ही  अनुचित  प्रशन  है  |

 Sto  मधु  दण्डवत
 :

 उस  प्रकार  का  अर्थ  निकालना
 अनुचित  है

 है  ।  वह  स्वयं  ही  यह
 स्वीकार  कर  चुके  हैं  कि  तीन  बार  मूल्यों  में  वृद्धि  की  गयी  थी  ।  मैं  पहली  बार  मूल्य  बढ़ाए  जाने

 के  सम्बन्ध  में  कह  रहा  था  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  ग्र गला  प्रश्न  ।  श्री  कादरी  ।

 प्रो०  मघ  दण्डवत े:  भाप  मुझे  अपना  संरक्षण  प्रदान  नहीं  कर  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  काफी  समय  दिया  है  ।

 प्रो०  मत  ead  :  क्या  आप  मेरी  ओर  दृष्टि  डालेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 न  केवल  मेरी  आंखें  वरन  मेरे  कान  भी  आपकी  ओर  लगे  हुए  हैं  ।

 प्रो०  मत  दण्डवत  :  मैं  इसके  लिए  भी  तैयार  हूं  ।  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  आप  पहले  ही  कर  चुके  हैं  ।

 प्रो ०  सध  दण्डचते  यह  बहुत  ही  अनुचित  है  कि  तह  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 वह  स्वयं  स्वीकार  कर  चुके  हैं  कि  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  ।  मेरी  बात  बहुत  ही  विशिष्ट  मैं  प्रथम

 बार  मलय  विधि  किए  जाने  के  बारे  में  कहू  रहा  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  सोचता  कि  आपने  विशिष्ट  प्रश्न  पुछा  है  ।

 प्रो०  मघ  दण्डवत  :  यदि  वह  इसका  उत्तर  अभी  देने  के
 लिए  तयार  नहीं  हैं  तो  बह  इसे

 सभा  पटल  पर  रख  सकते

 अध्यक्ष  महोदय  आप  निश्चित  fafa  बताइए  और  तब  ag  आपको  उसके  बारे  में

 बतायेंगे

 प्रो०  संघ  दण्डवत  1980-81  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  किसके  द्वारा

 श्री  एन०  Ho  To  साल्वे  1980-81  में  मलय  तीन  बार  बढ़ाए  गए  थे  ।  उनका  मतलब

 किस  मूल्य  वृद्धि से  है

 प्रो०  सच  sad  :  पहली  मैं  बहुत  विशिष्ट  प्रश्न  पूछ  रहा  हूं  क्योंकि  मैं  उस  घटना

 को  जानता  हूं  ।  मैं  उत्तर  देता  नहीं  चाहता  हूं  क्योंकि  भाप  मंत्री  हैं  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  से  आप  इसके  लिए  अलग  से  प्रश्न  पुछ
 सकते  हैं

 ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  मैं  पहले  ही  इसे  पूरक  प्रशन  के  रूप  में  रख  हूं  ag  एक  विशिष्ट

 प्रशन  मैंने  उन्हें  अभी-अभी  बताया  कि  यह  1980-81  के  बारे  में  है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  से  प्रोफेसर  साहब  |

 पाए  मघ  दण्डवत  :  वह  उत्तर  को  टालने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  दूसरी  सुचना  दे  सकते  हैं  ।

 प्रो०  संघ  :
 मैं  आपको  बता  कि  हूं  इसमें  सरकार  के  बहुत  से  गुप्त

 भेद  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  गुप्त  भेद  हो  सकते  मैं  नहीं  जानता  ।

 प्रो०  |  दण्डवत  :  किन्तु  गुप्त  भेदों  को  सभा-पटल  पर  रखा  जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  किन्तु  वह  उन  सभी  को  प्रकट  नहीं  कर  सकते  कुछ  भेद  ऐसे  भी  हो

 सकते  हैं  जजों  प्रकट  करने  के  योग्य  न  हों  ।

 प्रो०  मघ  दण्डवत  :  आपका  क्या  निदेश  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  विशिष्ट  उत्तर  के  लिए  आप  मुझे  अगला  प्रश्न  दे  सकते  हैं  ।

 थ्रो०  मधु  दण्डवत  :  मैं  पहले  ही  प्रशन  दे  चुका  हूं
 ।  अगली  बार  उन्हें  स  भा-पटल  पर  रखना

 चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  आपको  सूचना  दे  सकते  हैं  ।

 प्रो ०  मधु  दण्डवत  :  मैंने  व्यक्तिगत  रूप  से  जानकारी  चाहने  के  लिए  नहीं  कहा

 है  ।  यह  सरकारी  क्षेत्र  के  संगठन  के  बारे  में  है  ।

 एन०  जी०  रंगा  :  जब  आपको  जानकारी  दी  जा  रही है
 तो  ag  सोनी

 जानकारी  नहीं  है  ?  यह  सार्वजनिक  जानकारी  है  ।

 प्रो०  सध  दण्डवत  :  उसे  सभा-पटल  पर  रखा  जाना  चाहिए  i  श्री मनु  मैं  नहीं

 चाहता  चूंकि  यह  जानकारी  ag  मुझे  पत्र  लिख  कर  दें  ।  मैं  चाहता  हुं  कि  सभा  उससे  अवगत  हो  ।

 ag  कोई  व्यक्तिगत  मामला  नीठो  है  ।  यह  सार्वजनिक  मामला  है  ।

 प्रो ०  एन०  जी०  रंगा  :  जब  वहां  आपको  यंह  जानकारी  देते  तो  यह  एक  सार्वजनिक

 उत्तर है
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 site  मत  दण्डवते  :  यह  कोई  सार्वजनिक  उत्तर  नहीं  यह  स्पष्ट  होना  चाहिए

 कि  जब  मंत्री  द्वारा  सदस्य  को  उत्तर  भेजा  जाता  है  वह  कोई  सार्वजनिक  दस्तावेज
 नहीं  होता

 है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  प्रश्न  का  उत्तर  सभा-पटल  पर  रेखा  जाना  चाहिए  |

 अध्यक्ष  आप  एक  अन्य  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  ।  मैं  उसकी  अनुमति  दूंगा  |

 sto  मधु  दण्डवत  :  मैंने
 प्रश्न  पूछा  है  और  उन्हें  जानकारी  सदन  के  पटल  पर  रखनी

 चाहिए

 शी  हरिकेश  बहादुर  :  आज  मंत्री  महोदय  की  बल्लेबाजी  बहुत  कमजोर है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  एक  अच्छे  बल्लेबाज
 हैं

 ।

 भी  हरिकेश  बहादुर  :  जी  महोदय  ।

 श्री  एस०  टी०  कादरी  :  मंत्री  महोदय  ने  लागतों  को  कम  संयंत्र  की  लागत

 घटाने  तथा  क्षमता  के  बेहतर  उपयोग  के  लिए  कई  कदम  उठाने के  बारे  में  उल्लेख  किया  है  ताकि

 संयंत्रों  में  उत्पादने  लागत  कम  हो  सके  ।  मुख्य  प्रशन  यह  है  कि  क्यां  सरकार  मूल्य  बढ़ाने  के

 बारे में  सोच  रही  है  या  नहीं  ।  इस  प्रश्न  का  माननीय  मंत्री  ने  कोई  स्पष्ट  उत्तर  नहीं  दिया  एक

 जिसमें  मंत्री  महोदय  को  ध्यान  देना  वह  है  संयंत्र  में  क्षमता  का  उपयोग  ताकि  लागतों  को

 झर  कम  किया  जा  सके  और  सरकार  को  मूल्य  बढ़ाने  की  आवश्यकता  न  पड़े  ।  कया  मंत्री  महोदय

 कृपया  इस  भाग  का  उत्तर  देंगे  ?

 श्री  एन०  के०  पी०  साल्वे  :  मैं  स्पष्ट  उत्तर  दे  चुका  हूं  कि
 जहां

 तक  कीमतों  में

 वृद्धि  का  सम्बन्ध  यह  कायें  कुछ  छोटी
 जेसे

 टिन  रही  माल  मिश्रधातु  इस्पात

 को  छोड़कर  संयुक्त  संयंत्र  समिति  को  सौंपा  गया  है  तथा  इसमें  हस्तक्षेप  नहीं  करती  ।  जहां

 तक  संयंत्र  की  सर्वोत्तम  क्षमता  के  उपयोग  का  सम्बन्ध  इस  बारे  में  सर्वाधिक  प्रयास  किया  जा

 रहा  है  ।  इतना  ही  हम  एक  उत्पाद-मिश्र  बनाने  का  भी
 प्रयास

 कर  रहे  हैं  जो  बिक्री  योग्य

 इस्पात  के  मामले  मांग-अभिमुख  होगा  तथा  जो  बाजार  की  आवश्यक ताम्र ों  को  प्रभावकारी  ढंग

 से  पूरा  करेगा  ।  हम  न  केवल  क्षमता  की  अधिकतम  बढ़ाना  चाहते  ऐसा  माल  भी

 तैयार
 करना  चाहते  हैं  जिसकी  मांग  हो  ।

 शस्त्रों  को  दुकानों  से  अत्याधुनिक  हथियारों  को  चोरी

 46.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  |)

 >  नया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी | |

 आसफअली  नई  दिल्‍ली  की  शस्त्रों  की  एक  दु  कान  से  आठ
 भव्याधुनिक

 हथियार  चोरी  हो  गये
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 व्या  इससे  पहले  भी  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  शस्त्रों की  कानों  और  थानों  से

 अत्याधुनिक  हथियारों  को  चोरी  हुई  थी  ;

 क्या  चुराये  गये  ये  हथियार  खतरनाक  अपराधियों  के  पास  पहुंच  जाते  हैं

 कया  इस  बीच  चुराये  गये  कोई  हथियार  बरामद  हुए  हैं  और  चोरों  का  पता  लगा

 लिया  गया  है

 (=)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  मौर

 शस्त्रों  की  दुकानों  से  इस  प्रकार  की  चोरी
 न  होने  देने  हेतु  क्या  सुरक्षा  उपाय  करने

 का  विचार है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  बैंक
 सुरय्या  )

 :  जी  श्रीमान  ।

 1983  के  पंजाब  में  ऐसे  दो  राजस्थान  में  एक  और  बिहार  में

 सरकार  के  ध्यान  में  आए  हैं  ।

 (7)  सरकार  के  पास  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित  सूचना  नहीं  है  ।

 और  (=)  दिल्‍ली  में  चुराये  गये  कथित  8  हथियारों  में  से  6  परित्यक्त  पाये  गये  हैं  ।

 राजस्थान  में  मालखाना  से  चुराये  गये  23  आग्नेयास्त्रों  में
 से

 भी  13  को  बरामद  कर  लिया  गया  है  |

 दिल्‍ली  में  चोरी  के  लिए  उत्तरदायी  व्यक्तियों  अभी  पता  लगाना  है  ।  अन्य  राज्यों  से  इन  मामलों

 अंत प्र स्त  चोरों  का  पता  लगाने  और  पकड़े  जाने  के  बारे  में  सूचना  प्रत्याशित  हैं  ।

 संबंधित  राज्य  सरकारों  को  राज्यों  में  शस्त्रागारों  की  जांच  करने  और  सुरक्षा  के

 लिए  समुचित  कराने  की  सलाह  गयी  दिल्‍ली  पुलिस  ने  met  व्यापारियों  को

 विश्वसनीय  tat  चौकियों  को  नियत  लोहे  की  ग्रिल  और  रोलिंग  शटर  सेंधमारी

 सलाम  लगाने  और  अपनी  दुकानों  में  अच्छे  किस्म  के  ताले  लगाने  की  सलाह  दी  है  ।  पुलिस  गश्ती

 दल  को  निदेश  दिए  गए  हैं  कि  गश्त  के  दौरान  बंदूक  की  दुकानों  पर  कड़ी  निगरानी  रखें  ।

 श्री  नवल  किशोर  शर्मा
 ः

 अध्यक्ष  हथियारों  की  चोरी  का  मामला  चाहे  रेलों  में

 डालती  चाहे  बैंकों  की  लूटपाट  की  घटनायें  चाहे  आतंकवादियों  द्वारा  मारपीट  की
 घटनायें

 उससे  सम्बन्धित  प्रश्न  बन  गया  है  ।
 पिछले

 दिनों  इस  देश  में  जितनी  भी  लूटप्राट  की  घटनायें  या

 आतंकवादियों  द्वारा  जो  हत्या यें  की  गई  हे  उनमें  आधुनिकतम  हथियारों  का  इस्तेमाल  किया  गया  ।

 इस  सन्दभे  में  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहुंगा--इस  चिन्ता  के  विषय  पर  जो  पुलिस  का  dar

 रहा  है  या  इन्वेस्टीगेशन  द्वारा  जो  सफलता  मिली  वह  सफलता  काफी  चिन्ता  का  विषय  है

 पंजाब  और  दिल्‍ली  में  ऐसी  घटनायें  हुई  हैं  और  उन  में  से  खाली  राजस्थान  के

 मालखाने  की  चोरी  का  पता  लग  पाया  है  ।  तो  इस  संद  में  मैं  यह  जानना
 चाहूंगा  कि  जब  आपका
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 प्रशासन  इतना  नाकारा  साबित  हो  रहा  तो  ऐसी  चोरी  की  घटनाओं  के  बारे  में  उनको  रोकने  के

 लिए  आप  क्या  कोई  स्पेशल  ढंग  की  व्यवस्था  करेंगे  ?
 यह  मेरे  क्वेश्चन  का  पार्ट  है  ।

 पाट  मेरे
 का

 यह  है  कि  हथियारों  के  मामले  में  जिस  तरह  की  इजाजत  आज

 > गन  फिरोज  को  दी  हुई  इन  गन  फैक्ट्रिज  के  दुरुपयोग  के  बहुत  से  मसले  सामने  ag  ए  और  मैं

 यह  चाहूंगा  कि  सरकार  इस  बात  पर  विचार  करे  और  बया  सरकार  इन  तमाम  गन  फैक्टरी

 जो  कि  प्राइवेट  लोगों  के  हाथों  में  अपने  हाथ  में  ले  लेगी  कौर  अपने  स्तर  पर  इस  तरह  की

 सामग्री  के  निर्माण  को  नियंत्रित  करेगी  ।  वह  मेरे  क्वेश्चन  का  पार्ट  है  ।

 थ्री  पी०  बंकटसुब्क्य्यां  ;  जहां  तक  दिल्‍ली  की  कथित  चोरी  के  मामले  का  सम्बन्ध

 इसमें  कुछ  प्रगति  हुई  है  और  of  शमसुद्दीन  नाम  के  एक  व्यक्ति  ने  बताया  है  कि  उनकी  1231

 रकाब  गंज  में  हथियारों  की  मरम्मत  करने  की  एक  दुकान  है  ।  27-1-1984  को  उसने  asa  की

 भांति  शाम  साढ़े  छह  बजे  अपनी  दुकान  बन्द  की  ।  भ्र गले  दिन  28-1-1984  को  जब  वह  सुबह  दुकान

 पर  आया  तो  उसने  देखा  कि  दुकान  के  ताले  टूटे  पड़े  हैं  और  जांच-पड़ताल  के  बाद  पत्ता  चला  कि

 कुछ  हथियार  गायब  हैं  |

 विभिन्‍न  प्रकार  के  हथियार  गायब  थे  ।  हमने  दुकान-मालिक
 से  पूछताछ  की  है  और  वास्तव  में

 चोरी  होने  से  पहले  ही  पुलिस  ने  उसे  अनेकों  बार  यह  चेतावनी  दी  थी  कि  उसे  पर्याप्त  एहतियाती

 कदम  उठाने  चाहिए  ताकि  इस  प्रकार  की  चोरी  को  रोका  जा  सके  तथा  पुलिस  को  स  देह  है  कि  यह

 अपराधियों  या  कुछ  सामाजिक  तत्वों  का  मामला  नहीं  बल्कि  दो  व्यक्तियों  में  शत्रुता  का मामला

 है  तथा  पुलिस  द्वारा  पूछताछ  चल  रही  है  ।

 राजस्थान  और  अन्य  राज्यों  के  मामले  में  मैं  बता  चुका  हूं  कि  क्या  प्रगति  हुई है
 ।

 पंजाब  में  फिरोजपुर  में  6  तथा  7  अप्रैल  1983  की  रात  को  इसी  की  एक  चोरी हु हुई

 थी  तथा
 मामले

 की
 पूछताछ

 चल
 रही

 है  ।  तलबंडी  का  भी  ऐसा  ही  मामला  है  ।  बिहार  सरकार

 द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  गया  के  अन्य  मामले  में  गया  के  anger  विक्रेताओं  के

 लाइसेंस  गया  के  जिलाधीश  ने  1976  तथा  1978  में  निलम्बित  कर  दिए  थे  ।  इन  दो  आग्नेयास्त्र

 विक्रेताओं  से  जब्त  किए  गए  5401  कारतूसों  सहित  आग्नेयास्त्र  एक  अन्य  लाइसेंसधारी  आग्नेय

 विक्रेता  मैस जे  इंडिया  आपस  स्टोर्स  के  पास  सुरक्षित  अभिरक्षा  में  रखे  गए  थे  |  मस  इण्डिया  ard

 स्टोर्स  के  लाइसेंस  का  कुछ  समय  के  लिए  '
 नवीकरण  नहीं  किया  ar  तथा  बाद  में  दिसम्बर

 1982  में  इसे  रह  कर  दिया  गया  था  तथा  जिलाधीश  ने  एक  कार्यकारी  दंडाधिकारी  को  माप  इंडिया

 ase  स्टोर्स  का  ताला  ales  के  लिए  नियुक्त  किया  ।  यह  कार्य  11  1983  को  किया  गया

 तथा  उपलब्ध  हथियारों  की  सूची  तैयार  की  गई  ।  5401  कारतूसों  सहित
 74  आग्नेयास्त्र  गायब  पाए

 गए  ।  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  120  ख/१06  तथा  आयुद्ध  अधिनियम  की  घारा  25  @/30

 के  अधीन  थाने  में  प्रथम  सुचना  रिपो  दर्जे  कराई  गई  ।  मसले  इण्डिया  आपस  स्टोर्स  के  मालिक

 तथा  लाइसेंसधारी  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  अब  तक  की  पुछताछ  से  पता  चला है  कि
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 जिलाधीश  के  weal  से  समय-समय  पर  कुछ  आग्नेयास्त्र  मालिकों  को  सौंप  दिए  गए  थे

 राजस्थान  सरकार  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  मालखाना  शास्त्रागार  के

 बारे  में  भी  मुन्सिफ़  गंगानगर  के  न्यायालय  के  एक  लिपिक  ने  12  1983  को

 गंगानगर  में  घटना  की  सुचना  पुलिस  को  दे  दी  थी  ।  यह  सुचना  दी  गई  थी  कि  कलक्टरी  के  अहाते

 में  स्थित  अतिरिक्त  जिला  एवं  सेशन  न्यायाधीश  गंगानगर  के  माल खाना  शास्त्रागार  की  कुंडी  काट

 दी  गईं  थी
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  सभा  पटल  पर  रखें  |

 श्री  पी०  बेंकटसुब्बय्या  मैं  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दूंगा  ।

 शर्मा जी  ने  हथियारों  के  विक्रेताओं  तथा  अन्य  सभी  चीजों  पर  कड़ी  नजर  रखने  फके

 बारे  में  कुछ  कहा  है  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  सरकार  इन  हथियारों  के  निर्माण  को  अपने

 हाथों  में  लेगी  ।  यह  कार्यवाही के  लिए  सुझाव  है  ।

 श्री  van  किशोर  शर्मा  :  महत्वपूर्ण  यह  है  कि  तुरन्त  कदम  उठाने  तथा  चुराए  गए  हथियारों

 को  पर्याप्त  मात्रा  में  बरामद  करने  के  मामले  में  पुलिस  प्रशासन  असफ़ल  रहा  है  ।  मंत्री  जी  दिए

 गए  उत्तर  में  यह  नहीं  कहा  गया  है  कि  इन  घटनाओं  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  को  पकड़ते  में

 पुलिस  प्रभावकारी  रही  है  ।  इसे  दृष्टिगत  रखते  हुए  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  मेरे

 सुझाव  पर  बिचार  करें  ।

 हथियारों  के  लाइसेंस  सभी  को  दे  दिए  गए  हैं  ।  मैं  चाहूंगा  किमी  महोदय  मेरे  इस  सुझाव

 पर  विचार  करें  कि  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  को  जिन्हें  अपनी  के  लिए  जरूरत  होती

 हथियारों  के  लाइसेंस  te  कर  दिए  जाने  चाहिएं  तथा
 भविष्य

 में  किसी  को  भी  हथियार  नहीं  दिए

 जाने  चाहिएं  ।

 ag  मन्त्री  प्रकाश  चन्द्र  :  यह  सच
 है

 कि  यद्यपि  पुलिस  ने  माल खां ना  तथा

 गया  के  मामलों  में  कार्यवाही  की  है  तथा  कुछ  हथियार  बरामद  किए  लेकिन  उन्हें  और  अधिक  सके

 होना  चाहिए  था  ।  मैं  माननीय  सदस्य  की  बात  मानता  हमने  पुलिस  को  अधिक  सकते  रहने  के

 अनुदेश  दिए  हैं  ।  तभी  तो  संभी  धास्त्र-विक्रेताओं  तथा  शस्त्र-निर्माताओं  की  बैठक  बुलाई  गई  थी  ।

 उनकी  संख्या  47  है  ।  यह  निर्णय  किया  कि  उनके  तथा  पुलिस  के  बीच  और  निकट  सम्पर्क  होना

 चाहिए  ।

 जहां  तक  हथियारों  के  लाइसेंसों  को  te  किए  जाने  का  प्रश्न  यह  एक  प्रशासनिक

 क्योंकि  व्यक्तियों  को  लाइसेंस  जांच-पड़ताल  के  बाद  दिए  जाते  हैं  ।  तथापि  एक  नथा  आयुक्त

 बनाया  गया  है  तथा  किसी  भी  व्यक्ति
 को

 तीन  से  अधिक  हथियार  रखने  की  अनुमति

 तंदी  2,  जैसा  कि  संसद  का  विचार  जिसके  अनुसार  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।
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 श्री  एस०  रामगोपाल  :  मन्त्री  जीने  कहा  है  कि  go  हथियार  अपवर्जित  at  दिए  गए

 थे  ।  कया  वे  award  थे  या  खराब  किए  हुए  तथा  क्षतिग्रस्त  थे  ?  जब  पुलिस  को  पता  चलता  है  कि

 कोई  व्यक्ति  दुकानों  में  आवश्यक  सावधानियां  बरत
 नहीं रहा  है

 तो  क्या  सम्बन्धित  अधिकारी
 ला  इसेंस

 रह  करते  हैं  या  नहीं  ।  यदि  सम्बन्धित  अधिकारी  कार्यवाही  नहीं  तो  हथियारों  की  ऐसी

 चोरियों  की  पुनरावृति  से  बचने  के  लिए  मंत्नी  महोदय  aor  कार्यवाही  करने  का  सुझाव  देते  हैं  ?

 जब  हथियार  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  के  लिए  भेजे  जाते  हैं  तो  कौन  से  सुरक्षा  कदम  उठाए  जाते

 हैं  ?  कया  इस  सम्बन्ध  में  दिए  गए  अनुदेशों  का  अनुसरण  किया  जा  रहा  है  या  नहीं  ?

 श्री  पी०  वेंकट  सुरय्या  :  माननीय  सदस्य  ने  जानना  चाहा  है  कि  क्या  अपवर्जित  हथियार

 अक्षत  थे  या  नहीं  ?  दो  पिस्तौल  गायब  पाए  गए  ।  अन्य  अप सर जित  किए  गए  मिले  ।  उनके  साथ

 छेड़खानी  नहीं  की  गई  थी  ।  वे  अक्षत  थे  ।  जहां  तक  दिल्‍ली  की  चोरी  का  सम्बन्ध  यह  स्थिति

 जहां  तक  राजस्थान  के  शास्त्रागार  के  हथियारों  का  सम्बन्ध  वे  भी  एक  बोरी  में  रेलगाड़ी  में

 भासित  किए  गए  मिले  ।  हमारे  पास  इस  बारे  में  सूचना  नहीं  है  कि  वे  अक्षत  थे  या  उनके  साथ

 कोई  छेड़खानी  की  गई  हमने  राजस्थान  सरकार  को  यह  सूचना  देने  के  लिए  कहा  है  i  जसे ही

 यह  जानकारी  उसे  माननीय  सदस्य  के  पास  भेज  दिया  जाएगा  ।

 भी  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  पुलिस  से  यह  रिपोर्ट
 मिलने  पर  कि  अमुक  व्यक्ति  सावधानी

 नहीं  बरत  रहा  क्या  उसका
 लाइसेंस  रद  कर  दिया  जाता  हैं  ?  हर  बार  हम  पुलिस  को  दोष  देते

 हैं  ।-  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  श्रान्त  व्यक्ति  के  विरुद्ध  अवश्य  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।

 ato  कण  सिंह  :  कुछ  समय  से  बन्दूक  कारखानों
 तथा  आयुक्त  कारखानों  से  हथियारों  तथा

 गोला-बारूद  की  बढ़ती  हुई  चोरी  की  क्षुब्ध  करने  वाली  खबरें  मिलती  रही  हैं  ।  हमें  सुरक्षा  व्यवस्था

 को  मजबूत  करना  होगा  ।  असली  समस्या  बिना  लाइसेंस  के  हथियारों  की  इनके  निर्माण  की  है

 तथा  उस  तरीके  की  है  जिसमें  समूची  जनता  को  ये  मिल  रहे  a—  समस्या  लाइसेंस शुदा  हथियारों

 नही ंहै

 aa,  इन  बिना  लाइसेंस  के  हथियारों  पर  नियन्त्रण  पाने  के  लिए  सरकार
 क्या  कदम  उठाने

 पर  विचार  कर  रही  है  ?

 श्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी  :  हमने  दिल्‍ली  प्रशासन  तथा  सभी  राज्य  सरकारों  से  कहा है  कि

 बिना  लाइसेंस  के  हथियारों  के  निर्माण  पर  तुरन्त  नजर  रखी  जाए  और  जहां  भी  ऐसे  हथियारों  के

 निर्माण  का  पता  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।  यह  ठीक  है  कि  शस्त्रागारों  तथा

 भंडारों  से  हथियार  चुराए  गए  हैं  और  इसलिए  अरब  रक्षा  मंत्रालय  के  साथ  समन्वय  करके  कड़ी

 सतकंता  बरती  जा रही  है  |

 श्रीमती  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  पिछले  सत्र  में  भी  इस  तरह  के  प्रश्न  आए  थे  कि

 बिना
 लाईसेंस

 के  शस्त्रों  की
 संख्या  बढ़ती जा  रही  हैਂ  यह  खुशी  की  बात  है  कि  पहले  मन्त्री

 महोदय  ने  उत्तर  दिया  था  कि  राज्य  सरकारों  निदश  दिया  गया  है  कि  वे
 स्ट्रांग

 रूम्स  बनाएं
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 और  e  भी  लगाए  ।  मैं  यह  जानना  चाहती  हू  कि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  प्रखण्ड  स्तर  पर

 पुलिस  थाने  के  अपने  मकान  नहीं  हैं  और  जिस  अनुपात  में  पुलिस  बल
 की  आवश्यकता वह  भी

 पुरी  नहीं  है  ।  ऐसी  जगहों  पर  जो  हथियार  रखे  रहते  उनके  बारे  में  सरकार  कया  सोच  रही  है  ?

 जिला  स्तर  पर  माल-खाना  आर  स्ट्रांग  रूम्स  भी  ठीक  हैं  ।  लेकिन  प्रखण्ड में  जहां  पर  अपराधों

 की  बढ़ोत्तरी  की  संख्या  अखबारों  मे ंआ  रही  उस  संबंध  में  सरकार  करने  जा  रद्दी

 श्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी
 :

 जहां  तक  पुलिस  की  संख्या  बढ़ाने  का  सवाल  दिल्ली  की  फिगर

 मैंने  पहले  भी  दी  थी  कि
 1980

 में
 23

 हजार  और  अब  35  हजार से  ऊपर  है  ।  इसी  प्रकार से

 सब  राज्यों  ने  पुलिस  की  संख्या  बढ़ाई  है
 ।

 उनका  वेतनमान
 भी

 बढ़ा  हैं  ।  इन  सब  बातों  को  देखते

 हुए  राज्य  सरकारों  पर  जो  पुलिस  का  व्यय  भार  पड़  रहा  वह  काफी  नहीं  है
 ।

 वे  अपनी

 थकता  के  अनुसार  जितना  बढ़ा  सकते  बढ़ाने की
 कोशिश

 कर  रहे  हैं
 ।  दिल्‍ली  में  पुलिस बल

 को  माडर्नाइज  करने  के  प्रयत्न  किये  गए  हैं  ।  वह  प्रयत्न  पूरी  तरह  से  लागू  हैं  ।

 बलात्कार  के  मामले  को  जांच  में  पुलिस  की  उदासीनता

 *147.  श्री  सुनील  मेरा  थ

 ?  :  कया
 गृह  मन्नी  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 थ्रो  विजय  कुमार  यादव |

 क्या  सरकार
 का  ध्यान  दिनांक  4  1984  के  के  दल्ली  संस्करण

 में  cups  जज  क्रिटिसाइजेज पुलिस  एपेथीਂ  शीर्षक  से
 प्रकाशित  समाचार

 की
 ओर

 दिलाया  गया  है

 क्या  एक  ऐसे  अपराधी  जिस  पर  अपहरण
 और

 बलात्कार  के  आरोप
 अपराध

 की  जांचे  सम्बन्धी  कार्यवाही  में  विशेष  रूप  से  हास्पिटल  से  मेडिकल  रिपोर्टਂ  प्राप्त न  करने  और

 उसे  न्यायालय  में  पेश  करने  में  पुलिस  द्वारा  दिखाई  गई  उदासीनता
 के  कारण  रिहा कर  दिया  गया

 था  ;  कौर

 यदि  तो  सम्बन्धित  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 गह  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री

 पी०
 वेंकट

 :
 जी  श्रीमान ।

 और
 सरकार  ने  निर्णय  में  की  गई  टिप्पणियों  को  गंभीर

 माना  है  ।  जांच  के

 लिए  प्राथमिक  रूप  से  उत्तरदायी  उप-निरीक्षक  कों  मुअत्तल कर
 दिया  गया है  उसके  तथा

 इस  मामले  में  अन्तर्ग्रस्त  अन्य  पुलिस  अधिकारियों  के  विरुद्ध  विभागीय  कार्रवाई  की  जा

 रही  है
 ।

 शो  सुनील  एक  भी  दिन  ऐसा  नहीं  होता  जब  समाचार  पत्रों में  स्त्री पर

 a)
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 गए  अपराधों  का  उल्लेख  न  किया  जाता  हो  ।  दिल्‍ली में  स्थिति  ज्यादा  चिंताजनक  है  तथा

 ऐसे  अपराधों  की  घटनाएਂ  बढ़ती  जा  रही  हैं  मन्त्री  महोदय  ने  एक  उत्तर में  बताया  है  कि  एक

 पुलिस  अधिकारी
 को

 निलंबित  कर  दिया  गया  है
 ।

 मैं  समझता  हुं
 कि

 जहां  तक  पुलिस  अधिकारी  विशेष

 का  संबंध  है  सरकार  के  विश्वास  के  आधार  पर  कत्तव्य  में  लापरवाही  का  एक  प्रत्यक्ष  मामला

 बनना  चाहिए  ।  लेकिन  अतिरिक्त  सेशन  श्री  एस०  एम०  अग्रवाल  के  फैसले  में  कहा  गया  है

 पड़ताल  के  दौरान  हमें  यह  देखकर  दुःख  हुआ  है  कि  सब-इंस्पेक्टर  श्री  अखिल

 अहमद
 और

 उसके  उत्तराधिकारी सब  इंस्पेक्टर  राम  कुमार  और  इंस्पेकटर राम  किशन ने  जिन्हें

 आरोप  पत्र  की  जानकारी  थी  ।  अस्पताल  से  मेडीकल  रिपोर्टਂ  प्राप्त  न  करके  और  न्यायालय  में

 पेश  न  करके  जांच  पड़ताल  अधिकारी  का  दत्त  व्य  निभाने  में  असफल रहे  हैं  ।

 न्यायाधीश
 के

 स्पष्ट  निर्णय
 को  ध्यान में  रखते  हुए  तीनों  संबंधित  अधिकारियों  को  fra

 बित  क्यों  नहीं  किया  है
 और

 सरकार  यह  क्यों  कहती  है  कि  केवल  एक  ही  अधिकारी  को  निलंबित

 किया गया  है

 गृह  मंत्री
 प्रकाश  चन्द्र  सेठी  )  :

 जहां  तक  इस  मामले  का
 संबंध  है  यह  बहुत  बुरा

 मामला है
 और  हमें  स्वयं  माननीय  न्यायाधीश  की  टिप्पणियां  सुनकर  दुःख  हुआ  हैं  ।  उन्होंने  एक

 अधिकारी  श्री  अली
 के

 बारे  में  कहा  आयु की  जांच  कराने के
 लिये

 11  बार  अस्पताल

 मामले  की  डॉयरी  के  अनुसार  वह  जांच  के  एक्स-रे  रिपोर्ट  प्राप्त  करने  के  लिये  गया

 लेकिन  वह  तारीखें  नहीं  मिल  सकीं
 ।

 लेकिन  उसके  बावजूद  भी  उसके  विरुद्ध  कार्यवाही  की

 |  जहां  तक  अन्य  दो  पुलिस  अधिकारियों  का  सम्बन्ध  पास  एकਂ  महीने तक
 मामला

 रहा  और  उसके  बाद  चालान  किया  गया  और  इसलिये  कोई  कारंवाही  नहीं  की  गई  है  ।  लेकिन

 साथ  इस  बात  की  जांच  कौ  जा  रही  है  कि  क्या  इन  दो  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही

 करने  की  आवश्यकता है  ।

 थ्री  सुनील  मेरा
 :  क्या

 मैं
 माननीय  मन्त्री  से  यह  जान  सकता हूं

 कि
 बलात्कार  जैसे  घृणित

 अपराध  में  जांच  पड़ताल  करने  की  क्या  प्रक्रिया  है
 ?

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  विशेष  ‘A

 प्राथमिक  जांच  पड़ताल  का  कार्य  एक  हैड  कांस्टेबल  को  सौंपा  गया  था
 ?

 यदि  यह  सच  है  तो  क्या

 यह  लापरवाही  नहीं  थी  और  यदि  ऐसा  था  तो  क्या  थानाध्यक्ष  को  दंड  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ?

 यदि  थानाध्यक्ष  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की
 गई

 तो  उसका  विवरण
 और  यदि  नहीं, तो उसके तो  उसके

 क्या  कारण  हैं  ?

 श्री  पी०  बेस्ट  सुब्बय्था  :  इस  पुरे  मामले  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कमियां  पाई गई हैं  ।  इसीलिये

 जाँच  के  आदेश  दिये  गये  हैं
 ।  अब

 पुलिस  के  अतिरिक्त  आयुक्त भी
 मामले

 की  जांच  कर  रहे

 मैं  सदन
 को  आशवासन

 दे  सकता हूं  कि  जहां  भी  कमियां  तथा  कत्तव्य हीनता  पाई  जायेगी
 ।

 जांच  समाप्त-होने पर  उचित  कार्यवाही  की  जायेगी ।  पूरे  मामले  की  जांचें  पड़ताल  की  जा



 मौखिक  उत्तर 1905

 att  सुनील  AAT  फैसले  में  कहा  गया  है
 fe  मामला एक  हैड  कांस्टेबल को  सौंपा  गया ~

 ।  इस  बारे  में  आपका  क्या  कहना  है
 ?

 प्रकाश चन्द्र  सेठी  यह  मामला  हैड  कांस्टेबल को  नहीं  अपितु  किसी उच्च  स्तर  के

 अधिकारी  को  सौंपा  जाना  चाहिये  था  ।  अतिरिकत  पुलिस  आयुक्त  द्वारा  जांच  की  जा  रही  और

 मैँ  यह  आश्वासन दे  सकता  हूं  कि  रिपोर्ट  मिलते  आवश्यक  कार्यवाही की  जायेगी  ।

 श्री  सुनील  मात्रा  क्या  आप  मुझे  यह  आश्वासन  भी  दे  रहे  हैं  कि  थानाध्यक्ष के  विरुद्ध भी

 कार्यवाही की  जायेगी  ?

 श्री  प्रकाश चन्द्र  सेठी  :  इसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।  यदि  रिपोर्टे  उसके  विरुद्ध हुई  तो

 हम  निश्चित  रूप  से  उसके  तथा  अन्य  सम्बन्धित  दोषी  लोगों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करेंगे
 ।

 शी  विजय  कुमार यादव  :  अध्यक्ष  किडनैपिंग  और  रेप  के  जो  केस  हैं  यह  जीनियस

 आफेंसिज हैं  वह  एस०  आर०  केस  के  रूप  में  ale  किये  जाते  हैं  जिसमें  जो  इन्वेस्टिगेटिंग  अफसर

 होता  है  उसके  अलावा  जो  ऊपर  के  अफसर  होते  हैं  वो  डी०  एस०  सी ०,  एस०  पी०  उनको भी  केस

 के  इंवेस्टीगेशन  को  सुपरवाइज  करना  होता  है  ।  तो  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  कोट

 का  जो  जजमेंट  हुआ  वह  तो  ए  क  अलग  हिस्सा  है  उसका  लेकिन  आम  तौर  जो  ऊपर  के  अफसरों

 की  जिम्मेदारी  इस  केस  को  सुपरवाइज  करने  की  होती  और  उस  दौर  में  सारे  कामों को  देखा

 जाता  है  जिससे  केस  बनता  हैं  कि  मैटीरियल और  एवीडेंस  इकट्ठा हुआ  कि  नहीं  ।
 तो  इस

 आब्जेक्ट  पर  भी  जब  सरकार  विचार  कर  रही  है  और  थौरो  इनक्वायरी  चल  रही  है  तो  क्या  सरकार

 इस  आब्जेक्ट  पर  भी  विचार  करेगी  कि  एस०  डी०  एस०  पी०  की  क्या  sal  थी
 ?  और  इस

 मामले  में  अगर  उनको  फ़ेदयोर  समझा  जायेगा  तो  क्या  उन  पर  भी  कायंवाही  की  बात  सरकार

 सोचेगी ?

 श्री
 ०.

 वेंकट  सुब्बय्या  हम  इन  सभी  मामलों  की  जांच  करेंगे  ।  सदन  की  जानकारी के

 लिये  वर्ष  1980,  1981,  तथा  1982  के  दौरान  मामलों  की  जांच  करते  समय  39  अधिकारी  चक

 करने क॑  दोषी  पाए  गये  थे  ।  इन  39  अधिकारियों में  से  वर्ष  1980 में  14  अधिकारी  1981 में  12

 rear दोषी  पाए  गए  तथा  ay  1982  में  13  अधिकारियों ने  भलें  की  थी  ।  हम  इस  मामले में

 कार्यवाही कर  रहे  मैं  सदन  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  हम  इसकी  जाँच  करेंग े|

 पनी
 विजय  कुमार  यादव  :  मेंने एस०  आर०  केस के  बारे  में  पूछा  उसका

 जवाब

 मन्त्री  जी  ने  नहीं  दिया  ।

 थी  प्रकाश चन्द्र  सेठी  :  इस  बारे  में  जो  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  डी०  एस०  पी०

 और  एस  oft<  ने  प्रॉपर  सुपरवीजन  किया  है  कि  नहीं  यह  भी  मैटर
 आफ  इनक्वायरी है  I

 और  अगर
 उन्होंने

 प्रॉपर  सुपरवीजन  नहीं  किया  होगा  तो  उनके  खिलाफ  भी  कार्यवाही  होगी  ।
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 श्रीमती  गोता  पुर्जों  मैंने  पश्चिम  बंगाल  में  ए  क  समाचार  पत्र  में  पढ़ा fe  दिल्‍ली में

 दहेज  के  कारण  होने  वाली  मौतों  के  मामले
 में  9

 कथित
 अपराधियों  को

 रिहा  कर  दिया  गया

 यह  स्थिति  है  ।  यहां  तक  कि  यदि  न्यायाधीश  भी  '  कोई  उपबन्ध  नहीं  लगाता है  तो  इससे  पता

 चलता  है  कि  पुलिस  क्या  कर  रही  हे  ?  क्या  माननीय  मन्त्री  कृपया  हमें  बतायेंगे  कि  वह  विशेष  रूप

 से  क्या  कार्यवाही  करेंगे ताकि  स्त्रियों  पर  होने  वाले  अत्याचारों  के  मामलों  की  उचित  रूप  से  जांच

 की  जा  उसके  लिये  ag  कौन  से  विशेष  तंत्र  नियुक्त  करेंगे  और  इस  सम्बन्ध में  पुलिस  को  क्या

 अनुदेश  जारी  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 श्री  प्रकाश चन्द्र  सेठी  :  इससे  दहेज  से  होने  वाली  मौतों  के  मामले  नहीं  उठते  i  तथापि

 मैं
 सदन  को  बताना  जैसा  fe  मैंने  बताया  कि  जहां  तक  दहेज  से  होने  वाली  मौतों काਂ

 सम्बन्ध  हैं  उसकी  जांच
 के

 लिये  एक  महिला
 अधिकारी  की  अध्यक्षता में  पृथक  कक्ष  स्थापित  किया

 गया  हैं  ।  इसके  लिये  एक  विशेष  कक्ष  कार्य  कर  रहा  है
 ।

 ह  ee

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 दक्षिण  कर  व  प्रदेश  के  लिए  तीसरा  भारतीय  अभिया

 145.  श्री  ई०  बाला नन्दन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  गंगोत्रीਂ  नाम  से  एक  स्थायी  प्रयोगशाला  स्थापित  करने

 के  से  दक्षिण  oa  प्रदेश  में  एक  तीसरा  भारतीय  अभियान  दल  पहले  ही  अपने  लक्ष्य  स्थान

 पर  पहुंच चुका

 यदि  तो  प्रयोगशाला  को  स्थापित  करने  का  कार्य  कब  तक  पुरा  हो  जायेगा

 प्रयोगशाला  द्वारा  वहां  पर  किस  प्रकार  का  अनुसंधान  काय  किया  जायेगा ;

 उस  अनुसंधान  कार्य  से  भारत  को  कया  ठोस  लाभ  प्राप्त  भोर

 प्रयोगशाला  स्थापित  करने  तथा  अनुसंधान  काय  करने  सम्बन्धी  इस  अभियान  पर

 कितना  व्यय  होगा
 ?

 प्रधान  मंत्रो  इन्दिरा  गौर  जी  श्रीमान  ।-  स्थायी  केन्द्र

 दक्षिण  गंगोत्रीਂ  कार्यरत  प्रयोगशालाओं  सहित  स्थापित  कर  लिया  गया  |

 इन  प्रयोगशालाओं
 में  भूभौतिकी  एवं  जैविक

 विज्ञान  से  संबंधित  अनुसंधान  किए
 जायेंगे

 |

 24
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 अन्ाकंटिका  महाद्वीप  कई  प्रकार  से  अद्वितीय  यह  पृथ्वी  के  वायुमंडल  और  ara

 तौर  से  हिन्द  महासागर  ay  के  मौसम  को  प्रभावित  करता  है  ।  इसके  ah  के  बने  जमाव  चट्टानें

 तथा  ae  खनिज  पदार्थ  का  काफी  वैज्ञानिक  महत्व  व  ऐसा  ही  महत्व  बर्फीले  महाद्वीप  के  चारों

 तरफ  के  महासागरों  में  जैविक  तथा  संसाधनों  का  है  ।  प्रतिमान  विभिन्‍न  वैज्ञानिक  अध्ययनों

 का  मौका  प्रदान  करते  जेसे  कि  क्षेत्र  का  हिमनद  विज्ञान

 रेडियो  तरंग  प्रसारण  इत्यादि  ।

 स्थायी  केन्द्र  की  स्थापना  सहित  इस  कार्य  अनुमानित  व्यय  करीब  5  करोड़

 साये  है

 भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  से  जनरेटर  ख  के  लिए  महाराष्ट्र  को  शर्तें

 *  148.  थी  अटल  बिहारी  वाजपेयी

 थी  सुरज  भान  f

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान
 दिनांक

 17  जनवरी  1981  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित

 इस  श्राप  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया है
 कि  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मंत्री  ने  कहा  है  कि  उनकी

 सरकार  से  500  मेगावाट  का  जनरेटर  खरीदने  को  तेयार  है  बशर्तें  कि  इसके  80  प्रतिशत

 पूछें  आयातित
 हों

 पस
 ज  ava

 are  द  एगा  Cty भेल ल ਂके  जनरेटरों के
 बया  मह।राष्ट्र  राज्य  बिजली  बोर्डे  ने  पहने  कई  अ

 कारें-निष्पादन  के  बारे  में  शिकायतें  की  .  हैं
 ;

 तत्सम्बन्धी  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्या  कौर

 महाराष्ट्र  राज्य  बिजली  ats  की  शिकायतों  पर  भेल  ने  क्या  उपचारात्मक  उपाय

 किए हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  तिवारी  aft

 (a)  से  महाराष्ट्र  राज्य  बिजली  ate  ने  बी०  एच०  Fo  एल०  द्वारा  सप्लाई  किए

 गये  कुछ  उपकरणों  के  कार्य  करने  के  बारे  में  कुछ  कठिनाइयां  बताई  थीं  |  इस  मामले  का  सम्बन्ध

 कन्ट्रोल  स्लिप  जनरेटर  मिल  डस्ट  गाड  आदि  जैसे  उपकरणों  और
 अधिष्ठापन  तथा

 कार्य-संचालन  में  कमियां  होने
 से  जिनमें  न  केवल  Mo  एच०  ई०  एल०  बल्कि  अनेक  अन्य

 संगठन  अन्तग्रंस्त  हैं  ।  इन  समस्याओं  को  टूर  करने  के  लिए  एक  कृतिक  बल  गठित  किया  गया  था

 जिसमें  केन्द्रीय  विद्युत  ढी०  एच०  fo  एल ०  इंस्ट्रूमेंटेशन  लिमिटेड  तथा  कैस्ट्राल  के

 इंजीनियर  शामिल  हैं  ।  कृतिक  बल  की  टीमों  ने  राज्य  बिजली  बोड़े  के  इंजीनियरों  के  साथ

 2
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 fang  के  पश्चात्‌  समयबद्ध  उपचारात्मक  कार्रवाई  योजनाएं  तैयार  की  हैं  ।  तैयार  करिए  गए  कार्य  क्रमों

 अनुसार  बी०  एच०  Fo  एल०  ने  पहले  ही  आवश्यक  उपाय  शरू  कर  दिए  हैं  ।

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  के  पास  बिना  fas  पड़ा  आयातित  इस्पात

 *  149.  श्री  जगपाल  सिंह  :  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1983  के  अन्त  तक  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लीं  के  पास  बिना  बिका

 कितना  आयातित  इस्पात  (yea

 इस्पात  के  आयातित  भंडार  के  न  बिकने  के  क्या  कारण  हैं
 और  इसके  परिणामस्वरूप

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  को  कितनी  हानि  होने  का  अनुमान  और

 हानि  को  न्यूनतम  करने  के  लिए  आयातित  भंडार  के  निपटान  हेतु  सरकार  ने  क्या

 कदम  उठाए  हैं
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय के
 राज्य  मंत्री  एन०  के ०  पी०

 31  1983  को  के  पास  श्रायातित्त  इस्पात  का  स्टाक  68,000  टन  ar  जिसका  मुल्य

 लगभग  30.6  करोड़  रुपये  था  ।  इसके  मुकाबले  इसके  पास  1  1983  को  आयातित  इस्पात  का

 स्टाक  102,600  टन  था  जिसका  मुल्य  लगभग  46.2  करोड़  रुपये  था  ।  इस  स्टाक  में  और  कमी  हुई

 है  और  1  1984  को  इस्पात  का  स्टाक  53,809  टन  रह  गया  था  जिसका  मुल्य  लगभग  24.2

 करोड  रुपये  था  ।

 ने  इस्पात  का  आयात  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  द्वारा  अपनी  मांग  के
 सम्बन्ध

 में

 बताए  गए  अनुमानों
 के  आधार  पर  किया  था  ।  इन  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  ने  अपनी  मांग  के

 सम्बन्ध  में  बताए  गये  अनुमानों  की  तुलना  में  काफी
 कम  माल  और  इसी  कारण

 स्टाक  जमा  हुआ  ।  को  इसके  कारण  कोई  हानि  नहीं  उठानी  पड़ी  क्योंकि  पुरी  लागत  वसूल

 ली  गई  हैं  ।

 स्टाक  में  कमी  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  गए  हैं

 (1)  वर्ष  1983  84  में  आयात  काफी  कम  किया  गया है  ।  माध्यम  अभिकरण  के  प  रूमें

 ag  18४3-84  के  दौरान  द्वारा  5,50,000  टन  इस्पात  का  आयात  करने  की

 सम्भावना  है  जबकि  वर्ष  1982-83  के  दौरान  13,17,000  टन  इस्पात  का  आयात

 किया  गयी  था  ।

 (ii)  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षत्रों  को  माल  जल्दी  उठाने के  लिए  जोर

 (iii)  इस  सामग्री  कों  अन्य  वास्तविक  पपभोक्‍्तार  को  सप्लाई  करना  |
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 क  वि

 बंगाल  प्राटरीज  और  नेशनल  टन री  का
 राष्ट्रीकरण

 *15  श्री  नीरेन  घोष  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  नेशनल  टैनरी  और  बंगाल  पाटरीज  में  80  प्रतिशत  शेयर

 पूंजी  सार्वजनिक  वित्तीय  संस्थानों  की  लगी  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  यह  भी  मालूम हैं  कि  इन  कम्पनियों  का  उत्पादन

 कच्चे माल  के  धन  की  कमी  और  कुप् बन्ध के  कारण  ठप्प  पड़  गया  है  जिसके  कारण  इनके

 लगभग  6100  कर्मचारियों  को  लगातार  परेशानी  का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 तो  सरकार  बंगाल  पॉटरीज
 और

 नेशनल  टैनरी  फैक्ट्रियों

 का  राष्ट्रीयकरण

 कब  तक

 उद्योग  मन्त्री  नारायण  दत्त  तिवारी )  से
 सार्वजनिक  वित्तीय

 संस्थानों  और  राज्य  व्यापार  निगम  के  Fo  नेशनल  टैनरी  कम्पनी लि०  में  76.75  प्रतिशत  इक्विटी

 शेयर  हैं  ।  कंपनी  को  गम्भीर  वित्तीय  कठिनाइयों  और  भारी  संचलनात्मक  हानियों  का  सामना
 करना

 पड़  रहा है  ।  1983  में  उत्पादन  बंद  कर  दिया गयो  किन्तु  1983  से  उत्पादन

 आंशिक  रूप  से  पुनः  शुरू  हो  गया  है  ।  इसके  राष्ट्रीयकरण  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  हू
 |

 म०  बंगाल  पॉटरीज  लिमिटेड में  बैंकों  और  सार्वजनिक  वित्तीय  संस्थानों  के  18  प्रतिशत

 इक्विटी  शेयर  हैं  ।  उद्योग  और  1951  की  धारा  18  एफ०

 Wo  के  उपबन्धों के  अधीन  इस  कम्पनी के  औद्योगिक  उपक्रमों  का
 प्रबंध  भारतीय  औद्योगिक

 निर्माण निगम  द्वारा  किया जा  रहा  है  ।  उपक्रमों में  लगातार  उत्पादन  हो  रहा  है  ।  ada  नीति

 विषयक  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  को  दृष्टिगत  रखते  हुये  सरकार  द्वारा
 उपक्रमों  को  अन्तिम  निपटा सर

 करने  के  लिये  विभिन्‍न  विकत्पों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 सरकारो  कर्मचारियों  के  पेंशन  मामले  निपटाने  में  विलम्ब

 *]51.  श्री  अजित  बाग  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  किसी  ऐसे  सरकारी  कर्मचारी  के  संयुक्त  पेंशन  मामले  पर  विचार  करने  में

 बहुत  समय  लगता  है  जिसकी  सेवा  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन
 33

 ae  की  अधिकतम  सेवा  से  कम  हैं

 और  उसकी  पहले  की  सेवा  किसी  राज्य  सरकार  के  अधीन  हैं
 और  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  पेंशन

 सम्बन्धी  अनपातिक  दायित्व  को  वहन  करने  के  लिये  सहमत

 यदि  तो  सम्बन्धित  नियमों  में  क्या  त्रुटि  जिसक  कारण  पेंशन  के  ऐसे  मामलों

 को  निपटाने  में  अत्यधिक  बिलम्ब  होता
 और

 27



 1984

 ह

 क्या  सरकार  का
 यदि  सिविल  पेशन  नियमों  में  कोई  त्रुटि  तो  उसको

 दूर  करने  के  लिये  उनमें  संशोधन  करने का  है
 ?

 गृह  मंत्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  पी०  :  से  नियमो  में

 यह  स्पष्ट  व्यवस्था है  कि  जिस
 मामले

 में
 राज्य  सरकार

 सेवा-हिस्स ेके
 आधार

 पर  पेंशन

 सम्बन्धी  दायित्व
 की

 साझेदारी  के  लिए  सहमत  हो  जाती  हूं  वहां  राज्य
 सरकार

 के  अधीन की  गई

 सेवा  केंद्रीय  सरकार  के  अधीनਂ  सिविल  पेंशन  के  लिए  ade  सेवा  मानी  जाएगी  ।  इस  उद्देश्य  के

 लिये  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  के  बीच  पारस्परिक  व्यवस्था  विद्यमान  है  ।  इसलिये  ऐसे

 पेंशन  सम्बन्धी  मामलों  को  निपटाने  में  देरी  का  प्रश्न  नहीं  उठना  विद्यमान

 नियमों  में  इस  प्रकार  का  कोई  संशोधन  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  जाता  ।

 खादी  arate  और  बोर्डों  से  मर्दों  खरीदने  के  लिए  आदेश

 *152.  श्री  बृद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केंद्र  सरकार और
 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों

 ने
 अपने

 शासी  निकायों  को  इस  आशय  के  अनुदेश  जारी  किये  हैं  कि  उनको  अपने  कर्मचारियों  की  नदियों

 कौर  कार्यालयों  के  लिये  अन्य  आवश्यक  सामग्री  केंद्रीय  खादी  आयोग  और  राज्य  के  खादी  बोर्डों  से

 it

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  द्वारा  जारी  किये  गए  अनुदेशों  की  प्रतियाँ  सभा  पलट  पर

 रखी

 क्या
 यह  सच  हैं  कि  कोई  भी  विभाग  उपरोक्त  अनुदेशों  का  परिपालन  नहीं  कर  रहा

 और

 क्या  केंद्र  सरकार  आर  राज्य  सरकारें  खादी  विकास  कार्यक्रम  को  प्रोत्साहन  देने

 हेतु
 इन  आदेशों  को  क्रियान्वित करने  के  लिए

 प्रभावी  और  कार्यवाही  यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली  राम  कार्तिक

 रेलवे  बोर्ड  तथा  सरकारी  उद्यमी  ब्यूरो  ने  अपने
 विभागों  निकायों  को  समय-समय  पर

 थे  निदेश
 किये  हैं  कि

 वे  अपने  कर्मचारियों
 की

 नदियों
 के  लिए

 खादी  खरीदें  ।  आपूर्ति  विभाग ने  भी

 कुछ  खादी  की  वस्तुओं  जैसे  डाक्टरों  इत्यादि  को  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग से

 खरीदने  के  लिये  आरक्षित  किया  है
 ।

 कुछ  राज्यों
 जैसे  पश्चिम  बंगाल  तथा

 गुजरात  ने  भी  सरकारी  विभागों  में  खादी  खरीदने  को  प्राथमिकता  देने/खादी  और  ग्रामोद्योग

 के  उत्पादों  का  प्रयोग  करने  के  निर्देश  जारी  किये

 28
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 )  कार्मिक  और  प्रशासनिक  सुधार  रे रेलवे
 ल  OS  तथा ais  a4  सरकारी  उद्यम

 ब्यूरो  द्वारा

 जारी  किये  गए  निर्देशों  की  प्रतियां  अनुबन्ध 1,  11  और  111  सभा  पटल  पर  रखी  जाती हैं
 में

 रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल ०  टी०  7853/84]

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  को  वर्ष  1971-72  तक  सुती  खादी  की  आपूर्ति  के  लिए

 डाक  ब  तार  रेलवे तथा  अन्य  सरकारी  विभागों  से  क्रयादेश  मिला  करते  1971-72 में

 डाक  व  तार  विभाग  ने  खादी  की  खरीद  को  बन्द कर  दिया  ।  1978-79  के
 दौरान  डाक

 व
 तार

 विभाग  ने  खादी  खरीदने  के  लिए  फिर  से  क्रयादेश  fan  थे  किन्तु  इसके  बाद  खरीदना  बन्द  कर

 दिया  ।  1973  और  .982  में  रेलवे  ने  अपने  वदी  सम्बन्धी  विनियमों  में  संशोधन  कर  दिया  था

 किन्तु  कर्मचारियों  की  जिस  श्रेणी  के  लिए  पहले  खादी  का  प्रयोग  जारी  रखा ।  केन्द्र  सरकार के

 श्रेणी  और  के  कर्मचारियों  तथा  उसके  सम्बद्ध  कार्यालयों  के  कर्मचारियों  को  भी  खादी  की

 दी  दी  जाती है

 खादी  विकास  कार्यक्रम  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सभी  संभव  उपाय  किए  जा  रहे

 किन्तु  केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारी  वर्दी  के  लिए  खादी  के  प्रयोग  सामान्य  रूप से  विरोध  कर

 रहे

 जम्म  और  काश्मीर  में  कानन  और  व्यवस्था  की  बिगड़ती  हुई  स्थिति

 *  153.  श्री  विलास  ga  सवार  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार को  जम्मू
 और  काश्मीर

 में
 कानून  और  व्यवस्था  की  बिगड़ती हुई

 स्थिति  के  सम्बन्ध  में  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ
 और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  बेंकटुब्बय्या )  सरकार
 को  जम्मू  तथा

 काश्मीर  की  स्थिति  के  बारे  में  एक  ज्ञापन
 जो  एक  सदस्यीय  प्रतिनिधि  मंडल  ते

 1984  में  राष्ट्रपति  को  प्रस्तुत  किया  प्राप्त  हुआ  है  ।

 भारत  सरकार
 राज्य  से  राष्ट्रीय  एकता  और

 प्रभुसत्ता  से  पूर्ण

 रूप  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  मामलों  पर  पत्र  व्यवहार  करती  ही  है
 ।

 राज्य  सरकार  ने  हाल  में

 विरोधी  और  अलगाववादी  समूहों/संगठनों  के  कुछ  सदस्यों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  करना

 आरंभ  कर  दिया  है  ।
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्थिति  पर

 लगातार  निगरानी  रखी  जाती है  और

 समीक्षा की  जाती  है  |

 देवा  में  इलेक्ट्रानिक उद्योग

 *154.  शो  अमर  सिंह  राठवा  :  क्या  प्रधानमन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 देश  के  इलेक्ट्रोनिक  उद्योग  को  अन्तर्राष्ट्रीय स्तर  पर  लाने के  लिए  इसके  विकास

 bd
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 an

 1984

 हेतु  क्या  प्रयास  किए  जा
 -

 न्

 क्या  देश  में  ही  अथवा  किसी  दूसरे  देश  के  सहयोग  से  बनाई  जा  रही
 इलेक्ट्रॉनिक

 वस्तुओं की  एक  सूची  सभा  पटल  पर  रखी  और

 क्या  कोरिया
 और

 जापान  जैसे  अन्य  देशों  की  तरह  ही  लघु  उद्योग  क्षेत्र में

 इलेक्ट्रोनिक  वस्तुओं  के  उत्पादन के  लिए  लोगों  को  शिक्षित  करने  पर  विचार  करेगी  ?

 प्रधान  मन्त्री  इन्दिरा  गांधी )  एक  आधुनिक  तथा  स्वावलम्बी  इलेक्ट्रा

 निकी  उद्योग  के  विकास  के  लिए  इलेक्ट[निंकी  विभाग ने  समूची  नीति  के  एक  भाग  के  रूप  में  कई

 उपाय  किए  हैं  ।  इन  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल हैं  :  औद्योगिक  लाइसेंसिंग  नीतियां  जो

 frat  एवं  आर्थिक  दृष्टि  से  उत्पादन-क्षमताएं  स्थापित  करने  तथा  न्यूनतम  किफायती  लागत  पर

 अधिक  मात्रा  में  उत्पादन  को  बढ़वा  देती  बड़े/बहुत  बड़े  पैमाने  के  एकीकृत  परिपथ  एस ०

 माई०/वी  ०  एल०  एस०  सुक्ष्मतरंग  ट्यूबों
 सिलिकन

 तथा  मुख्य  ढांचे  वाले
 मध्यम

 आकार  के

 कम्प्यूटर
 उच्च  प्रौद्योगिकी  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  उत्पादन  और  अनुसंधान  तथा  विकास  के

 लिए  सरकार  द्वारा  देश  की  दूर  संचार  व्यवस्था  के  लिए  अद्यतन  आफ

 इलेक्ट्रोनिक  स्वीडन  प्रणाली  का  एक  विकासात्मक  इंजीनियरी  कई  प्रकार  की

 संघटक-पुर्जों  तथा  सामग्रियों  में  अनुसंधान  तथा  विकास  को  प्रोत्साहन  देना  तथा

 गीकी  विकास  करना  तन्तु  कृषि  तथा  शिक्षा  में

 कम्प्यूटरों  में  जनशक्ति  प्रशिक्षण  नियंत्रण  तथा  संचार  एवं  सेमीकण्डक्टर  जेसी

 अग्रणी  प्रौद्योगिकियों /  इलेक्ट्रानिकी  के
 अनुप्रयोगों

 में  उत्तमता  केन्द्र

 इलेक्ट्रॉनिक  वस्तुओं  का  विनिर्माण  हजारों  कम्पनियों  द्वारा
 किया

 जा  रहा  इस

 सूचना  के  एकत्रित  करने  में  काफी  समय  तथा  प्रयास  की  आवश्यकता  होगी ।  यदि  किसी

 विशिष्ट  कम्पनी  इलेक्ट्रॉनिक  उत्पाद  के  सम्बन्ध  में  जानकारी
 आवश्यक  हो  तो  एकत्रित  करके

 उपलब्ध कराया  जा  सकता

 इलेक्ट्रॉनिक  वस्तुओं  के  उत्पादन में  लघु  क्षेत्र  के  उद्योग  का  महत्वपूर्ण  स्थान  है
 और  .

 इसलिए  तकनीकी एवं  आर्थिक  व्य वहा यंता  के  अनुसार  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय मानकों  को  पूरा  करने
 के

 लिए  हमारे  देश  के  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग
 की

 आवश्यकता
 के  अनुसार  लघु  क्षेत्र  की  इलेक्ट्रानिक

 इकाइयों के  गठन  को  प्रोत्साहित  किया
 जा

 रहा  है
 |

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  उद्यमियों  विनिर्माण

 हेतु  उनके  लिए  भारतीय लगभग
 24

 इलेक्ट्रॉनिक  उत्पादों  के  अलावा  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  द्वारा
 14

 राज्यों  में  इलेक्ट्रानिकी  weer  तथा  विकास  केन्द्र  स्थापित किए  गए  जिसका  मुख्य  उद्देश्य  लघु

 क्षेत्र  की  इकाइयों  को  उनके  उत्पादों  की  गुणवत्ता  को  उन्नत  बनाने  के  लिए  परीक्षण  तथा  अंशांकन

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराना  है
 ।

 हैदराबाद  में  एक  होल्डर  स्कूल
 स्थापित  किया  गया

 इकाइयों  विशेषकर  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  गठित  इकाइयों  में  गुणवत्ता  के  प्रति  जागरूकता पैदा

 छि
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 ry  ने  निए  सूनापन  रद  तथ  fare  केन्द्रों  द्वारा  संगोष्ठियां भी

 आयोजित की  जाती  हैं

 तांबे  का  उत्पादन

 *155.  श्री  एस०  ए०  दौरान  सेबस्टियन  :  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरका  देश  में  तांबे
 की  कुल  मांग  के  केवल  38  प्रतिशत  भाग  का  ही  उत्पादन

 कर  रही

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  मूल्य  के  ताँबे  का  आयात

 किया

 क्या  तांबे  के  मामले  में  आत्मनिर्भर  बनने  हेतु  कोई  व्यापक  योजना  तैयार
 की  गई

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०  के०  पी०  :  तांबे

 के  व्तेमान  देशी  उत्पादन  से  देश  में  तांबे  कुल  मांग
 का  लगभग

 32 प्रतिशत भाग  पुरा  हो

 पाता है  |

 खनिज  व  धातु  व्यापार  निगम  की  मार्फत  गत  तीन  वर्षों  में
 आयातित  तांबा  धातु

 रिया  राया  + -_.
 का  मूल्य  नीचे

 asl  wat  ८  .

 वर्ष  मूल्य  रुपयों में

 6940.24 1980-81

 1981-82  7037.60

 1982-83  7551.10

 इसक ेअतिरिक्त
 ओपन

 जनरल  लायसेंस
 के

 अन्तत
 कापर  स्क्रैप  आर० go  पी०

 लायसेंसी  पर  भी  तांबे  का  आयात  किया  जाता  है  ।

 तथा
 देश  में

 तांबा
 के  ज्ञात  अयस्क  भंडार  सीमित  होन ेके  कारण  तांबा  में

 आत्मनिर्भरता  की  योजना  बनाना  संभव  नहीं  हुआ  है
 ।

 फिर  हिन्दुस्तान  काप्र  लि० में  *  शुद्ध

 तांबे  की  वार्धिक  उत्पादन  क्षमता  39.400  टन  से  बढ़ाकर  65,000  टन  करने  योजना  बनाई  गई

 जिसमें  निम्नलिखित शामिल  होंगे

 ग्रहीत  बिजली  उत्पादन
 at

 ag  बनाना  |
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 2.  900  टन  अयस्क  के  दैनिक  अतिरिक्त  उत्पादन  के  लिए  सुरदा  राखा  खानों  का

 विस्तार  |

 इंडियन  कापर  कम्पलैक्स में  3000  टन  दैनिक  अयस्क  शोधन  क्षमता  के  नए  सान्द्रण

 की स्थापना ।

 घाटशिला  प्रद्वावक  की  क्षमता  16,500  से  बढ़ाकर  20,000  ca  प्रति  वर्ष  करना  |

 घट  शिला  शोधनशाला  की  क्षमता  को  8,400  टन  से  बढ़ाकर  20.000  टन  प्रति  वर्ष

 करना

 6  खेतड़ी  में  प्रश्वाचक  तथा  शोधनशाला  की  क्षमता  को  31,000  टन  से  बढ़ाकर  45,000

 टन  प्रति वर्ष  करना  |

 तांबा  amen  भंडारों  में  वृद्धि  के  लिए  गवेषण  कार्य  तेज  कर  दिए  गए  हैं
 ।

 तांबा
 उत्पादन

 में  और  वृद्धि  की  योजनाओं  का  निर्माण  गवेषण  परिणामोਂ  पर  निर्भर  करेगा
 ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  तैयारी  के  सन्दर्भ  में  योजना  आयोग  द्वारा  गठित  अलौह  धातु

 कार्यकारी  दल  तांबे  के  विकास  के  लिए  परिपेक्ष्य  योजनायें  बनाने  के  लिए  कार्रवाई  कर  रहा  a |

 दिल्‍ली  में  पुलिस  atat  में  व्यक्तियों /  अपराधियों  की  यातना  दिए  जाने  से  मृत्यु

 *  156,  शी  बाल  कृष्ण  वासनिक

 \  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 थी  गुफरान  आजम

 (*)  क्या  दिल्‍ली  में  1983  के  दौरान  विभिनन  पुलिस  थानों  में
 भारी  संख्या  में

 प्राविधियों  को  यातना  दिए  जाने  से  मृत्यू  होने  का  पता  चला

 मदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  घटनाओं  से  सम्बद्ध  पुलिस  कर्मियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  तथा  जांच

 शादी  के  लिए  पुलिस  थानों  में  बुलाए  जाने
 वाले  अपराधियों

 पर  इस  फ्रकार  के
 अत्याचारों  को  रोकने

 के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी  ०
 वेंकट  सुरय्या  )  थ की  और  1983 के  दौरान

 दिल्‍ली  में  पुलिस  की  हिरासत  में  मृत्यु  के  छः  मामले  हुए  प्राथमिक  जांच  पड़ताल  से  संकेत

 होता है  कि  इनमें  से  तीन  मौतें  पुलिस  हिरासत  के  समय  लगी  चोटों  के
 कारण  हुई  थीं  ।

 (7)  इनमें  से  एक  मामले  में  थाना  सुलतानपुरी  के  एक  पुलिस  कमेंट्री  को  गिरफ्तार  कर

 लिया  गया  है  और  उसके  विरुद्ध  भा०
 न

 स०  की  घारा  304/343/348/330/34  के  अधीन  मामला
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 दर्जे  किया  गया  है  ।  शेष  मामलों  में  सब-डिविजनल  afaez  =  द्वारा  को  aga  जा  रही  जांच  रिपोर्ट

 at  परीक्षा  पुरी  होने  के  बाद  कार्यवाही  की  जाएगी  ।

 समय-समय  पर  उपयुक्त  अनुदेश  दिए  गए  जिनमें  यह  जोर  दिया  गया  किं  पुलिस

 हिरासत  में  व्यक्तयों  पर  शारीरिक  हिसा  न  की  जाय  और  पुछताछ  का  काम  वैज्ञानिक  ढंग  किया

 जाए ं।

 जम्मू  और  काश्मीर  घाटी  में  हिसा

 *  157.  श्री  अनन्त  राहुल  मल्ल  |

 श्री  लक्ष्मण
 मलिक

 त  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 J

 कया  यह  सच  है  कि  मकबूल  बजट  को  फांसी  दिए  जाने  के  अवसर  पर  जम्मू  और

 काश्मीर  घाटी  की  शांति  भंग  करने  के  प्रयोजन  से  जम्मू  भर  काश्मीर  में  कुछ  हिंसक  घटनाएं  ह्

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  काश्मीर  मुक्ति  मोर्चे  के  दो  युवकों  ने  1984  को

 केन्द्रीय  सुचना  और  प्रसारण  उप  मंत्री  के  आवास  पर  अपहरण  करने  का  एक  असफल  प्रयास  किया

 att

 (77)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कपा  है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  बंकटसुब्बय्या )
 हमारी  पचना े  रग  के  अनसार

 घाटी  में  मकबूल  ag  की  निर्धारित  फांसी  के  विरोध  में  कुछ  एक  स्थानों  पर  कुछ  असामाजिक  तत्वों

 द्वारा  दुकानों  को  जबरदस्ती  बंद  कराने  के  प्रयंत्न  किए  गए

 जी  श्रीमान्‌  ।  तथापि  व्यक्तियों  या  जिस  संगठन  से  वे  संबंध  रखते  हैं  उसका  पता

 नहीं है

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 दिल्‍ली  प्रशासन  से  प्राप्त  सूचना  के  श्रीमती  गुलाम  नबी  आजाद  की
 रिपोर्टे

 के

 10  1984  को  सायं  लगभग  1215  बजे
 35/40

 वेष  की  नाय  का  एक  व्यक्ति

 भाया  था  ।  उसका  स्वर  पंजाबी  लग  रहा  था  ।  उसने  कहा  कि  मंत्रालय  में  एक  समारोह  हो  रहा  है

 और  उप  मंत्री  ने  अपने  लड़के  क़ो  लेने  के  लिए  उसे  भेजा  है  ।  श्रीमती  आजाद  ने  घुसपैठ  को  बताया

 कि  बच्चा  बहुत  छोटा  है  और  अधिक  समय  तक  उनसे  अलग  नहीं  रह  सकता  है  अतः  ag  भी  उसके

 साथ  जायेगी  ।  श्रीमती  आजाद  ने  उससे  इन्तजार  करने  के  लिए  कहा  और  अपने  प्रति  से  टेलीफोन
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 es

 पर  सम्पर्क  स्थापित  करने  के  लिए  अन्दर  गयी  ।  जब  qs  मंत्रा  महोदय  से  सम्पकं  स्थापित  करने  की

 कीजिए  कर  रही  तो  घुसपैठिया  उस  स्थान  से  गया  ।  उसने  यह  भी  देखा  कि  घुसपैठ  के

 साथ  एक  दूसरा  व्यक्ति  भी  था  जो  बरामदे  के  बाहर  इन्तजार  कर  रहा  था  ओर  बंगले  के  मुख्य
 इरवाजे  के  सड़क  के  किनारे  एक  काले  रंग  की  कार  खड़ी  थी  ।

 हाथी  अभयारण्य  परियोजना

 *  158,  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  बया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  कितनी  हाथी  अभयारण्य  परियोजनाएं  स्थापित  की  गई  हैं

 क्या  भुवनेश्वर  के  समीप  हाथी  अभयारण्य  परियोजना  स्थापित  करने  का  सरकार  का

 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उक्त  परियोजना  के  कार्यान्वयन  को  शीघ्रता  से  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्र

 ने  क्या  कदम  उठाए  हैं
 ?

 प्रधान  मंत्री  (attra  इन्दिरा  गांधी )
 वन्य  प्राणी  सुरक्षा  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों

 में  अनेक  राष्ट्रीय  उद्यान  तथा  अभयारण्य  स्थापित  किए  गए  इसमें  जंगली  हाथी  भी  शामिल  हैं  ।

 जंगली  द्ायिथों  सहित  राष्ट्रीय  अभयारण्यों  की  एक  सुची  विवरण  के  रूप  में  सभा  पटल  पर

 रखी  जाती  है  |

 और  उड़ीसा  सरकार  ने  भुवनेश्वर  के  पास  चन्दा में  हाल ही  में  एक

 अभयारण्य  को  स्थापना  की  राज्य  सरकार  ने  अभयारण्यों  के  विकास  के  लिए  508-00  लाख

 रुपये  की  अनुमानित
 लागत  से  एक  परियोजना  भी  तैयार  की  है  ।  परि  योजना  का  का भ  यूनियन  चाल

 वित्तीय  वर्ष  से  चाल  हो  पया  जिसके  -  दौरान  राज्य  सरकार  ने  केवल  23.75  लाख  रुपये  का

 प्रावधान  किया  है  ।

 विवरण

 क  क ह  ee  re  अ  ा  य  य  ee  ee

 राज्य/संघ  शासित  ट्रीय  पाक  अभयारण्य

 क्षत्र  का  नाम

 a  क  ae  a  ा  a  य  य  es  ह  es  ee

 असम  काजी  रंगा  मानस

 मोरंग

 सेनाई-रूप

 गरम-पानी

 34



 17  ,  1905  लिखित
 उत्तर

 राज्य/संघ  शासित  राष्ट्रीय  पाक  अभयारण्य

 क्षेत्र  का  नाम

 अरुणाचल  प्रदेश  नामडाफा  इटानगर

 लाली

 पक्का

 बिहार  छाल मा

 पालना

 बामिपाबुरू

 मेघालय  fast

 नौख्यालय

 नागालैण्ड  इटांगी

 पुलिक  बडी

 मिजोरम  डाम्पा

 उत्तर  प्रदेश  कॉरबेट  राजाजी

 चीला

 भद्रा कर्नाटक  वाडकापुर

 नागरहोल

 बानर घाटा  सद्दारावती

 मुकाम्बिका

 zizat

 यू

 विलीगिड़ी  रंगासामी

 तमिलनाडु
 अन्नामलाई

 मदुमलाई

 केरल  इराविकुलम

 पेरियार
 इनको

 पीचीबजानी

 पीराम्बिकुलम

 बाइपास
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 ह  आाणणअणणथथ

 राज्य/संघ  शासित  राष्ट्रीय  पाक  भमयारण्य

 क्षेत्र  का  नाम
 —

 slat  उत्तरी  सिमलीपाल  सि मनी पाल

 खालासुनी

 चौंका

 पश्चिम  बंगाल  महानन्दा

 गारूमारा

 छपरामारी

 जलदापोरा

 ms  a  ee ee

 परमाणु  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  प्रसाद  समिति  द्वारा  की  गई  सीमा  रियों

 १  159,  डा०  बसंत  कुमार  पंडित  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  के  भारी  जल  तथा  हलका  जल  परमाणु  कार्यक्रम के
 के

 तुलनात्मक  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  श्री  एन०  बी  ०  प्रसाद  की  अध्यक्षता  में  नियुक्त  विशेषज्ञ  समिति  के

 प्रतिवेदन  के  मुख्य  निष्कर्ष  क्या  हैं  तथा  उसमें  क्या  सिफारिशें  की  गई  हैं

 क्या  संचालित  संयंत्रों  में  भारी  जल  सम्बन्धी  qa  अधिकतम  लक्ष्य  प्राप्त  कर

 लिए  हैं

 सरकार  हलके  जल  रिएक्टरों  पर  आाधारित  विद्युत  आवश्यकता  के  बारे  में  पुन

 मृत्याकन  कर  रही

 क्या  सरकार  प्रसाद  विशेषज्ञ  समिति  के  प्रतिवेदन  को  सभा  पटल  पर  भोर

 यदि  तो  उसके  नया  कारण हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  :  राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर  का  मूल्यांकन
 तकनी  की  दृष्टि  से  करने  के  लिए  डा०  एन०  बी०  प्रसाद  की  अध्यक्षता

 में
 गठित  समिति  इस  निष्कर्ष

 पर  पहुंची  दै
 कि

 साबित  भारी  पानी  किस्म  के  रिऐक्टर  का  निर्णय  बुद्धिमत्तापुर्ण  तथा

 दूरदर्शिता पूर्ण  रहा  है  ।

 हड  ही  का  यह  aqua  कि  चालू  भारी  पानी  संयंत्रों  का  उपयोग  निरन्तर  किया  जा

 सका  है  यह  सिद्ध  करता  है
 कि  इन

 संयंत्रों  से  आरम्भ  में  जो  आशा  रखी  गई  थी  वह  सही [  रही

 नहीं  ।  साबित  भारी  पानी  किस्म  के  रिएक्टरों  का  चुनाव  हमारे  परमाणु  बिजली
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 संबंधी  कार्यक्रम के  सन्देश  में  सही  रहा  है  ।

 हां ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 योजना  आयोग  को  स्वायत्त शा सों  बनाना

 *  160.  थी  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  योजना  आयोग  के  पुनर्गठन  के  लिए  दिए  सुझाव  की  भोर

 आक्षित  किया  गया  है  ताकि  राज्यों  को  adara  स्थिति  से  बचाया  जा  और  यदि  तो  इस

 बारे  में  सरकार  का  बया  दृष्टिकोण

 (Sy  क्या  सरकार  उपर्युक्त  भाग  में  बताई  गई  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 योजना  आयोग  को  पूर्ण  रूप  से  स्वायत्तशासी  बनायेगी  और  उसे  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  के  अधीन

 रखें  और

 ~
 क्या  सरकार  ऊपर  से  चलने  वाली  वर्तमान  पद्धति  स्थान  पर  इसे  ब्लाक  स्तर  से

 शुरू  करके  समची  योजना  प्रक्रिया  और  नीति  का  विकेन्द्रीकरण  करेगी  और  उन्हें  नया  स्वरूप  देगी  ?

 योजना  मंत्रो  एस०  बी०
 :  (*)  हों  ।

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने  के  तत्र  से  संबंधित  अपनो  अन्तरिम  fee  (awa,

 1967)  में  यह  सिफारिश  की  थी  कि  योजना  आयोग  के  स्तर  को  असांविधानिक  निकाय  के  रूप  में

 रखा  जाना  केन्द्र  के  साथ  इसका  निकट  बनाए  रखा  जाए  फिर  भी  यह  इससे

 स्वतन्त्र  रहे  ।  सरकार  ने  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  की  ae  सिफ़ारिशी  स्वीकार  कर  ली  भर  लोक

 सभा  के  सभा  पटल  पर  31  1970  को  प्रस्तुत  विवरण  के  जरिए  सदन  को  तदनुसार  सूचित

 कर  दिया  ।

 इस  संबंध  में  सरकार  की  विचारधारा  में  कोई  परिवर्तित  नहीं  हुआ  है  ।

 योजना  आयोग  पहले  ही  राष्ट्रीय  परिषद्‌  के  सचिवालय  के  रूप
 में

 काम

 करता  है  बौर  राष्ट्रीय  योजना  से  संबंधित  मामलों  में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  के  fata  के  निर्णयों

 के  आधार स्वरूप  के  भीतर  कोप  करता  है  |

 (7)  योजना  आयोग  के  की  हिमायत  की  है  और  इस  संबंध  में  समय-समय

 पर  राज्यों  को  मार्गदर्शी  सिद्धांत
 और

 परिपत्र  भेजे  गए  हैं  ।  वर्तमान  योजना  केन्द्र  नें  जिला

 योजना  तंत्र  को  मजबूत  करने  के  एक  स्कीम  आरम्भ  को  स्कीम  पर  व्यय  से  भोर
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 राज्यों  का  बराड़-बराबर  भाग  है  ।  हाल aa  में  प्रधान  मंत्र  जी  ने  सभी  के  मुख्य  मंत्रियों

 को  भी  राज्यो ंमें  विकास  योजना  भर  प्रशासन  के  विकेन्द्रीकरण  के  बारे  में  लिखा  है  ।

 1984-85  क  योजना  परिव्यय  में  वद्ध

 *  161.  श्री  अजित  बाग  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1984-85  के  परिव्यय  में  वृद्धि  के  लिए  प्राथमिकता  दे  मामले  में  सरकार  की

 नीति  ठीक-ठीक  क्या  और

 वर्ष  1981  से  1984  तक  की  अवघि  में  रेलवे  और  परिवहन
 क्षेत्र

 के  लिए

 योजना  खर्चों  में  प्रतिशत  वृद्धि  कम  होन ेके
 क्या  कारण  ?

 योजना  मंत्रो  एस०  बो०  1984-85  की  वार्षिक  योजना  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  में  दिए  गए  प्राथमिकताओं  तथा  कार्यक्रमों  के  बल  और  पहले  तीन  वर्षों  में

 AYsTqcCyyT  के  निष्पादन  के  अधार  स्वरूप  के  भीतर  तैयार  की  गई  है  ।  सरकार  ने  उपलंब्ध  संसाधनों

 के  भीतर  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  fated  क्षेत्रकों  को  धनराशियों  का  आबंटन  करने  का  प्रयत्न

 किया  है  कि  ऐसी  सारी  परियोजनाओं  तथा  कार्यक्रमों  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  की  व्यवस्था  की

 जाए  जिनहें  ster  पूरा  किया  जा  सकता  इसके  महत्वपूर्ण  क्षेत्रकों  के  लिए  अधिक

 परियों  की  व्यवस्था  गई  है  कि  तांकि  अर्थव्यवस्था  की  भावी  संबंधी  के  लिए  आधार  बनाए  रखे

 जा  सकें  |  इस  उद्योग  तथा  खनिज  और  ग्रामीण  विकास  के  लिए  परियों  में

 1983-84  के  बजट  स्तरों  तलना  में  ay  1984-85  में  15  23  31

 प्रतिशत  कौर  41  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  गई  है  |

 संसाधनों  की  उपलब्धता  कौर  विभिन्न  क्षेत्रकों  की  प्रतियोगी  मांगों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  क्षेत्रीय  परियों  का  निर्णय  किया  जाता  है  ।  इन  बाध्यकारिताओं  के  भीतर  ऊर्जा  और

 परिवहन  क्षेत्रकों  की  उच्च  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।  इन  दो  क्षेत्रकों  के  लिए  परिव्यय

 छठी  योजना  के  कुल  परियों  करा  लगभग  43.1  प्रतिशत  होंगे  ।  वर्षानुवर्ष  परिवर्तन  होते

 हुए  भी  ददन  क्षेत्रकों  के  लिए  छठी  योजना  में  परिकल्पित  समग्र  परियों  को  कायम  रखा

 गया  हैं  ।

 कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  हुई  प्रगति

 1621.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  |  बया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 क्या  वित्तीय  वर्ष  1983-84  ती  न  तिमाहियों  में  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन

 में  ्
 प्रगति  की  कोई  समीक्षा  की  गई

 यदि  तो  उक्त  कार्यक्रम  के  विभिन्न  सूत्रों  के
 कार्यान्वयन  में  प्रत्येक  राज्य/संघ
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 राज्य  क्षेत्र  ने  कौन  सा  स्थान  प्राप्त  किया

 क्या  किसीਂ  र
 राज्य  क्षेत्र  का  ara  निष्पादन  असंतोषजनक  पाया  गया

 आ
 1  में  संत गेरा  ८ ह  मा  प्राप्त  करने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा

 उठाने क
 -baden  Oo  ee

 a ७...  ae  ज at  (2 श्री  ए  ne  ato  at

 क  क्रम  के  विपिन  |
 rata  राज्य  संच  र राजग क  क्षेत्रों

 के  काय  निष्पादन  को

 बताने  वाल  विवरण  संग

 [ warera  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०

 टी ०

 7854/84

 द
 ह  थे

 ma
 ज्यों  राज्य  क्षेत्रों  का  नाम  जिनके  का

 के  ४  की
 नहीं ''  की

 श्रेणी  में

 रखा गय (घो रि! पश्

 उत्तर
 के  सार  SY  i  गय a a  क क्र  अ

 4
 स्थिति  से  राज्य सर

 ;  cr

 ciara

 को  अवगत  कराया  जाता  है

 और  me  mn  को  प्राप्त  करने  उठाने  का
 अनुरोध

 किया  जाता  है  ।

 |  संख्या  में  क्

 प्रधा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कपा
 यह  सच

 है
 कि

 ों  की  संख्या  गई  है

 कया
 य

 ag कि  <
 ons  में  शिकार  और  धमाकों  के

 कारण  पशु  बिखर  गए  हैं

 a

 जत
 an  में  भालओं  के  स

 =" ॥  और  संख्या  बढ़ाने  के  लिए  परियोजना

 चार  =  भोर शरू

 कती  व  ब

 ink i
 ——

 ९  1.0

 mie

 afar  विभाग  में
 उप  मंत्री  दिग्विज

 अजय  सिह
 :  )  (4)

 इस  प्रकार  की

 कोई  रि
 प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 )  तथा  वन्य  प्राणी  ,  1972 के
 अन्त

 में  भालुओं
 को  पहले  ही

 प्रदान की  गई  है कानूनी २  are  वास-स्थलों  को  के  कुछेक  राष्ट्रीय

 उद्यानों  तथा  प्रिया  सुरक्षा  प्रदान
 at  जाती  है  ।  फिलहाल  उनके  संरक्षण  के  लिए  अलग  से

 कोई  परियोजना  विचाराधीन  नहीं  है  ।
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 न

 7  1984

 भारत  बांगलादेश  सोमा  पर  asa

 1623.  को  बी०  ato  देसाई  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल
 में

 नादिया  जिले  में  भारत  बांगलादेश  सीमा  पर

 हुई  एक  घटना  में  बांगलादेश  के  एक  अपराधी  शिरोह  ने  दो  जवानों  को  मार  दिया  था  और  एक

 अन्य  को  गम्भीर  रूप  से  जख्मी  कर  दिया

 यदि  तो  कया  यह  भी  सच  है  कि  1983  और  1984  के  महीनों

 के  दौरान  भारती
 य  सुरक्षा  सेनाओं  और  बांगलादेश  की  सीमावर्ती  सुरक्षा  सेनाग्र ों

 के
 बीच  कई  बार

 झड़पें
 हुई

 यदि  तो  ये  झड़पें  होने  के  मुख्य  कारण  क्या  भोर

 भारत और  बांगलादेश  सीमाओं  पर  सुरक्षा  व्यवस्था  कड़ी  करने के  लिए  क्या  कदम

 उठाए गए  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  बुलारी  :  जी  श्रीमान  ।

 जी
 नहीं

 श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न
 ही  नहीं  उठता  ।

 (*)  भारत  बांगलादेश  सीमा  पर  सतत  सकता  ओर  निगरानी  रखी  जाती  है  ।  पश्चिम

 बंगाल  बांगलादेश  सीमा  पर  सुरक्षा  बल  दो  अतिरिक्त  बटालियनें  और  त्रिपुरो-बांगलादेश  सीमा

 पर  एक  alt  बटालियन  तैनात  की  गई  है  ।  पश्चिम  बंगाल-बांगलादेश  सीमा  पर  सीमा  सुरक्षा  बल

 को  दो  att  बटालियनें  तैनात  किए  जाने  सम्भावना  है  ।  सीमा  सुरक्षा  बल  की  भोर  बाहा

 चौकियां  खोली  गई  हैं  और  अनेक  निरीक्षण  बजे  खड़े  किए  गए  हैं  ।

 खनिजों  की  रायत्टी  की
 दरों

 में  संशोधन  करना

 1624,  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा

 करेंगे  किः

 सरकार  ने  खनिजों  की  रायल्टी  की  दरों
 में  संशोधन  किया

 यदि  तो  उनमें  अन्तिम  बार  कब  संशोधन  किया  गया

 क्या  खनिजों  की  रायल्टी  की  दर  में  और  आगे  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  प्रस्तावित  संशोधन
 का  ब्योरा  क्या है

 alt  यह  कब  तक  कर  दिया

 जायेगा  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०के०  पी०  :  तथा

 कंकर  व  चुनाव  सहित  ची
 नी ivfagt,
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 जस्ता  गारनेट
 I,

 सिलिका  Fs,  सेलखड़ी  स्टे टाइट
 तथा

 एपेटाइट  तथा  गेरू  (ara  डायस्पोर

 टंगस्टन  अयस्क  तथा  वोलस्टोनाइट

 की  रायल्टी  दरें  23-7-1981  को  तथा  कोयला  और
 भराई  रेत  (@sareeaher )  की  दरे  13-2-1981

 कों  परिवर्धित  की  गई  थी  ।

 तथा  (7)  कीमती  तथा
 अर्ध-की  मती

 पत्थरों  के  की  दरों  में

 संशोधन  करने  की  आवश्यकता  महसुस  नहीं  को  गई  क्योंकि  रायल्टी  दरें  मुल् यान सार  थी  ।  गौर  न

 अधिनियम  की  द्वितीय  अनुसूची  में  निदेशक  नहीं  किए  गये  जिनके  लिए  खान  मुहानों  पर

 मूल्यानुसार  दरें  ली  जाती  के  सम्बन्ध  में  रायल्टी  दरें  संशोधित  करना  वांछनीय  समझा  गया  |

 जहां  तक  इलिमेनाइट  तथा  निकिल  का  सम्बन्ध  इनकी  दरों  में  संशोधन  इस

 कारण  नहीं  किया  गया  क्योंकि  इनका  उत्पादन  बहुत  कम  था  |

 अभ्रक  की  रायल्टी  दरें  भी  संशोधित  नहीं  की  जा  क्योंकि
 1978

 में  भारत
 सरकार

 द्वारा  गठित  अध्ययन  दल  के  सुझावों  के  अनुसार  awa  के  सभी  ग्रेडों  तथा  किस्मों  हेतु  समान  दर

 रायल्टी  संशोधन  के  लिए  कुछ  अश्क  उत्पादक  राज्य  तयार  नहीं  थे  ।

 कुछ  अन्य  खनिजों  जैसे  मैंगनीज  तथा  मैगनेटाइट  की  रायल्टी  दरों  में  संशोधन

 कुछ  राज्य  सरकारों  के  विचाराधीन  है  ।

 गोरखपुर  जिले  में  लादो  और  प्रा भोद् योग  आयोग  को  योजनाएं

 1625.  श्री  अशफाक  हुसेन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  गोरखपुर  जिले  में  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  की  कितनी

 योजनाएं  चल  रही  हैं

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  गोरखपुर  जिले  की  यूनिटों  में  यूनिट-वार  और  वर्ष-वार

 उनमें  कितने  लोगों  को  रोजगार  दिया  गया  इन  यूनिटों  को  कितना  ऋण  ak  aaa  स्वीकृत

 ar  वितरित  किया  और

 1983-84  हेतु  उक्त  जिले  के  लिए  यूनिट-वार  क्या  प्रस्ताव  है  और  उस  प्रस्ताव  के

 कार्यान्वयन में  क्या  प्रगति  हुई  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  पट्टाली  रास  से  सूचना  एकत्र

 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी
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 लघु  क्षेत्र  की  प्रगति  में  आने  वालो  बाधाएं

 1626. डा०  ए०  थ  आजमी
 :

 बया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  ग्रामीण  शर  लघु  उद्योग  क्षेत्र
 की  प्रगति

 में
 अड़चन

 डालने  की  कठिनाइयों  का  पता  लगाने  कौर  उन्हें  दूर  करने  के  लिए  मुख्य  कार्यक्रमों  और  नीतियों

 की  समीक्षा  तथा  उनका  मूल्यांकन  करने
 की

 संकल्पना  दी  गई
 भौर

 यदि  तो  इस
 दिशा

 में  किए गए
 प्रयत्नों

 का
 ब्यौरा  क्या है

 ak
 उनसे

 परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  पट्टाली राम
 :

 हां  ।

 (a)  ग्रामीण  भौर  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  उत्तरदायी  इस  मंत्रालय  के  अधीन

 एजेंसियों  अर्थात  लघु  उद्योग  विकास  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  एवं  केयर  बोड़ें  के

 निष्पादन  पर  तिमाही  समीक्षाओं  द्वारा  जो  लक्ष्यों  के  संबंध  में  उनको  उपलब्धता मों  का
 मूल्यांकन

 करने  के  लिए  की  जाती  अवलोकन  किया  जाता  है  गौर  जहां-कहीं  आवश्यक  होता है  वहां

 सुधारात्मक  उपाय  किए  जाते  हैं  ।  हाथ  में  लिए  गए  का्यंक्रमों/योजनाओं  के  मूल्यांकन  और  मुख्य

 रुकावटों  को  दूर  करने  के  लिए  किए  गए  उपायों  तथा  ग्रामीण  और  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  विकास  के

 संवर्धन  में  सहायता  करने के  लिए  योजना  आयोग  gra  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के

 मूल्यांकन  के  सम्बन्ध  में  विस्तृत  कार्य  किए  गए  हैं  ।

 मानस  और  संकोच  नबियों  पर  बाघ  के  निर्माण से  असम  में  बाघ

 अभयारण्यों  को

 1627.  श्री  मोहन  लाल  पटेल  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बहाने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  भूटान  में  मानस  और  सांकोश  नदियों  के  ऊपरी  क्षेत्रों  में  एक  बांघ  के

 निर्माण  करने  पर  विचार  कर  रही

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी
 है  कि  इस  बांध से  असम में  बाघ  अभयारण्यों

 जो  कि  विश्व  की  विरल  मौर  समृद्ध  पर्यावरण  संतुलन  व्यवस्था  को  खतरा  होगा ;

 इस  अभयारण्य  में  रद्द  रहे  वन्य  जीवन  का  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  को  विशेषज्ञों  के  इस  मत  की  जानकारी  है  किएक  बार  जब  यह  बांध
 भर  नहरें  अस्तित्व  में  आ  जायेंगी  इस  क्षेत्र  की  पर्यावरण  संतुलन  व्यवस्था  नष्ट  हो
 कौर
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 एएए  टाटा

 यदि  तो  इस  अभयारण्य  को  बचाने  थर  अन्य  शि  के  परिरक्षण  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  विभाग  में  उप  मंत्रो  विश्वीय  :
 जी  ety  सिंचाई

 मंत्रालय  तकनीकी  प्राचीन  व्य वहा यंता  के  लिए  fara  क्षेत्रीय  सर्वक्षण  तथा  जांच-पड़ताल  कर

 रहा दै

 हां  ।  एक  विशेषज्ञ  कार्यकारी  दल  का  गठन  कर  लिया  गया  जो  आजकल

 मानस-संकोच  पारितंत्र  पर  संभावित  प्रतिकूल  पर्यावरणीय  अनु प्रभाव  का  पता  लगा  रहा  है  ।

 मानस  बाघ  वन्य  जीवन  afafaara  की  में  उल्लिखित

 ay  जानवरों  की  अति  संकटापन्न  19  3a-ar fast  को  arta  देता  बाघों  के

 अलावा  इसमें  बड़े  भारतीय  गड़  जंगली  जंगली  भ  दलदल  वाले  हरिण  क्षुद्र  चकते

 वाले  सुनहरी  ऋक्ष  बिडाल  ढलो मी  सुनहरी  बंगाल

 गंगेठी  डॉल्फिन  भाते  पादप  जीवन  के  संबंध  में  फंनेरोगैम्स  की  383  स्पीसीस  (3q-arfaay )

 को  लेखबद्ध  किया  गया  जिसमें  डाइकोटलीडन  285  स्पीसीस  तथा  मोनो कोटली डन  की  98

 जातियां  शामिल  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  वहां  जमीन  पर  पाई  जाने  afeyqradta

 तथा  जलीय  फनों  की  18  जातियां  (eqtatst )  तथा  आंकडों  की  15  स्पीसीस हैं  ।  वहां  घास  की  भी

 43  जातियां  (adverts )  हैं

 तथा  (=)  प्रतिकूल  पर्यावरणीय  धन प्रभाव  की  सीमा  का  आंकलन  विशेषज्ञ  दल  कर

 रहा  है  ।  विशेषज्ञ  दल  की  रिपोर्ट  के  प्राप्त  होने  तथा  बिचार  के  बाद  हो  आगे  की  कार्यवाही  सम्भव

 हो  सकेगी  ।

 विधिक  योजना  के  अघोष  रोजगार  के  अतिरिक्त  अवसर  पदा  करना

 1628,  थ्रो  माधव  राव  सिंधिया
 :

 योजना  मंत्री  यह  बताने
 की

 छुपा  करेंगे
 कि

 क्या  चालु  विधिक  योजना  1983-84  और  1984-85  के  लिए  परिकल्पित  वार्षिक

 योजना  के अन्त गत  रोजगार  के  कितने  अतिरिक्त  अवसर  पेदा  होने  को  संभावना

 (@)  प्रत्येक  वर्ष  के  शुरू  में  कितने  बेरोजगार  व्यक्ति  भोर

 बेरोजगारों  विशेषकर  शिक्षित  बेरोजगारों  को  रोजगार  दिलाने  के  लिए  केन्द्रीय  और

 राज्य  क्षेत्रों  के  grata  कौन  सी  बडी  योजनाएं  चलाई  जा  रही  हैं
 ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  ।  छठी  योजना  के  मध्यावधि  मूल्यांकन  में

 छठी  योजना  की  अवधि  (1980-83)  में  अव्यवस्था  में  संभावित  रोजगार  सृजन  के  अनुमान  और

 43
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 1981-82  तक  उपलब्धियां  दी  गई  1983-34  और  1984-85  के
 लिए  रोजगार  सुजन  संबंधी

 इसी  प्रकार  के  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  रोजगार  तथा  बेरोजगारी  संबंधी  पंचवर्षीय  सर्वेक्षण

 करता  है  ।  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  के  दौर  (1977-78)  के  परिणामों  ate  सरकारी

 जनसंख्या  अनुमानों  के  आधार  पर  छठी  योजना  के  दस्तावेज  में  1980  के  बेरोजगारी  के

 अनुमान  दिए  गये  थे
 ।

 रोजगार  तथा  बेरोजगारी  से  संबंधित  अद्यतन  सर्वेक्षण  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श

 सर्वेक्षण  संगठन  द्वारा  अपने  दौर  1983)  में  किए  गए  थे  ।  उसके  आंकड़े

 इस  समय  तैयार  किए  जा  रहे  हैं  ।  जहां  तक  रोजगार  कार्यालयों  के  रिक्ति  रजिस्टरों  में  ast  रोजगार

 तलाश  करने  बालों  की  संख्या  का  सम्बन्ध  सुचना  निम्नलिखित  हैं  ।  तथापि  रोजगार  कार्यालयों  में

 दर्जे  रोजगार  तलाश  करने  वाले  सभी  व्यक्ति  आवश्यक  रूप  से  बेरोजगार  नहीं  हैं  ।

 य  ि  eS  कानन  कलि

 निम्नलिखित  तारीख  को  रोजगार  कार्यालयों  के  रिक्ति

 रजिस्टरों  में  ast  व्यक्तियों

 की  संख्या

 ae  ee  ग  Ss  ल  a  2 a a

 31.12.1982  19°75

 20:12
 31,3.1983

 31.12.1983  21:95

 रोजगार/लाभग्राही  पूर्वाभिमुख  प्रमुख  स्कीमें  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम

 ग्रा०-रो०  का  ०),  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  (3°  Yo  रो०  ग्रा७

 स्वीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्य  क्रम  (Ze  ato  वि०  का  ०)  स्वरोजगार  के  लिए  ग्रामीण  युवकों  के

 प्रशिक्षण  की  स्कीम  ग्रा०  प्र०  और  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  स्वरोजगार

 उपलब्ध  कराने
 को

 स्कीम  हैं  ।

 योजना  आयोग  हारा  बंधुआ  मजदूरों  के  बारे  में  किया  गया  सर्वेक्षण

 1629,  श्री  नवीन  रावणी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  देश  में  tear  मजदूरों  का  पता  लगाने
 के  लिए  योजना

 आयोग  द्वारा  1983
 में

 कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 (a)  उसके  निष्कर्ष
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 ' उन  मजदूरों  की  स्थिति  किस  प्रकार  की

 उन  मजदूरों  की  सहायता  के  लिए  व्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  योजना  आयोग  विशेष  रूप  से  बंधुआ

 मजदूरों  के  बारे  में  कोई  सर्वक्षण  नहीं  किया  है  ।  तथापि  सांख्यिकी  विभाग  में  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श

 सर्वेक्षण  संगठन  ने  अपने  38  वें  दौर  में  बंधुआ  मजदूरों  के  सर्वेक्षण  को  शामिल  किया  |

 से  क्षेत्रीय  कार्य  1983  में  पूरा  कर  लिया  गया  था  ।  विश्लेषण  का

 संगणन  1984  तक  करने  की  आशा  है  ।

 अनुशासनात्मक  प्राधिकारियों  के  आदेशों  को  प्राधिकृत  करने  बाले  अधिकारी

 1630.  श्री  हरोश  कुमार  गंगवार  :  कया  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ऐसी  अनुशासनात्मक  कार्यवाहियों  में  जहां  राष्ट्रपति  अनुशासक

 प्राधिकारी  वहां  निलम्बन  के  आदेश  बड़े  दण्डों  के  लिए  आरोप  पत्र  जांच  अधिकारी

 और  उपस्थापन  प्रजेंटिंग  after  की  निर्वाह  भत्ते  को  रानी  में  घटबढ़  अपील

 भर  याचिकाओं  भारी  के  उत्तर  देने  के  मामलों  में  संविधान  को  धारा  77  (2)  के  gata  राष्ट्रपति

 अथवा  अन्य  सक्षम  प्राधिकारी  की  ओर  से  कोई  अन्य  अधिकारी  तत्सम्बन्धी  आदेशों  से  प्राधिकृत

 कर  सकता है

 कया  ऐसे  आदेश  की  बनता  को  चुनीती  दी  जा  सकती  है  जिनको  उक्त  fafa  से

 प्राधिकृत  नहीं  किया  गया  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  और  ज़न  अधिकारियों  का  ब्यौरा  क्या

 है  जिन्हें  राष्ट्रपति  की  शर  से  आदेशों  को  प्रभावित  करने  के  अधिकार  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  बेकटसुब्बय्या )  :  निलम्बन  के  भारी

 शास्ति  के  लिए  आरोप  जांच  अधिकारी  और  उपस्थापन  अधिकारी  की  निर्वाह  भत्ते

 की  राशि  में  अपीलों  के  सम्बन्ध  में  आदेश  आदि  जेसी  अनुशासनात्मक  कार्यवाहियों  में  आदेश

 सम्बन्धित  नियमों  में  निर्दिष्ट  सक्ष म  प्राधिकारियों  द्वारा  अपने  हस्ताक्षरों  से  जारी  करने  होते  हैं  ।

 किन्तु  ऐसे  मामलों  में  जहां  राष्ट्रपति  अनुशासनिक  प्राधिकारी  हैं  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के

 area  77  की  धारा  (2)  द्वारा  प्रदत्त  शक्तियों  का  प्रयोग  करते  बनाई  गई  अधिमान

 तथा  अन्य  1958  के  अधीन  ऐसा  करने  के  प्राधिकृत  अधिकारी

 aaa  अधिप्रमाणित  किए  जा  सकते  हैं  ।



 ifard,  1984

 |

 भधिप्रमाणन  (area  तथा  अन्य  1958  तथा  उसमें  किए  ग  ए

 संशोधनों  को  जिसमें  ऐसे  अधिकारियों  के  ब्यौरे  दिए  गए  हैं  जो  राष्ट्रपति  की  शर  से  आदेशों  को

 पघिप्रमाणित  करने  के  लिए  प्राधिकृत  भारत  के  असाधारण  राजपत्र  भाग  11  खण्ड  3,  उप  खण्ड

 (1)
 में  प्रकाशित  किया  है  ।

 देश  में  इस्पात  उद्योग  के  समक्ष  संकट

 1631.  मनमोहन
 =

 क्या  इस्पात  और  लान  मन्त्री  ag  ama  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  देश  में  कुछ  इस्पात  कारखाने  संकट  का  सामना  कर
 रहे

 यदि  तो
 कया

 कारण

 इस्पात  उद्योग  में  संकट  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाने  का

 विचार  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 इस्पात  और  खान  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  एन०  हू  पी०  :  (®)  बर

 के  सर्वतोमुखी  इस्पात  कारखानों  को  बिजली  की  सप्लाई  पर  लगे  अपेक्षित

 क्वालिटी  के  कोककर  कोयले  की  अपर्याप्त  उपलब्धि  तथा  प्राथमिक  क्षेत्रों  द्वारा  अपनी  मांग  के

 मुकाबले  में  काफी  कम  खरीद  करने  के  परिणामस्वरूप  इस्पात  की  कुछ  श्रेणियों  का  स्टाक  जमा  दो

 जाने  के  कारण  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 कुछ  राज्यों  में  बिजली  की  कमी  के  कारण  लघु  इस्पात  कारखानों के  उत्पादन  पर  प्रतिकूल

 प्रभाव  पड़ा है  ।

 और  बिकी  में  तेजी  लाने  की  नीति  अपना कर
 तथा  मांग  के  ager

 मिस  में  विविधता  लाकर  जमा  हुए  स्टाक  को  कम  करने  के  लिए  विशेष  उपाग  किए  गए

 जिनके  परिणामस्वरूप  कारखानों  ओर  घरेलू  बिक्री  के  स्टाकयाडों  में  इस्पात/का  जो

 1.4.1983  को  14,44,100  टन  1.2.1984  को  घटकर  9,86,200  टन  रह  गया  था  ।  सम्भरक

 संगठनों  के  सतत्‌  सहयोग  से  बिजली  तथा  अपेक्षित  क्वालिटी  के  कोककर  कोयले  की  नियमित

 सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 इस्पात  कारखाने  भी  अपनी  बिजली  की  सीमित  सप्लाई  जो  अधिकाधिक  करने  के  लिए  भरसक

 प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  दीर्घावधि  उपाए  के  रूप  में  दुर्गापुर  और  भिलाई  में  बिजली

 की
 अतिरिक्त  इकाइयां  लगायी  जा  रही  हैं  ।

 %
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 लोहिया  मेकोन  द्वारा  निमित  स्कूटरों  का  आवंटन

 1632.
 eft  दिगम्बर  नया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 सरकार  के  पास  उपलब्ध  नवीनतम  जानकारी  के  अनुसार  लोहिया  मशीन  लिमिटेड

 कानपुर  द्वारा  स्कूटर  बुक  करके  कुल  कितनों  धनराशि  जमा  को  गई

 इस  कम्पनी  द्वारा  कुल  कितने  स्कूटर  बुक  किए  गए  हैं  और  उनमें  से  कितने  स्कूटर

 आवंटित कर  दिए  गए

 लोहिया  कारखाने
 के  10  1983  की  उद्घघाटन  से  लेकर  20

 1984  तक  कितने  स्कूटरों  की  सप्लाई  की  जा  चुकी  है  और  कितने  व्यक्ति  प्रतीक्षा  सूची  पा

 वर्तमान  उत्पावन  की  गति  को  देखते  हुए  सम्पूर्ण  प्रतीक्षा  सूची  कब  तक

 पूरी  जाने  की  आशा  और

 वर्तमान  उत्पादन
 की

 खेप  में  से  निदेशकों  के  कोटे  में  से
 कितने  स्कूटर  ध्रावंटित  किए

 गए
 हैं

 ।

 उद्योग  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली राम
 :  जेसा  ली द्वि या  मशीन्स

 कानपुर  ने  बताया  कम्पनी  द्वारा  29-2-1984  तक  स्कूटरों  की  बुकिंग  के  लिए

 112.74  करोड़  रुपए  की  कुल  जमा  राशि  प्राप्त  की  गई  थी  ।

 64,211  रद  की  गई  बुकिंग ों  को  निकालने  के  बाद  कम्पनी  के  पास  22,54,819

 स्कूटरों  के  लिए  बुकिंग  शेष  रद्द  गई  है  ।  अब  तक  223  आवेदकों  को  आवंटन  पत्र  जारी  किए

 गए

 (7)  संयंत्र  के  उद्घाटन  के  बाद  कम्पनी  ने  उपभोक्ताओं  को  90  स्कूटरों  का  सम् भरण

 किया  है  और  इस  समय  प्रतीक्षा  सूची  में
 22,54,729

 आवेदक  हैं  ।

 कम्पनी  को  7  से  8  वर्षों
 के

 समय  में
 सम्पूर्ण

 प्रतीक्षा  सूची  पुरी  करने  की  आशा

 कम्पनी ने
 बताया  है  कि  विवेकाधीन  आवंटन  कुल  उत्पादन  के  पांच  प्रतिशत  के

 अंतरंग है  ।

 कुडाल  आयोग  पर  होने  घाला  व्यय

 1633.  थ्रो  रखो  वर्मा  :  क्या  गृह  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कुडाल  आयोग  में  प्रत्येक  श्रेणी  में  कुल  कितने  अधिकारी  और  अन्य  कमंचारी  काय

 कर  रहे

 क्
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 क  i

 उक्त  आयोग  पर  21  1984  तक  2 q  a  कितना  व्यय  मौर

 यह  erat  कब  तक
 अपना  कॉम  पूरा  कर  लेगा  और  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को

 कब  तक  प्रस्तुत  कर  देगा  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पो०
 बेकटसुब्बग्या  अधिकारियों  और

 चोरियों  की  वर्गवार  स्वीकृत  संख्या  निम्न  प्रकार  से  है

 कुल

 31  1984  तक  आयोग  पर  किया
 गया  व्यय  38,  83,  303.74  रुपए  है  ।

 आयोग  का  विचार  यथा  सम्भव  अपनी  रिपोर्ट  पूर्ण  करने  और  सर
 कार  को

 करने  का  है  ।

 सुलभ  संसाधनों  का  लाभप्रद  उपयोग

 1634.  श्री  आर०  एन०  राकेश  :  क्या  योजना  मन्त्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  ग्राम  धारणा  की  जानकारी  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  afa

 महत्वपूर्ण  क्ष  त्रों  में  अपने  मुख्य  उद्देश्यों  को  प्राप्त
 करने

 में  असफल  रही  है  (24  1984  के

 fata  स्टैंड  में  प्रकाशित  समाचार  के  ;

 क्या  सरकार  सरकारी  कोष  से  पानी  की  तरह  धन
 खर्चे  करने

 की  स्थिति  की

 समीक्षा  और

 क्या  सरकार  इस  कायेंवाही  में  काफी  देरी  होने  के  बावजूद  भी  चत्पादकता  में  सुधार

 करने  रोजगार  क्षमता  बढ़ाने  के  प्रयोजन  से  संसाधनों  के  लाभ पूर्ण  उपयोग  पर  अधिक

 जोर  देगी  तथा  निर्भर  करेगी  ?

 योजना  मन्त्री  एस०  बी०  :  सरकार  को  उल्लिखित  समाचार  पत्र

 रिपोर्ट  की  जानकारी  वर्तमान  संकेतों  के  अनुसार  योजना  को
 अपने

 लगभग
 5

 प्रतिशत  की

 समग्र  संवृद्धि
 दर  के  उद्देश्य  को  प्राप्त  कर  लेने  की  भाशा  है  ।

 छठी  योजना  के  पहले  तीन  वर्षों  में  क्षेत्रक वार  विस्तृत  मूल्यांकन  छठी  योजना  के  मध्यावधि

 मूल्यांकन  में  दिया  गया  है  जिस  पर  संसद  में  बहस  हो  चुकी  है  ।  जैसा  कि  उक्त  दस्तावेज  में  दिया

 अथवा गया  है  अनेक  क्षेत्रकों  में  के  लक्ष्य/उपलब्धियां  पूरी  हो  जाएंगी  |  दि  दि  है  |  लगभग  पुरी  हो

 जाएंगी ।

 ao.
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 टीला

 कार्यनीति  के  भाग  के  रूप में  सरकार ने मुद्रास्फीति  के
 दबाव

 को  रोकने  की

 व्यय  क्रो  कम  करने  और  जवान  में  योजना  व्यय  में  प्रस्तावित  वृद्धि  को  कम  करने

 के  लिए  भी  उपाय  किए  हैं
 ।

 केन्द्रीय  और  राज्यों  की  वार्षिक  योजना  तैयार  करते  समय  सरकार  विकास  के

 प्रत्येक  क्षत्रक  में  वास्तविक  निष्पादन  और  सम्बन्धित  वित्तीय  परियों  दोनों  ही  का  विवेचनात्मक

 रूप  में  समीक्षा  करती  है  ।  इस  प्रक्रिया  में  उत्पादकता  में  सुधार  कौर  रोजगार  सृजन  की  भी  समीक्षा

 की  जाती  है
 *  1984-85  की  केन्द्रीय  योजना  में  ग्रामीण  विकास  के  लिए  (1983-84  की  तुलना  में  )

 (41  अधिक  विद्युत के  लिए  (15  परिव्यय  भोर  रेलवे

 के  लिए  (23  अधिक  परिव्यय  की  व्यवस्था  की
 गई  है

 ।  अन्य  सहित  इन  बढ़े हुए

 प्रावधानों  से  अर्थव्यवस्था  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्रकों  में  रोजगार  सम्भाव्यता  शर  क्षमता  उपयोग  में

 सुधार  होने  की  भाशा  है  ।

 नई  दिल्लो  में  हुई  राष्ट्रीय  एकता  समिति  की  हनक  में  सदस्यों  हारा  भाग  लिया  जाना

 1635.  श्री  एन०  Fo  हीरो  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  किया  करेंगे  कि  :

 कया  समाज  के  कुछ  वर्गों  द्वारा  धार्मिक  आधार  पर  उत्पन्न  की  गई  स्थिति  की

 समीक्षा  करने  के  लिए  हाल  ही  में  नई  दिल्‍ली  में  राष्ट्रीय  एकता  समिति  की  बैठक  हुई  ओर

 यदि  तो  बैठक  में  भाग  लेने  वाले  सदस्यों  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  कया  है  ?

 मुंह  मन्त्रालय
 में  राज्य

 मन्त्री  पो०  :  जी

 राष्ट्रीय  एकता
 परिषद  को  दूसरी  बैठक  प्रधान  मन्त्री  को  अध्यक्षता  में  21-1-1984  को  हुई

 थी  |

 इस  बैठक  में  45  सदस्यों  ने  भाग  लिया  ।

 आसाम  के  पिछड़  क्षेत्रों  क  लिये  लाइसेंस  जानो  करना

 1636.  को  सन्तोष  मोहन  देव  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देनें  की  नीति  के  परिणामस्वरूप  आसाम  के  पिछड़े  क्षेत्रों  को

 कितने  लाइसेंस  जारी  किए  गए  हैं  भोर  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली  राम  :  पिछड़े  क्षत्रों  में

 करण  की  प्रक्रिया  में  तेजी  लाने  की  दृष्टि  से  सरकार  ने  अप्रैल  1983  में  कुछ  नए  प्रोत्साहनों  की

 घोषणा  की  थी  ।  पूर्वोत्तर  अंचल  के  अन्य  राज्यों  संघ  क्षेत्रों  के  साथ-साथ  असम  को  भी  औद्योगिक

 रूप  से  पिंछड़े
 हुए

 क्षेत्रों  को  श्रेणी  सक  में  रखा  गया  था  ।  अप्रैल  1983  से  31  जनवरी  1984  के

 49
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 दौरान  san  में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  3  आशय  पत्र  और  13  औद्योगिक  लाइसेंस  स्वीकार

 किए  गए  थे  ।  उद्योग  एवं  विनियमन )  अधिनियम  के  अधीन  जारी  किए  गए  औद्योगिक

 लाइसेंसों  के  ब्यौरे  भारतीय  निवेश  केन्द्र  द्वारा  अपनें  न्यूज  लेटरਂ  में  प्रकाशित  किए  जा

 रहे  हैं  ।  इस  प्रकाशन  को  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  और  बिहार  की  रीडर  sect  यूनिटों  को  इस्पात  मंत्रालय  को  अन्तरित  करना

 1637,  श्री  अजित  बाग

 4  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपास

 श्री  मोहम्मद  इस्माइल  |

 करेंगे  कि  :

 समितिਂ  की  सिफारिशों  के  अनुसार  पश्चिम  बंगाल  और  बिहार  की

 रिफ्रैक्टरी  यूनिटों  को  इस्पात  मंत्रालय  को  अन्तरित  करने  के प्रधन पर  सरकार  द्वारा  भव  तक

 क्या  कदम  उठाए  गए  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 प्रश्नास्पद
 उष्मसह  इकाइयां  न

 केवल  पश्चिम
 बंगाल  में  बल्कि

 मध्य  प्रदेश  तमिलनाडु  में  भी  स्थित  हैं  ।.  इन  उध्मसह  इकाइयों  को  अंतरित  करने  तथा  किस

 उपक्रम  को  ये  इकाइयां  अंतरित  की  जाएं  और  इनके  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  के  कया  उपाए

 किए  &  सम्बन्धित  प्रश्न  इस  उद्देश्य  के  लिए  गठित
 किए

 गए  बिशेष  दल  के

 विचाराधीन  हैं  |

 लेबी  ates  की  सप्लाई  और  उसका  राज्यों  को  आवंटन

 1638.  श्री  सनत  कुनार  मण्डल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमेंट  निर्माताओं  को  सरकार  द्वारा  दी  गई  विभिनन  रियायतों  भोर  सहायता

 के  बावजूद  नी  सीमेंट  की  सप्लाई  में  कोई  सुधार  नहीं  हुआ  है  और  विभिन्‍न  राज्यों  को

 सीमेंट  के  आवंटन  में  कमी  हुई

 क्या  सरकार  द्वारा  सीमेंट  निर्माताओं  को  अपने  रक्षित  विद्युत  संयंत्र  लगाने  तथा

 खुले  बाजार  में  अधिक  सीमेंट  को  बेचने  की  अनुमति  दिए  जाने  के  बावजूद  भी  उत्पादन  आंकड़ों  में

 कोई  प्रत्यक्ष  सुधार  दिखाई  नहीं  दिया

 क्या  सीमेंट  निर्माता  और  स्टाकिस्ट  खुले  आ
 तट  तौल  में  कम  ye

 गोदामों  में  बोरियों  से  alos Mas  की  चोरी  जैसे  कदाचार  कर  रहे  हैं  ओर  इन्हें  रोकने  के  लिए

 ra)
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 कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  भौर

 इस  प्रकार  के  सीमेंट  विक्रेताओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें  राजघानी  में  और  aq

 स्थानों  पर  भी  तरह-तरह  के  भ्रष्ट  कार्य  करते  हुए  परम  गया  है  और  उनके  विरुद्ध  1983-84  के

 दौरान  क्या-क्या  दण्डात्मक  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  :  तथा  28  फरवरी

 1982  से  सीमेंट  aifran  विनियंत्रण  की  योजना  लागू  हो  जाने  के  उपरान्त  देश  में  सीमेंट

 का  उत्पादन  बढ़ा  वर्ष  198.-82  के  दौरान  सीमेंट  का  देशी  उत्पादन  2106  लाख

 मी०  टन  था  जिसकी  तुलना  में  1982-83  के  दौरान  233  लाख  मी०  टन  सीमेंट  का  उत्पादन  हुआ

 ait  1983-84  तक  इसके  बढ़  कर  270  लाख  मी ०  टन  हो  जाने  की  बाशा  है  ।  सीमेंट  की  समग्र

 उपलब्धता  में  सुधार  होने  के  फलस्वरूप  लेवी  सीमेंट  की  आपूर्ति  में  भी  वृद्धि  हुई  वर्ष

 1983-84  के  प्रथम  10  महीनों  में  लेवी  सीमेंट  की  आपूर्ति  141.2  लाख  मी ०  टन  रही  जबकि  इराकी

 तुलना
 में

 1982-83  की  इसी  अवधि  में  123.9  लाख  मी०  टन  की  आपूर्ति  हुई  थी  ।

 तथा  जेसा  कि  उल्लेख  किया  गया  है  कदाचारों  के  मामलों  में  राज्य  सरकारें/संघ

 क्षेत्र  आवश्यक  वस्तु  1955  और  तोल  एवं  माप  के  मानक

 वस्तुए  )
 नियमावली  1977  के  सम्बन्धित  उपबन्धों  के  अधीन  कार्यवाही  करेने  के  लिए  सक्षम  हैं  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  बताया  है  कि  खाद्य  तथा  आपूर्ति  विभाग  की  एनफोसंमेंट  शाखा  ने  1983-84  के

 दौरान  27  1984  तक  सीमेंट  के  153  स्टाकिस्टों  की  जांच  की  है  ।  !  1  मामलों  में  गम्भीर

 अनियमितताएं  देखी  गई  जिनके  लिए  अपराध  सम्बन्धी  कानूनी  कार्यवाही  आरम्भ  की  गई  मौर  53

 मामलों  में  विभागीय  aaa  आरम्भ  की  गई  है  ।  तौल  एवं  माप  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  भा

 सीमेंट  व्यापारियों/स्टाकिस्टों  की  जांच  की  भोर  1983-84  (27,:.84  में  8  व्यापारियों  पर

 कम  तौल  के  लिए  मुकदमा  चलाया  ।  इन  व्यापारियों  के  नाम  व  पते  संलग्न  विवरण में  दिए

 गए

 विवरण

 इन  सीमेंट  व्यापारियों  के  नाम  व  पते  जिन  पर  1983-84  के  दौरान  दिल्‍ली  के  संघ  क्षेत्र  में

 मुकदमा  किया  गया

 1.  मेसी  विजय  बी-99-ए  मानसरोवर  गाडन

 az  दिल्‍ली  ।

 2.  मैसेज  सलूजा  एण्ड  कम्पनी
 डब्ल्यू

 रिंग

 नई  दिल्‍ली  ।

 3.  मैसेज  वन्दना  एंटरप्राइज़स  डब्ल्यू  रा  रिंग

 तई  दिल्ली  ।
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 मेसर्स  गुप्ता  सेल्स  कारपोरेशन  5/3500,  प्यारेलाल  करोल

 नई  दिल्‍ली  ।

 मैसेज  बिगडते  24,  जंगपुरा

 तई  दिल्‍ली  ।

 6  मैसर्स  ares  ट्रे  डिग  4/2437,  बिहारी  भोलानाथ

 दिल्‍ली  ।

 मेस  कुमार  परवाना

 दिल्‍ली  ॥

 8.  विकास  ट्रे  डिंग  495,

 दिल्ली  ।

 दिल्‍ली  पुलिस  द्वारा  न्यायिक यों  में  ले  जाए  गये  आपराधिक  मामले

 1639,  श्री  ए०  नीलालोहितदसन  नाडार  :  क्या  गृह  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  पुलिस  गत  तीन  वर्षों  में  कितने  मामले  न्यायालयों  में  ले  गयी  भर  उन

 सै  मामलों  को  खारिज  कर  दिया  कितने  में  दण्डित  कियागया  और  कितने

 लम्बित  पड़े  और

 न्यायालयों  को  सुव्यवस्थित  करने  की क्या  सरकार  के  पास  देश  में  पुलिस  भीर

 योजना  है  ?

 दें  कट  सतबीर ् गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्र  पी०  चुल  :  अपेक्षित  आंकड़े

 इस  प्रकार  है  :

 न्यायालय  को  भेजे  खारिज  किए  गए  दंडित  मामलों  की  लम्बित  पढ़े  मामलों

 गए  मामले  मामलों  की  संख्या  की  संख्या
 सख्या

 1981  20183  3050  4949  12184

 1982  19031  2032  3989  13010

 1983  13211  806  2367  10038

 संविधान
 के  अनुच्छेद  235  के  अधीन  नीला  न्यायालयों  गौर  उसके  अधीनस्थ

 न्यायालयों  पर  उच्च  न्यायालय  का  नियंत्रण  हैं  ।

 oa  fafa  भायोग  ने  विचारण  न्यायालयों  में  विलम्ब  तथा  बकाया  सम्बन्धी  अपनी

 52
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 fete  में  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  सिफारिशें  की  हैं  ।  इन  सिफारिशों  कोਂ

 कार्यान्वयन  के  लिए  राज्य  सरका रों  तथा  उच्च  न्यायालयों  को  भेज  दिया  गया  है  ।

 राज्य  सरकारों  को  नए  अधीनस्थ  न्यायालय  स्थापित  करने  के  वो  वित्त  आयोग  इस

 प्रयोजन  के  लिए  सिफारिश  किए  गए  परिव्यय  में  से  धन  दिया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  में  मामलों  के  शिक्षा  निपटान  के  लिए  पुलिस  ate  न्याय  पालिका  हारा  निकट  का

 सम्पर्क  रखा  जाता  है  ।  जिला  तथा  सत्र  न्यायाधीश  भी  कार्य  को  सुव्यवस्थित  करने  के  लिए  बैठकें

 आयोजित  करते  हैं  ।

 गेर-सत्यता  प्राप्त  सेवा  संघों  हारा  उठाए  गये  सेवा  सम्बन्धी  मामलों  पर  विचार  करना

 1640.  श्री  मनोहर  लाल  सेनी )

 न्  कया  गृह मंत्री  यह्  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कुम्भा  राम  आय

 क्या  सरकार  गैर-मान्यता  प्राप्त  सेवा  संघों  द्वारा  उठाए  गए  सेवा-सम्बन्धी  पर

 भी  विचार  करेगी

 यदि  तो  उन  पर  किस  नियम/अनुदेश  के  अधीन  विचार  करेगी

 यदि  कोई  सरकारी  कमंचारी  यह  समझता  है  कि  कोई  सेवा  संबंधी  अनुदेश  जिनका

 या  तो  कार्यान्वयन  नहीं  हो  रहा  है  अथवा  उन्हें  उपेक्षित  शिया  जा  रहा  तो  क्या  वहू  तत्सम्बन्धी

 तथ्यों  को  सरकार  को  जानकारी  में  लाने  के  लिए  संसद  सदस्य  के  ध्यान  में  ला  सकता  भोर

 यदि  तो  इसके  बया  कारण

 केन्द्रीय  सिविल  सेवा  (atqzT )  1964  के  नियम  20  में  शब्द

 का  बया  अय  -  नया  इसका  कर्मचारी  का  सेवा  सम्बन्धी  बवैयक्तिक-ह्वील  है  अथवा  जिस  संवर्ग

 से  वह  सम्बन्धित  है  उसकी  सेवा  का  हित  है  और  क्या  इस  विषय  पर  कोई  जानो

 किए  गए  धर

 यदि  तो  क्या  उन  आदेशों  की  प्रतियां  पटल  पर  रखी  जाएंगी  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०
 :  तथा  इस  आशय का

 न  तो
 कोई  नियम  बनाया  गया  है

 और  न
 कोई  अनुदेश  ही  जारी  किए  गए  हैं  कि  TT  मान्यता

 एसोसिएशनों  द्वारा  उठाए  गये  सेवा  सम्बन्धी  मामलों  के
 मुद्दों  पर

 सरकार  द्वारा  विचार  नहीं  किया

 नारंगी  |

 नहीं  ।
 किसी  सरकारी  कमंचारी  को  agit  शिकायतें  अपने

 विभागीय
 प्राधिकारियों  की  जानकारी  में  लाने  के

 विभागीय  माध्यमों  द्वार  खुले  हैं  भोर  अगर
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 कोई  उत्तर  नहीं  मिलता  है  तो  ag  अपनी  शिकायतें  अपने  मामले  a  सम्बन्धित  उच्चतम  सरकारी

 प्राधिकारी  की  जानकारी  में  ला  सकता  है  ।  भा चरण  नियमों  में  यह  स्पष्ट  प्रावधान  है  कि  कोई  भी

 सरकारी  सेवक  सरकार  के  अधीन  अपनी  सेवा  से  सम्बन्धित  मामलों  में  अपनी  cary  सिद्धि  के  लिए

 किसी  भी  उच्च  प्राधिकारी  पर  राजनैतिक  या  अन्य  बाहरी  दबाव  न  डलवाएगा  भर  न  ऐसा  दबाव

 ढलवाने  का  प्रयास  ही  करेगा  |

 तथा  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  1964  का  नियम  20  क

 स्पष्ट  कर  देता  है  कि  किसी  सरकारी  सेवक  को  सरकार  के  अधीन  अपनी  सेवा  से  सम्बन्धित  मामलों

 में  अपनी  स्वार्थसिद्धि  के  लिए  किसी  भी  उच्च  प्राधिकारी  पर  राजनैतिक  अन्य  बाहरी  प्रभाव

 नहीं  डलवाना  चाहिए  ।  शब्दों  में  सरकार  के  अधीन  उसके  नियोजन  से  सम्बन्धित मे

 सभी  पहलू  निहित  हैं  जो  सरकार  द्वारा  सत्य-समय  पर  जारी  किए  गये  विभिन्‍न  नियमों  और

 आदेशों  द्वारा  नियंत्रित  होते  चूंकि  इस  सम्बन्ध  में  नियम  का  प्रावधान  सुस्पष्ट  कोई

 स्पष्टीकरण  जारी  करना  अवश्यक  नहीं  समझा  गया  है  |

 इस्पात  और  खान  मन्त्रालय  द्वारा  हिंदी  में  लिखे  गये  पत्र

 1641.  को  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह॒  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fa:

 उनके  मंत्रालय  द्वारा  देश  के  प्लैक  भोर  क्षेत्रों
 के

 राज्यों  में  स्थित  अपने

 सम्बद्ध  और  अधीनस्थ  कार्यालयों  और  उपक्रमों  को  राजभाषा  1963  के

 उपबंधों  के  ग्रनुसार  TF  1981-82,  1982.83  ओर  1983-84  के  दौरान  अलग-अलग  हिन्दी  और

 अंग्रेजी  में  भेजे गए  मूल  पत्रों  की  कुल  संख्या  कया

 उनमें  से  राज्यवार  और  वर्षवार  अलग-अलग
 हिन्दी

 भीर  अंग्रेजी  में  भा  भेजे  गए  मूल

 पत्रों की  संख्या  क्या

 मंत्रालय  को  राज्यों  को  उपयुक्त  तीन  श्रेणियों  में  स्थित  अपने  संबद्ध  मौर  अधीनस्थ

 कार्यालयों  तथा  उपक्रमों  से  इन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  कुल  कितने  मूल  पत्र  प्राप्त  ओर

 उनमें  से  राज्य-वार  अंग्रे
 जी

 घौर  fara  में  लिखे  गए  मूल  पत्रों
 की  अलगअलग  संख्या

 कया

 इस्पात  और  छान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (ait  एन०  कठ  पी०  :  ओर

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  द्वारा  1  1982  से  30  1983  की  अवधि  में

 केन्द्र  सरकार  के  विभिनन
 कार्यालयों

 जिसमें  मंत्रालय  के  सम्बद्ध  और  अधीनस्थ  कार्यालय  तथा

 ad
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 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  भी  शामिल  लिखे  गए  मूल-पत्रों  के  आंकड़े  नीचे  दिए  गए

 ए  गात  िल्‍यतएतएई।एएतएयतल्‍ए।-ुएएालाण  ee

 अग्र  जी  में

 ee
 हिन्दी में  कुल

 ugਂ  क्षेत्र  816  1094  1910

 668  217 seqਂ  क्षेत्र  85

 te  189  830  1019

 gon?  >
 आंकड़े  राजभाषा  विभाग  के  दिनांक  5  अगस्त  1  704  जी  कार्यालय  ज्ञापन  के

 अनुसार  रखे

 जाते  इस  कार्यालय  ज्ञापन  में  प्रत्येक  राज्य  के  बारे  में  इस  प्रकार  के  अलग-अलग  आंकड़े  रखने

 को  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 और  मंत्रालय  के  तथा  ग्रेग  क्षेत्र  में  स्थित  सम्बद्ध

 कौर  अधीनस्थ  कार्यालयों  तथा  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  से  प्राप्त  मूल-पत्रों  के  आंकड़े  उपलब्ध

 नहीं  हैं  ।  राजभाषा  विभाग  द्वारा  निर्धारित  प्रपत्र  में  इस  प्रकार  के  भांकड़े  रखने  की  व्यवस्था  नदीं

 इसलिए  इन  आंकड़ों  को  नहीं  रखा  जाता  है  ।

 उत्पादन  में  वृद्ध  और  सकल  राष्ट्रीय  उत्पादन  में  कभी

 1642  sit  जगन्नाथ  पाटिल  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  भें  समग्र  उत्पादन  में  वुद्धि  हुई  है  जबकि  सकल  राष्ट्रीय

 उत्पाद  में  कमी  भाई  भर

 उसके  कारण  क्या  हैं
 ?

 योजना  मन्त्री  एस०  बी०  :  नहीं  ।  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 समुद्री  सम्पदा  का  लाभ  उठाने  के  लिए  उठाए  गए  कदम

 1643.  श्री  चिंतामणि  जेना  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  वी  कृपा  करेंगे  कि  :

 समुद्र  सम्पदा  का  लाभ  उठाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  की  उपलब्धियां  क्या  हैं  ?

 विज्ञान  और
 परमाणु  इलेक्ट्रानिकी  और  महासागर  विकास

 विभागों  में  राज्य  मन्त्रों  शिवराज  ato  :  समूद्र  सम्पदा  का  लाभ  उठाने  के  लिए

 निम्नलिखित  कदम  लिये  जा  रहे  हैं  :

 (1)  जलयानों  की  ग्रधिप्राप्ति--एक  वैज्ञानिक  बलात  सागर  कन्या  पहले  ही

 83.0
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 शील  है  ।  दूसरा  वैज्ञानिक  जलयान
 सागर  सम्पदा  इस  वर्ष  प

 ay की  संभावना

 है  ।

 (2)  महाद्वीपीय  शेल्फ  तथा  अनन्य  मालिक  क्षेत्र
 के

 भीतर  जैविक  एवं  खनिज

 संसाधनों  के  aaa  सक्रिय  रूप  से  जारी हैं  ।

 (3)  बहुघात्विक  पिंडों  के  लिए  भी  गहरे  समुद्र  का  सर्वेक्षण  सुचारू  रूप  से  चल  रहा

 (4)  समुद्र
 जल  से

 सामुद्रिक
 रसायन  एवं  स्वच्छ  जल  प्राप्त  करने  का  कार्य  भी  सुचारू

 रूप  से  चल  रहा  है  ।

 (=)  इन  सभी  क्षेत्रों  की  उपलब्धियां  निम्नलिखित  रही  हैं  :

 (1)  जैविक  संसाधनों  के  उपयोग  में  भारत  का  काफी  ऊंचा  स्थान  है  और  हमारी

 समुद्री  भोजन  की  निर्यात  क्षमता  लगातार  बढ़  रही  है  ।

 (2)  समुद्री  रसायनों  में  आत्मनिर्भरता  की  तरफ  भी  काफी  प्रगति  हासिल  हुई  है

 कौर  aia  लघू  उद्योग  समुद्र  जल  से  समुद्री  रसायन  निकाल  रहे  इसी

 तरह  स्वदेशी  तकनीक  का  इस्तेमाल  करके  समुद्र  जल  से  स्वच्छ  जल  भी  तयार

 किया  जा  रहा  है  ।

 (3)  भारत  में  हुई  प्रगति  के  समुद्र  कानून  पर  संयुक्त  राष्ट्र  संगोष्ठी

 द्वारा  हमारे  देश  को  गहरे  समुद्र  खनन  के  क्षेत्र  में  निवेशक का का  दर्जा

 दिया गया  है  ।

 बिल्लो  नगर  निगम  द्वारा  जनकपुरो  में  एम०  आई०  जी०  फ्लैटों  पर

 सम्पत्ति  कर  लगाना

 1644,  थी  भीखा  भाई  :  क्या  गह  मन्त्री  दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  जनकपुरी  में  एम  आई

 जी०  फ्लैटों  पर  सम्पत्ति  कर  लगाने  के  बारे  में  7  1983  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2333

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  संसद  सदस्यों  से  उन्हें  यह  उल्लेख  करते  हुए  पत्र  लिखे  हैं  कि  उनके  द्वारा

 सभा  में  स्पष्ट  रुप  से  ag  विवरण  देने  के  बावजूद  कि  जनकपुरी  में  Uyo  ako  जी०  फ्लैटों  के

 आवंटितियों  की  फ्लैटों  का  वास्तव  में  कब्जा  दिए  जाने  से  पहले  की  अवधि  के  लिए  उनसे  कोई

 सम्पत्ति  कर  नहीं  लिया  दि ली  नगर  निगम  के  कर  निर्धारण  प्राधिकारियों  ने  बहुत  कड़ा
 रुख  अपनाया  है  भीर  वे  सम्बन्धित  aa fefrat  को  पहले  भेजे  गए  बिलों  में  लगाए  गए  ऐसे  अवैध

 सम्पत्ति  कर  की  धनराशि  को  लिखित  रूप  से  वापस  न  लेने  पर  अड़े  हुए
 और
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 ्

 1905
 )  ..........  लिखित  उत्तर

 ही  लु ा  See

 =
 यदि  तो  सरकार  द्वारा  rz  निगम  को  इस मामले

 te  डी०  ए

 थ  स्थायी  रूप  से  तय  करने  ओर  सम्बन्धित  आबंटितियों  a  सम्पत्ति  at  को  वस

 सेने  को  कहने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए हैं  ?

 विकि
 गह  सम्भाला में  राज्य  सन्नो  पी०  वंफटसुब्बय्या  ):

 तया
 जी  रोमान  क

 कुछ  बसद  सदस्यों ने  इस  सम्बन्ध में  इस  मन्त्रालय  को  पत्र  लिखें  fac ar  नगर  निगम  जिनके
 ः

 द
 साथ  यह  मामला  उठाया  गया  ने  सूचित  किया  है  कि  पप्तिचम  क्षेत्र  जिसमें  जनकपुरी

 का  क्षेत्र  शामिल  के  क्षेत्रीय  प्राधिकारियों  को  वर्तमान  आवंटितियों  द्वारा  कब्जा  लेने  को  तारीख  से
 ्

 पहले  की  अवधि  के  लिए  सम्पत्ति
 कर  की

 अदालतों  की  मांग
 न

 करने  के  अनुदेश  दिए  गए  चूंकि

 मांग  cea  किसी  विशेष  सम्पत्ति  के  लिए  की  जाती  है  इसलिए  वह  वापस  नहीं ली  जा  सकती

 फर  वर्तमान  आवंटितियों  के  लिए  उनके  द्वारा  जनकपुरी  के  फ्लैटों  का  कब्जा  लेने  की  तारीख

 पहले  की  अवधि  के  लिए  करों  की  अदायगी  करना  आवश्यक  नहीं  होगा  ।  संसद  सदस्य  व
 कों  भी

 स्पिति
 से  अवगत  करा  दिया  गया  है  ।

 थ

 क

 नेशनल  अत्यमीोनियम  कम्पनी  लिमिटेड  परियोजना  को  प्रगति  ्

 थ्री  Bo  :  क्या  इस्पात  और  सान
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  के  कोरापुट  जिले  में  नेशनल  अल्युमीनियम  क  लिमिटेड  परियोजना  के

 क्रियान्वयन

 में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;

 %  इस  परियोजना  को  पूरा  करने  में  कितना  स

 ia
 दि  दिखाई

 सम c
 ्य  समय  सोमा सीमा  निर्धारित  की इसके  क्रियान्वयन  को  तेज  करने  alt  इसके  लिए

 य

 उसका  पालन  करने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 द  इस्पात ओर  सान  मन्त्रालय के  राज्य  मंत्री  एन०  के ०  पो०  साल्वे  त

 मिलियन  कम्पनी  लि०  उड़ीसा  में  बेवसाइट  एल्यूमिना  संयंत्र  ए  मिलियन

 q  जिसमें तथा  ग्रहीत  बिजली  घर  के  एकीकृत  एल्युमिनियम  का  निर्माण  कर  रह

 से  इट  खान  oie  एल्यूमिना  संयंत्र  कोरापुट  जिले  में  है  ।

 म्

 खित  है  :
 ब  rage  जिले  में  खान  और  एल्यूमिना  संयंत्र  के  सम्बन्ध  में  प्रगति  संक्षेप  में  निगारी

 ्  त  कनीकी  जानकारी  भीर  आधारभूत  इंजीनियरी  पैकेज  प्राप्त  हो  गया  ay

 a
 > +

 द

 2

 अधि

 Tafa
 प्राप्त

 कर  ली  गई  हे
 तथा  यह  परियोजना  अधिका

 त  हे  कले

 ी

 कह  ifr

 श
 .  उ

 जल  भारी  का  काम आधा  रभूत

 papa
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 साइट  सकें  के  लिए  तथा  अधिकांश  महत्वपूर्ण  और  दोच कालीन  aye  वाले  उपकरणों

 के  लिए  आदेश  दिए  जा  चुके हैं
 ।  सिविल  भौर  संरचना  कार्य  शुरू  किए  जा

 चुके  हैं

 तथा  निर्माण  कार्य  पूरे  जोरों  पर  हैं  ।

 (a)  बॉक्साइट  खानों  में  1985  में  खनन  काय  शुरू  हो  जाने  को  आशा है  जबकि

 एल्यूमिनियम  संयंत्र  1986  में  चालू  हो  जायेगा  तथा  यह  1987-88  में  निर्धारित  क्षमता  प्राप्त  कर

 सेगा ।

 परियोजना  की  समय  अनुसूची  का  पालन  करने  को  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से

 अधिक  एजेन्सियों  को  काम  पर  लगाया  जा  रहा  है  तथा  अधिक  जनशक्ति  भर  मशीनों  को  गतिशील

 किया  जा  रहा  है  ।  परियोजना  की  प्रगति  पर  argh  तकनीकी  कम्प्यूटर  विश्लेषण  प्रणाली

 कर  निगरानी  रखी  जा  रही  है  ।

 सरकार  कौर  कम्पनी  स्तर  पर  प्रगति  की  निगरानी  वास्तविक  धौर  वित्तीय  लक्ष्यों  के  अनुरूप

 की  जा  रही  है  ।  शेष  भूमि  asta  हेतु  तथा  राष्ट्रीय  राज मागं  पर  सामग्री  के  संचलन
 के  बारे

 में

 राज्य  सरकार  से  नालको  को  सहायता  देने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  णो  एक  के  अधिकारियों  को  उप  प

 के  पद  पर  पदोन्नति

 1646.  प्रो
 ०  अजित  कुमार  मेहता  :  क्या  गृह  मन्त्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की
 कपा

 करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  श्रेणी  एक  के  उन  अधिकारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें

 1977  में  चयन  समिति  द्वारा  सेलेक्शन  हूँ |  में  पदोन्नति  के  लिए  उपयुक्त  पाया  गया  था  और  जिन्हें

 उप  सचिव  के  पद  पर  नियुक्त  किया  भीर  ये  नियुक्तियां  कीरा-किस  तारीख  से  की  गई  थीं  ;

 क्या  चयन  समिति  द्वारा  पदोन्नति  के  लिए  उपयुक्त  पाए  गए  सभी  अधिकारियों  के

 नाम  1977  को  उपरोक्त  चीन  तालिका  मे ंजो  गृह  मन्त्रालय  ने  28  1978  को

 घोषित  की  में  सम्मिलित  किये  गए  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  बेंकटसुब्बय्या  :  कौर  चयन  समिति

 ने  1977  की  चयन  प्रेम  सूची  में  48  अधिकारियों  के  नामों  को  शामिल  करने  की  सिफारिश  की  ।

 बाद  में  चयन  सूची  के  आकार  में  वृद्धि  की  सम्भावना  को  ध्यान  में  रखकर  चयन  समिति  ने  चयन

 सूची  में  शामिल  करने  के  लिए  9  और  अधिकारियों  की  सूची  तयार  की  ।

 28  1978  को  ज़ारी  की  गई  चयन  सुची  में  48  नाम  शामिल  किए  गए  ।  बाद  में
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 चयन  सूची  में  दो  किश्तों  आठ  az  नाम  जोड़े  गए  थे  ।

 fag  न
 जिन  तारीखों  से  नियमित  आधार  पर  लगातार  ह  द  |  यव  तयां हुई  उन्हें  दर्शाने  वाला  एक

 विवरण  संगीत  है  ।

 विवरण

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  चयन  ges  लिए  1977  की  चयन  सुची  में

 शामिल  किए  गए  अधिकारियों  को  सुची

 नियमित  आधार  पर  लगातार

 संख्या  नियुक्ति  की  तारीख

 2  3

 एस०  एस०  एल०  मल्होत्रा  28.2.78

 भार०  सी ०
 जन

 6.7.78

 तहत  राम  1.8.78

 एम०  Fo  रामास्वामी  31,7.78

 करार  लुई बम  ज  7.9.78

 पर मातम  fag  1.1.79

 राम ऋषि  fag  13.9.78

 टी०  एन०  कृष्णमूर्ति  7.9.78

 दर्शन  fag  (31.12.78  को

 10  7.9.78 आर०  एस०  साहनी

 11  4.8.78 परिवार  राम  अंदर

 12  एस०  सी
 ०

 रे  1.8.78

 13  जे०  Alto  जेन  12.10.78

 14  एम०  fo  थोमस  13.2.79

 15  एस०  एन ०  1.9.79

 16  वी ०  रामचन्द्रन  6.8.78

 17  रूपराम  1.9.78

 18  To  वी०  श्रीनिवासन  7.9,78
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 नाम  नियमित  आधार  पर  लगातार

 नियति  तत  Paired

 inn  =
 को  ATEN  चय

 ———$<$—$$——
 ~

 सर्वश्री  /

 19  एस०  एस०  क्षेत्री  (31.3.79  को

 20  एस०  रंगास्वामी  31.8.78

 21.  वी०  डी०  खेर  13.9.78

 22  1.8.78 do
 ato  नायर

 23  शीशपाल  fag  21.11.78

 24.  Alo  एस०  भ्र हलुवा लिया  1.9.78

 25.  कुमारी  पी०  एस०  शकुन्तला  21.8.78

 26  31.8.78 पी०
 बी०  कुलकर्णी

 ्  To  के०  ant  6.9.78

 28.  के०  पी०  कठिन  15.2.79

 29.  झाई०  चु०  रशीद  3.3.79

 30  ate  पी०  पांडे  26.8.78

 31  ato  पी०  एस०  भाटिया  1.12.78

 32  भो०  पी०  कोहली  13.8.79

 33  वी ०  भार ०.  अय्यर  1.9.78

 34  बी०  मोरी  चव्हाण  18.12.78

 35  एन०  to  अग्रवाल  5.8.78

 36  पी०  जी०  लेले  1.9.78

 37  Glo  आर०  चन्द्र  1.9.78

 38  टी ०  सी ०  एण्  श्रीनिवासन  1.9.79

 39  वी०  एस०  राघवन  1.9.79

 40  पी०  एस०  परवाने  (31.10.78  को

 41  ajo  क े०  रामचन्द्रन  (30.4.79  को
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 नाम  नियमित  आधार  पर  लगातार

 सख्या
 नियुक्ति

 की  तारीख

 1  2  3

 |
 42  बी  ०  FoFo  27.10.78

 43  ito  बी०  सक्सेना  15.3.79

 44  ए०  के  ०  गार्ड  1.1.79

 45  एस०  शार०  शर्मा  1.1.79

 46  के ०  वी०  बालासुब्नाहमण्यम  1.10.79

 47  एस०  एल०  कोशल  1.2.79

 48  Ho  बी ०  21.2.79

 49  के०  Ho  खुल्लर  1.5.79

 30  do  एम०  च नए
 1.3.79

 51  23.2.79 देवी  प्रसाद  दास

 52  2.10.79 To  एस  ०  बेदी

 53  प्रेम  कुमार  31,3.79  अपराह्न

 54  1.4.79 ato  पी०  गुप्ता

 55  18.4.79 एन०  बालासुन्नाहमण्यम

 56  एन०  एस०  बक्शी

 eS SY  ey  ee  ा  न

 अखबारो  पद  कागज  और  नमक  के  मुल्य

 1647,  श्री  चतु  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :  (1)  1977;

 (2)  1979;  (3)  1980;  (4)  1983  में  अखबारी

 सफेद  कागज  att  नमक  के  थोक  मृत्य  थे  ate  (5)  इस  समय  क्या

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली  राम  ।  अखबारी  सफेद

 कागज  तथा  नमक  के  मूल्यों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  देने  वाले
 तीन

 विवरण  संलग्न  हैं  ।  में

 सीमेंट  के  मुल्य  दिए  गए  हैं  :  अखबारी  कागज  कौर  सफेद  काम के  सम्बन्ध में  है  भर

 में  महत्वपूर्ण  नमक  उपभोक्ता  केन्द्रों
 के  खुदरा  मूल्य  दिये  हुए



 लिखित  उत्तर  म  1984

 सामान्य  पोलैंड  सीमेंट  और  पोर्टलैंड  स्लेंग  सीमेंट  के  रेल  भाड़े  से  मुक्त  मुल्य  मी
 ०

 खाली  सीमेंट  का  प्रति  मी०  प्रति  मी०  रेल  भाड़े

 टन  उत्पादन  टन  पैकिंग रेल  भाड़े  से  मुक्त  मुक्त  कुल

 प्रति  मी०  टन  मूल्य  शल्क  भाड़ा  मूल्य
 $$

 1977  231.65  85.00  40.95

 1979  293.26  68.25  50.79  421-30

 1980  318.94  68.25  66.94  454.13

 1983  492.00  205.00  89.93  786.93

 1984  492.00  205.00  99.73  796:  73.

 28  1982  से  लेवी  तथा  गैर-लेवी  सीमेंट  की  एक  धारण  का  लागू  किया  गया  है  ।

 सीमेंट  उत्पादकों  को  अपने  उत्पादन  का  एक  निश्चित  प्रतिशत  लेवी  सीमेंट  के  कोटे  के  रूप  में  देना

 आवश्यक  होता  है  और  इनके  शेष  उत्पादन  की  बिक्री  पर  किसी  प्रकार  का  मूल्य  एवं  वितरण  सम्बन्धी

 नियन्त्रण  नहीं  है  ।  1983  और  1984  के  महीनों  के  लिए  ऊपर  दर्शाए  गए  मूल्य

 लेवी  सीमेंट  के  सम्बन्ध  में  हैं
 ।

 लेवी  सीमेंट  के  खुदरा  मूल्य  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रदेश  के  प्रशासनों  द्वारा  निश्चित

 किए
 जाते  हैं  ।

 छुपाई  के  सफेद  कागज  ओर  अखबारी  कागज  के  मूल्य

 के  दौरान  प्रति  मी०  टन
 मूल्य  में )

 ma  77  मार्चे  79.  80.  83  इस  समय

 छपाई  का

 2750  9750  3000  5400  3400
 सफद  कागज

 आधार  कागज

 2700  2700  5600  5600 नेपा  मिल्स
 म

 हिन्दुस्तान
 7000  7000

 न्यूडिस्ट लि०
 ee  eee  7200  7650

 (™)
 a aa

 पेपर
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 महत्वपूर्ण  नमक
 tai  के  खुदरा  मुल्य

 तय  ी  ee  ee  ee  ि  ee  ee  ee  ee  eee  ee  ee

 क्रमांक  राज्य  का  नाम  शहर का  नाम  के  दौरान  खुदरा  मूल्य  किलोग्राम  पैसों  में  )

 3/77  3/79  1/80  12/83  2/84

 oe  ee  a  re  ee  re  ee  ee  eee  ee  ee  ee  पिततयस्‍धु एट

 पश्चिम  बंगाल  कलकत्ता  28  54  70  75/80  77

 बिहार  पटना  उपलब्ध  नहीं  40/50  40/70  60/80
 *

 50  70  70 त्रिपुरा  अगरतला  30/35  40/95

 मणिपुर  इम्फाल  55  75  100  ख०  न०७  *

 सीपीएम  गंगटोक  45  60  70  80  80

 मिजोरम  जल  34  64  150 75/150

 मेघालय  शिलांग  35/40  70/80  80/100  75/100

 50  75  07 अरूणाचल  प्रदेश  इटानगर  44/55

 नागालैंड  कोहिमा  45  80  80  100

 10  असम  गोहाटी  30/35  40/80  48  70

 11.  मध्य  प्रदेश  भोपाल  उपलब्ध  नहीं  20/25  25/28  30/35

 12  दिल्‍ली  दिल्ली  17/43  30  40  Jo  ऋण

 13.  उत्तर  प्रदेश  लखनऊ  25  35  40/50  42

 14  मद्रास  उपलब्ध  नहीं  30  30  35  35 तमिलनाडु

 15  मान्य  प्रदेश  हैदराबाद  वही  40  50  50  50

 16  पंजाब  40  Jo  न० अमृतसर  वही  40

 17  दमन  और  दीव  पणजी  ae  40  50  75  15.0

 18  महा  राष्ट्र  वही  25/30  30/40  35/45

 19  गुजरात  अहमदाबाद  वही  20  20  उ०  न०

 20  उड़ीसा  कटक  ae  35/40  40/60 40/50

 21.0  केरल  त्रिवेन्द्रम  वही  30  30°  35

 22  32  Jo  नत्ह  75 जम्मू  तथा  कश्मीर  जम्मू  श्रीनगर  बही

 23  हिमाचल  प्रदेश  शिमला  वहीं  28/30  45

 कर्नाटक  चिकमगलूर  वही  35/40  Jo  न०

 25  अंडमान  और  निकोबार  पोर्ट  ब्लेयर  वही  30  30  60

 26.  हरियाणा  भ्रम्बाला  वही  25  45/50  35

 (*)  सुचना  प्राप्त  नहीं  हुई

 उ  न०  &  दि  ्  |
 नहीं

 ।
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 ———  oo

 age  पेपर  face में  अलमारी  कागज  का  उत्पादन

 1648.  sit  निहाल  सिंह  :  क्या  उद्योग  मन्त्री ग्रह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मैसूर  पेपर  मिल  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  है  भर

 1981  से  31  1983  तक  की  अवधि  के  दौरान  इस  मिल  कितने  अखबारी  कागज  का

 उत्पादन  किया

 उक्त  मिल  द्वारा  अखबारी  कागज  के  उत्पादन  के  परिणामस्वरूप  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  की  बचत  भोर

 क्या  इस  कागज  मिल  की  आवश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिए  कर्नाटक  में

 आर  बांस  का  उत्पादन  पर्याप्त  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में
 राज्य  मन्त्री

 पट्टाली
 राम  :  मंसूर  पेपर  मिल्स  में

 1  1984  कार्यरत
 करमें  चोरियों

 की  संख्या  3283  है  ।  इस  कारखाने  में  1981  से

 31  1983  तक
 की  अवधि

 में  79,491  मी
 ०  टन  अखबारी  कागज  का  उत्पादन  हुआ  है  ।

 tax  पेपर  मिल्स  द्वारा  अखबारी  ara  के  उत्पादन  के  परिणामस्वरूप  1981

 से  31  1983  तक  की  अवधि  में  आयातित  कागज  के  ल!गत  बीमा  भाड़ा  मृत्य  का  औसत

 प्रति
 टन  मानते  हुए  453.1  लाख  डालर  मूल्य  की  विदेशी  मुद्रा  की  बचत

 हुई  है
 ।

 कर्नाटक  में  पैदा  होने  वाला  यूके
 लिप्टस  और  इस  कच्चे  भाल  की

 स्पर्धात्मक ता  को  ध्यान  में  रखते  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  मैसूर  पेपर  मिल्स  द्वारा  अपनी  aya

 का  उपयोग  करने  की  स्थिति  में  इसकी  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  पाने  के  लिए  पर्याप्त

 महीं  होगा  ।  इस  कमी  को  लुगदी  के  निजात  द्वारा  और  कम्पनी  द्वारा  स्थापित  की  जा  रही

 चीनी  मिल  की  खोई  के  उपयोग  द्वारा  पुरा  करने  का  कम्पनी  का  प्रस्ताव  है  ।  दीर्घकालीन  मभ्युपाय

 के  रूप  में  कम्पनी  अपनी  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  एक  केप्टिव  प्लांटेशन  परियोजना

 अपने  हाथ  में  ले  रद्दी  है
 ।

 महिलाओं  को  raze  फैक्टरियों  का  आवंटन

 1649,  श्री  बाब  राव  परांजपे
 उद्योग  मन्त्री  यह  2  1984 के  हिन्दुस्तान

 टाइम्स  में  वूमेन  इन्टरप्रन्योसे ਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 झंडेवालान  में  571  ats  फैक्टरियों  में
 से

 10  प्रतिशत  कारखानों का  महिला

 उद्यमियों
 को

 आवंटन  करने  को  प्रक्रिया  क्या
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 महिला  उद्यमियों  को  इन  कारखानों  के  आवंटन
 का

 मानदण्ड  कया  और

 महिला  उद्यमियों  से  इन  कारखानों  का  कितना  .  मुल्य/किराया  लिया  जावेगा  और

 क्या  आस्थगित  भुगतान  की  शत  भी  रखों  गई  हैं  ।

 उद्योग  मन्त्रालय में  राज्य  मंत्री  राम  :
 से  दिल्ली  प्रशासन  के

 अनुसार  seas  में  10  प्रतिशत  फ्लेथेड  फैक्टरियों  महिला  उद्यमियों  के  लिए  आरक्षित  करने

 का  तो  निर्णय  ले  लिया  गया  है  att  अन्य  श्रेणियों  के  लिए  आवंटन  नीति  तथा  अपनाई  जाने  वाली

 प्रक्रिया  को  शीघ्र  ही  अन्तिम  रूप  दे  दिए  जाने  की  सम्भावना 2

 मंत्रालयों  में  श्रेणी  एक  से  श्रेणी  चार
 में

 अनुसूचित  जाति/अनुसुचित

 जन  जाति  के  aaa

 1650.  भी  सत्य  नारायण जटिया  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1984  को  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न
 सचिवालयों

 में  श्रेणीवार

 एक  से  श्रेणी  कितने  क्मंचारी  काय  कर  रहे  थे

 अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  कितने  पद  भारतीय  थे

 गौर  उनकी  प्रतिशतता  क्या  मोर

 1  1984  को  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  व्यक्ति

 वास्तव  में  कार्य  कर  रहे  थे  शीर  उनकी  प्रतिशतता  क्या  थी
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  बुलारी  तथा  जेसा  कि

 सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  आरक्षण  सम्बन्धी  विवरणिका

 के  अध्याय  5  में  उल्लिखित  केन्द्रीय  सरकारी  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रतिनिधित्व  से  सम्बन्धित  बायटिक  विवरणियां  प्रत्येक  वर्ष  की  पहली

 जनवरी  एकत्रित  की  जाती  है  जो  कि  पूर्ववर्ती  वर्ष  के  लिए  होती  हैं  ।  उपलब्ध  सुचना  के

 अनुसार  1-1-1982  को  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रतिनिधित्व  की  स्थिति

 संगीत  विवरण  में  निर्दिष्ट  की  गई  है  ।  1-1-1983  की  स्थिति  के  अनुसार  आंकड़ों  का  संकलन

 अभी  पूर्ण  नहीं  हुआ  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  और  भ्रनुसुचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  भिन्न-भिन्न  प्रवचनों
 और  प्रेतों  में  समय-समय  पर  होने  वाली  रिक्तियों  से  जुड़ा  दुआ  है  ।  चूंकि  आरक्षण  की
 योजना  शुद  ही  पदों  में  आरक्षण  की  इजांजत  नहीं  देती  इसलिए  इसके  बारे  में  सूचना  संकलित

 नहीं की
 जाती

 वहू  उपलब्ध  नहीं है  ।

 65
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 विवरण

 1-1-1982  को  सरकारी  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  तथा  उनके
 बीच  अनस  चित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को  संख्या  को  ante  वाला  विवरण
 *

 क्रम  ५ श्रेणी  योग  अनुसूचित  प्रतिशत  अनुसूचित  प्रतिशत

 संख्या  जातियां  जन  जा लियां

 1  समूह  tt!  54078  2971  5.49  632  17

 2  65540  3914  9.02  1.44 समूह  943

 3  1909247  255064  13.39  66271  3.47
 समूह  ~

 An
 4  समूह  प  1094403  256228  23.41  81486  7.45

 वालों  को

 छोड़कर )

 *व्यय  विभाग  को  छोड़कर  समी  मंत्रालयों/विभागों  के  सम्बन्ध  में  ।

 सरकारो  कर्मचारियों  हारा  को  गई  अनियमितताओं के  सम्बन्ध में  जांच  कराना

 1651.  थी  चन्द्र  देव  प्रसाद  वर्मा  :
 क्या  गृह

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऐसा  कोई  fran  अथवा  सरकारी  नीति  है  कि  किसी  सरकारी  कर्मचारी  द्वारा

 कोई  प्रक्रिया  सम्बन्धी  अथवा  तकनीकी  we  अनियमितता  किए  जाने  का  मामला  सरकार  के  ध्यान

 में  आने  जो  उसके  सरकारी  काय  अथवा  निष्ठा  पर  कोई  प्रभाव  न  डालती  हो

 सरकारी  कर्मचारी  आचरण  नियमों  के  कतिपय  प्रावधानों  का  पालन  न  जिसके  न्तगंत

 कतिपय  वस्तुओं  की  खरीद  और  बिक्री  को  सूचना  देना  अपेक्षित  बिना  कोई  जांच  किए

 अनुशासनात्मक  कार्यवाही  की  जा  सकती

 क्या  कुछ  उच्चाधिकारियों  द्वारा  एक  अधीनस्थ  कर्मचारी  के  विरुद्ध  जिसे  वे  दण्डित

 करना  चाहते  अनुशासनात्मक  कार्यवाही  करके  प्राधिकारों  अधिकारों  अथवा  विशेषाधिकारों

 के  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिए  कोई  ard  निर्देश  भर

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  कया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  :  से  सरकारी

 कर्मचारियों  को  शासित  करने  वाले  अनुशासनिक  नियमों  में  उन  शास्तियों  की  सुची  दी  गई  है  जो

 कि  उचित  कौर  पर्याप्त  कारणों  से  सरकारी  कर्मचारियों  पर  लगाई  जा  सकती  हैं  ।  शास्त्रियों  के

 स्वरूप  के  आधार  पर  इन  शास्त्रियों  को  दो  श्रेणियों  अर्थात  भारी  तथा  लघु  शास्ति  के  रूप  में
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 विभाजित  किया  गया  है  ।  भारी  शास्ति  लगाने  के  लिए  विस्तृत  जांच  करना  आवश्यक  होता  है  जबकि

 लघु  शास्ति  लगाने  से  ga  ऐसी  विस्तृत  जांच  शुरू  करना  ada  भ्रावश्यक  नहीं  होता  ।  लघु

 शास्ति  के  मामले  में  भी  अनुशासनिक  प्राधिकारी  अपने  विवेक  पर  विस्तृत  जांच  करा  सकता है  ।

 कुछ  प्रकार  की  लघु  शास्त्रियों  में  ऐसी  विस्तृत  जांच  करना  भी  आवश्यक  होता  इस  विषय  से

 सम्बन्धित  नियमों  में  अपनाई  जाने  वाली  प्रक्रिया  का  विस्तार  से  वर्णन  किया  गया  है  इसलिए

 प्राधिकार  का  दुरुपयोग  एवं  शक्तियों  के  दुरुपयोग  अथवा  उत्पीड़न  की  कोई
 गुंज  इश  नहीं  रह

 जाती है  ।

 अन्तर  मंत्रालय  इलेक्ट्रानिक  अनुसंधान  और  विकास  परिषद

 को  स्थापना  को  योजना

 652.  थी  अर्जुन  सेठी  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  प्रयासों  के  दोहराये  जाने  को  रोकने  हेतु  सरकारी  और  गेर-सरकारी  प्रयासों  को

 सम्बन्धित  करने  के  लिए  सरकार  को  एक  अंतर  मन्त्रालय  इलेक्ट्रानिक्स  अनुसंधान  कौर  विकास

 परिषद  की  स्थापना  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  एस०

 एस संजो वी  तथा  दिनांक  1  1983  से  3  1983  तक  नई  दिल्‍ली  में

 इलेक्ट्रॉनिकी  में  उत्तमता  विषय  पर  आयोजित  कायेंशाला  में  दी  गई  निम्नलिखित  सिफारिश

 प्रकार  के  विचाराधीन  है
 :--

 उत्तमता  हासिल  करने  का  लक्ष्य  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  है  कि  इसमें  अन्त प्रे स्त

 मर्भिकरणों  के  बीच  भंतमंन्वरालयी  सहयोग  स्थापित  हो  जिसमें  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  दारा

 सुदृढ़  समन्वयकारी  सहयोग  उपलब्ध  कराया  जाए  |  उत्तमता  हासिल  करने  के  लिए  एक  ओर

 प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  में
 केन्द्रों  के

 कार्यकलापों  को  सुदृढ़  करना  है  तो  दूसरी
 ar  इन  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  तथा  की  जा  रिटी  कारंवाईयों  एवं  इन  पर  हुई  प्रगति

 में  समन्वय  स्थापित  करने  के  लिए  एक  अस्तमंन्त्रालयी  इलेक्ट्रानिकी  अनुसंधान  तथा  विकास

 परिषद  भार०  डी०  सी  ०)  की  आवश्यकता  है  ।  इसके  अतिरिक्त  यह  नोट  किया  गया

 कि  न्यूनतम  आवश्यक  से  कम  मात्रा  में  वित्तपोषण  करने  से  जो  ऐसी  प्रक्रिया  बार-बार

 करनी  पड़ती  है  तथा  साथ  ही  प्रौद्योगिकी  जानकारी  का  जो  बार-बार  आयात  करना

 पड़ता  उससे  बचा  सकता  है  यदि  इलेक्ट्रानिकी  अनुसंधान  तथा  विकास  निगम  स्वयं

 इलेक्ट्रॉनिकी  के  क्षेत्र  में  व्यापक  माने  पर  लगाई  जाने  वाली  धनराशि  किए  जाने  वाले

 पूंजी-निवेश  में  समन्वय  स्थापित  करें  ।
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 भारिक  सलाहकार  ा  =  रिपोर्ट  प्रस्तुत  किया  जाना

 1653,
 श्री  हरिकेश  बहादुर

 :  क्या
 योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (*)  क्या  सरकार  ने  प्रो०  सुकुमोय  चक्रवती  की  अध्यक्षता  में  एक  आधिक  सलाहकार

 परिषद  नियुक्ति  की

 यदि  तो  क्या  उसने  कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की

 समिति  द्वारा  क्या  सिफारिशें  की  गई  हैं  और  क्या  उन्हें  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  कौर

 क्रियान्वित  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 योजना  मंत्रो  एस०  बी०  :

 परिषद  ने  दो  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  हैं  ।

 और  (8)  परिषद  ने  अपनी  रिपोर्टों  में  विविध  विषयों  की  जांच  की  है  जिनका

 के
 भारतीय  भथंव्यवस्था  के  वर्तमान  प्रकार्य  से  संबंध  है  ।  थे  सिफारिशें  सरकार  |  सभी  विभागों  को

 उनके  विचारों  के  लिए  परिचालित  कर  दी  गई  हैं  ।

 वाय  प्रदुषण  का  सर्वेक्षण

 1654.  sit  रेण  पद  दास  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कलकत्ता  में  मोटरगाड़ियों  से  वायु  प्रदूषण  के  सम्बन्ध  में  data

 प्रदूषण  बोड़ें  द्वारा  किए  गए  हवाल  में  सर्वेक्षण  की  रिपोर्टे  की  मुख्य  बातें  क्या
 और

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  अब  तक  क्या  सिफारिशें  की  गई  हैं  ?

 पर्यावरण  विभाग  में  उप  मन्त्री  दिग्विजय  20  1984  से  9

 1984  तक  आयोजित  फिक  algae  पोज़ीशन  एण्ड  adda  प्रोग्राम  wee  नामक

 वायु  प्रदूषण  सर्वेक्षण  कार्यक्रम  की  मुख्य  विशेषताएं  ये  हैं  :--

 1.  यातायात  संगणना  सवाल  और

 2.  5  चुने  हुए  चौराहों  पर  वायु  गुणवत्ता  की  निगरानी

 एकत्रित  आंकडों  पर  कार्यवाही  तथा  उनका  विश्लेषण  किया  जा  रद्दा  है  तथा  बाद  में
 सिफारिशों  को  प्रस्तुत  कर  दिया  जायेगा
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 औद्योगिक  एककों  हारा  जल  प्रदूषण  नियंत्रण  अधिनियम  का  उल्लंघन

 1655.  कुमारी  पुष्पा  देवी  सिंह  :
 क्या  प्रधान

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  में  कुछ  औद्योगिक  एकक  जल

 प्रदूषण  नियंत्रण  अधिनियम  का  उल्लंघन  कर  रहे

 यदि
 तो  सरकार  को  जिन  औद्योगिक  एककों  द्वारा  जल  प्रदूषण  नियंत्रण

 नियम  का  उल्लंघन  किए  जाने  का  पिछले  दो  वर्षों
 में

 पता  चला  उनकी  संख्या  और  नाम  क्या

 मौर

 ऐसे  औद्योगिक  एककों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पर्यावरण विभाग  में  उप-मन्त्री  दिग्विजय  ः
 जी  at

 (a)  तथा  1700  जल  प्रदूषण से
 संबद्ध  उद्योगों  में  से  लगभग  710  उद्योग

 उपचार  संयंत्र  स्थापित  कर
 रहे  हैं

 शेष  उद्योगों  को  प्रदूषण  उपशमन  उपाय  स्थापित  करने  के
 लिए

 मनाया  जा  रहा  है  ।  अवहेलना  करने  वाली  415  इकाइयों  के  विरुद्ध  कानूनी  कार्यवाही  आरम्भ  को

 गई

 समय  प्रदेश  में  बनवासी  क्षत्रों  के  विकास  को  योजनाओं  का  ब्यौरा

 1656,  श्री  राम
 प्रसाद

 अहिरवार  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वनवासी  क्षेत्रों  के  विकास  की  योजनाओं  की  धोषणा  की  है  और

 इस  सम्बन्ध्  में  एजेंसियां  भी  स्थापित  कर  दी  गई

 मध्य  प्रदेश  में  वनवासी  क्षेत्रों
 के

 विकास  के  लिए  बनाई  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा

 क्या  और

 क्या  इस  प्रयोजन  से  मध्य  प्रदेश  में  भी  एजेंसियों  की  स्थापना  कर  गई  है  और

 यदि  तो  उनका  ब्योरा  कया  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (siterett  राम  दुलारी  :  जी  श्रीमान  ।

 मध्य  प्रदेश  में  अनुसूचित  जनजाति  के  सामाजिक-आर्थिक  विकास  के  62

 एकीकृत  जनजाति  विकास  परियोजना और
 आदिम  जन-जातियों  के  लिए  6  विशेष  परियोजनाएं

 तैयार की  गई  है

 जी  श्रीमान  ।  प्रत्येक  एकीकृत  जनजाति  विकास  परियोजना  के  fae  परियोजना

 नधघिकारी  नियुक्त  किए  गए  हैं  ।
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 जल  fn  जेन  प्  ica
 बोकारो  स्टील  f  लाइट  द्वारा लघ  क्षेत्र  के

 उद्योगों  से  फालतू  gut  को  खरीद

 1657,  शी
 भोगने  का

 :
 क्या  इस्पात  और

 सान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fe  :

 क्या  बाकारो  स्टील  लिमिटेड  लघु  क्षेत्र
 के

 उद्योगों  का  काम  सन्तोषजनक  होते  हुए

 भी  उनसे  फालतू  उपकरण  आदि  नहीं  है  कौर  वहां  पर  स्थित  विद्यमान  184  लघु

 उद्योगों  को  चालू  रखने  के  लिए  केवल  मरम्मत  भारी  का  कार्य  देता

 यदि  तो  उसके  कारण  कया  हैं  और  क्या  उपचारात्मक  saa  किए  गए

 क्या  बिहार  के  उद्योग  मन्त्री  ने  15  1984  को  इस  सम्बन्ध  में  बोकारो  स्टील

 लिमिटेड  के  प्रबन्ध  निदेशक  से  भेंट  को  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  भोर  इसके  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 इस्पात  और  छान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एन०  के ०  पी०  भर

 जैसा  कि  नीचे  दी  गई  तालिका  से  पता  चलेगा  बोकारो  इस्पात  कारखाने  द्वारा  अनुषंगी

 उद्योगों  तथा  लघु  उद्योगों  को  दिए  गए  arsed  में  उत्तरोत्तर  वृद्धि  हुई  है  :--

 ag  मूल्य  के  mez  किए  गए

 निकाना गव

 रुपए )

 1980-81  510.00

 1981-82  635.30

 1029.92 1762°09  755.00

 1983-84  419.86

 ee
 1983)

 इसके  अतिरिक्त  इन  उद्योगों  को  निविदा  दस्तावेज  निःशुल्क  जारी
 प्रतिभूति  तथा

 अग्रिम  राशि  की  अदायगी  से  छूट  वरीद  तथा  मूल्य  में  तकनीकी  सलाह  तथा  परीक्षण

 सुविधाओं  जैसी  विशेष  रियायतें  देकर  इनकी  सहायता  की  जा  रही  है  ।

 और  लघु  उद्योगों के  विकास  के  लिए  कारखाने  द्वारा  किए  गए  प्रयासों  की
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 समीक्षा  करने  के  लिए  बिहार  के  उद्योग  मन्त्री  बोकारो  इस्पात  कारखाने  के  प्रबन्ध  निदेशक  से  मिले

 ay  कारखाने  हारा  अपनाई  जा  रही  नीति  और  किए  गए  प्रयासों  से  सन्तुष्ट  थे  |

 write  गह  मंत्रालय  में  अल्पसंख्यक  सेल  के  काय  में  प्रगति

 1658.  भी  जी०  एस०  बनात वाला  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गृह  मन्त्रालय
 में  बनाए  गए  अल्पसंख्यक  सेल

 के
 कार्यो  में  क्या  प्रगति हुई

 are

 (@)  क्या  इस  सैल  ने  कार्यवाही हेतु  कोई
 विशिष्ट  विषय  चुना  है  ate  यदि

 तो

 तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  हैं  ?

 गह  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री  पी०  :  और  अल्पसंख्यकों

 के  कल्याण  के  विषय  में  प्रधान  मन्त्री  के  सुझाव  केन्द्र  सरकार  के  सभी  मन्त्रालयों/विभागों,  राज्य

 सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  को  भेज  दिए  गए  हैं  जिन्होंने  उन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिए

 कारवां शुरू  कर  दी  है

 सुझावों  को  कार्यान्वित  करने  कौर  निगरानी  रखने  के  अतिरिक्त  अल्पसंख्यक  एकक

 से  सम्बन्धित  समस्याओं  पर  सतत  आधार  पर  ध्यान  देता  है  |

 खादों  श्रामीणोद्योग आयोग आयोग  हारा  Tal  का  वितरण

 1659.  श्री  डी०  एस०  ए०  शिव प्रकाशम  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  की  सहायता  के  लिए

 पत्तों  की  वितरण  प्रणाली  का  विकेन्द्रीकरण  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  मौर

 (@)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पटदटाभि  रास  :  जी  नहीं

 set  हो  नहीं  उठता
 ।

 में  निर्वाचन  कार्य  के  लिए  भेजे  गये  अधिकारी

 1660.
 श्री  होरा

 लाल  आर०
 परमार :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 च्च्
 uy

 (*)  क्या  ag  सच  है  कि
 कुछ  अधिकारी  और  कर्मचारियों  को  1983  में

 न
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 निर्वाचन  काय  लिए  aga  भेजा  गया

 क्या  इन  अधिकारियों  को  किन्हीं  अतिरिक्त  वेतन  और  भत्तों  का  वचन  दिया  गया

 था  गौर  यदि  तो  कया  इस  बींच  उनका  भूगतान  कर  दिया  गया  है

 क्या  ag  भी  सच  कि  निर्वाचन  कार्य  के  लिए  भेजे  गए  अधिकारियों  को  वचन  दिया

 गया  था  उनके  वैयक्तिक  रिहाई  में  इसका  उल्लेख  किया  ak

 यदि  तो  क्या  ऐसा  किया  गया  है  भर  अधिकारियों  की  पदोन्नति  अथवा

 नियुक्ति
 पर  विचार  करते  समय  इस  पर  ध्यान  दिया  जाएगा  ?

 गृह  मंत्नालय  में  राज्य  मन्त्रों  राम  दुलारी  जी  हां

 |

 असम  में  चुनाव  ड्यूटी
 पर  प्रतिनियुक्त  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  कर्मचारियों  को

 मानदेय  के  रूप  में  एक  महीने  का  वेतन  और  भत्ते  ग्राह्म  थे  ।  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  सभी

 मंत्रालयों  और  विभागों  ने  सम्बन्धित  तमंचा  रियों  को  बहले  की  राशि  का  भुगतान  कर  दिया  ही  है  ।

 पौर  सम्बन्धित  व्यक्तियों  की  गोपनीय  रिपोर्ट  में  की  जाने  वाली  टिप्पणियों  की

 कृति  के  बारे  में  आवश्यक  निदेश  जारी  कर  दिए  पए  हैं  ।  इसके  असम  सरकार  ढारा

 जारी  प्रशंसा  पत्र  सम्बन्धित  व्यक्तियों  की  गोपनीय  रिपोर्ट  में  रखने  के  लिए  विभिन्ना  मंत्रालयों

 कौर  विभागों  को  भेज  दिए  गए

 ्  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  सम्मेलन

 1661.  श्री  बाला  साहिब  fae  पाटिल  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  में  घुसपैठ  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  भाग  लेने

 वाले  अनेक  वक्ताओं  ने  घुसपैठ  के  विरुद्ध  एक  राष्ट्रीय  जागती  उत्पन्न  करने  पर  जर  दिया  जो

 देश की  सुरक्षा को  खतरा  पदा  कर  रही

 यदि  हा  तो  क्या  सरकार  घुसपैठ  को  रोकने  के  लिए  कदम  उठाने  पर  विचार  कर

 रहो  है

 क्या  सम्मेलन  में
 यह

 सुझाव  भी
 दिया  गया  था  कि  gags  को  रोकने के  लिए

 सूचना  प्राप्त  करने  और  तत्काल  कार्यवाही  करने
 हेतु  एक  प्रभावी  संगठन  बनाया  ओर

 ह
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  gat  :  सरकार  को  सूचना

 मिली  है  कि  सम्मेलन  में  वक्ताओं  ने  कहा  था  कि  विदेशियों  की  gate  से  विघटनकारी  शक्तियों

 को
 मदद  मिलेगी  और  घुसपैठ  की  समस्या  पर  राष्ट्रीय  सर्वसम्मित  मांगी  गई  थी  ।

 सम्बन्धित  सुरक्षा  ऐजेंसियां  निरन्तर  निगरानी  रख  रही  है  मौर  इस  दिशा  में

 युक्त  उपाय  कर  रही

 =  के
 सरकार  को  किसी  ऐसे  सुझाव  की

 जानकारी  नहीं  et

 set
 हीं  नहीं  उठता

 |

 पाकिस्तान में  नजरबंद  व्यक्तियों को  रिहा  किया  जाना

 कि 1662.  प्रो०  सैफुद्दीन  सोज  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ar  1984  के  आरम्भ  में  पाकिस्तान
 ने

 51  नजरबंद  व्यक्ति  सौंपे  थे  ;

 कया  उन्हें  अपने-अपने  स्थानों  को  जाने  से  पूर्वे  सेन्ट्रल  अमृतसर  में
 रखा

 गया

 क्या  संबंद्ध  अधिकारियों  द्वारा  उनके  नामों  की  घोषणा  नहीं  की  गई  थी  और

 बन्द  व्यक्तियों  के  माता-पिता  तथा  रिश्तेदारों  को  काफी  कठिनाई  और

 नज़र बन्द  व्यक्तियों  के  विवरण  सहित  उन्हें  अमृतसर  जेल  से  किन-किन  तारीखों  को

 रिहा किया  गया  ?

 गृह  मंत्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  पी०  :  1.2.1984  को

 पाकिस्तान  से  52  व्यक्ति  रिहा  किए  गए  उनमें  से  7  व्यक्ति  चालक-दल  के  सदस्य  थे  जो  उनके

 अपने  एजेंटों  द्वारा  किए  गए  प्रबन्ध  से  अपने  मूल  स्थानों  को  चले  गए  ।  बाकी  व्यक्तियों  को  अमृतसर

 केन्द्रीय  जेल  में  ट्रांजिट  कैंप  में  ले  जाया  गया  ।  पूछताछ  के  बाद  26  व्यक्तियों  को  अपने-अपने  मूल

 स्थानों  को  जाने  की  अनुमति  दे  दी  गई  ।  एक  व्यक्ति  को  इलाज  के  लिए  सिविल  हास्पिटल  में

 भर्ती  किया  गया  ।  बाकी  18  व्यक्तियों  के  बारे  में  रिपोर्ट  मिली  है  कि  उनकी  मानसिक  स्थिति  ठीक

 नहीं  है  और  उनके  रिश्तेदारों का  पता
 करने  की  कोशिश  की  जा  रही  आकाशवाणी  के

 जालन्धर  केन्द्र  से  इन  व्यक्तियों  से  संबंधित  विवरण  प्रसारित  करने  का  अनुरोध  फिया  गया  था  ।
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 ट्रांजिट  कैंप से  छोड़े  गए  व्यक्तियों  के  बारे  में  सुचना  संलग्न  विवरण में  दी

 गई

 विवरण

 fio  स०  व्यक्तियों  का  नाम  और  पता  रिहायशी  की  तारो

 1  2  3

 _ सबे/श्री

 27-2-1984 कली  राम  काला  सुपुत्र  चन्द  राम  महाशा

 निवासी-करे  थाना  नवां

 जिला  जम्मू  ।

 मोहमद  दीन  सुपुत्र  फिरोजदीन  —qzq¥—

 निवासी  काज़मी  दोमाजन  खरा  मदीना

 थाना  जिला  जम्मू  ।

 —7Tq—
 कुतुब दीन  सुपुत्र  हुकम  दीन

 मुसलिम  गुज्जर  थाना

 जिला  जम्मू  ।

 सुख  राम  सुपुत्र  नागर  मल  ब्राह्मण

 बुधी  करवाया  जिला  जम्मू  ।

 अब्दुल  तलवार  सुपुत्र  ater  सुलतान  भट्ट  aq —

 कशमीरी  धाना  तंग दर

 जिला  बारामुला  )

 कृष्ण  लाल  सुपुत्र  अमीन  चन्द  मेघ

 निवासी-वाड-नं  ०  --9  रणबीर

 जिला  जम्मू  ।

 —aeq— राजू  सुपुत्र  शंकर  दास

 निवासी  ग्राम  कुप्पा  थाना  नमरेतु

 जिला  तमिलनाडू  ।

 हाजी  अब्दुल  रहमान  खान  सुपुत्र  अब्दुल  जलाल  खान  —aza—

 निवासी  मोहल्ला  गबारी  पुरा  खाम

 माया  राष्ट  प्रदेश ) ह्री
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 9  मोहम्मद  बसीर  सुपुत्र  इलम  दीन  ई  राइन  मुसिलम  27.2.1984

 निवासी-म०  सं०  21,  Tee  ग्रास  मोहल्ला

 मदनपुर  वावला  |

 10  नामदेव  सुपुत्र  लछमन  — qa

 निवासी-मोहल्ला  बरास्ता  अंधेरी

 |

 a
 11  हमीद  सुपुत्र  अब्दुल

 निवासी  गली  संख्या  62,  जकारिया

 12,  मोहम्मद  फकीर  हुसैन  सुपुत्र  रव
 ०  मोहम्मद  इशफाक  —aqq—

 qfeaa,  निवासी-मोहल्ला  फेजुल्ला  थाना

 भोला  जिला  बिहार  ।

 a
 13  अब्दुल  खालिद  सुपुत्र  अब्दुल  सदा  सिया  मुसलमान

 जागीर  थाना  जिला

 बिहार  ।

 14  मोहम्मद  अल्लाहू  दाद  सुपुत्र  वादी  —azq—

 थाना  ठाकुर

 जिला  24  पश्चिम  बंगाल

 15  अब्दुल  सुपुत्र  बासु  मिया  —iaq—

 निवासी  गली  डा०  सुधीर  भूषण

 थाना  कलकत्ता  ।

 a
 16.  राखिल  सेन  उफ  हुसैन  सुपुत्र  रद्दी  म

 निवासी  शहीद  नगर  थाना  बाहर

 जिला  कलकत्ता  ।

 17  we  पयाम  fag  सुपुत्र  स्व०  स्कूल  नारायण  fag  —azq—

 ठाकुर  निवासी-मोहसारी  थाना
 जिला

 वाराणसी  (Jo
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 18.  27.2,1984 मोहम्मद  इसमाइल  सुपुत्र  मोहम्मद  रजक  शान

 निवासी-पक्‍की

 जिला  मुजफ्फरनगर

 19  मीनाराम  क  बकरा  सुपुत्र  मिल खिराम  sh  —qzq—

 बसाका  थाना  जिला

 निकट  गया

 20  मोहम्मद  यासीन  सुपुत्र  अब्दुल

 निवासी  मनिगेट  बजे  हिन्दू  गली

 लंगर  खाकी  निकट  मुन्ना  टी  अजमेर

 राजस्थान  |

 21  सुरत  fag  उफ॑  सुरती  जाट  fae  सुपुत्र  राणा  fag  —azq—

 निवासी-नारी  te,  जिला  सारा

 22.  भगवान  राय  aga  देवा  नाथ  — qeq—

 निवासी-जम्मू  थाना

 जिला  बिहार  ।

 23  दलीप  सिंह  सुपुत्र  सुधा  fag  जाट  —azq—

 थाना

 जिला  गुरदासपुर  ।

 24  नानू  राम  सुपुत्र  राम

 मवासी-मोहल्ला  शिवपुरा  निकट  जोरी  मंदिर

 जिला  फिरोजपुर  ।

 a
 25  देखू  सुपुत्र  बसन्त

 26  गुरदेव  fag  उठें  बसाखी  सिंह  सुपुत्र  1-3-84

 गुरदयाल  fag

 ee  ह  ee  ee  वता
 =  ह  do

 खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  के  कर्मचारियों  के  वेतन  तथा  अन्य  परिलब्घियां

 1663.  श्रीमती  बिद्यावती  चतुर्वेदी  :  बया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  यह  सच  है  कि  खादी  ग्रामोधयीग  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की

 भांति  अपने  कमंचारियों  को  विशेष-वेतन  और  मकान  निर्माण  ऋण
 देता

 यदि  तो  क्या  सरकार  द्वारा  इन  विषयों  के  सम्बन्ध  में  समय-समय  पर  बनाए

 जाने  वाले  आधारभूत  नियम  भी  लागू  किए  जाते  और

 यदि  तो  इन  मामलों  के  बारे  में
 आवश्यकता  पड़ने  पर  सुधार  किस  आधार

 पर  किया  जाता

 उद्योग  मन्त्रों  नारायण  दत्त  :  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  अपने

 कर्मचारियों  को  केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  लागू  आधार  पर  विशेष-वेतन

 भर  गृह  निर्माण  के  लिए  अग्रिम  राशि  मंजूर  करता  है  ।

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  कर्मचारियों  के  लिए  उसके  अपने  नियम  और

 विनियम  हैं  और  जहां-कहीं  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  के
 नियमों

 और  विनियम  का  प्रावधान  नहीं  है  वहां

 भारत  सरकार  के  मौलिक  नियमों  ca  पूरक  नियमों  का  पालन  किया  जाता  है  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 ।

 विभागीय  पदोन्नति  समितियों  द्वारा  चयन  पदों  की  चयन

 प्रक्रिया  के  लिए  निर्धारित  वर्गीकरण  श्रेणियां

 1664.  श्री  अनवार  अहमद  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभागीय  पदोन्नति  समितियों  द्वारा  चयन  पदों  की  चयन  प्रक्रिया  के  लिए  कामिक

 विभाग  द्वारा  क्या  निश्चित  वर्गीकरण  श्रेणियां  निर्धारित  की  हैं  ;

 क्या  और  के  बीच  भी  कोई  श्रेणी

 यदि  तो  वह  वर्ग  या  श्रेणी  क्या  है  ?

 गृह-मंत्रालय  में
 राज्य  मन्त्रों  पी०  बेंकटसुब्बय्या  )

 :  विद्यमान  अनुदेशों  के  अनुसार
 विभागीय  पदोन्नति  समिति  द्वारा  अधिकारियों  के  सम्बन्धित  सेवा  रिकार्डों  यथानिर्धाशिति

 गुणावगुण  के  आधार  पर  उन्हें  अच्छाਂ  तथा  अच्छा  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया

 जाना
 चाहिए

 i

 नहीं  ।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  ।
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 नाना

 पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  योजना  के  भ  गत  शामिल  गिए  गये  as

 1665.  श्री  गिरिघर  गो मांगो  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 पहाड़ी  क्षेत्रों  को  देश  के  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  योजना  में  शामिल  करने  के  लिए  क्या

 मापदण्ड  श्षपनाए  जाते  हैं  ;

 अब
 तक

 उक्त  योजना  के  अंतगर्त  जिन  पहाड़ी  क्षेत्रों  को  शामिल  किया  गया

 उनके  भौगोलिक
 जनसंख्या  तथा  राज्य  का  नाम  क्या

 है  तथा  उनके  लिए  छठी  योजना

 को  विधिक  योजनाओं  में  केन्द्र  भोर  राज्यों  द्वारा  कितना  धन  उपलब्ध  कराया  गया

 पहाड़ी  क्षेत्रों
 के

 नाम  क्या  हैं  जिन्हें  छठी  योजना  के  दौरान  इस  विकास  योजना

 में  शामिल  करने  के  लिए  राज्यों  द्वारा  सुझाव  दिए  गए  तथा  उनके  मंत्रालय  द्वारा  सुझाव  को

 अस्वीकार  करने  के  क्या  कारण  यदि  कोई  हों  at;  भर

 अन्य  पहाड़ी  क्षेत्रों
 की

 भांति  जन  जातीय  ST-HlAITAT  क्षेत्रों  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  को

 पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  योजना  के  भन्तर्गंत  पृथक-कार्यक्रम  के  रूप  में  शामिल  न  किए  जाने  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 योजना  मन्त्री  एस०  बी०  That  पंचवर्षीय  योजना  से  चालू  पहाड़ी

 क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अस्तंगत  इन  क्षेत्रों  को
 शामिल  किया  गया  है  (1)  वे  क्षेत्र  जो  अधिक  बड़े

 राज्य  के  भाग  और  (2)  पश्चिम  घाट  पहले  समूह  में  शामिल  किए  गए  क्षेत्रों
 का  इस

 प्रकार  निर्धारण  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  एक  उप-समिति  द्वारा  12  1965  को  हुई  अपनी

 बैठक  में  किया  गया  ।  पश्चिम  घाट  के  नाम  से  जाने  जाने  वाले  पश्चिम  तट  के  निकट  के  पहाड़ी

 क्षेत्रों  के  निर्धारण  के  लिए  अपनाए  गए  मानदंड  ऊंचाई  600  मीटर  गौर  उससे

 और  सीमा  निर्धारण  की  इकाई  के  रूप  में  तालुका  ।  योजना  आयोग  द्वारा  हाल

 ही  में  स्थायित्व  सातवीं  योजना  में  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  से  सम्बन्धित  कार्यकारी  दल  द्वारा  पहाड़ी

 क्षेत्रों  के  निर्धारण  के  लिए
 मानदंडों  की  जांच  की  जाने  को  भाशा  है  ।

 अपेक्षित
 सूचना  संलग्न

 विवरणों  1  कौर  2 में  दी  गई

 और  नवम्बर  1979  में  उड़ीसा  सरकार  ने  निम्नलिखित  दस  जिलों  को  पहाड़ी

 लेर  विकास  कार्यक्रम  में  शामिल  करने  का  अनुरोध
 किया  :

 और  सुन्दरगढ़  ।  यह  महसूस  किया  गया  कि

 इनमें  से  कुछ  क्षेत्र  पहले  से  ही  जनजातीय  उप-योजना  में  शामिल  किए  जा  च्  थे  और  उस  हैसियत

 से  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  कर  रहे  थे  ।  उनकी  अलग  प्रकार  की  सामाजिक-भारिक  कौर

 पारिस्थितिकीय  समस्या भों  को  देखते  हुए  ate  दोनों  कार्यक्रमों  के  प्रचालन  में  अभिव्याप्ति  से  बचने  के

 न
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 )  लिखित  उत्तर

 यह  उचित  समझा  गया  कि  दोनों  कार्यक्रमों  में  से  केवल  एक  के  अन्तर्गत  क्षेत्र  को  ही  शामिल

 जाए  |

 पहाड़ों  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  का  समावेशन

 ee

 राज्य  जिला  क्षेत्र  (000  वर्ग  जनसंख्या  (1971

 कि०  मी०  )

 में  )

 1.  पहाड़ी  क्षेत्र

 उत्तर  प्रदेश  3.09  3.77
 देहरादून

 5.44 पौड़ी  गढ़वाल  5-53

 टिहरी  गढ़वाल  4.42  3.97

 चमोली  9.12  2.93

 उत्तरकाशी  8.02  1.48

 नैनीताल  6.79  7.90

 मलल्‍्मोड़ा  7.02  7.50

 पिथौरागढ़  7.22  3.14

 उसकी  कछार  4,  89  0.76

 कार्बी  अंगलोंग  10.33  3.79

 नीलगिरी  2.55 तमिलनाडू  4.94

 पश्चिम  बंगाल  सदर  कूरसियांग  के  उप

 प्रभाग  मौर  दार्जिलिंग

 जिले  का  कांलिमपग  2.40  4.80

 ———  a a

 71.29  32.51

 a  re a

 "|" |



 लिखित  उत्तर  7  1984

 विचारों  घाट

 महाराष्ट्र  aa  (2)  3.32
 3.64

 नासिक  (8)  9.53  13.36

 4.71  4.77 5)

 6.40 रगड़  (7)  4.30

 रत्नागिरि  (5)  5.43  7.85

 रत्नागिरि  (4)  3.66  5.03

 कोल्हापुर  (10)  7.09  15.32

 जंगली  (1)  0.64  1.06

 सतारा  6.75  11.09 (8)

 =~
 पुत्र  (9)  9.81  14,59

 अहमद  नगर  (2)
 3.17  3.67

 कर्नाटक  बेलगांव  7.05  12.87 (6)

 चिकमंगलूर  (4)
 4.01  3.33

 at  (3)  4.09  3.78

 धारवाड़  (1)  1.01  1.27

 3.24  4.88 हसन  (4)

 मसूर  (2)  3.02  2.84

 8  .64  7.20 उत्तर  किनारा  (9)

 शिमोन  (5)  6.61  6.65

 दक्षिण

 किनारा  (6)  7.04  12.22
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 लिखित

 उत्तर

 1  3  4

 केरल  कमजोर  (3)  3.53  17.56

 वेद  (3)  2.12  5.53

 कोजी  कोड  2.33  22.43 (3)

 कट  )

 2.26  9.44 मालपुरम  (1)

 पाल घाट  (3)  2.98  10.67

 (1)  1.32  6.73

 1,39 इन कु लम  (3  7.90

 )

 3.13  9.71 इदुक्की  (4)
 ~

 1.07  3.86 कोट्टायम  4  +]

 कोलोन
 4)  4.15  16.23

 त्रिवेन्द्रम  1.50  11.68 (2)

 2.54  4.94 तमिलनाडु  नीलगिरि  (4)

 कोयम्बटूर  (5)  5.92  20.97

 पेरियार  (1)  2.21  3-77

 मदुराई  (6)  8.22  19.77

 त्रिरनावली  (5)  3.41  14,35

 1.59 रामनाथपुरम  (3)  6.51

 1.67 कन्याकुमारी  (4)  12.75

 गोवा  गोवा  1.72 (3)  1.32

 a  oe  a

 0.18 16  Weld  349.94

 231.47  402.45 कुल  जोड़  (1  ओर  2)

 ae  ———  en  ee  ee  ee  ee  eee  ee  ee  का  a  ey

 पश्चिमी  घाट  क्षेत्रक
 के  मामले  में  तालुका  सीमांकन  का

 यूनिट

 कोष्ठकों  में  दिए  गए  आंकड़ों  से  कार्यक्रम  के  भगत  जिले  में  शामिल

 किए  गए  तालुका  की  संख्या  का  पता  चलता  है  ।

 ठ
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 a  a

 विवरण  नटे

 छठी  पंचवर्षीय  योजना में  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  क्रायक्रम  के  लिए  केन्द्र और

 राज्यों  हारा  परिव्यय  सम्बन्धी  प्रावधान

 रुपये  )

 निम्नलिखित में  1980-85  1980-8  1981-82  1982-83  1983-84

 पहाड़ी
 क्षत्र

 2  3  4  5  7

 असम  एस०  पी०  8000.00  1204.00  1500.00  1700.00  2100.00

 रस्सी  दए०  7128.00  960.00  1255.00  1370.00  1680.00

 जोड़  15128.00  2164.00  2755.00  3070.00  3780.00

 पश्चिम  952.40  991.94 एस०  पी०  4102.78  754.43  1036.39

 बंगाल  एस०  सी ०  ए  2971.00  545,00  60.00  600.00  615.00

 जोड़  7073.78  1299.43  1552.40  1636.39  1606  94

 उत्तर  22000.00  3716.00  4616.00  5000.00  5500  00 एस०  पी ०

 प्रदेश  एस  ०  सी  ०  ए०  35000.00  4120.00  5496.00  7000.0¥  8500.00

 जोड़  57000.00  7836.00  10112.00  12000.60  14000.00

 एस०  पी०  उ०  न  353.67  331.13  433.21  472.20
 तमिलनाडु

 रस्सी  To  2181.00  290.00  397.00  418.00  514.00

 710.13  851.25  986.20 जोड़  एन०  एफ०  643.66

 पश्चिमी  घाट

 (1)  महाराष्ट्र  23.08  3.09  3.15  4.54  5.82

 केरल  17.80  2.24  3.17  4.44 (2)  3.46

 (3)  तमिलनाडु  13.02  1.80  2.53  2.43  3.4]

 (4)  कर्नाटक  14.45  1,91  2.30  2.86  3.67

 3.65  0.50  0.65 weve  0.73  0.86 (5)  गोवा

 (5)  अध्ययन  और  3.00  00.2  30  0.79  0.16

 सर्वेक्षण

 टिप्पणी  1,  एस०  पी
 ०  :  राज्य  एस०  सी०  To  :  विशेष  केन्द्रीय  सहायता

 Jo  ना  उपलब्ध  एन०  एफ०  :  अंतिम  रूप  नहीं  टिया  गया

 नि 4  पश्चिम  घाट  क्षेत्र  के  अन्तत  क्षेत्रों  के  लिए  राज्य  योजना  निधियों

 से  प्राप्ति  निर्धारणीय  नहीं  अतः  इन  क्षेत्रों  के  लिए  ऊपर  केवल

 विशेष  केन्द्रीय  सहायता  ही  दर्शाई  गई  है  ।

 1984-85  के  लिए  आवंटन  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया

 गया

 82
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 ("%)

 अल्युमीनियम  को  कसो

 1666.  थो  डंगर  सिह :
 क्या

 इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पिछले  एक  वर्ष  से  देश  में  अल्यूमिनियम  की  भारी  कमी  है  जिसके

 स्वरूप  हजारों  उपभोक्ता  उद्योगों  को  नुकसान  हो  रहा  है  ate  नियत  से  प्रतिटन  7000/-  रुपए

 अधिक  लिए  जा  रहे

 क्या  उनके  मन्त्रालय  ने  1983-84  के  दौरान  काफी  विलम्ब  भायात  के  लिए

 केवल  24,000  टन  झल्पूमीनियम  जारी  किया  जो  कि  आवश्यकता  मात्रा  से  काफी  कम  जिसके

 परिणामस्वरूप  सामान्यरुप  से  देश  में  प्रगति  को  gaat  लगा  और  उपभोक्ता  उद्योगों  को  काफी

 बड़ी  संख्या  में  कर्मचारियों  की  छटनी  करनी  पड़ी  ;

 यदि  तो  सरकार  का  1984-85  वर्ष  में  70,000  टन  की  कमी  को  पूरा  करने  के

 लिए  कया  कदम  उठाने  का  विचार  विशेष  रूप  से  जबकि  एल्युमिनियम  एक  ऐसी  aga  वस्तु

 बन  चुका  है  जिस  पर  हमारे  देश  का  विकास  fart  करता  और

 क्या  सरकार  का  इस  घोटाले  की  जांच  करने  के  लिए  एक  जांच  समिति  गठन  करने

 और  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  और  खान  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  एन०  के ०  पी०  :  राज्य

 बिजली  जोड़ों  द्वारा  एल्यूमीनियम  स्मंल्टरों  पर  लगाई  गई  बिजली  कटौतियों  के  फलस्वरूप

 नियम  के  उत्पादन  में  हुई  भारी  कमी  से  घरेलू  उपयोग  हेतु  एल्युमिनियम  की  उपलब्धि  पर
 प्रतिकूल

 प्रभाव  पड़ा  ।

 एल्यूमीनियम  की  मांग  भर  उत्पादन  के  बीच  अन्तर  को  पूरा  करने  हेतु  खनिज  व

 धातु  व्यापार
 निगम  जो  इस  arg  के  लिए  भी  आयातक  एजेंसी  को  चालू  वित्त  ad  में  30,000

 टन  एल्यूमीनियम  का  आयात  करने  के  लिए  प्राधिकृत
 किया

 गया  था  ।

 1984-85  में  भी  एल्यूमीनियम  की  पर्याप्त  मात्रा  का  आयात  करने  हेतु  कारंवाई

 शुरू  कर  दी  गई  ताकि  एल्यूमीनियम  की  मांग  भोर  उत्पादन  के  अन्तर  को  पुरा  किया  जा

 सके ।

 जी  नहीं

 कागज  मिलों  को  क्षमता का  उपयोग

 1667,  श्री  ईरा  इल्बारासु  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  यह  स  £  कि  चार  बड़ी  कागज  मिलों  तथा  35  लघू  कागज  संयंत्रों  जो

 भारत  की  कुछ  अधिष्ठापित  क्षमता  के  25  प्रतिशत  मात्र  का  प्रतिनिधित्व  करते  अपना

 बार  बन्द  कर  दिया

 क्या  ag  भी  सच  है  कि  भारत  में  शेष  कागज-मिलें  अपनी  क्षमता  का  58  प्रतिशत

 कार्य  कर  रही  जिसके  परिणामस्वरूप  हाल  के  महीनों  में  अर्धनारी-कागज  का  भारी  मात्रा  में

 गाया  कंरना  पड़ा  तथा  अखबारी-कामन  के  इस  निर्यात  पर  बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  का  अपव्यय

 किया  मौर

 यदि  तो  देश  में  अखबारी  तथा  कागज
 के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए

 war  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 राव उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली  राम  ए  लगभग  6  बड़ी  और

 23  लघु  कागज  मिलों  में  वर्ष  1983  में  कुछ  समय  अथवा  पुरी  अवधि  के  दौरान  उत्पादन  बन्द

 रहा है  ।

 कागज  उद्योग  की  वर्ष  1983  में  क्षमता  उपयोग  की  समग्र  दर  लगभग  61  प्रतिशत

 थी  ।  किन्तु  कागज  की  ऐसी  कमी  नहीं  है  जिसको  पुरा  करने  के  लिए  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम

 के  माध्यम  से  लिखाई  व  छपाई  कागज  का  आयात  करना  आवश्यक  हो  ।  जहां  तक  अखबारी  कागज

 का  सम्बन्ध  तीन  स्वदेशी  अखबारी  कागज  मिलों  का  क्षमता  उपयोग  वर्ष  1983  में  72  प्रतिशत

 था  ।  चूंकि  aeariy  कागज़  का  उत्पादन  करने  के  लिये  2.22  लाख  do  टन  की  कुल

 अधिष्ठापित  क्षमता  की  तुलना  में  अखबारी  कागज  आवश्यकता  करीब  3.5  लाख  मी ०  टन

 गाया  द्वारा  देशी  उत्पादन  को  पूरा  करना  आवश्यक  हो  गया  था  ।  तथापि  पिछले  वर्ष  की

 तुलना  में  चालू  वर्ष  के  दोरान  कम  भायात  किया  गया  है  ।

 जहां  तक  कागज  का  सम्बन्ध  है  अधिष्ठापित  क्षमता  पटले  ही  छठी  योजना  के  लिए

 निर्धारित  लक्ष्य  से  अधिक  हो  चुकी  है  ।  उद्योग  के  कराये-निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  अनेक

 वित्तीय  रियायतें  दी  जा  रही  हैं  ।  उद्योग  को  क्षमता  का  अधिकतम  उपयोग  करने  के  लिए  सक्षम

 बनाने  हेतु  अवस्थापना  सहायता  बढ़ायी  जा  रही  है  ।  जहां  तक  अखबारी  कागज  का  सम्बन्ध

 देशी  मिलों  में  से  दो  मिलें  नई  हैं  जिनके  कार्य  संचालन  धीरे  धीरे.स्थिर  हो  रहे  हैं  तथा  उनमें  अगले

 ay  तक  और  अधिक  उत्पादन  होने  लगेगा  |  तमिलनाडू  न्यूज प्रिट  एंड  पेपर  परियोजना  में  1984-85

 में  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू  हो  जाने  को  भाषा  जबकि  नेशनल  न्यूज प्रिट  एण्ड  पेपर  फ़िल्म

 भी  आधुनिकीकरण  तथा  विस्तार  योजना  शुरू  कर  रही  है  ।

 विदेश  अभिदाय  अधिनियम  को  संशोधित  करने  का  प्रस्ताव

 1668,  श्री  के०  लकप्पा  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 84



 लिखित  उत्तर 17  1905  )

 न

 क्या  भारत  में  विभिन्न  संगठनों  a  घन  राशि  प्राप्त  होने  को  विनियमित  करने  तथा

 उसके  उपयोग  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  विदेश  अभिदाय  अधिनियम  को  संशोधित  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  भौर

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पाठ
 वेंकट  सुरय्या  (*)  जी  श्रीमान  ।

 अभिदायਂ  और  दल  जेसी  कि  विदेशी  अभिदाय

 1976  की  धारा  2  (1)  और  2  (1)  ने  परिभाषा  को  गई  के

 क्षेत्र  को  बढ़ाने  का  sear  है  ।  विशेष  परिस्थितियों  में  विदेशी  अभियान  प्राप्त  कर्ताओं  के  लेखों  की

 लेखा  परीक्षा  करने  के  लिए  सरकार  दरा  शक्तियां  लेने  और  विशष  परिस्थितियों  में  संगठनों  द्वारा

 पूरे-अनुमिति  लेने  के  लिए  धौरा  6  को  तथा  fists  श्रेणियों  के  व्यक्तियों  द्वारा  विदेश  अभियान

 स्वीकार  करने  का  निषेध  करने  भर  पूर्व  अनुमति  के  बिदेशी  आदित्य  सत्कार  स्वीकार

 करने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  क्रमशः  धार  क  गौर  9  को  भी  संशोधित  करने  का  भी

 प्रस्ताव है  ।

 नारियल  जटा  से  बनी  वस्तुओं  की खरेल  खपत  में  वृद्धि

 1669.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  क्या  उद्योग  स्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नारियल  जटा  से  बंगी  वस्तुओं  की  घरेलू  खपत  को  बढ़ाने  के  लिए  नारियल

 जटा  बोर्ड  द्वारा  कुछ  उपाय  किये  गये  थौर

 यदि  gt,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  बौर  अब  तक  दस  बारे  में  क्या  सफलता

 प्राप्त  की  गई  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली  राम  हों  ।

 किये  गए  उपायों  में  से  कुछ  उपाय  निम्नलिखित  हैं

 (1)  sat  उत्पादों  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  कयर  बोड़े  देश  के
 महत्वपूर्ण

 शहरों  में  17  प्रदर्शन  कक्ष  और  बिक्री  डिपो  चला  रहा  है  ।

 (2)  महत्वपूर्ण  प्रकाशनों  में  कार  भर  sat  उत्पादों  के  अनेक  विज्ञापन  दिये

 गए

 (3)  इस्तेमाल  करने  वाली  जनता  में  उत्पादों  के  प्रति  जाग्रति  उत्पन्न  करने  हेतु
 कार  बोर्डे  अनेक  मेलों  भौर  प्रदर्शनियों  में  भाग  ले  रहा  है  ।

 (4)  कानपुर  और  अहमदाबाद  में
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 वास्तूविदों के  सम्मेलन  आयोजित  ये  गये  थे  ।

 (5)  wat  उत्पादों  की  बिक्री  को  बढ़ाव  देने  के  निए |  संभाव्य  क्षेत्रों  में  अधिकृत

 व्यापारियों  की  नियुक्ति  की  जाती है  ।

 (6)  अनेक  महत्वपूर्ण  नगरों  में  विज्ञापन-पट  लगाये  गये  हैं  ।

 (7)  प्रदर्शनियों  में  कार
 संबंधी  एक  फिल्म  प्रदर्शित  की  ng  है  ale  say  उत्पादों

 सम्बन्धी  प्रकाशित  सामग्री  वितरित  की  गई  है  ।

 किये  गये  विभिन्‍न  उपायों  से  देश  में  कार  उत्पादों  का  इस्तेमाल  करने  के  प्रति  लोगों में

 चाव  उत्पन्न  हुआ  है  ।  कार  as  प्रदान  कक्षों  और  बिक्री  डिपुओं  के  माध्यम  से  हाल  के

 at  a  बिक्री बढ़ी  है

 ay  बिक्री  रुपयों
 में  )

 i

 94 1979-80

 1980-81  116

 1981-82  145

 82-83  18 1

 —

 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कमजोर  वर्गों  को  दी  गई  सहायता

 क
 1671.  श्री  मोतीभाई  भार ०  चोरों  |

 att  सत्येन्द्र नारायण  fag  हे  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 श्री  भोम  fag

 करेंगे  कि

 a
 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  को  कार्यक्रम  के  अं  पचत  कमजोर  वर्गों  को  दी

 शाप al जा  रही  सहायता  के  बारे
 में

 देश  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों
 से

 शिकायतें  प्त  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उपायों  का  राज्यवार उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  किये  गए  विशेष

 ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  मन्त्री  (it  एस०  ato  चव्हाण ) ब्या थूक  bate  ee  हां

 और  शिकायतें  कोरम  के  अंतर्गत  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के
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 अनुपयुक्त  कार्यान्वयन  से  सम्बन्धित  हैं  जैसे

 बे
 बक

 ऋणों
 को  ay  ,  समय  पर  राज  सहायता

 का  न  कार्यकर्ताओं  के  कदाचार  आदि  i  प्राप्त  शिकायतें  कार्रवाई  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य

 सरकारों/केन्द्रीय  मंत्रालयों  को  भेज  दी  जाती  हैं  ।

 सिसिली  पाल  नेशनल  पाक  में  हाथियों  का  शिकार

 1672.  थी  आर०  पी०  गायकवाड  क्या  प्रधान  सन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  शिकारी  और  प्रोच्छत्न  हाथीदांत  व्यापारी  उड़ीसा  के  समिति  पाल  नेशनल

 पाके  में  हाथियों  को  मार  रहे  हैं

 क्या  हाथी  दांत  के  कुछ  टुकड़े  और  दांत  वाल ेले  ठा
 wt ogis  को  G@isi

 mine
 हाल  में  सिमिली

 पाल  के  अन्दरूनी  क्षेत्र  से  बरामद  हई  थी

 क्या  दूद  त्वचा  वाले  इस  प्राणी  का  जीवित  रहना  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  कोई

 विशेष  हाथी  परियोजना  शरू  की  और

 क्या  सरकार  हाथी  दांत  के  व्यापार  पर  तथा  उनसे  बनने  वाली  वस्तुओं  के  निर्माण

 पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगाएगी  जिससे  शिक्षा री  उनका  लाभ  न  उठा  सकें  ?

 पर्यावरण  विभाग  में  उप-मन्त्री  दिग्विजय  1983  के  सिमिली

 पाल  राष्ट्रीय  उद्यान  तथा  इसके  बफर  जोन  में  हाथियों  के  शभ्रनघिकार  के  तीन  मामले  प्रकाश  में

 भाये  |

 कुछ  ग्रामीणों  तथा  एक  व्यापारी से  दो  हाथियों  के  दांतों  के  टुकड़ेपकड़े  गये

 समिति  पाल  वनों  से  1983  के  एक  हाथी  की  खोपड़ो  तथा  दांतों  के  साथ  एक  मत  हाथी  भी

 पाया  गया  ॥

 बाघ  परियोजना  के  भारत  हाथियों  को  सिसिली  पाल  में  पहले  ही  विशेष  सुरक्षा

 प्त  हो  रही  है  जिसने  उनकी  सुरक्षा  को  पर्याप्त  रूप  में  सुधारा  कई  राष्ट्रीय  उद्यानों  तथा

 अभ्यारण्यों  की  भी  स्थापना  की  गई  है  ।  जहां  पर  हाथियों  को  पुरी  सुरक्षा  प्राकृतिक वास

 यता  प्राप्त  होती  है  ।  इस  स्थिति  में  fas  जंगली  हाथियों  के  लिए  अलग  से  कोई  परियो

 प्रारम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 भारतीय  हाथी  दांतों  के  निर्यात  पर  पहले  ही  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  है  ।  भारतीय

 हाथी  दांतों  के  आन्तरिक  व्यापार  को  प्रतिबन्धित  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  विधि  मन्त्रालय  के

 परामर्श  से  जांच  की  जा  रही  है  |
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 टी ०
 ट्यूब

 की  कमी के  कारण  रंगीन  डी ०  वी  उत्पादन  विलम्ब

 1673.  श्री  राम  प्यारे  पत्रिका  :  क्या  प्रधान  स्त्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  छोटी  रंगीन  ट्यूबों  की  सप्लाई  न  होने  के  कारण  रंगीन  टी०  वी ०  बनाने  में

 देरी
 हो  रही

 यदि  तों  रंगीन  टो ०  वी०  ट्यूबों  की  पुरी  सप्लाई  कब  तक  होने  की

 सम्भावना

 रंगीन
 ट्यूब

 का  आयात  किस  देश  से  किया  ar  रहा  है  और  उनकी  कोमल  क्या

 ar

 क्या  इन  ट्यूबों  के  भा  जाने  के  बाद  रंगीन  टी०  वी०  की  कीमत  कम  होने  को

 संभावना  भर  यदि  नहीं तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूरी  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री

 एस०  एस०  संजीवी  :  गौर  इस  समय  देश  में  8808  रंगीन  दूरदर्शन

 पिक्चर-ट्यूब  उपलब्ध  हैं  तथा  1984  के  अन्त  तक/माचें,  1984  के  पहले  सप्ताह  तक  14,500

 और  दि  उपलब्ध  हो  जाएंगी  ।  उसके  वाद  प्रतिमाह  लगभग  20,000  aga  उपलब्ध  होने  की

 संभावना  है  ।

 जापान  तथा  दक्षिण  कोरिया  से  रंगीन  दूरदर्शन  ट्यूब  आयात  किये  जाते  हैं  ।  विभिन्‍न

 प्रकार  के  रंगीन  दूरदर्शन  ट्यूब  आयात  किए  जाते  हैं  भर  उनकी  प्रति  ट्यूब  कीमत  नीचे  दिए

 अनुसार  है

 (i)  जापान  से  विक्षेपण  कुंडली  रिफ्लेक्शन  योक  सहित  रंगीन  दूरदर्शन  ट्यूब

 जहाज  पर्सेन्ट  निशुल्क  15,300  जापानी a  |

 (ii)  जापान  से  विक्षेपण  कुण्डली  रहित  रंगीन  दूरदर्शन  पर्सेन्ट  निशुल्क

 14,500  जापानी  येन  ।

 fro
 (iti)  दक्षिण  कोरिया  से  विक्षेपण  कुण्डली  स  |  टप  THA  दूरदर्शी  ट्यूब-जलदाय  पंत

 निःशुल्क
 63  अमरीकी  डालर  |

 (iv)  दक्षिण  कोरिया  से  विक्षेपण  कुण्डली  रहित  रंगीन  दूरदर्शन  ट्यूब-जहाज  प्यार

 निःशुल्क  50.30  अमरीकी  डालर  ।

 हां  ।

 88



 17  1905  उत्तर  लिखित

 संविधान को  जलान

 1674.  श्री  राजनाथ सोनकर  शास्त्री  :
 क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे कि

 क्या  इस  वर्ष  देश  के  कुछ  भागों
 में  भारतीय  संविधान  की  कुछ  प्रतियां  जलाई

 गई

 यदि  हां  तो  किन-किन  प्रान्तों  में  किन-किन  लोगों  द्वारा  संविधान  को  प्रतियां  जलाई

 गई
 और

 सरकार  ने  इस  संदर्भ  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 गृह  मन्त्रालय में
 राज्य  मन्त्री  पी०  वेंकटसुन्बय्या  )

 :  से  उपलब्ध  सुचना

 के  अनुसार  चालू  वर्ष  के  दौरान  चण्डीगढ़  संघ  शासित
 क्षेत्रों  ओर  पंजाब  राज्य  में  कुछ

 स्थानों  पर  भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद  25  के  पृष्ठ  जलाये  गए/फाड़े  गए  ।  इस  सम्बन्ध  में

 गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  में  सबंधी  प्रकासी  बादल  लक्ष्मणसिंह  दिलीपर्सिहू

 तालिब  सिंह  गुरचरण  fag  सुरजीत  fag  बलवंत  fag  रामूवालिया  और

 रणबीर  सिंह  चीमा  राष्ट्रीय  सम्मान  के  प्रति  अपमान  निवारण  अधिनियम  1971  के  उपबन्धों

 के  अधीन  उनके  विरुद्ध  मामले  दर्ज  किये गये  हैं  ।

 कार्यवाही  वृत्तांतों  विभागीय  पदोन्नति/ससिति/चयन  समिति/सरकारी  कर्मचारियों

 के  करेक्टर  रोत्सਂ  के  बारे  में  विशेषाधिकार  के  दावों  से  सम्बन्धित  मामले

 1675.  श्री  रीत लाल  प्रसाद  वर्मा  :  कया
 गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनकी  विभिनन  उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्चतम  न्यायालय  दवारा  दो  गई

 व्यवस्थाओं  की  जानकारी  है  कि  भारतीय  साक्ष्य  अधिनियम  की  धारा  123  के  अंतर्गत  कार्यवाही

 वृत्तांतों  पदोन्नति  समितियों  के  प्रतिवेदन/चयन  समितियों  तथा  सरकारी  कर्मचारियों  के

 करेक्टर  रोल्सਂ  के  मामलों  में  विशेषाधिकार  का  दावा  नहीं  किया  जा  सकता  और  दावा  नहीं  किया

 जाना  भोर

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  उनके  मन्त्रालय तथा  कामिक  ate

 तिक  सुधार  विभाग  द्वारा  इस  प्रकार  के  कितने  मामलों  में  विशेषाधिकार  का  दावा  किया  गया

 कौर  उसके  क्या  कारण हैं  ?

 गृह  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  राम  दुलारो  :  जहां  तक  उच्च

 त्यायालयों  का  सम्बन्ध  सरकार  को  उनकी  व्यवस्थाओं  की  जानकारी  है  ।  परन्तु  सरकार  ने  इस

 मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  की  कोई  ऐसी
 व्यवस्था  नहीं  देखी  है  ।

 सूचना  एकत्र  की
 जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी
 ।
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 अवर  सचिव  और  उप  सचिव  के  पदों  पर  पदोन्नति  हेतु  नियम

 1676.  श्री  पीयस  तिरकी  :  बया  गृह  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  अनुभाग  अधिकारियों  को  अवर  सचिवों  और

 भवर  सचिवों  के  उप  सचिवों  के  रूप  में  पदोन्नति  करने  हेतु  विभागीय  पदोन्नति  समितियों  के  लिए

 कोई  नियम  बनाए  गए
 हं

 अथवा  मागं दर्शी  सिद्धांत  निर्धारित  किए  गए  भर

 (=)  यदि  तो  क्या  उसको  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  जायेगी  ?

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मन्त्रों  पी०  :  तथा  केंन्द्रीय

 सचिवालय  सेवा  के  तथा  चयन  ग्र  के  लिए  प्रवर  सूचियां  तैयार  करने  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय

 सचिवालय  सेवा  तथा  चयन  प्रेम  में  पदोन्नति )  घि नियमावली  1964  के  विनियम  5  की

 एक  जिसमें  चयन  समितियों  द्वारा  अपनाए  जाने  वाली  प्रक्रिया  शामिल  सभा  पटल  पर

 रखो  जाती  है  ।  [ wearaa  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल ७  टी
 ०  7855/84]

 कागज का  मुल्य

 1677,  शक्ति  कृष्णा  चाहो  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सारा  भारतीय  प्रकाशन  अत्याधिक  मूल्य  पर  भी  कागज  की  अपर्याप्त

 सप्लाई  होने  के  कारण  गंभीर  संकट  से  गुजर  रहा

 कया  पिछले  एक  वर्ष  में  कागज  के  दाम
 33  प्रतिशत  से  ज्यादा  बढ़ाए  गए  यदि

 तो  बया  सरकार  प्रकाशकों  की  मांग
 को

 पुरा  करने  हेतु  कागज  के  दामों  में  गिरावट  लाने  के  लिए

 पर्याप्त मात्रा  में  कागज  का  आयात करने  वाली

 क्या  पिछले
 18  महीनों से  किसी  भी

 प्रकाशक
 को  पाठय  पुस्तकों का  कागज  नहीं

 दिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  सरकार  ने  मांग  को  प्रा  करने  के  लिए  क्या

 उपाय किए  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली  राम  :  तथा  हालांकि

 aq  1983
 में  कुछ  बड़ी  मिलों  में  मुख्यतया  उत्पादन  रुक  जाने के  कारण  कागज  के  उत्पादन  में

 गिरावट  आई  है  फिर  भी  कागज  की  ऐसी  कमी  नहीं  है  जिसको  प्रा  करने  के  लिए  भारतीय  राज्य
 व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  लिखने  का  और  छपाई  का  कागज  आयात  करना  आवश्यक  हो  |

 निविष्टियों  की  लागतों  और  उत्पादन  शुल्क  में
 वृद्धि  के  करण  लिखने  और  छपाई  के  सामान्य  किस्म
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 के  कागजों  के  मूल्य  1983  के  बीच  भीतर  लगभग  14  प्रतिशत  [6600  रुपये  प्रति

 मी०  टन  से  7500  रुपये  मी ०  बढ़  गए  हैं  ।

 तथा  स्कूली  पाठ्य  पुस्तकों  के  उत्पादन  कौर  उनकी  मूल्य  |नीति  का  दायित्व

 राज्य  सरकारों  पर  है  ।  स्कूली  पाठय  पुस्तकों  के  उत्पादन  हेतु
 सभी  राज्य-सरकारों

 को
 भारत  सरकार

 द्वारा  छपाई  का  सफेद  रियायती  कागज  आवंटित किया  जाता  है  |  छपाई  के  सफेद  कागज  की  आपूर्ति

 सीमित  होने  के  कारण  कालेज/विश्वविद्यालय  की  पाठ्य  पुस्तकें  छापने
 के  लिए  198  3-84  के  दौरान

 आवंटन  नहीं  किया  गया  है  ।  सम्बन्धित  कागज  मिलों  से  कहा  गया  है  कि  थे  शिक्षा  क्षेत्र  को
 की

 जाने  वाली  छपाई  के  कागज  की  आपूर्ति  में  वृद्धि  करें
 ।

 राष्ट्रीय  आमदनी  को  गणना

 1678.  श्री  मूलचन्द  डागा  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  आमदनी  वर्षवार  जिसके  लिए  इसकी  गणना  की

 गई  कितनी

 क्या  पिछले  वित्त
 वर्ष

 और  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  राष्ट्रीय  आमदनी  के  बढ़ने  को
 संभावना

 (7)  राष्ट्रीय  आमदनी  की  गणना  कुल  जनसंख्या  के  आधार पर  की  जती  है  अथवा  देश  में

 कमाने  वाले  व्यक्तियों
 की

 संख्या  के  आधार  पर  की  जाती
 और

 राष्ट्रीय ऋणों  की  गणना  किस  आधार  पर  की  जाती  है  ?

 योजना  मन्त्री  एस०  बी०  :  और  केन्द्रीय  सांख्यिकीय
 संगठन  द्वारा

 दिनांक  27  1984
 को

 जारी
 किया  गया  राष्ट्रीय  आय  का

 अद्यतन  अनुमान  इस  प्रकार है  :

 ay  उपादान  लागत  के  आधार  पर  शुद्ध  राष्ट्रीय  उत्पाद

 प्रचलित भावों  के  आधार  पर  वर्ष  1970-71  के  भावों के

 आधार  पर
 बिाततल्‍।तयएएयएयपआ वस

 1980-81  105834  (#1)  47312

 1981-82  121989  49639

 1982-83  134066  )
 50486  (sir)

 अनंतिम  i

 शी--शीघ्र  अनुमान
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 अन्तिम  वित्त  ae  1982-83  के
 उपयुक्त  अनुमान

 में  अब  1970-71  के  भावों के

 भा घार  पर
 1.7

 प्रतिशत  की  वृद्धि  दर्शाई  गई  दिनांक 27
 1984

 को  संसद  में  प्रस्तुत

 किए  गए  आधिक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  वर्ष  1970-71  के  भावों  के  आधार  पर  1983-84  के  दौरान

 सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  में
 6

 से  7  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  आशा  की  जाती  है  ।

 वास्तव  में  राष्ट्रीय आय  की
 गणना

 के  लिए  विभिन्‍न  क्षेत्रों के  लिए  विभिन्‍न

 कोणों  को  अपनाया  जाता  है  परन्तु  संकल्पनात्मक  रूप  से  वस्तु  एवं  सेवाओं  का उत्पादन करने  वाले

 सभी  व्यक्तियों  की  आय  की  गणना  की  जाती  है  ।

 माननीय  महोदय  का  आशय  देश  के
 सार्वजनिक  ऋण  से

 सार्वजनिक

 ऋण  के  अन्तर्गत  आंतरिक  और  बाह्य  दोनों  ऋण  सम्मिलित हैं  ।  आंतरिक ऋण  के  अन्तर्गत  खुले

 बाजार  से  लिए  गये  सभी  बकाया  बाजार  भारतीय  रिज  राज्य  वाणिज्यिक

 बेक  तथा  अन्य  पक्षों  को  जारी  किये  गये  ट्रेजरी  बिल  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थाओं  अर्थात्‌

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  अन्तर्राष्ट्रीय  पननिर्माण  एवं  विकास  अन्तर्राष्ट्रीय  कृषि  विकास

 अन्तर्राष्ट्रीय विकास  अफ्रीका  विकास  निधि  तथा  एशिया  विकास  sae  को  किये  गये

 area तथा  ब्याज रहित  प्रतिभूतियां  शामिल  हैं
 ।  बाह्य ऋण  के  अंतगर्त  द्विपक्षीय/बहुपक्षीय

 स्रोतों  से  सरकारी  लेखा  में  लिया  गया  ऋण  शामिल  है  ।  प्रत्येक  वित्त  वर्ष  के  अन्त  में  वर्ष  के  दौरान

 शुद्ध  प्रतिदेय  सार्वजनिक  ऋण  की  कुल  बकाया  राशि  केन्द्रीय  सरकार  के  बजट  के  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 में  दिया  गया  है  जो  प्रतिवर्ष  संसद  में  प्रस्तुत  किए  जाने  वाले  बजट  प्रलेख  का  एक  अंश  होता  है  |

 faut कर  दिल्‍ली  में  कर्मचारियों को  अपर्याप्त  संख्या

 1679.  sit  घमंदास  शास्त्रो )

 +  :
 गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 श्री  है ०  J

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाया गया  है
 कि  बिक्री

 कर

 दिल्‍ली  में  कर्मचारियों  की  संख्या  अपर्याप्त  होने  के  कारण  विभाग  को  प्रतिवर्ष  करोड़ों  रुपयों की

 हानि हो  रही  है

 क्या  बिक्री  कर  विभाग  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  व्यापारियों  के  क्रियाकलापों  के  कारण

 बढ़े  हुए  कार्यभार  को  निपटाने  के  लिए  विभाग  को  पर्याप्त  संख्या  में  कमेंट्री  उपलब्ध  कराने  का

 अनुरोध  किया  और

 यदि  at,  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 गृह  वस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  :  भर  दिल्‍ली  प्रशासन

 ने  बिक्री  कर  विभाग  में  बढ़े  हुए  कार्य-भार  से  निपटने  के  लिए  अतिरिक्त  पदों के  सृजन के  लिए
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 अनुमोदन  मांगा  है  |

 ा

 बंधा  मजदूरों  का  पुनर्वास

 1680.  श्री  पी०  एस०  सईद  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  द्वारा  अब  तक  बंधुआ  मजदूरों के  पुनर्वास  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  का

 केवल
 25  प्रतिशत पुरा  हुआ

 यदि  तो  इसका  मुख्य  कारण  क्या

 किन  राज्यों  ने  लक्ष्य  पूरा  नहीं  किया

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  को  कोई  निदेश  जारी  किये  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  निर्धारित  लक्ष्य  को  पुरा

 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  :  नहीं  ।

 (a } \  प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  |

 लक्ष्य  की  प्राप्ति  सम्बन्धी  प्रश्न  की  जांच  वर्ष  के  समाप्त  होने  के  पश्चात्‌  ही  की  जा

 सकती है  ।  1984  केरल  और  उत्तर  प्रदेश  का  निष्पादन  राष्ट्रीय औसत  से

 और  (=)  निष्पादन को  श्रम
 मंत्रालय

 और
 सम्बन्धित  राज्यों के  ध्यान  में

 लाया  गया  है  और  उन्हें  कार्यक्रम  के  त्वरित  कार्यान्वयन  के  लिए  प्रभावी  उपाय  करने  का

 अनुरोध  किया  गया  है
 ।

 श्रम  मंत्रालय  ने  इस  सम्बन्ध  समय-समय  विस्तृत  अनुदेश  जारी

 किये  हैं  ।  बंधुआ  मजदूरों  का  पुनर्वास  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  है  और  इसका  व्यय  50:50  के

 आधार  पर  बांटा  जाता  है  ।  राज्य  छानबीन  समितियों  को  और  अधिकार  दे  दिये  गये  हैं  और  केंद्रीय

 सहायता  जारी  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजे  जाने  वाले  सन्दर्भों  में  कमी  कर  दी  गई  है
 ।

 देवनागरी  टाइपराइटर में  परिवहन

 1681.  श्री  कृष्ण  प्रताप  सिंह
 :

 क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह
 सच

 है
 कि  देवनागरी  के  टाइपराइटर  में  परिवहन

 किये  जाने
 को

 प्रस्ताव
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 ध्यान  आक्षित क्या  यह  भी  सच  है  कि  इसके  दोषों  की  ओर  पहले  भी  सरकार का

 किया  गया  और

 यदि  हां  तो  ये  परिवर्तन  कब  तक  किये  जायेंगे  और  इस  सम्बन्ध में  विलम्ब  होने  के

 क्या  कारण  हैं
 ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रामदुलारी  :  से  देवनागरी

 टाइपराइटरों का  वर्तमान  कुंजीपटल  तथा  पिछले  कुंजी  पटल  में  सुधार  को  प्रधान  मन्त्री  जी  का

 अध्यक्षता में  26  76  में  हुई  केन्द्रीय हिन्दी  समिति  की  बैठक में  अनुमोदित  किया  गया था

 यह  निर्णय  उस  समय  तक  प्राप्त  सभी  सुझावों  पर  भली-भांति  विचार  करने  के  थ  लिया  गया

 था  ।  इस  नवीनतम मानक  कुंजी  पटल  में  पिछली  कमियों  को  दूर  करने  का  प्रयास  किया  गया  था  ।

 इसके  पश्चात्‌  समय-समय  पर  कुंजी  पटल  में  संशोधन  के  सुझाव  प्राप्त  होते  रहे  हैं  ।

 कुंजी  पटल  में  परिवर्तन  एक  गम्भीर  मामला  है  ।  कोई  बड़ा  परिव्तेंन करने  से  सरकार के

 विभिन्‍न  कार्यालय  भर  हिन्दी  शिक्षण  योजना के  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  प्रयोग में  लाये  जा  रहे  अनेक

 टाइपराइटरों  को  बदलना  पड़ता  है  आर  विंमान  सभी  टाइपिस्ट ों  और  आशुलिपिक ों  को  नये  सिरे

 से  प्रशिक्षण  देना  पड़ता है  ।  इसके  फलस्वरूप  दिन-प्रतिदिन  के  सरकारी  काम-काज  में  असुविधा

 होने  के  अलावा  बहुत  धनराशि  का  व्यय  निहित  है  ।  इन  सब
 कारणों

 से  सरकार की  यह  नीति  रही

 है  कि  नवीनतम  मानक  कुंजीपटल  में  फिलहाल
 कई

 परिवर्तन
 न

 किये  जायें
 ।

 वर्तमान  कुंजीपटल  में

 मूलभूत  परिवर्तन  लाने  का  कोई  ठोस  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 ट्  पटरों  और  हार्बेस्टरों  के  उपकरणों  का  आधार

 1682.  श्री  चिंतामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात
 की  जानकारी है  कि  देश  में  ट्रेक्टर  और  हार्वेस्टर का

 निर्माण  करने  वाले  लघु  क्षेत्र  के  कुछ  नीति  में  त्रुटियों का  लाभ  उठाते  हुए  घरेलू  बाजार  में

 बिक्री  के  लिए  सुप्रसिद्ध  उपकरणों  का  आयात  कर  रहे

 यदि  तो  लघु  क्षेत्र  के  ऐसे  एककों  के  नाम  कया  हैँ  जो  इस  कदाचार  में  संलग्न

 उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  साथ  लघु  क्षेत्र
 के

 इन  एककों  के  आयात  करार

 और

 इस  कदाचार  को  रोकने  के  उद्देश्य  से  आयात  नीति  में  त्रुटियों  को  दूर  करने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उद्योग  लय  में  राज्य  मंत्रो  पट्टाली  राम  :  और  कुछ
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 शिकायतें  मिली  हैं  जिनमें  निम्नलिखित  नामों  का  उल्लेख  किया  गया  है  :

 (1)  ई०  एस०  पी०  आई०  इन्डस्ट्रीज
 फरीदाबाद

 (2)  पंजाब

 लघु  एककों  ने  आयात  के  लिये
 किसी

 विशिष्ट  देश
 के

 साथ  करार  की  कोई
 व्यवस्था

 नहीं
 की  है  ।

 ट्रैक्टरों  और  मिश्रित  होस्टलों  के
 उद्योगों  को  19४3,  1984  की

 आयात  तथा  निर्यात  नीति  के  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  ।

 खड़कपुर  a  मिदनापुर  रेल  संपक  का  विद्युतीकरण

 1683.  sit  सत्य गोपाल  fax  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मन्त्रालय  को  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  के  खड़  गयूर--मिदनापुर  भाग  के  विद्युत

 करण  के  लिए  रेल  मन्त्रालय  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है

 (7)  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है

 इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  लेने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी०
 :  से  1.64  करोड़

 रु०  की  अनुमानित

 लागत
 पर  13

 किलोमीटर की  दरी  के  खड़गपुर--मिदनापुर  भाग  के  विद्युतीकरण  के  लिए  रेल

 मन्त्रालय  के  प्रस्ताव  को  1984-85  की  विधिक  योजना  में  शामिल  करने  की  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  |

 केरल  राज्य  के  लिए  1984  का  कुल  परिव्यय

 1684.
 को  जकारिया  थामस  :  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केरल  सरकार  द्वारा
 1984

 की  aries  आयोजना  के  लिए  कुल  कितने  परिव्यय का

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया

 योजना  आयोग  द्वारा  कुल  कितने  योजना  परिव्यय  की  मंजूरी  दी  गई  है

 क्या  इसके  कारण  किसी  योजनागत  स्कीम  में  कटौती  करने  की

 यदि  तो
 स्थिति  सुधारने के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जाने  का  विचार है

 ?
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 माता

 योजना  मन्त्री  |  एस०  ato  बडा  :  (=)  और  (@)  संसाधनों  की  उपलब्धता  का

 ध्यान  में  रखते  हुए  केरल  की  1984-85  की  वार्षिक  योजना  के  लिए  राज्य  सरकार  के  कूल  446.74

 करोड़  रु०  के  मुकाबले 355  करोड़ रु०  मंजूर  किये गये  हैं  ।

 क्षेत्रकीय  आवंटनों  में  यह  सुनिश्चित  किया  गया  है  कि
 चल  रही  योजना  स्कीमों

 को  पर्याप्त निधि  दी  जाये  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 रुग्ण  एककों  के  थारे  में  सबंदलोय  समिति

 1685.  शी  एम०  एम०  नीरस  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 जनिक  एककों  को  बन्द  करने  का  निर्णय  लेने  से  पूर्व  रुगग  औद्योगिक  एककों की  समस्याओं पर

 विचार  करने  तथा  अर्थो पाय  खोजने  के  लिए  सरकार  द्वारा  सर्वदलीय  समिति  का  गठन  न  किए  जानें

 के  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्री  नारायण  घस  :  उद्योग  मन्त्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रणाधीन

 सरकारी  क्षेत्र  के  हानि  उठा  रहे  एककों  की  समय-समय  पर  संवीक्षा  की  जाती  है  ओर  जहां

 आवश्यक  होता  वहां  प्रतिकारक  कारवाई  की  जाती  है  ।  उद्योग  मन्त्रालय  के  नियंत्रणाधीन  हानि

 उठा  रहे  सरकारी  क्षेत्र  के  किसी  भी  एकक  को  बन्द  कर  देने  का  सम्प्रति  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 विरोधी सेल

 1686.  थी  सज्जन  कुमार

 \  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे  कि  :

 थ्रो  कृष्ण  चन्द

 क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  पुलिस  के  aaa  एक  दहेज  विरोधी  सैल  की  स्थापना  की

 क्या  विदेशों  से  आने  वाले  कुछ  भारतीय  जो  कम  दहेज  मिलने  के  कारण  अपनी

 पत्नियों  को  भारत  में  छोड़कर  तुरन्त  वापस  चले  जाते  हैं  और  अधिक  दहेज  की  मांग  करते

 यदि  नुह  तो  क्या  ag  दहेज  विरोधी  सैल  इस  प्रकार  की  महिलाओं  की  कोई  सहायता

 नहीं  कर  पाता
 कौर

 यदि  तो  सरकार  को  ऐसे  पतियों  को  भारत  वापस  लाने  और  उनके  विरुद्ध

 वाही  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ओर  इस  सम्बन्ध  में  बनाए  गए  कानून  का

 ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  :  जी  श्रीमान  |
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 दिल्‍ली  पुलिस  के  पास  ऐसी  कोई  शिकायत  दर्ज  नहीं  कराई  गई  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 टायरों  तथा  श्याम  के  उत्पादन  में  कटौती

 1687.  sit  qa  नारायण  सिंह  क्या
 :

 उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ~*~ <— (#)

 क्या  टायर  निर्माताओं  ने  हाल  ही  टायरों  और  ट्यूबों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  के

 उद्देश्य से  उनके  उत्पादन में  कटोती
 कर  दी

 निर्माता प्र ों  द्वारा  किए यदि  तो  वर्ष  1983  और  1984  के  दौरान
 प्रमुख  टा

 गए  का  मास-वार  ब्यौरा  कया  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मन्त्री  नारायण  दत्त
 :

 जी  नहीं  ।

 और  (7)  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 केरल  से  औद्योगिक  लाइसेंसों  तथा  आशय  पत्रों  के  लिए  आवेदन

 1688,  श्री  एस०  रास़्ता  राय  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह्  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 1983-84  में  केरल  से  आशय  पत्रों  और  औद्योगिक  लाइसेंसों  के  लिए  कितने  आवेदन

 और

 कितने  आवेदन  मंजूर  किए  गए  भर  कितने  ना मंज़र  किए  गए
 ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पटवारी  राम  att  1983  से

 1984  (29-2-1984  तक )
 की  भारती  के  दौरान  केरल  राज्य  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  लिए

 mar  पत्रों/द्योगिक  लाइसेंसों  की  स्वीकृति  के  लिए  4।  आवेदन  पत्र  प्राप्त  इनमें  से

 17  aaa  पत्रों  को  स्वीकृति  दे  दी  गई  तथा  16  आवेदन  पत्रों  को  रह  किया  गया  अथवा  उनका

 अन्यथा  निपटान  किया  गया  ।

 केन्द्रीय  योजना  सहायता

 1689.  श्री  अजय  विश्वास
 :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  राज्य

 सरकारों  की  1978-79,  1979-80,  1980-81,  1981-82  a  1982-83  की  बारीक  योजनाओं  के

 लिए  कितने  रुपयों  की  केन्द्रीय  योजना  सहायता  दी  गई  थी  तथा  वहू  उन  योजनाओं  के  परिव्यय  का

 कितने  प्रतिशत  थी  ?

 श्र
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 योजना  मन्त्री
 ०  लो  ०

 )  :
 अपेक्षित  सूचना  sere  विवरण  1  और  2  में

 दी  गई

 राज़्यों  को  केन्द्रीय  योजना  सहायता  1978-79  से  1982-83  x

 राज्य  1978-79  1979-80  नी  चि  र 1980-  81  198  1-82  1982-83

 >
 A

 6

 1.  विशेष  श्रेणी  राज्य

 1.  असम  104.89  112.76  134.56  153.46  239.94

 58.25  68.12  76.26  79.68  86.44 2.  हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और

 130.70  125.01  165.47  194,92  197.72

 24.29  27.60  36.75  42.07  60.29 4.  मणिपुर

 23.65  25.96  34.60  37.55  49.10 5,  मेघालय

 6.  नागालैंड  78  28.67  35.14  40.20  57.06

 7,  सिंविंकम  5.58  18.84  26.14  23.92  28.45

 id.  50  25.65  32.14  39.30  52.10
 8.

 त्रिपुरा

 अ  ा  व  नहा  ग

 611.11  771.00 403.64  432.61  539.05

 ES

 2.  अविशेष श्रेणी  के  राज्य

 लांघ  प्रदेश  187.12  201.04  190, 54  173.82  185.95

 .  बिहार  174.36  211.62  241.98  244.85  275.90

 65.54  95.87  94.66  105.13  129.55

 .  हरियाणा  32.90  42.19  53.41  42.08  53.20

 कर्नाटक  98,36  97,26  98.70  95.75  96.45
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 1  2  3  4  5  6

 96.37 केरल  94,92  82.44

 मध्य  प्रदेश  130.20  143.05  177.47  182.63  197.90

 महाराष्ट्र  146.61  160.16  178.68  174.99  192.33

 उड़ीसा  76.75  135.13  147.75  134,55  145.36

 10  पंजाब  51.21  43,32  61.89  63.55  62.09

 II  राजस्थान  101.68  99.24  130.40  117.83  153.13

 12  तमिलनाडु  96.35  113.11  135.75  122.13  138.66

 13  उत्तर  प्रदेश  292.77  347.47  326,87  392.27  434.69

 14  पश्चिम  बंगाल  126.35  127.21  136.01  136.00  291.09

 1676.12  1899.51  2051.99  2084.67  2452.67

 ह  we लागा  साया  a  eee  ee

 जोड़
 (1-2)

 2078.76  2332.12f  2591.04+  2695,78+  3223.67}

 a  a  ना  ee  ee  ee

 X  पहाड़ी  और  जनजातीय  क्षेत्रों  के  लिए  विशेष  सहायता  शामिल  नहीं

 वर्ष  1978-79  में  3  करोड़  रुपये  वर्ष  1980-81  में  6.45  करोड़  रुपये  कौ

 और  वर्ष  1981-82  में  3.55  करोड़ रु०  की  ग्रामीण  विद्युत  निगम  सहायता  शामिल

 इन  आंकड़ों  का  राज्यवार  ब्योरा  उपलब्ध  नद्दी  है  ।

 विभिन्‍न  राज्यों  को  उनके  योजना  व्यय  के  प्रतिशत  के  रूप  में  केन्द्रीय  योजना

 1978-79  से  1982-83  तक

 परिव्यय  का

 |  य  य  अ  प  ee  ee  eee  ल  भि

 राज्य  1978-79  1979-80  1980-81  1981-82  1982-83
 =  LLL  es  Sh  eo  eeeerepeenenn  tenes,

 2  3  4  3  6

 ey  ee  gy  a  ee  ee  ee  ey  ल  अ

 1.  विशेष  श्रेणी  राज्य

 1.  असम  69.6  70.6  68.8  73.8  106.2
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 1,  2

 हिमाचल  प्रदेश  19.1  85.7  79.0  67.2  669

 जम्मू  शर  कश्मीर  134.0  101.2  114.7  118.2  112.1

 मणिपुर  82.1
 84.8

 92.4  100.7  134.8

 मेघालय  85.3  84.6
 र्थ

 197.0

 नागालैंड  106  4  103.6  100.4  106.2  135.4

 सिक्किम  97.9  105.9  99.1  98.3  120.2

 त्रिपुरा  10.8  86.8  80.6  82.3  92.4

 —_—  ——  a  गाल  ह

 90.2  86.4  87.6  89.2  103.6

 =  काला  —

 2.  अविशेष  श्रेणी  राज्य

 आंध्र  प्रदेश  42.2  44.6  40.1  34.5  32.5

 2.  बिहार  55.6  66.0  52.0  42.6  46.5

 3.  गुजरात  21.0  15.8  15.5  17.2

 4,  हरियाणा we  17.0  20.8  21.7  15.5  15.7

 5.  कर्नाटक  36.2  30.6  é).)  21.6  18.1

 50.0  36.8  Ul केरल  32.1  34.9

 मध्य  प्रदेश  34.3  27.8  30.4  27.7  27.8

 यहां  राष्ट्  18.8  19.7  19.7  14.2

 उड़ीसा  41.0  69.3  59.5  47.9  48.3

 16.2  20.7 10,  पंजाब  18.4  16.1

 11  34.2  42.2  33.6  44.3
 राजस्थान

 39.6

 j2  29.9  30.6  29.7  20.2 तमिलनाडु  19.0

 13  उत्तर  प्रदेश  35.9  40. 1  33.0  35.0  34.7

 14  पश्चिम  बंगाल  34.3  33.2  30.3  28.8  61.9

 32.7  er  ree 227
 बनी  थ ING  28.4

 लिका  a  io  es

 37.3  38.0 जोड़  (1-}2)  35.3  32.0  34.4

 ह  oe  gg  A  प्रय  a  न  a  र  -

 x  केन्द्रीय  सहायता  में  पहाड़ी  और  जनजातीय  क्षेत्रों  क ेलिए  विशेष  सहायता  शामिल

 नहीं  है  ।  इसी  योजना  परिव्यय  के  आंकड़ों  में  पहाड़ी  और  जनजातीय  क्षेत्रों

 के  लिए  विशेष  सहायता  द्वारा  वित्त  व्यवस्था  किए  गए  परिव्यय  शामिल  नहीं  z  ।
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 संशो  गीत  बोस  सुत्र  erin  का  कार्यान्वयन

 1690.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  संशोधित  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  योजना

 आयोग  के  नवीनतम  अध्ययन  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  2;

 (@)  क्या  आयोग  द्वारा  किया  गया  मूल्यांकन  ag  दर्शाता  है  कि  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  दो

 सूत्रों  को  छोड़कर  बाकी  सभी  के  मामले  में  उपलब्धि  निर्धारित  लक्ष्यों  की  तुलना  में  80  प्रतिशत  कम

 क्या  गरीब  वर्गों
 के  लिए  आवास  और  बंधुआ  मजदूरों  को  मुक्त  कराने  के  क्षेत्रों  में

 उपलब्धि  सबसे  खराब  बताई  गई  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 योजना  मन्त्री  एस०  बी०  :  हों  ।

 नहीं  ।

 a

 राज्य  सरकारों
 और  संबंधित  केन्द्रीय  मंत्रालयों  को  स्थिति  से  अवगत  कराया  जाता

 हे  और  निष्पादन  का  सन्तोषजनक  स्तर  प्राप्त  करने  के  लिए  war  उपाय  करने  का  अनुरोध

 किया  जाता  है  ।

 1983-84  के  दौरान  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  विद्वेष  संघटक

 योजना  के  अन्तगंत राज्यों  को  दी  गई  राशि

 1691.  श्री  टी०एम०  साबित  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1983-84

 में  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  विशेष  संघटक  योजना  के  अन्तर्गत  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  राशि

 दी  गई  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रामदुलारी  विशेष  संघटक  योजना

 (fao  सं०  Ato )  परिव्यय  को  राज्य  परिव्यय  में  शामिल  किया  जाता  केन्द्रीय  सरकार

 राज्यों  को  विशेष  संघटक  योजना  के  लिए  100  प्रतिशत  अनुदान  के  रूप  में  विशेष  केन्द्रीय  सहायता

 (fae  के०  Go)  देती  है  |

 राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  लिए  ay  1983-84  के  लिए  विशेष  संघटक  योजना

 और  विशेष  केन्द्रीय
 सहायता

 को  धन-राशियों  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 विवरण

 क्रम  de  1983-84  के  लिए राज्य/संघ  वि०  संघटक  योजना

 शासित  क्षेत्र  परिव्यय  मेगावाट  (30  करोड़

 य
 हमें

 आन्ध्र  प्रदेश  1,39.5113  8.78

 असम  5.6750  1.39

 43.5836  13.16 बिहार

 19.0751  2.79

 हरियाणा  28.1379  2.75

 हिमाचल  प्रदेश  15.40  1.20

 जम्मू  और  कश्मीर  6.1430  0.53

 कर्नाटक  53.1365  6.39

 केरल  20.7480  3.00

 10  मध्य  प्रदेश  46.9814  8.82

 11  महाराष्ट्र  30.8110  9.42

 12  मणिपुर  .  0.03

 13  27.2470  5.09 उड़ीसा

 14  पंजाब  23.4659  4.88

 15  राजस्थान  क  -3095  6.41

 16  सिक्किम  0.4370  0.02

 17  तमिलनाडू  76.0024  11.05

 5.7835  0.30 18  त्रिपुरा

 29.58 19  उत्तर  प्रदेश  1,17.6036

 36.4365 20  पश्चिम  बंगाल  13,29

 12.8739  0.95 21  दिल्ली

 1,5182  0.06 22  चण्डीगढ़

 23  पांडिचेरी  29,329  0.08

 24  दमन  और  दीव  0.2649  0.03

 ——— a  el

 130.00 7,54.8572

 लिलि  अ  ण्यातणलणजाग  थी  Re  य  Settee

 *
 आंकड़े  अस्थाई
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 17  1905  लिखित  उत्तर

 पुर्जों  उत्तर  प्रदेश  में  कागज  उद्योग
 की  स्थापना

 1692.  थी  कृष्ण  च  पांडे  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  कागज  दौर

 गत्ते  का  निर्माण  करने  के  लिए  कच्चा  माल  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  है  ;

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उन  क्षेत्रों  में  कारखाने  स्थापित  करके  उस  कच्चे  माल  का

 उपयोग  करने  के  लिए  कदम  न  उठाए  जाने  के  कया  कारण  और

 क्या  सरकार  कच्चे  माल  की  उपलब्धता  के  तथ्य  से  सहमत  और  खासतौर

 पर  बस्ती  जिले  प्रकार  के  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  सरकार

 का  विचार  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली  राम  :  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में

 कागज  के  उत्पादन  के  लिए  गौण  कच्ची  सामग्री  के  रूप  में  अनाज  का  खोई  और  रही  कागज

 उपलब्ध हैं  ।

 ate  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  निम्नलिखित  एकक  कागज  कौर  कागज  गत्ते  का

 उत्पादन  कर  रहे  हैं  जिनकी  कुल  अधिष्ठापित  क्षमता  26,180  मी०  टन  प्रतिवर्ष  है  :

 ०
 टनों  में  )

 oo  ee  eee  oe

 नाम  स्थान  विषय  क्षमता

 ES  व  अ  प  अ  NG  NE  SE  SGD  ——

 1.  मं  संजय  पेपर  एण्ड  बस्ती  6600

 केमिकल्स  लि०

 2,  to  राजेश  पेपर  मिल्स  लिमिटेड  2000 शिकोह बाद

 3.  मैं
 ०

 रावत  tae  लिमिटेड  रायबरेली  2640

 4.  Ho  श्री  भवानी  पेपर  मिल्स  रायबरेली  10000

 5.  म०  यश०  लिमिटेड  फैजाबाद  4940
 ee निधान op ee  ब

 उपर्युक्त  एककों  के  अतिरिक्त  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  कागज  और  कागज  का  गत्ता  बनाने  के

 लिए  निम्नलिखित  एककों  को  भी  स्वीकृति  दी  गई  है
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 क  अ

 नाम  स्थान  वार्षिक  क्षमता

 1.  मैं०  पी०  वी०  क े०  बस्ती  8250

 2.  रायबरेली  10000 Ho  ट्रानस्टेल  प्रा०  लिमिटेड

 3.  म०  पेट्रो  केमिकल  इंजीनियरिंग  पफ जा बाद  10000

 कम्पनी  लिमिटेड

 4  उन्नाव  6000 Ho  कार  एन०  गुप्ता

 5.  Ho
 कपूर

 हारिस  पीली  भीत  10000

 6  कम  रायबरेली  पेपर  face  रायबरेली  4000

 do  श्री  लक्ष्मी  निवास  पेपर  मिल्स  3000 मैनपुरी

 म०  रीजेंट  पेपर  मिल्स  प्रा०  लि०  सुलतानपुरी  3000

 खेरी बीराक  tar  स  प्रा०  लिमिटेड  3300

 10.  लगें  पेपर  मिल्स  प्रा०  लिमिटेड  कानपुर  1950

 11  म०  यश  पैसे  फैजाबाद  3000

 12,  म०  भूषण  धवन  उन्नाव  6600

 13.  उन्नाव  पेपर  मिल्स  उन्नाव  4075

 14  बलिया  पेपर  faca  बलिया  3600

 15  कुन्दन  कागज  कर्नाटक  रायबरेली  3000

 16  Ho  लक्ष्मी  नाइस  मिल्स  अमेठी  6600

 17  म०  कपूर  पेपर  मिल्स  उन्नाव  3000

 18  म०  अचैना  पत्प  एण्ड  पेपर  मिल्स  रायबरेली  3300

 19  पावती  पेपर  मिल्स  फैजाबाद  1700

 20.  रमे  सरस्वती  पेपर  रायबरेली  6600

 21.  पीलीभीत  4950 म०  जगदीश  पेपर  इन्डस्ट्री

 22,  सजय  पेपर  मिल्स  सीतापुर  4100

 नशा  अय  ल  व  cee  चि a

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  भर  जिला  बस्ती  में  कागज  और  कागज  का  गत्ता  बनाने  के  लिए

 पहले  ही  अनेक  एककों  को  स्वीकृति  दी  जा  चुकी  हैं  ।  भागे  आवेदन  पत्र  जब  कौर  जेसे  प्राप्त  होंगे

 उन  पर  गुणावगुण  के  भा घार  पर  विचार  किया  जाएगा  ॥
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 फालतू  आग्नेयास्त्र  पुलिस  को  सपना

 1693,  ett  विष्णु  प्रसाद  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कपा  सरकार  का  ध्यान  इस  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  कि  शिरोमणि

 गुरूद्वारा  प्रबन्धक  कमेटी  और  cay  मन्दिर  प्राधिकारियों  ने  आग्नेयास्त्रों  को  पुलिस

 सौंपने  से  इंकार  कर  दिया  है

 यदि  तो  सरकार  पिछले  जन  में  एक  अध्यादेश  हारा  यथासंशोधित  भारतीय

 afafraa  का  उनके  द्वारा  उल्लंघन  किए  जाने  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्य हवि  कराने  का

 विचार  ओर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पो०  वेकटसुल्वय्या )  से  पंजाब  सरकार  ने

 सूचित  किया  है  कि  स्वर्ण  मन्दिर  अमृतसर  के  परिसर  में  निम्नलिखित  संख्या  में  आग्नेयास्त्र  रखने

 की  सरकार  द्वारा  पहले  अनुमति  दी  गई  थी  :--

 शिरोमणि  गुरूद्वारा  प्रबन्धक  कमेटी  :  चौदह  आग्नेयास्त्र

 चौदह  आग्नेयास्त्र श्री  दरबार  साहिब  कमेटी

 जिला  मजिस्ट्रेट  अमृतसर
 ने  प्रबन्धक  और  सचिव  शिरोमणि  गुरूद्वारा  अबन्धक

 कमेटी  ओर

 प्रबन्धक  और  सचिव  दरबार
 सहित

 कमेटी  को  शास्त्र  संशोधन  1983  के  उपबंध  जिनसे

 किसी  व्यक्ति  द्वारा  उसके  कब्जे  में  रखे  जाने  वाले  आग्नेयास्त्रों  की  संख्या  की  सीमा  निर्धारित  का

 जाती है  ।  की  दृष्टि  से  लाइसेंसों  पर  निर्धारित  हथियारों  से  अधिक  हथियारों  को  समिति  करने  के

 लिए  1-2-84  को  चार  नोटिस  जारी  किये  हैं  ।  उन्होंने  अभी  तक  कोई  आग्नेयास्त्र  समर्पित  नहीं

 किया  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  उद्योग  स्थापित  करना

 1694,  sit  दलीप  fag  भरिया  :  नया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  राज्य  के  आदिवासी  कौर  हरिजन

 बहुल  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  योजना  प्राप्त  हुई  और

 और यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है

 इस  प्रयोजन  के  लिए  उद्योगवार  कितने  उद्योगपतियों  को  लाइसेंस  दिए  गए  हैं
 ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  qzefa  राम
 :  जी  नहीं  ।
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 (a)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 प्रश्न  ही  सहीं  उठता
 ।

 विजय  नगर  इस्पात  संयंत्र  को  प्रगति

 1695.  श्री  पी०  के०  क्लौडिया  |

 शौ  के०  एं  राजन

 भी  सौ  आर०  शमिता  f

 :  क्या  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  की

 छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विजय  नगर  इस्पात  संयंत्र  सम्बन्धी  कार्य  आरम्भ  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए

 गए

 यदि  तो  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  भर

 क्या  यह
 सच

 है  कि
 12

 वर्ष  ce  इस  संपत्र
 का

 शिलान्यास  प्रधानमन्त्री
 are

 किया

 गया  था  ?

 इस्पात और  खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०  के०  पो»  :  ओर

 निम्नलिखित  प्रारम्भिक  ara  शुरू  किए  गए  हैं

 1  संयंत्र  के  लिए  भूमि  भजन  ।

 स्थलाकृति  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  |

 भू-भौतिकीय  जांच  ।

 मिट्टी की  जांच  ।

 5  स्थायी  आधार  पर  जल  आपूर्ति  हेतु  प्रारम्भिक  जांच  ।

 कच्चे  माल  की  जांच  भौर  परीक्षण
 ।

 संयत्र  के  निर्माण  के  लिए  आवश्यक  कच्चे  माल  की  aia  ate  परीक्षण

 8  कच्चे  माल  की  ढुलाई  के  लिए  तकनीकी  लाहिक  शक्यता  संबंधी  रिपोर्टें  ।

 9  संयंत्र  के  लिए  afareta  भूमि  के  चारों  तरफ  बाड़  लगाना  ।

 10,  बेलकी-हालवेट  क्षेत्र  के  लौह  अयस्क  भर  सिंगरेनी  क्षेत्र
 के

 कोयले  की  उपयुक्तता  के  बारे

 बारे  में  परीक्षण  ।

 इस  परियोजना  को  कार्यान्वित  करने  लिए  विजय  नगर  स्ट्रीट  लिमिटेड  नाम  से  एक  नई
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 कम्पनी  बनाई  गई  है  ।

 प्रधान  मन्त्री  ने  14  1971  को  इस  परियोजना  का  शिलान्यास  किया  था  ।

 निधन  लोगों
 को

 संख्या  को
 कम

 करके
 तक

 लामा

 1696.  wt  सुधार  गिरि  :  बया  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  तीन  अर्थात्‌  1980-81,  1981-82  और  1982-83  में

 निर्धन  लोगों  की  संख्या  में  कमी  आयी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 इनकी  संख्या  निर्धारित  करने  का  मापदण्ड  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  निर्धनों  की  संख्या  को  घटाकर  शून्य  तक  लाने  का  भोर

 यदि  तो  कब  तक  और
 किस

 प्रकार
 !

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  :  शौर  छठी  योजना  के  मध्यावधि

 मूल्यांकन  दस्तावेज  में  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के प्रथम  दो  वर्षों में

 5-70  करोड़  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाए  गए  1981-82  तक  का  अनुमान  मध्यावधि

 मूल्यांकन  के  कार्य  के  सम्बन्ध  में  लगाया  गया  है
 ।  1982-83

 के  लिए  अभी  कोई  अनुमान  नहीं  लगाए

 गए  हैं  ।  ये  अनुमान  वास्तविक  संवृद्धि  ओर  छठी  योजना  में  परिकल्पित  प्रत्याशित  जनसंख्या  tiara

 आधारित  है  तथा  विकासात्मक  और
 galaa  रणात्मक

 कार्यक्रमों  को  ध्यान  में  रखकर  लगाए  मए

 जनसंख्या  अनुमानों  में  परिशोधन  होने  पर  aaa  पुर्वितरणात्मक  कार्यों  से  सम्बन्धित  और  सूचना

 उपलब्ध  होने  पर  इन  अनुमानों  में  परिवर्तन  हो  सकता  है
 ।

 गरीबों को  मापने  का  मापदण्ड  वे  सभी  व्यक्ति  हैं  जिनका  उपभोग  aga  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  प्रतिदिन  प्रतिशत  क्ति  2400  कैलोरी  ag  करने  वाले  ओर  शहरी  awl  में  2100  कैलोरी  ग्रहण

 करते  वाले  ay  के  प्रति  व्यक्ति  मासिक  व्यय  के  मध्य  बिन्दु  से  नीचे  है  ।  कैलोरी  ग्रहण के  अनुमान

 तदनुरूप  वर्गों  के  खाद्य  उपभोग  प्रतिमान  मौर  खाद्य  वस्तुओं  की  sare  मात्रा  से  निकाले  जाते  हैं  ।

 इस  प्रति  व्यक्ति  उपभोग  व्यय  को  गरीबी  की  रेखा  कहा  जाता है  ।  कुल  जनसंख्या  में  भारिक

 पुरुष  और  व्यावसायिक  विभेदों  को  ध्यान  में  रखने  के  बाद  कैलोरी  मानकों  का  अनुमान  लगाया

 जाता है  ।

 और  (=)  सरकार  का
 हमेशा  यह  प्रयास  रहता  है  कि  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने

 वाले  लोगों  की  संख्या  में  उत्तरोत्तर  कमी  हो  ।  यह  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  है  कि  यह  संख्या

 घटकर  शून्य  कब  होगी  ।



 लिखित  पत्ते  1984

 ———-__—

 मंत्रालयों  द्वारा  थैली-एक  के  पदों  a  तद थें  नियुक्तियों  द  भरा  जाना

 1697.  थी  हरीश  रावत  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  मंत्रालयों  द्वारा  श्रेणी-एक  के  पदों  पर  कितनी  तदर्थ  नियुक्तियां  की  गई

 ऐसी  कितनी  cat  नियुक्तियां  की  जिनके  लिए  संघ  लोक
 सेवा

 आयोग  ने

 असहमति  व्यक्त  की  और

 जब  रिक्त  स्थान  लम्बी  अवधि  के  लिए  हो  तथा  योग्य  उम्मीदवार  उपलब्ध  तो

 हाथ  साघीर  पर  पदों  को  भरने  के  सम्बन्ध  में
 विभागों

 के  लिए  स्थायी  अनुदेश  कया  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  aaa  नियुक्तियां  सेवा  की

 अत्यावश्यकता  तथा  तत्काल  आवश्यकताओं  पर  निभंर  करती  इसलिए  ये  पूर्णतः  मंत्रालयों/विभागों

 के  क्षेत्राधिकार  के  अन्तर्गत  आती  हैं  ।  विभिन्‍न  मंत्रालयों  द्वारा  श्रेणी-एक  के  पदों  पर  की  गई  तदर्थ

 नियुक्तियों  की  संख्या  के  बारे  में  सुचना  एकीकृत  रूप  में  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 watt  द्वारा  25  अधिकारियों  से  सम्बन्धित  12  मामलों  को  अनुमोदित  नहीं  माना

 गया  है  इसलिए  आयोग  द्वारा  31.3.82  तक
 की

 अवधि  से  सम्बन्धित  अपनी  रिपोर्ट  में  इनका

 इसी  रूप  में  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 विद्यमान  अनुदेशों  के  अनुसार  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बैठकें  केवल  उसी

 स्थिति  में  आयोजित  की  जानी  होती  है  जबकि  नियुक्ति  प्राधिकारी  द्वारा  इस  आशय  का  प्रमाणपत्र

 जारी  किया  जाता  है  कि  विचाराधीन  ag  के  दौरान  पदोन्नति  के  लिए  कोई  रिवितयां  उपलब्ध  नहीं

 इसलिए  ऐसी  परिस्थितियों  में  नियमित  पदोन्नति  की  जानी  चाहिए  तथा  हृदय

 नियुक्ति  का  सहारा  नहीं  लिया  जाना  चाहिए  ।  इस  आशय  के  अनुदेश  भी  विद्यमान हैं  कि  केवल

 अप रिहा यं  जसे  कि  भर्ती  नियमों  को  अन्तिम  रूप  देने  में  देरी  बरिष्ठता

 न्यायालयी  मामले  आदि  जेसे  मामलों  aed  नियुक्तियों  का  सहारा  लिया  जाना  चाहिए  तथा  ऐसी

 व्यवस्था  भी  आवश्यक  त्यूनतम  अवधि  के  लिए की  जानी  चाहिए  ।

 1984-85  के  लिए  योजना  परिव्यय

 1698,  श्री  सोमनाथ

 थो  चित्त बसु
 थ्रो  To  के०  बालन

 है
 :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बनी  नवोन  रावणी  |

 भ
 ats

 || राज्य  सरकारों  र  संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  1984-85  के  लिए  राज्यवार  अलग-अलग
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 कितनी  राशि  का  वार्षिक  योजना  परिव्यय  प्रस्तावित  किया  गया  और

 ag  1983-84  के  इसी  अवधि  के  आंकड़ों  के  साथ  योजना  आयोग  द्वारा  इस  प्रस्ताव

 पर  अन्त  में  क्या  सुझाव  दिया  गया/सहमति  प्रदान  की  गई  ?

 योजना  मंत्री  एस०  सो०  :  एक  विवरण  संलग्न है  ।

 (a)  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 के

 1983-84  की  वार्षिक  योजना  के  लिए  अनुमोदित

 परिव्यय  1983-84  के  विधिक  योजना  दस्तावेज  में  दिखाए  गए  हैं
 जो  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  किया

 जा  चुका  है  ।  जहां  तक  1984-85  के  आंकड़ों  का  सम्बन्ध  ag  वार्षिक  योजना
 दस्तावेज  में  दर्शाए

 जायेंगे  राज्य  बजटों  के  प्रस्तुत  किए  जाने  के
 पश्चात्‌  यथाशीघ्र  संसद  के  सभा  पटल  पर  रखा

 जाएगा  |

 faa  च्न्य्य

 (
 करोड़  रु०

 )

 वार्षिक  योजना  1984-85

 प्रस्तावित  परिव्यय

 अघ  प्रदेश  931.87

 असम  435.76

 775,25

 986.58 गुजरात

 457.25

 हिमाचल  प्रदेश  183.00

 27541
 जम्मू

 तथा  कश्मीर

 684,74

 केरल  446,74

 मध्य  प्रदेश  1126.07

 1635.29 महाराष्ट्र

 118.16 मणिपुर

 72.49

 नागपाल  75.09

 उड़ीसा  478.52

 पंजाब  488.00



 लिखित  उत्तर  ग  1984

 रु० )

 राज्य  वार्षिक  योजना  1984-85

 प्रस्तावित  परिव्यय

 राजस्थान  808.97

 सिक्किम  40.36

 तमिलनाडु  952.80

 115.94 त्रिपुरा

 1665.00 उत्तर  प्रदश

 800.00 पश्चिमी  बंगाल

 ि  ह  अ

 जोड़--राज्य  13553.29

 a

 संघ  शासित  क्षत्र

 37.88 अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह

 98.07 अरुणाचल  प्रदश

 34.22
 पडी गढ़

 दादरा  ale  नागर  हवेली
 9.94

 88.00
 दमन  और  दीव

 दिल्ली
 342.58

 लक्षद्वीप  12.05

 मिजोरम  60.56

 31.49 पांडिचेरी

 फलं

 714.79 जोड--संघ  शासित  aa

 —

 जोड़--राज्य  संघ  शासित  क्षत्र  1426  8.08

 ee  ee  नयान  ee  —s  a  es  हए  ey  a

 meq  और  कश्मीर  में  पाक  समर्थक  तत्वों  को  गर-कानूनी  गतिविधियां

 1699,  sit  बी ०  डी०  सिह  थ

 श्री  हि०

 st  जयपाल fag  कश्यप  बया  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 शी  राजनाथ सोनकर  शास्त्री
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 क्या  यह  सच  है  कि  जम्मू  भर  कश्मीर  राज्य  में  पाकिस्तान  समर्थक  तत्वों  को

 कानूनी  गतिविधियां  बढ़  रही

 यदि  तों  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भर

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गह  मन्त्रालय में
 राज्य  मंत्री  पी०  :  भर  जम्मू  और

 कश्मीर  में  कुछ  राष्ट्रविरोधी  अलगाववादी  और  विद्रोही  दल/तत्व,  विशेषकर  जम्मू  व  कश्मीर

 इस्लाम  जम्मू  व  कश्मीर  पीपल्स  महज-ए-आजादी  ओर

 अवामी  एक्सन  राष्ट्रविरोधी  गतिविधियों  में  अन्तर ग्रस्त  है  ।  राष्ट्रविरोधी  गतिविधियों  में

 अलगाववादी  स्वरूप  की  गतिविधियों  और  हिसा  के  ara  विरोधी  प्रदर्शन  आदि

 शामिल है

 इस  मामले  में  भारत  सरकार  राज्य  सरकार  से  पत्र-व्यवहार  कर  रही  राज्य

 सरकार  ने  हाल  में  इन  संगठनों  के  कुछ  सदस्यों/कार्थेकर्ताओं  कौर  अन्य  विघटनकारी  तत्वों  के

 खिलाफ  कार्रवाई  शुरू  कर  दी  है  ।  भारत  सरकार  स्थिति  पर  निकट  से  नजर  रखे  हुए  हैं  और  यदि

 राष्ट्रविरोधी  गतिविधियों  से  देश  की  सुरक्षा  और  प्रभुसत्ता  को  हानि  पहुंचने  का  खतरा  या

 नुकसान  होता  है  तो  ag  कानून  के  अधीन  समुचित  कार्रवाई  करने  में  नहीं  हिचकेगी  ।

 पंजाब  में  बंदूको ंके
 अवैध  व्यापार  करने  वाले  गिरोह  का  पता  चलना

 1700.  शी  स्वामी  इस् दवेश

 oft  त्रिलोक  चंद  >  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 थो  कमल

 (a)  क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  पंजाब  में  अमृतसर  स्वर्ण  मन्दिर  से  संचालित  एक

 बड़े  पैमाने  पर  बंदूकों  के  अवैध  व्यापार  करने  वाले  गिरोह  का  पता  चला  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा

 क्या  है  भर  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या

 क्रिया है  ?

 गृह  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्रो

 पी०  बेंकटसुब्बय्या  )
 :  गौर  पंजाब  सरकार

 ने  सूचित  किया  है  कि  अमृतसर  में  पुलिस  ने  सशस्त्र  तस्करों  के  एक  ऐसे  गिरोह  का  पता  लगाया

 जो  बन्दूकों  का  अवैध  व्यापार  करते  थे  ।  इस  गिरोह  के  चार  सदस्य  गिरफ्तार  कर  लिये  गए  हैं  ।

 गिरोह  के  पास  गिरफ्तारी  के  समय  12  बोर  की  पिस्तौलें  और  चालू  गोलाबारूद  थे  |  तीन  12  बोर

 की  पिस्तौलें  और  कुछ  गोलाबारूद  बरामद  किए  गए  हैं  ।  बताया  जाता  है  कि  गिरोह  ने  विभिन्‍न

 of  fact  के  कई  हथियारों  की  तस्करी  की  है  और  उन्हें  स्वरण  अमृतसर  के  क्षेत्र  में  बेचा  है  ।

 Hh
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 मारुति  कारों  का  उत्पादन *UNT  जो

 1701.  श्री  कमल  नाथ  :  बया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अब  तक  कितनी  मारुति  कारें  बनाई  और  बिक्री  के  लिए  निकाली  गई

 (=)  क्या  उत्पादन  पहले  निर्धारित  अनुसूची  के  अनुसार  हो  रहा  भोर

 यदि  तो  उसके  कारण  हैं  और  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 गंए  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  :  मारुति  उद्योग  लिमिटेड

 द्वारा  21  1984  तक  487  कारें  बनाई  गई  और  बेची  गई  थीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता ।

 मजलोगान  मराठवाड़ा में  फुटबाल  के  आकार
 को  एक  का  गिरता

 1702.  श्री  मानिक राव  होटल्स  गर्वित  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार का  ध्यान  दिनांक  12  1984  के  टाइम्स में  प्रकाशित इस

 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  मराठवाड़ा  जिले  के  मजलोगान  तालुक  में  आसमान  से

 फुटबाल  के  आकार  की  कुछ  विचित्र  वस्तुएं  गिरीं  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 विज्ञान  और  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिकी  और  महासागर  विकास

 विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  ato  :  हां  ।  अन्तरिक्ष  विभाग  के  अन्तरिक्ष

 उपयोग  अहमदाबाद  को  भी  महाराष्ट्र  पुलिस  विभाग  से  यह  सुचना  प्राप्त  हुई  है  कि  फरवरी  8,

 1984  को  1500-1600  बजे  के  बीच  में  मजलोगान  और  तलावड़ा  पुलिस  स्टेशनों  के

 आस-पास  में  नौ  धातु  पिंड  गिरे  प्रत्येक  पिंड  में  लगभग  एक  इंच  परिधि  के  दो  निकास  थे  ।

 ग्रामीणो ंने  बड़े  जोर  की  आवाज  के  साथ  इन  पिंडों  को  आसमान  से  गिरते  हुए  देखा  है  ।

 फरवरी  16,  1984  को  उसी  आकार  और  स्टील  टीन  (5  फीट  (6  का  एक  और  पिंड

 उपयुक्त  पुलिस  स्टेशनों  के  आस-पास  पाया  गया  था  ।  इन  पिंडों  की  प्रकृति  और  स्रोत  का  पता

 लगाने  के  लिए  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 fare  राष्ट्रमंडल  देशों  के  शासनाध्यक्ष ों  के  सम्मेलन  और  एशियाई

 खेलों  के  लिए  बुलाए  गए  अधिकारियों  और  पुलिस  कांस्टेबलों  को  मानदेय

 कौ  अदायगी

 1703.  श्री  फूल  चन्द  वर्मा  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 112.
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 का

 क्या  निगूढ़  देशों  के  राष्ट्रमण्डल  देशों  के  शासनाध्यक्षों  के  सम्मेलन  कौर

 एशियाई  चेलों  के  लिए  अतिरिक्त  पुलिस  बल  को  सेवाओं  की  मांग  की  गई  थी

 यदि  तो  अधिकारियों  और  अन्य  बैंकों  के  कम  चोरियों  को  मानदेय  की  अदायगी

 के  लिए  अलग-अलग  क्या  प्रावधान  किया  गया

 अधिकारियों  और  कांस्टेबलों  को  किस  दर  पर  मानदेय  की  अदायगी  का  निर्णय  लिया

 गया  था  भीर  उन्हें  अलग-अलग  कितनी  राशि  की  अदायगी  की  भौर

 तत्सम्बन्धी ब्यौरा  कया  है
 ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :

 हां  श्रीमान ।

 से  राष्ट्रमण्डल  देशों  के  शासनाध्यक्ष ों
 के

 सम्मेलन  के  संबंध में  दिल्‍ली  पुलिस

 और  अन्य  केन्द्रीय  पुलिस  संगठनों  के  queer  कार्मिकों  को  भोजन  के  कूपन  जारी  किए  जाने  के

 आदेश  जारी  किए  गए  थे  ।  होटलों में  प्रतिदिन  12  धंटे या  इससे  अधिक  अवधि  के  लिए  तैनात

 चोरियों  को  50  to  के  कूपन  स्वीकार्य  थे  ।  चौबीसों  घंटे  होटलों  में  तैनात  कर्मचारियों  के  लिए

 100  Go  के  कूपन  eatenre & 1 ये  ।

 विज्ञान  अशोक  और  प्रसन्ना  होटलों  तथा  पालम  हवाई  अड्डे  पर  प्रतिदिन  8  घंटे था

 इससे  अधिक  अवधि  के  लिए  ड्यूटी  पर  तैनात  किए  गए  दिल्‍ली  पुलिस  कौर  अन्य  केन्द्रीय  पुलिस

 संगठनो ंके  कार्मिकों  के  लिए  25  रु०  प्रतिदिन  की  दर  से  जेब  खर्चा  भत्ता  carats  था  ।

 इस  सम्बन्ध  में  पुलिस  के  कार्मिकों  को  देय  कुल  राशि  15,33,200  to

 बोकारों  इस्पात  संयंघ्र  क्षत्र  में  बन्द  होने  की  स्थिति  में  छोटे  दौर  पाया  उद्योग

 1704.  श्री  कमला  मिश्र  मधुकर  :  वय  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  बिहार  के  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  के  औद्योगिक  क्षेत्र  में  विकास  प्राधिकरण के

 arid  184  छोटे  और  मध्यम  उद्योग  स्थापित  किए  गए

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  यह  उद्योग  बैंकों  से  प्राप्त  सुविधाओं  में  कमी

 और  बोकारों  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  इनके  उत्पादों  को  खरीदने  में  हिचकिचाहट  तथा  विलम्ब  के  कारण

 we  होने  की  स्थिति  में

 यदि  तो  इन  उद्योगों  के  जिन्दा  रहने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  को

 क्या  ठोस  कदम  उठाने  का  विचार

 113
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  कोई  कदम  नहीं  उठाए  जा  रहे
 तो  उसके  क्या  कारण  हैं

 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री

 पिताजी  राम  इस  क्षेत्र  में  स्थापित  किये

 गए  एककों  की  ठीक-ठीक  ea  उपलब्ध  नहीं  है  ।  सूचना  मिली  है  कि  क्षेत्र  में  116  लघू

 गौर  सहायक  एकक  कार्यरत  हैं  ।

 (a)  से  उद्योगों  के  बंद  होने  की  कोई  विशिष्ट  शिकायत  सरकार  की  जानकारी  में

 wat  लाई  गई  है  ।  किन्तु  ऋण  देने  के  लिए  लघु  क्षेत्र  पर
 प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र

 की  दृष्टि  से  विचार

 करने  हेतु  भारतीय  रिजर्व  बेक  ने  सभी  वाणिज्यिक  gat  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  किए  हैं  ।

 लघु  और  सहायक  उद्योगों  की  सहायता  करने  के  लिए  ब्रोकरों  स्टील  प्लांट  अनेक  वस्तुएं  इनसे

 नियमित  रूप  से  खरीद  रहा  है  ।  बोकारो  स्टील  प्लांट  ने  लघु  और  सहायक  एककों  से  1981-82

 और  1982-83  में  635-30  लाख  रुपये  और  755.00  लाख  रुपये  की  खरीद  की  है  ।

 (=)  प्रश्न
 ही  नहीं  उठता  |

 अखिल  भारतीय  सेवा  के  अधिका  रियों  से  प्राप्त  अभ्यावेदन

 1705,  श्रीमती  सुमति  उरांव  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  अखिल  भारतीय  सेवा  के  अधिकारियों  द्वारा  सेवा  के

 मामलों  में  अपनी  शिकायतों  को  दूर  करने  की  मांग  करते  हुए  उनके  मन्त्रालय  को  भारत  के  राष्ट्रपति

 को  अन स्मारकों  के  रूप  में  कितने  अभ्यावेदन  प्रस्तुत  किए

 प्रस्तुत  किए  गए  में  से  कितने  केन्द्रीय  सरकार  के  आदेशों  के  विरुद्ध

 बौर  कितने  राज्य  सरकारों  के  आदेशों  के  विरुद्ध  थे

 ऐसे  कितने  अभ्यावेदनों  को  निपटाया  गया  है  और  उनके  कया  परिणाम

 अभी  तक  कितने  अभ्यावेदन  छः  महीने  से  अ  ठीक  समय  से  लंबित  पड़े  हैं  और  उसके

 बया  कारण  हैं  और  यदि  उनके  शीघ्र  निपटान  के  लिए  कोई  विचार  किए  गए  हैं  तो  क्या

 ear  सरकार  ने  ऐसे  अभ्यावेदनों  के  निपटान  के  लिए  कोई  समय  सीमा  निर्धारित

 की  भर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  भर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री  पी०

 :
 48
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 य  सरकार  विरुद्ध  17  तथा  राज्य  सरकारों  के  विष्  31  aearitea  प्रस्तुत

 किए गए  थे

 21  अभ्यावेदन  निपटाए  गए  जिनमें  से  4  स्वीकार  किए  गए  थे  तथा  17  किए

 (4)  20  श्रम्यावेदन  मास  से  अधिक  समय  से  लम्बित  पड़े  हैं  क्योंकि  avaraaat  में

 उठाए  गए  मुद्दों  पर  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  सम्बन्धित  मन्त्रालयों/विभागों

 से  उनकी  टिप्पणियां  अभी  प्राप्त  नहीं  हुई  उक्त  मामलों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  अनुवर्ती

 कारवाई की  जा  रही  है  ।

 तथा  ataqrazal  में  उठाए  गए  मुद्दों  पर  सम्पूर्ण  सूचना  कि  अन्तिम

 देश  पारित  करने  के  लिए  आवश्यक  होती  सभी  मामलों  में  समय-सीमा  के  भीतर  उपलब्ध

 नहीं  हो  पाती  है  अभ्यावेदनों  के  निपटान  के  लिए  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  करने  का  प्रस्ताव

 नहीं है  ।

 मालाबार  मोमेंट
 को

 लेवी  से  छूट

 1706.  श्री  ato  एस०  विजय  राघवन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन  किया  है  कि
 मालाबार

 सीमेंट  को

 कुछ  समय  के  लिए  लेवी  से  छुट  दी

 इस  अनुरोध  के  क्या  कारण  और

 उसके  प्रति  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में
 राज्य  मन्त्री  पट्टाली  राम

 :  से  यद्यपि  सरकार

 से  ऐसा  कोई  औपचारिक  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  प परन्तु  1984  में  इस  संयंत्र के

 उद्घाटन  के  समय  केरल  सरकार  के  मुख्यमंत्री  और  उद्योग  मन्त्री  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  उल्लेख

 किया  गया  था  ।  फिर  सीमेंट  के  आंशिक  विनियंत्रण  की  योजना  के  अन्तगेत  नई  सी  मेंट  फैक्ट  रियों

 के  लिए  उपलब्ध  रियायतें  इस  सीमेंट  फैक्टरी  के  लिए  भी  लागू  होगी  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  राज्य  सेवग  से  लिए  गए  सचिव

 1707.  श्री  सत्य  साधन  चक़वर्ती  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारतीय

 प्रशासनिक  सेवा  के  प्रत्येक  राज्य  संवर्ग  से  कितने  सचिव  भारत  सरकार  में  लिये  गए  हैं
 ?

 गह  मन्त्रालय में  राज्य  मंत्री  पी०  वेंकट  सुरय्या  )  -3-1984  की  स्थिति  के  अनुसार
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 भारत  सरकार  के  अधीन  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  न  संवर्गों  के  44  अधिकारी  भारत

 सरकार  के  सचिव  के  पदों  अथवा  भारत  सरकार  के  सचिव  के  समकक्ष  पदों  पर  कायें  कर  रहे  थे  ।

 उनका  संव गंवार  आबंटन  नीचे  दिया  गया  है

 -_

 अधिकारियों  की  संख्या

 आंध्र  प्रदेश  3

 असम-मेघालय  3

 बिहार  6

 3

 कर्नाटक  1

 मध्य  प्रदेश  2

 महा  राष्ट्र
 4

 उड़ीसा

 तमिलनाडू

 उत्तर  प्रदेश
 9

 1

 अण्णा  __

 we  एंड  वापस  लिमिटेडਂ  कलकता  का  नवोकरण

 1708.  श्री  कृष्ण  ज्  हाज़िर  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 नवासे  एण्ड  वायरस  लि०ਂ  कलकत्ता  में  उत्पादन  के  तरीकों  के  नवीकरण  भौर  उ  re

 अद्यतन  बनाने  तथा  विविध  प्रकार  के  नए  उत्पाद  बनाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पट्टाली  राम  :  च् मेस स  भारत  ब्रेकर  एण्ड  वापस

 कलकत्ता  ने  संयंत्र  के  प्रायः  गीकी  अद्यतन  और  उत्पादन  तरीकों  में  सुधार  लाने

 की  कार्यवाही  पहले  ही  आरम्भ  कर  दी  है  ।  कम्पनी  ने  विविधीकरण  उत्पादों  जेसे  एल०  पी०  जी०

 भौद्योगिक  एडजेस्टरों  और  एयर  ब्लाकों  का  परीक्षण  उत्पादन  भी  शुरू  कर

 दिया  है  ।  इन  वस्तुओं  का  पूर्णरूपेण  उत्पादन  1984-85  में  प्रारम्भ  होने  की  आशा  है  ।
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 कृषि  निवेश  में  कमी

 1709.  श्री  चित्त  बसु
 :

 क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूंजीगत  वस्तुओं  के  मूल्य  में  वृद्धि  को  देखते  हुए  कृषि  में  निवेश

 की  जो  1980-81  में  2189  करोड़  Go  1981-82  में  घटकर  2092  करोड़  रु०  रह  गई

 भोर  यह  art  ate  भी  कम  होकर  1982-83  में  1937  करोड़  रुपए  रह  गई  और

 यदि  तो  विशेषकर  विकास  कार्यों  में  कृषि  को  दिए  गए  महत्व  को  ध्यान

 में  रखते  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  मन्त्री
 बो०  :  केन्द्रीय  सांख्यिकी  संगठन  के

 अनुसार  कृषि  क्षेत्रक  में  निवेश  के  अनुमान  वर्तमान  (1970-71)  कीमतों  पर  वर्ष  1980.81  में

 2189  करोड़  Go,  TF  1981-82  में  2092  करोड़  रु०  और  1982-83  में  1937  करोड़  रुपए हैं  ।

 समग्र  संसाधनों  की  वाध्यकारिता  के  कृषि  क्षेत्रक  की  वर्तमान  कीमतों  पर

 अपना  बढ़ा  हुआ  भाग  1980-81  में  5587.00  करोड़  &,  1981-82  में  6021  करोड़  रुपए  और

 1982-83  में  6165.00  करोड़  रुपए  मिलता  रहा  है  ।  कृषि  में  निवेश  में  लोक  तथा  निजी  निवेश

 शामिल  है  जो  2.5  से  3.00  के  अनुपात  में  है  कैसी  में  निजी  निवेश  कृषि  उत्पादन

 की  स्थिति  पर  निसार  करता  है  जो  मौसम  की  दशा भों  से  प्रभावित  होता  है  ।

 उन  जिनकी  लड़कियां  ससुराल  में  हारा  भूख-हड़ताल

 1710.  गोमती  गीता  मुखर्जी
 थी  के०  ए०  राजन  *  क्या  गृह  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा
 भी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री

 करेंगे

 क्यों  सरकार  को  मालूम  है  कि  ऐसी  अनेक  महिलाओं  जिनकी  लड़कियों  द्वारा

 के पर्याप्त  दहेज  न  लाने  पर  ससुराल  में  कथित  हत्याएं  की  गई  जनवरी  अन्तिम  सप्ताह  में

 प्रधान  मन्त्री  के  आवास  के  निकट  भूख  हड़ताल की  थी  ।

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  ने  उनकी  शिकायतों  पर  कोई  कदम  उठाए  और

 (=)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  हैं  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 पी०

 :
 तथा  जी  हां
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 श्रीमान  ।  ऐसी  4  महिलाओं  ने  जिनकी  पुत्रियों  की  पर्याप्त  दहेज  न  लाने  के  कारण  ससुराल  में

 कथित  हत्या  कर  दी  गई  28.
 1-

 1984  को  प्रधान  मन्त्री  के  निवास-स्थान  के  निकट  भूख-हड़ताल

 की  थी  ।  ये  महिलाए  कुछ  अन्य  संगठनों  के  पदाधिकारियों  के  साथ  दहेज  के  कारण  हुई  मौतों  की

 शौर  सरकार  का  ध्यान  दिलाने  की  मांग  कर  रही  थी  मौर  वे  चाहती  थी  कि  ऐसे  सभी  मामलों

 में  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  को  जांच-पड़ताल  करनी  चाहिए  ।  इन  महीनों  की  1-2-1984  को

 प्रधान  मन्त्री  द्वारा  सुनवाई  की  गई  थी  ।

 तथा  इन  मामलों  में  से  एक  अर्थात  श्रीमती  रानी  कुमारी  की  मृत्यु  की

 पड़ताल  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंप  दी  गयी है  और  इस  मामले  की  जांच-पड़ताल  की  जा

 रही है

 अलगाववादी  तत्वों  द्वारा  राष्ट्र  विरोधी  और  पाकिस्तान  ange  गतिविधियां

 1711.  क्यो  बृज  मोहन  मिलती  :  नया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  क्षेत्रीय  भधिस्वरों  और  राष्ट्र  विरोधी  तथा  कुछ

 अलगाववादी  तत्वों  द्वारा  पाकिस्तान  सैनिक  गतिविधियों  के  कारण  तनाव॑  उत्पन्न  किया  जा  रहा  है

 जिसके  परिणामस्वरूप  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्या  उत्पन्न  हो  गई

 क्या  सरकार  ने  चुनाव  के  बाद  राष्ट्र  विरोधी  गतिविधियों  की  घटनाओं  पर  ध्यान

 देने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 स्थिति  की  चुनौती  का  सामना
 करने

 के
 लिए  सरकार

 ने
 क्या  कदम  उठाए हैं

 ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ait  पी०  :  (¥) si जी
 हां  श्रीमान  ।

 तथा  प्रश्नाधीन  गतिविधियों  में  अलगाववादी  भारत  विरोधी

 प्रदर्शन  हिसा  की  प्रथा  आदि  शामिल  भारत  सरकार  ऐसे  मामलों  में  राज्य  सरकार  के

 साथ  लगातार  पत्र-व्यवहार  करती  रहती  राज्य  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  हाल  में

 विरोधी  संगठनों  के  कुछ  सदस्यों/क्रियावादियों  और  अन्य  विद्रोही  तत्वों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  करना

 आरम्भ  कर  दिया  है  ।  भारत  सरकार  स्थिति  पर  निकट  से  निगरानी  रखे  हुए  हैं  ।

 इलेक्ट्रॉनिक विकास  कोष  को
 स्थापना

 1712.  श्री  के ०  णएठ  राजन  :  ब्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  सरकार
 का  ध्यान  केरल  स्टेट  इलेक्ट्रॉनिक्स  डवलपमेंट  कारपोरेशनਂ  के  अध्यक्ष

 श्री  के ०  जी०  नाम्बियार  द्वारा  दिए  गए  इस  सुझाव  की  भोर  दिलाया  गया  है  कि  देश  में  विशेष

 रूप  से  इलेक्ट्रॉनिक्स  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  एक  इलेक्ट्रॉनिक्स  विकास  कोष
 को

 स्थापना  की  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार की  क्या

 किया है  ?

 इलेक्ट्रोंतिको  विभाग  में  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  उप
 मन्त्री  एस०

 एस०  सजीवों  :  ar

 दिनांक  7  1984  को  नई  दिल्ली  में  अखिल  भारतीय  विनिर्माता  संगठन

 भाई०  एम०  ओ  ०  द्वारा  आयोजित  संगोष्ठी  में  केरल  राज्य  इलेक्ट्रॉनिकी  विकास  निगम

 To  नि  डी०  के  अध्यक्ष  शन  के ०  पी०  पी०  नाम्बियार  ने  इलेक्ट्रॉनिकी  के  लिए

 वित्तਂ  विषय  पर  बोलते  हुए  सुझाव  fear  था  कि  देश  में  इलेक्ट्रॉनिकी  के  लिये  धनराशि

 प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  एक  इलेक्ट्रॉनिकी  विकास  कोष  की  Saqrqayr  की  जाए  |

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  इलेक्ट्रॉनिकी  संग्रहक-पूर्व  विकास  कोष  के  लिए  एक  श्रत्तरविभागीय

 कार्यकारी-दल  का  पहले  ही  गठन  क्या  हैं  जो  इस  प्रकार  के  विकास  कोष  की  स्थापना  के  लिए  एक

 विस्तृत  रिपोर्टे  तैयार  कर  सके  ।  सरकार  ने  समूचे  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  के  लिए  किसी

 विकास-कोष  को  स्थापना  के  लिए  कोई  निर्णय  नहीं  किया  हैं  ।

 असम  में  विदेशियों  का  पता  लगाने  फे  लिए

 1713.  के ०  रामसूरत  ग

 So:  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 at  वासुदेव  ध... अआचाथ  J

 प
 विदेशियों  पता  g  गाने  के  लिए  असम  में  कितने  ट्रिब्यूनल  स्थापित  किए

 गये

 उनमें  से  कितनों  ने  कार्य  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  और  उन्होंने  कितने  विदेशियों

 का  पता  लगाया

 चन्  के न  लिये  कोई  मारें  निदेश क्या  यह  सच
 है  कि

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उनके  का

 निर्धारित नहीं  किए  और

 यदि  तो  ऐसा  करने  में  विलम्ब  के
 क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  दुलारी
 :  और  शरम

 राज्य  सरकार  ने  प्रबंध  आप्रवासियों  के  निर्धारण  के  लिये  20  ट्रिब्यूनल  की  स्थापना  अधिसूचित  की

 है  ।  इनमें  से  6  ट्रिब्यूनल ों  ने  कार्य  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  ।  हाल  ही  में  स्थापित  ट्रिब्यूनल ों  ने

 अवैध  आप्रवासी  का  1983  के  उपबंधों  के  aga  केन्द्र
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 सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  हवाले  या  किसी  व्यक्ति  द्वारा  दिए  गये  आवेदन  पत्र  के  आधार  पर  ae

 निर्धारित  करेंगे  कि  क्या  व्यक्ति  ada  आप्रवासी  है  या  नहीं  ।

 और  अवैध  आप्रवासी  का
 नियम  1984,  2  फरवरी

 को  लागू  हुए  हैं  ।  अवैध  आकर  वासियों
 के  निर्धारण  के  लिए  जांच  के  सम्बन्ध  में  मार्गदर्शी  सिद्धांत

 भी  जारी  कर  किये  गए  हैं  ।

 जालौर  को  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़ा  क्षेत्र  घोषित  किया  जाना

 1714.  श्री  विरदी  राम  फुलवरिया  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  राजस्थान  के  जालौर  जिले  को  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़ा  क्षेत्र  घोषित  करके

 25  प्रतिशत  अनुदान  देने  की  एक  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  यह  कब  तक  किया  जायेगा  और  यदि  तो  उसके  क्या

 कारण

 उद्योग
 मन्त्रालय

 में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली  राम  :  और  ऐसी  कोई

 स्कीम  विचाराधीन  नहीं है
 ।  राजस्थान  का  जालौर  जिला  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  क्षेत्रों

 श्रेणी  में  शामिल  है  और  वह  1.4.1983  से  10  प्रतिशत  केन्द्रीय  निवेश  राज  सहायता  के

 अंतरंग  अधिकतम  10  लाख  रुपये  की  राशि  पाने  का  हकदार

 drat  आदि  मछुआ  समुदायों
 से  उन्हें  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों

 में

 शामिल करने  को  मांग

 1715.  श्री जयपाल fag  कश्यप  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 को  कहार  और  मछुआ  समुदायों  से  उन्हें

 अनुसूचित  जातियों/अनुसुचित  जन-जातियों  की  सूची  में  शामिन  करने  के  बारे  में  कोई  मांग-पत्र

 मिला  और

 मर्दी  तो  सरकार  इस  सम्बन्ध
 में  क्या  कार्यवाही  कर  रही  हे  ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री
 राम  दुलारी

 :  जी  श्रीमान  ।

 उपयु कत
 प्रस्ताव  तथा  ऐसे  अन्य  सुझावों  भीर  अभ्यावेदन ों

 पर  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  को

 सूचियों  में
 ararfas
 गर  AT  व्यापक  संशोधन  के

 20
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 ना

 संदर्भ  में  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  और  भारत  के  महा  पंजीकार  के

 amt  से  और  किसी  समुदाय  को  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  की  ae  में  शामिल

 करने  के  मामले  में  अपनाये  जाने  वाले  सम्बन्धित  मानदण्डों  के  अनुसार  विधिवत  विचार  किया  जा

 रहा  कुछ  राज्य  सरकारों  की  टिप्पणियों  की  अभी  प्रतीक्षा  है  और  उन्हें  नियमित  रूप  से

 स्मारक  भेजे  जा  रहे  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  अनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  जनजातियों  की

 मौजूदा  सूचियों  में  कोई  संशोधन  संविधान  के  अनुच्छेद  341  (2)  भर  342  (2)  के  अनुसार  संसद

 के  किसी  अधिनियम  द्वारा  ही  किया  जा  सकता  है  ।

 रंगीन  टेलीविजन  के  निर्माण  के  लिए  जारी  किए  गये  लाइसेंसों  का  दुरुपयोग

 1716.  थी  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  यह  सच
 है

 कि  रंगीन  टी
 ०

 वी०  सेटों  के  निर्माताओं  को  दिये  गए  लाइसेंसों  का

 दुरुपयोग  किया  गया

 क्या  बाजार  में  रंगीन  eto
 ato  सेटों की  कमी  और

 यदि  तो  क्या  उन  लाइसेंसों  को  वापस  लिए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  क्योंकि

 जिन  प्रयोजनों  के  लिए  उन्हें  दिया  गया  उनका  उपयोग  उन  प्रयोजनों  के  लिए  नहीं  किया  जा

 रहा  है  ?

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  और
 नागरिक  पति

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  एस०

 एस०  साधनों
 :  नहीं  ।  अभी  तक  सरकार  के  समक्ष  ऐसा  कोई  मामला  नहं

 ara  हद  ।

 (a)  हां  ।  लेकिन यह
 अभाव  केवल  कुछ  समय

 के  लिए  है  ।

 पार्टियों  को  जारी  किए  गए  अनुसोदन-पत्र/भ्ाशय  पत्र  जारी  की  गई  तारीख  से  एक

 ay की  अवधि  के  लिए  मान्य  होते  हैं  ।  पार्टियों  से  आशा की  जाती है  कि  वे  इस  अवधि  के  भीतर

 ही  अपने  उत्पादों  का  उत्पादन  आरम्भ  करने  की  दृष्टि  से  श्रावश्यक  कदम  उठाएंगे  ।  अतः  सरकार

 जारी  की  गई  तारीख  से
 मनुमोदन-पत्रों/आ  शय-पत्रों

 को  एक  वर्ष  की  अवघि  तक  रह

 नहीं  करती  है  ।  यदि  इस  अवधि  के  उपरान्त  अनुमोदित  इकाइयां  अपनी  परियोजना  को  कार्यान्वित

 करने  की  दृष्टि  से  कोई  कदम  नहीं  उठाती  हैं  तो  सरकार
 अनुमोदन-पत्रों

 को  रह  करने

 का  प्रस्ताव  कर  सकती  है  ।

 अमृतसर  में  सिख  युवकों  ने  पत्रकार  को  छुरा  घोंपा

 1717.  श्री  सुभाष  चंद्र  बोस  teat  १

 श्री  शिव  शरण  वर्मा  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा

 श्री  जगपाल  सिह
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 द
 1984

 करेंगें  कि  :

 क्या  सरकार
 का

 ध्यान  दिनांक  4  1984  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित Le

 इस  आशय  के  समाचार  को  ओर  आकर्षित  कियाः  गया  है  कि  3  1984  को  अमृतसर  के

 स्वर्ण  मन्दिर  के  सामने  कुछ  सिख  युवकों  ने  एक  पत्रकार  को  छुरा  मार  कर  घायल  कर

 दिया

 यदि  तो  क्या  अमृतसर  के  स्वर्ण  मन्दिर  के  चारों  ओर  सीमा
 सुरक्षा  बल

 और  केन्द्रीय  ford  पुलिस  बल  का  कोई  जवान  मौजूद  नहीं  था

 यदि  तो  हमलावार  कसे  बच
 निकले

 और  इसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  हैं  ;

 सरकार  का  विचार  उन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  हैं

 जिनकी  लापरवाही  के  कारण  अपराधी  भागने  में  सफल  हो

 (S).  क्या  अमृतसर  में  पत्रकार  पर  किए  गए  कथित  घातक  हमले  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 सरकार  ने  अवांछित  तत्वों  से  सुरक्षा  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाये  हैं  और  राज्य  सरकार  को  इस

 संबंध  में  निदेश  जारी  किये  आर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  सरकार  ने  यह  समाचार

 देखा  है  ।

 से  गुरू रामदास  साथ  जहां  यह  घटना  घटी  के  बाहरी  दरवाजे  पर  कोई
 पुलिस

 तैनात  नहीं  की  जाती  है  ।  आक्रमणकारी  अपराध  करने  के  पश्चात  स्वर्ण मन्दिर  परिसर  में  घुस  गये  ।

 इस  घटना  के  सम्बन्ध  में  एक  मामला  दर्ज  किया  गया
 है

 और  इसकी  जांच-पड़ताल
 की  जा

 रही  है
 ।

 तथा  पंजाब  सरकार  ने  पत्रकारों  और  संवाददाताओं  की  सुरक्षा के  लिये

 आवश्यक
 कदम  उठाये  हैं  जिनमें  उनमें  से  कुछ  को  सुरक्षा  मार्ग  रक्षी

 प्रदान  करना  भी  शामिल  है  ।

 सरकार ने  पत्रकारों  के  संरक्षण  और  सुरक्षा  के  लिए  जब  भी  ऐसी  स्थिति  आवश्यक  कार्रवाई

 करने  के  लिये  सभी  राज्य  सरकारों  से  भी  अनुरोध  किया  है  ।

 सामरिक  महत्व  के  सीमावर्ती  राज्यों  में  कार्यरत  पाकिस्तानी  गुप्तचर  कौर  दंगा

 भड़काने वाले  तत्व

 1718.  श्री  पी०  नामग्याल  थै

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  दिगम्बर  सिह
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 क्या  सरकार  का  ध्यान  1  1984  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  इन

 पाक  एस्पियोनेज  नेट  सके  aaa  से  प्रकाशित  समाचार  की  ale  आकर्षित  किया  गया

 क्या  पाकिस्तानी  तस्कर  भौर  दंगा  भड़काने  वाले  तत्व  सामरिक  महत्व  के

 सभी  सीमावर्ती  राज्यों  जेसे  जम्मू  और  राजस्थान  और  गुजरात  में  प्रत्यक्ष  रूप  से

 काम रहे

 क्या  एक  पाकिस्तानी  ने  उपयु  क्त  रहस्योद्घाटन  किया  हैं  जिसे  हाल  ही  में  गिरफ्तार

 किया  गया

 क्या  इन  तत्वों  का  गत  गर्मियों  में  श्रीनगर  में  अन्तर्राष्ट्रीय  क्रिकेट  मैच  में  गड़बड़ी

 फलाने  वालों  और  श्रीनगर  स्टेडियम  में  बम  विस्फोट  करने  वालों से  सम्पकं  भौर

 यदि  तो  इन  तस्करों  दंगा  भड़काने  वालों  के  अन्य  प्रकार  के  सम्पकं  का

 ब्यौरा  सभा  पटल  रखा  पर  जाये  ?

 गह  मन्त्रालय  में
 राज्य  स्त्री

 पी०  जी  at  श्रीमान  |

 से  (=)  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  तथ्य  मालूम  किये  जा  रहे  हैं  ।

 पंजाब  में
 आतंकवादियों  द्वारा  मारे  गए  लोग

 1719.  श्री  छी तु भाई  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 पंजाब  में  आतंकवादियों  और  उग्रवादियों  द्वारा  कितने  लोग  मारे  गए  हैं  ;

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  लोग  गिरफ्तार  किए

 कितने  अपराधी  गुरूद्वारों  में  शरण  लिए
 हुए

 गोर

 सरकार  ने  इन  अपराधियों  के  सम्बन्ध  में  क्या  नीति  अपनाई है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  वेंकटसुब्बरथा
 ट  1-8-81  से  14-2-84  तक

 की  अवधि  के  दौरान  161  व्यक्ति  मारे  गए  ।

 उग्रवादी  गतिविधियों  के  सम्बन्ध  में  at  विभिन्‍न  मामलों  में  अन्तंग्रस्त  851

 अभियुक्त  व्यक्तियों  को  14-2-84  तक  गिरफ्तार  किया  जा  चुका  है  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  गुरूद्वारों  में  कई  अपराधी  छिपे हुए  हैं  ।

 राज्य  प्राधिकारी  गुरुद्वारों  में  छिपे  वांछित  व्यक्तियों  को  पुलिस  को  सौंपने  के  लिए
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 <=

 शिरोमणी
 गुरूद्वारा

 प्रबन्धक  समिति  से  क  ग  te  |
 है

 ।  ताकि  उनके  विरुद्ध  कानूनी  कारवाई  को  जा

 सके  ।  अभी  तक  ऐसा  कोई  व्यक्ति  नहीं  सौंपा
 गया  है  ।  प्राधिकारी  इस  सम्बन्ध  में  कड़ी  निगरानी

 रख  रहे  हैं
 ।

 विदेशी  ट्र  ड  शिमाली  का  प्रयोग

 1720,  श्री  aerate  सिन्हा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दिनांक

 15  1983  के  नहीं  में  प्रकाशित  विदेशी  ट्रेड  aad  विषयक  भोर  विशेष  रूप

 से  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  विदेशी  ब्रांडों  नामों  का  प्रयोग  किए  जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने

 सम्बन्धी  प्रस्ताव  के  बारे  में  लोक  सभा  में  12  1975  के  तारांकित  प्रशन  संख्या  310  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  इस  बीच  विदेशी  ट्रेड  मास  के  प्रयोग  सम्बन्धी  नीति  में  परिवर्तन

 कर  गौर

 यदि
 तो  उन  परिवर्तनों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रो  नारायण  दत्त  :  मौर  विदेशी  ट्रेड  मानकों  के  प्रयोग

 के  सम्बन्ध  में  विदेशी  सहयोग  नीति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  है  ।  देश  में  बिक्री  के  लिए

 उत्पादों  पर  विदेशी  ट्रेड  मानकों  के  प्रयोग  की  अनुमति  नहीं  दी  यद्यपि  निर्यात  किए

 जाने  वाले  उत्पादों  के  लिए  बिदेशी  ट्रेड  मार्को  के  इस्तेमाल  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  विदेशी

 सहयोग  के  लिए  दी  जाने  वाली  सभी  विकृतियों  में  इस  भाग्य  की  एक  शर्तें  लगाई  जा  रही  है  ।

 इस्पात  की  उत्पादन  लागत  कस  करने  के  उपाय

 1721.  शी  सुभाष  चन्द्र  यादव  :  क्या  इस्पात  और  शान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  इस्पात  की  उत्पादन  लागत  कम  करने  के  उद्देश्य  से

 लघु  इस्पात  एककों  के  लिए  आदानों  का  मापदण्ड  तेयार  करने  का  बौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्यारे है
 ?

 इस्पात और
 खान  मंत्रालय  के  राज्य

 मन्त्री  एन०  Fo  पी०
 और  (a)

 हाई  पावर  आपरेशन  ;  आक्सीजन  लैंस  का  जल  शिक्षित  छतों  और

 पैनलों  के  प्रयोग  आदि  जेसे  उपायों  को  लागू  करके  लागत  में  कमी  ate  क्वालिटी  में  सुघार  लाने  के

 लिए  सम्बन्धित  उद्योग  के  पराजयों  से  प्रभावकारी  मानदण्डों  को  निर्धारित  करने  के  लिए  प्रयास  किए

 जा  रहे  इस  उद्योग  ने  इस  बारे  में  और  आधिक  प्राचलों  का  अध्ययन  करने  के  लिए

 एक  विशेष  दल  का  गठन  भी  किया  है  ।
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 महाराष्ट्र  में  सीमेंट  कारखाने  की  स्थापना

 1722.  wt  उत्तम  राव  पाटिल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  में  पब वत माल  जिले  के  वाणी  तहसील  में  एक  सीमेंट  कारखाना  लगाने

 का  कोई  ठोस  प्रस्ताव  भर

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  :  तथा  महाराष्ट्र  के

 यवतमाल  जिले  में  5  लाख  मी ०  टन  वार्षिक  क्षमता  का  एक  सीमेंट
 संयन्त्र

 स्थापित  करने  के  लिए

 21-7-1983  को  एक  आशय-पत्र  स्टेट  इण्डस्ट्रियल  एन्ड  इनवेस्टमेंट  कारप  न  साफ  महाराष्ट्र  के

 नाम  जारी  किया  गया  है  ।

 ग्रामीण  विद्युतीकरण

 1723.  ष्  टो०  कोसलराम  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  न

 योजना  आयोग  के  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  द्वारा  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  सम्बन्ध
 में  किए  गए  अध्ययन  के  क्या  परिणाम  निकले  और

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जन
 जाति  बहुल  गांवों  में  बिजली  उपलब्ध  कराने  के

 सम्बन्ध  में  प्रयासों
 को

 तेज  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  जा  रहे

 योजना  मन्त्री  एस०
 ato  योजना  आयोग  के  कार्यक्रम

 मूल्यांकन
 संगठन  मू०  ने  वर्ष  1979-81  की  अवधि  दौरान  ग्रामीण

 विद्युतीकरण  कार्यक्रम  का
 मूल्यांकन  अध्ययन  किया  और  अपनी  रिपोर्ट  दो  भागों  में  1982

 तथा  1983  में
 प्रस्तुत  की  ।  अध्ययन  के  महत्वपूर्ण  परिणाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  संवर्धन  के  लिए  aq  1969
 में  स्थापित  ग्रामीण

 विद्युतीकरण
 निगम  ने  इन  क्षेत्रों  में  परियोजनाएं  स्वीकृत  करने  के  लिए  अपनी  वित्तीय

 नीतियों  को  उदार  बनाया  याज  की  ऋण  चुकाने  की  अवधि  शोर  अदायगी
 तथा  व्यवसायों  मापदण्डों  को  अन्य  क्षेत्रों  में  लागू  मापदण्डों  से  कम  रखा  गया

 निगम  ने  जनजातीय  क्षेत्रों  से  प्रामीण  विद्युतीकरण  स्कीमों

 है  |  ग्रामीण
 विद्युतीकरण

 की  agar  की  गणना  करने  में  अपने

 पूंजी
 आधार  से  वितरण  ट्रांसफार्मरों  और  11  क े०  वी०  लाइनों  की  लागत  न  शामिल  करने  की  दौर

 छूट  दी  गई
 है

 ।  अनुसूचित
 अनुसूचित

 जनजातियों  द्वारा  वास  करने  वाले  क्षेत्रों  में  ग्रामीण
 विद्युतीकरण  में  संवृद्धि  और  तीव्रता  लाने  के  लिए  इन  पहलुओं  की  सतत  समीक्षा  की  जाती  है  ।
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 $+

 विवरण

 योजना  आयोग  के  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  द्वारा  ग्रामीण  विद् यतो करण

 पर  किए  गए  अध्ययन  के  महत्वपूर्ण  परिणास/मिष्कष

 (1)  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  संगठनात्मक  अपर्याप्ताओं  से  ग्रस्त  पाया  गया  था  ।

 मीण  विद्युतीकरण  की  गति  तेज  करने  के  लिए  उपाय  सुझाने  के  लिए  स्थापित  की  गई

 विभिन्‍न  विशेषज्ञ  समितियों  ने  सिफारिश  की  कि  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  अंतगर्त  ग्रामीण

 बिजली  विंग/एकक  स्थापित  किए  जाए  ।  सभी  राज्यों  में  ag  सिफारिश  कार्यान्वित  नहीं

 की

 (2)  राज्यों  विशेषकर  के  उत्तर-पूर्वा  राज्यों  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  वाले  राज्यों  को  अन्य

 समस्या
 का

 सामना  करना  जसे--दूरवर्ती  क्षेत्रों  और  कठिन  भू-भाग  वाले  क्षेत्रों  में

 कार्य  करने  के  लिए  अनुभवी  और  योग्य  इंजीनियर  नहीं  आ  रहे  ।

 (3)  गधिकांप  राज्यों
 में

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  स्कीमों  की  प्रगति  धीमी  होने  का

 कारण  भार०  सी ०  सी ०  ट्रांसफार्मरों  आदि  जेसी  निर्माण  सामग्री  की  काफी

 भारिक  कमी  बताया  गया  है  ।  सभी  राज्यों  में  डिविजन  ate  उप-डिविजन  में  भी

 स्टोरों  से  डिविजनल  हैडक्वाटर  स्थलों  प्राणी  तक  आदमी  कौर  सामग्री  को  समय  पर  लाने-ले

 जाने  के  लिए  द्  पटरों  और  जीपों  जेसी  परिवहन  सुविधाओं  की  अपर्याप्तता  पाई  गई

 है  ।  इससे  कार्य  को  पुरा  करने  में  देर  हुई  ।  फील्ड  अधिकारियों  को  दी  गई  वित्तीय  शक्तियां

 झपर्थाप्त  पाई गई  ।

 (4)  शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रकों
 के  लिए  अलग  से  उपभोक्ताओं  की  उपभोग

 और  भार  से  सम्बन्धित  सर्विस  वार  आंकड़ों  को  एकत्र  करने  के  लिए  उपयुक्त  व्यवस्था  न

 ही  किसी  राज्य  में  की  गई  थी  और  न  ही  केन्द्रीय  बिजली  प्राधिकरण  ने  इसकी  सिफारिश

 की  थी  जबकि  यह  योजना  और  वित्तीय  लाभों  के  अनुमान  लगाने  के  लिए  आवश्यक  थी  ॥

 (5)  मध्य  उत्तर  प्रदेश  में  राज्य  स्तर

 पर  कौर  बंगाल  तथा  मेघालय  और  नागालैंड  को  छोड़कर  सभी  राज्यों  में  जिला

 स्तर  पर  समन्वय  समितियां  afer  की  गई  थीं  ।  सम्बन्धित  विभागों  के

 कार्यकलापों  के  समन्वय  द्वारा  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  के  लिए  अज़ीम  योजना  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  ऐसा  प्रतीत  होता  है  इन  समितियों  द्वारा  बहुत  हो  कम  अथवा  कोई  भी  प्रयत्न

 नहीं  किया  गया  है  ताकि  भार-विकास  के  लिए  पर्याप्त  मांग  सृजित  की  जा  सकें  ।

 (6)  केन्द्रीय  सरकार  से  नीति  निदेश  के  रूप
 में

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण

 स्कीमों  के  सम्बन्ध  में  ag  1970-71  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  सहायता  की
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 तरजीह  शर्तें  शुरू  की  गई  थी  ।  1972-73  i
 बिजली  लगाए  गए  गांवों  के  पास  की

 हरिजन  बस्तियों  में  विद्युतीकरण  का  विशेष  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  ।

 (7)  सभी  राज्यों  में  कृषि  के  लिए  रियायती  शुल्क  उपलब्ध  था  ।  राज्य

 से  राज्य  में  रियायत  की  दर  भिन्न  थी  ।  केवल  कुछ  ही  राज्यों  से  विद्युत  के  कृषि-स्तर

 उपभोक्ताओं  के  लिए  रियायतों  के  बारे  में  बताया  गया  था  ।

 (8)  1951  में  मौजूद  बिजली  चालित  21,000  पम्प  सेटों  की  अल्प  संख्या  से  डेढ़

 लाख  पम्प  dal  के  अतिरिक्त  प्राप्त  के  हिसाब से  1980  में  बिजली  चालित  नलकूपों  की

 संख्या  को  39.5  लाख  तक  गया  ।  1979  तक  बिजली  चालित  नलकूपों  की  संख्या

 लगभग  सकल  फसल  क्षेत्र  का  21  प्रति  1000  हैक्टेयर  थी  ।

 (9)  विकास  कार्यक्रमों  और  स्कीमों  को  भी  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  द्वारा

 निमित  विकास  की  क्षमताओं  के  उपयोग  के  लिए  बिजली  लगाए  गये  गांवों  की  ओर

 अभिमुख  होना  चाहिए  t

 (10)  अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  बहुलता  वाले  गांवों  में  बिजली

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  at  कमजोर  वर्गों  को  भी  अधिक  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  जिससे

 उन्हें  विद्युत  का  लाभ  मिल  राज्य  सरकारों  को  अधिक  प्रयास  करने  की

 आवश्यकता  है  |

 (11)  लम्बी  और  बोझिल  प्रक्रिया  के  कारण  कनेक्शन  मिलने  में  देरी  होती है

 जिससे  उपभोक्ताओं  को  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता

 (12)  अधिकांश  राज्यों  में  बिल  जमा  कराने  के  केन्द्र  चुने  हुए  गांवों  से  5  कि०  मी ०

 से  अधिक  दूरी  पर  हैं  ।  सुझाव  दिया  जाता  है  कि  ऐसे  केन्द्र  पर्याप्त  संख्या  में  ऐसे  स्थान  पर *

 खोलें  जाएं  जिससे  ग्रामीण  उपभोक्ताओं  को  बिल  जमा  कराने  के  लिए  लम्बी
 भरी  तय  न

 करनी  पड़े  |

 (13)  ऐसा  मालूम  हुआ  है  कि  हर  छठे  गाँव  में  प्रतिदिन  लगभग  दो  बार  बाधा

 पहुंचती  है  ।  पह  सुझाव  दिया  जाता  है  कि  विद्युत  विभाग  बाधाओं  की  संख्या  कम  करने  के

 लिए  संग्रहित  प्रयास  करे  ।  ग्रामीण  उपभोक्ताओं  को  समय  से  और  पर्याप्त  मात्रा  में  विद्युत

 आपति  करने  के  लिए  भी  कदम  उठाये  जाने  चाहिए  ।

 (14)  विद्युतीकरण  से  पम्प  सेटों  की  सिंचित  अधिक  उपज  देने  वाली

 जातियों  और  उन्नत  किस्म  के  बीजों  के  रासायनिक  उर्वरकों  के  व्यापक

 पौध  संरक्षण  उपाय  और  यांत्रिक  आविष्कार  में  वृद्धि  होगी  ।
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 (15)  फसल  sfimt  (ser feray  सिचाई  सुविधाओं  की  निश्चितता  के

 फलस्वरूप  अधिक  लाभकारी  फसलों  की  ओर  हो  गया

 (16)  कुछ  गैर  कृषि  आधारित  और  सेवा  एककों  को  छोड़कर  ग्रामीण  क्षेत्रों  की

 औद्योगिक  इकाइयां  कृषि  पर  ही  आधारित  थी  ।  कुल  मिलाकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बहुत  कम

 विविधता  पाई  गई  ।  इसका  परिणाम  इन  यूनिटों  के  द्वारा  की  गई  उत्पाद/सेवाओं  की  भ्र पर्याप्त

 मांग  के  फलस्वरूप  उनकी  क्षमता  का  कम  उपयोग  ओर  उसके  द्वारा  रोजगार  की  पर्याप्त

 संभावनाओं  का  न  दिया  जाना  है  ।  ग्रामीण  उद्योगों  का  सुव्यवस्थित  ढंग  से  विकास  करने

 के  लिए  उद्योगों  के  विविधीकरण  और  उद्यमियों  को  आवश्यक  आधार  संरचना  सुविधाएं

 दिए  जाने  की  आवश्यकता  है  |

 (17)  गांवों  में  हो  रहे  सामाजिक  तौर  सांस्कृतिक  परिवर्तन  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  राज्य  सरकारों  स्थानीय  निकायों  को  स्ट्रीट  लाइटिंग  के  खच  के  लिए  संसाधनों  में

 वृद्धि  करनी  चाहिए  ।

 (18)  राज्य  विद्युत  बोर्डों  को  सभी  भावी  उपभोक्ताओं  के  लिए  अन्तरिम  वाटरिंग

 देने  का  काम  अपने  हाथ  में  ले  लेना  चाहिए  और  इसको  लागत

 आसान  किस्तों  में  वापस  लेनी  विशेष  रूप  से  मेघालय  तौर  असम  जैसे  राज्यों  में

 जहां  अपेक्षित  सामग्री  का  न  केवल  अभाव  बताया  जाता  है  बल्कि  ऊंचे  दामों  पर  मिलती

 आग  के  किसी  जोखिम  से  बचाने  के  लिए  घरेलू  उपभोक्ताओं  को  जो  अधिकतर  कूचा

 घरों  में  रहते  है  कन्फ्यूज  पाइप  भी  घटी  कीमतों  पर  दिए  जाने  चाहिए  |

 (19)  ग्रामीण  विद्युतीकरण  से  ग्रामीण  औरतों  की  नौरसता  को  कम  करने
 के

 अलावा  पढ़ने  की
 मनो

 खेल  भर  शोक  में
 महत्वपूर्ण  वृद्धि  हुई

 है  ।  इससे  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  युवकों  के
 प्रत्

 जन  भी  कम  हुआ  है  ।

 (20)  विद्युत  के  उपयोग  में  नौर-लाभाधियों  के  लिए  मुख्य  बाधा  की

 कमी  2

 सरकार  द्वारा  हस्ती  मन्दिर  में  हथियारों  को  अनुमति

 1724.  शी  छांगुर  राम  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  ने  अमृतसर के
 tact  मन्दिर  में  प्रति  व्यक्ति  कितने  हथियार  रखने  का

 अनुमति दी
 मौर

 क्या  वहाँ  पर  इस  नियम  का  पालन  किया  जा  रहा  है  ?

 ध्  मन्त्रालय  में
 राज्य  मन्त्री  पी०  :  तथा  पंजाब
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 )

 सरकार
 ने  सुचित  किया  है  कि  स्व्णमन्दिर  अ्रमृतसर  के  परिसर  में  निम्नलिखित  संख्या  में  आग्नेयास्त्र

 रखने  की  सरकार  द्वारा  पहले  अनुमति  दी  गई  थी

 शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबन्धक  कमेटी  चौदह  आग्नेयास्त्र

 श्री  दरबार  साहिब  कमेटी  :  चौदह  आग्नेयास्त्र

 जिला  अमृतसर  ने  प्रबंधक  और  सचिव  शिरोमणी  गुरूद्वारा  प्रबन्धक  कमेटी  तथा

 तथा  प्रबन्धक  तथा  सचिव  दरबार  साहिब  कमेटी  को  संशोधन  1983  के  उपबन्ध

 जिनमें  किसी  व्यक्ति  द्वारा  अपने  ws  में  रखे  जाने  वाले  आग्नेयास्त्रों  की  अधिकतम  संख्या  की

 सीमा  निर्धारित  की  गई  की  दुष्टि  से  उनके  लाइसेंसों  पर  निर्धारित  हथियारों  से  अधिक

 यारों  को  समिति  करने  के  लिए  चार  नोटिस  जारी  किए  हैं  ।  उन्होंने  अभी  तक  कोई  आग्नेयास्त्र

 सनप्रीत नहीं  किया  है  ।

 टो०  ato  कम्पनियों  द्वारा  साल  न  उठाया  जाना

 1725,  भरी  अजीत  कुमार  साहा  :  व्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इलेक्ट्रॉनिक  fs  एण्ड  टेक्नोलॉजी  डेवलपमेंट
 कारपोरेशन

 समस्याओं  का  सामना  कर  रहा  है  क्योंकि  टेलीविजन  अपनी  मांग  पंजीकृत  करती

 माल  के  देश  में  पहुंचने  पर  उसे  नहीं  उठाती  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  कारपोरेशन  की

 सूची  लंबी
 होती  जाती  भोर

 (  यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  क्या
 कदम  gara  का  है  ?

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूरी  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  एम०

 एस०  संजीवी  :  यह  सच  हैं  कि  वे  दूरदर्शन  कम्पनियां  जो  इलेक्ट्रॉनिक्स
 ट्रेड  एण्ड

 टेकनोलॉजी  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  टी ०  ato  को  श्याम  तथा  श्वेत  दूरदर्शन

 faaaz  ट्यूबों  के  लिए  अपनी  मांग  दर्जे  करती  हैं  वे  सामानों  के  देश  में  पहुंच  जाने  के
 बाद  उन्हें

 हमेशा  नहीं  उठाती  हैं  जिसके  कारण  वस्तु-सुची  काफी  अधिक  हो  जाती  है  ।

 (a)  उद्योग  से  ag  आग्रह  किया  जा  रहा  है  कि  जितनी  मात्रा  में  माल  उन्हें  आबंटित

 किया  गया  हो  वे  उसे  gai  लें  ।  ई०  टी०  टी०  डी०  ato  निम्नलिखित  उपाय  अपनाने  के  प्रश्न  पर

 भी  विचार  कर  रहा  है  :---

 (i)  सामानों  को  देर  से  उठाने  के  लिए  ब्याज

 (ii)
 जी  पार्टियां  निर्धारित  के  अन्दर  पिक्चर  ट्यूब  नहीं  लेती  हैं  उन्हें
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 way  तथा  saa  पिक्चर  ट्यूबों  के  साथ-साथ  Gila  पिक्चर  कों  की  आपूर्ति  पर  रोक

 लगाना  अथवा  बन्द

 (iii)  रायात-निर्यात  सम्बन्धी  नीति  के  प्रावधानों  को  लागू  करना  ।

 इस  बात  कसा  निश्चय  करने  के  लिए  कि  ई०  टी०  टी०  डी०  सी०  द्वारा  विभिन्‍न  दूरदर्शन

 कम्पनियों  को  किए  गए  आबंटनों  का  पूर्ण  परिपालन  होता  कम्पनी  इस  सम्बन्ध  में  उपलब्ध  अन्य

 सभी  काननी  तथा  वाणिज्यिक  उपाय  करेगी  ।

 आतंकवादियों  को  .  दिल्‍ली  पुलिस  मुख्यालय  को  उड़ा  देने  को  धमको

 1726.  श्री  सतीश  अग्रवाल  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दिनांक  8  1984  के  में  प्रकाशित  समाचारों  को

 देखा है  जिसमें  लिखा  कि  आतंकवादियों  ने  दि ली  पुलिस  मुख्यालय  को  उड़ा  देने  की

 घमकी  दी  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये

 गये  हैं
 ?

 गृह
 मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  बंकटसुब्बय्या )  :

 जी  श्रीमान ।

 उग्रवादियों  की  गतिविधियों  की  धमकी  से  निपटने  के  लिए  पुलिस  मुख्यालय  सहित

 दिल्‍ली  में  सुरक्षा  प्रबंध  कड़े  कर  दिये  गये  हैं  ।

 पंजाब  सम्बन्धी  त्रिपक्षीय  वार्ता

 1727.  Sto  सथ  दण्डचते  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  ४1३
 my  पा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  7  1984  को  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  बुलायी  गई  सर्वदलीय

 बैठक  में  अकाली  दल  से  पंजाब  की  स्थिति  के  संबंध  में  त्रिपक्षीय  वार्ता  में  भाग  लेने  की  अपील  कीं

 यदि  तो  इस  अपील  पर  अकाली  दल  की  क्या  प्रतिक्रिया  रही  कौर

 सरकार  का  बिघार  पंजाब  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  त्रिपक्षीय  वार्ता  का  आयोजन

 कब  करने का  है
 ?

 for  of
 गह  मंत्र  |  है  ह  |  में  राज्य  सन्नो  AT  पाठ  वेंकटसुब्बय्या  )  :  (*)  प्रधान  मन्त्री  ने  7  फरवरी

 1984  को  विपक्षी  दलों  के  नेताओं  के  qa  एक  बैठक  की  भर  उसमें  हुए  निर्णय  के  परिणामस्वरूप
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 शिरोमणी  अकाली  दल  को  14  1984  को  नत्रिपक्षंय  वार्ता  में  शामिल  होने  के  लिए

 किया  गया  ।

 शिरोमणी  अकाली  दल  प्रतिनिधिमंडल  त्रिपक्षीय  बातचीत  में  भाग  लिया

 अकालियों  समेत  विपक्षी  नेताओं  द्वारा  एकमत  से  दिए  गए  सुझाव  कि  वे  पंजाब  राज्य  में

 rar  a1 शाति  तथा  सामान्य  स्थिति  बहाल  करने  में  मदद  करने  के
 लिए

 4G  SIN,  15  1984  को

 चीत  थोड़े  समय  के  लिए  स्थगित  कर  दी  गई  |

 पा
 >

 लिए सरकार  ने  वार्ता  से  कोई  हल  निकालने  वि  सदन  अपनी  तत्परता  व्यक्त

 की

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेन्शन

 172  भी  भीक  राम  जन :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने कं ी  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वतंत्रता  सेनानियों
 चाहे

 वे  किसी  भी  राजनीतिक  दल  से  सम्बद्ध

 केन्द्रीय  सरकार  से  स्वतन्त्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  मिल  रही  है  और  यदि  तो  प्रति
 मास  उन्हें

 पेंशन  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  दी  जा  रही

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारें  भी  इन  पेंशनधारियों  को  कुछ  अतिरिक्त  पेंशन  दे  रही  हैं

 और  यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  कितनी  धनराशि  दे  रहा  है  और  राजनीतिक  पीड़ितों  को  अन्य  क्या

 सहायता  अथवा  सुविधाएं  दी  जा  रही  हैं

 यदि  तो  संघ  शासित  दिल्‍ली  में  रहने  वाले  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  क्या

 पेन्शन  अथवा  सुविधा  पेन्शन  के  दी  जा  रही  भोर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  दिल्‍ली  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  अन्य  राज्यों

 के  बराबर  समझने  है
 ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जी  1980 की

 स्वतन्त्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  स्कीम  के  अधीन  सम्मान  पेंशन  की  दर  300  रु०  प्रति  माह  है  ।  कुछ

 अपवादिक  मामलों  5  वर्षों  या  अधिक  समय  की  -  यातना  सहित  कुछ  शर्तों  पर  500  रु०  प्रति

 माह  तक  क़ी  पेंशन  भी  मंजूर  की  जाती  है  ।

 केन्द्रीय  पेंशन  स्कीम  के  अतिरिक्त  कुछ  राज्य  सरकारों  की  उनके  क्षेत्रों  में  रहने

 वाले  स्वतन्त्रता  सेनानियों  और  उनके  परिवारों  के  अपनी  पेंशन  स्की  में  हैं  |  ये  स्कीमें

 बधित  राज्य  सरकारों  तैयार  बौर  afernifad  को  जाती  है  तथा  व्यय  सम्बंधित  राज्य  सरकार

 के  राजस्व  से
 पूरा  किया  जाता  है  ।  पेंशन  स्कीम  के  अलावा  ata  राज्य  सरकारों  ने  स्वतन्त्रता
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 सेनानियों  के  लिए  कई  1: 1:21 |  सुविधाएं  भी  प्रदान  की

 दिल्ली  के  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  स्वतंत्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  स्कीम  के  अधीन

 प्रशन  के  अलावा  सिल्क  चिकित्सा  सुविधायें  भी  प्रदान  की  गई  है  ।

 जी  नहीं  |  श्रीमान  ।  दिल्‍ली  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  सम्मान  पेंशन के  अलावा

 पेंशन  प्रदान  किए  जाने  के  प्रस्ताव  की  पहले  ही  जांच  की  जा  चुकी  है  ।  किन्तु  इसे  स्वीकार्य  नहीं

 पाया  गया  है  |

 इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा  दामोदर  सीमेंट  के  साथ

 धातु मल  को  सप्लाई  सम्बन्धी  ठेके  को  समाप्त  किया  जाना

 1729.  श्री  वासुदेव  आचार

 i  क्या  इस्पात  और  छान  मन्त्री  यह  बताने  की

 श्री  सत्यसांधन  चक्रवातों  J

 कृपा  करेंगे  कि

 क्यो  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  के  प्रबन्धकों  सीमेंट

 रोशन  साफ  इण्डिया  तथा  पश्चिम  बंगाल  विकास  निगम  के  संयुत  दामोदर
 सीमेंट  एण्ड  cain  लिमिटेड  के  साथ  धातु मल  की  सप्लाई  सम्बन्धी  ठेका  arayeren  हदी

 समाप्त  कर  दिया  है

 क्या  उक्त  कम्पनी
 ने  पहले  ही  2.5  करोड़  रुपये  खर्च  कर  रखे  हैं  और  बने  ak

 स्थित  सीमेंट  कारखाने  में  बुत  कणिकायन  संयंत्र  लगाने  हेतु  मशीनों  भर

 उपकरणों  के  लिए  क्रयादेश  दे  रखे  हैं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  ने  अपने

 धातु मल  की  बिक्री  के  लिए  किसी  प्राइवेट  पार्टी  को  चुना  है  ;  और

 क्या  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  ने  बिड़ला  जूट  मैन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  लि०  को  एक

 दुर्गापुर  सीमेंट  के  साथ  धातुमल  सप्लाई  का  दीर्घावधि  ठेका  कर

 रखा है
 ?

 इस्पात  और  खान  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०  के  पी०  :  (*)  प्रश्न

 में  जिस  करार  का  उल्लेख  किया  गया  है
 ८
 वह  एक  निश्चित  अवधि  तक  केवल  ga  स्लैम  की  सप्लाई

 के  बारे में  था
 ।  इस  करार  की  अवधि  1983

 में  समाप्त  होਂ  गई  थी  ।

 प्रश्न
 में  जिस

 बिच
 का

 उल्लेख  किया  गया  है  वह  way  प्रेन्यलेशन  तथा  सीमेंट

 132



 लिखित  उतरे 17  1905

 ग्राइडिंग  संयंत्र  की  स्थापना  पर  खच  किया  गया  था  |  जब  यह  सयंत्र  पूरा  हो  जाएगा  तब  यह

 इन्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  से  द्रव  स्लैम  ले  सकेगा  ।

 ने  द्रव  स्लेंग  की  बिक्री  के  लिए  केवल  एक  प्राइवेट  पार्टी  को  चुना  है  ।  इस

 पार्टी  ने  सबसे  ऊंचा  दाम  लगाया  है  ।  यह  करार  केवल  एक  at  के  लिए  है  और
 इसे  एक  वर्ष  के

 लिए  और  बढ़ाया  जा  सकता  है  परन्तु  अवधि  बढ़ाने  का  एकमात्र  अधिकार  को  है  ।

 दिल्‍ली  में  महिलाओं  की  मौते

 1730.  श्रीमती  प्रमिला  दंडवते
 {

 :  क्या  गह  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा प

 को  सुभाष  चन्द्र  बोस  अल् लू रो  J

 करेंगे

 गत  महीनों  के  दौरान  दिल्‍ली  में  दहेज  समस्या  के  कारण  जलने  कौर

 पिटाई  के  कारण  कितनी  महिलाओं  की  मृत्यु  हुई

 पुलिस  ने  कितनी  शिकायतें  पंजीकृत  की
 और

 पुलिस  द्वारा  उक्त  अवधि  के  दौरान  दोषी  व्यक्तियों  पर  मुकदमा  चलाने  के  लिए

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (aft
 पी०  :  पिछले  6  महीनों  के  दौरान

 1983  से  1984  दिल्‍ली  में  जलने  ate  पिटाई  के  कारण

 महिलाओं  की  मौतों  की  संख्या  इस
 प्रकार  है

 आत्महत्या  जलने  पिटाई  के

 90  188  8

 EE  ae  ey  ee  a  पैदा  नन  a  ी  ही  ee  ही  ee  ee  ee ee  अ a

 (&)  शिकायतों  के  आधार
 पर

 दर्जे  मामलों  की  dent
 निजात  प्रकार

 से  है  :--

 ज  लने चह  ha  पिटाई  के  कारण

 a  NS  pe  FO  SS

 23  43

 नएंडििणणयत। ल्‍एय। िन क  LT  oo,  SS  ST  a

 483



 लिखित  उत्तर  7  1984

 आत्महत्या  के  23  मामलों  में  से  4  का  पता  नहीं  लगा  के  रूप  में  फाईल

 किया  गया  है  और  19  मामलों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  इन  मामलों  में  18  उपवीत  गिरफ्तार

 गए

 जलने  के  कारण  हुई  मौतों  के  43  मामलों  में  2  को  ve  किया  12  को  नहीं

 लगाਂ  के  रूप  में  फाईल  किया  25  मामलों  की  जांच  की  जा  रही  है  और  4  विचारण  के  लिये

 लम्बित  है  ।  इन  मामलों  में  39  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  ।

 पिटाई  के  कारण  हुई  मौतों  के  8  मामलों  में  से  5  मामले  जांच  के  लिए  लम्बित हैं  और

 3  विचारण  के  लिए  लंबित  हैं  ।  इन  मामलों  में  6  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  ।

 आधिक  रूप  से  पिछड़  परिवारों  को  निकलता  रेखा  से  उ.पर  उठाया  जाना

 1731.  श्री  राम  स्वरूप  राम  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 (*)
 al  सरकार  ने  चाल  पंचवर्षीय  योजना  के  आरंभ  में  प्रत्येक  ब्लाक  में  आधिक  रूप

 से  पिछड़े  600  परिवारों  को  नियंता  रेखा  के  ऊपर  की  घोषणा  की  थी

 यदि  तो  क्या  यह  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया

 प्रत्येक  राज्य  में  इस  दिशा  में  हुई  उपलब्धि  के  प्रतिशत
 का

 ब्यौरा  क्या  भोर

 यदि  तो  चालू  योजना  की  शेष  अवधि  के  दौरान  उपयु  कत  लक्ष्य  को  करने

 के  लिए  क्या  कदम  उठाये जा  रहे  हैं
 ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  )'  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  एकीकृत  ग्रामीण

 विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  et  ad  प्रति  खण्ड  में  उन  600  परिवारों  को  विशिष्ट  सहायता  देने  की

 परिकल्पना  की  गई  है  जो  ग्रामीण  जनसंख्या  के  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  सबसे  गरीब

 लोग हैं  ।

 at  1980-83  की  अवधि  के  दौरान  9  मिलियन  परिवारों  के  लक्ष्य  के  मुकाबले

 लगभग  8.90  मिलियन  परिवारों  को
 सहायता

 दी  गई  है  जिससे  पता  लगता  है  कि  पहले  तीन  वर्षों

 में  लक्ष्य  लगभग  पुरी  तरह  से  प्राप्त  हो  गया

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 हों  नहीं  उठता  ।

 134



 लिखित  उत्तर 17  1905

 ना  a  ॥

 विवरण

 बर्ष  1980-83  के  दौरान  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  वास्तविक  लक्ष्य

 और  प्राप्ति  को  दिखाने  वाला  विवरण

 (  लाभग्राहियों  की  संख्या

 लाख
 _

 1980-83

 राज्य/संघ  राज्य  ह  ee  कालम  3  केਂ

 क्षेत्र  लक्ष्  प्राप्ति  प्रतिशत  के

 रूप  में  कालम 4

 आंध्र  प्रदेश  5.83  6.90  118.33

 मत  2.41  0.82  34.01

 बिहार  10.57  8.91  84.34

 गुजरात  3.92  3.96  100.76

 हरियाणा  1.57  2.86  182,  52

 हिमाचल  प्रदेश  1.24  1.29  103.64

 जम्मू
 और  कश्मीर  1,35  0.72  53.69

 कर्नाटक  3.15  3.30  104.83

 केरल  2.59  3.05  117.56

 मध्य  प्रदेश  8.24  7.80  94.58

 5.33  4.72 महाराष्ट्र  88.62

 0.47  0.15 मणिपुर  31.52

 मेघालय  0.43  0.19  43.45

 नागालैंड  0.29  77.48 0.38

 उड़ीसा  5.65  492  86.97

 पंजाब  2.10  2.49  118  07

 राजस्थान  4.18  3.88  92.83

 सिक्किम  0.07  0.03  47.90

 तमिलनाडू  6°79  8.85  130.43
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 1

 0.31  0,30  98,93

 उत्तर  प्रदेश  15.77  20.94  132.81

 पश्चिम  बंगाल  6.03  2.00  33.23

 ASHI OS  wen  r-)  x
 a  हर  निकोबार

 0.09  0,001  0.81 द्वीप  समूह

 भमभरुणाचल  प्रदेश  0.86  0.22  25.86

 चंडीगढ़  0.02  0.01  50.00

 eee  arr
 दादरा  भार  नगर  हवेली  9-02  0.003  13.83

 facet  0.09  0.10  106.98

 sr,  दमन  att  दौर  0.22  0.17  78.67

 लक्षद्वीप  0.09  0.003  3.47

 1.58 मिज़ोरम  0.36.  0.04

 पांडिचेरी  0.07  0.05  67.14

 os  ि  य  दि  ee  कांडला
 rr  ee  ee  eee

 जोड़  90.20  98.62

 SS a  a  ,  तुला  काका  de  ee
 88:36

 मरम्मत  किया  जाने  वाला  आण्विक  बिजली  केन्द्र

 1732.  श्री  दोलत  राम  सारण  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 राजस्थान  आण्विक  बिजली  केन्द्र के  यूनिट  प  और  कितनी  अवधि  तक  अव्यवस्थित

 ढंग  से  काम  रहे  हैं  और  कितनी  अवधि  तक  उनकी  मरम्मत  होती

 उसके  परिणामस्वरूप
 बिजली  उत्पादन

 में
 कितना

 होने  का  अनुमान

 और

 यूनिटों  को  अपनी  क्षमता  के  अनुरूप
 काय

 करने  के  लिए  सक्षम  बनाने  के  लिए

 कितना  व्यय  किए  जाने  का  अनुमान  है
 ?

 विज्ञान  और  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी  और  महासागर  विकास

 में  राज्य  मंत्री  शिवराज  ato  :  राजस्थान  बिजलीघर  का
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 दूसरा  यूनिट  बहुत  अच्छी  तरह  काम  करता  रहा  है
 और  वर्ष  1983-84  में  केवल  44  दिन

 काम  नहीं  किया  ।  बिजलीघर  के  पहले  यूनिट
 को

 उसकी  एक  एंड-शील्ड  की  मरम्मत  करने  के  लिए

 4  1982  से  बंद  रखा  गया  है  ।

 राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर  के  दोनों
 यूनिटों

 में  से  किसी  भी
 एक  यूनिट

 के
 बन्द

 होने  से  बिजली  की  दैनिक  सप्लाई  में
 3

 मिलियन  यूनिट  की  कमी  भा  है
 ।

 मरम्मत  पर  किए  गये  व्यक्  का  हिसाब
 अलग

 से
 रखना

 इस  कारण  सम्भव  नहीं  है

 कि  ऐसा  व्यय  संयंत्र  के  प्रचालन  और  रख-रखाव  पर  आने  वाले  कुल  व्यय  में  ही  शामिल  रहता

 राजस्थान  में  संगमरमर  निक्षेप

 1733.  श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  क्या  इस्पात  और
 लान  मंत्री यह

 बताने
 की

 करेंगे कि

 राजस्थान  में  संगमरमर-निक्षेप के  मुख्य  क्षेत्र  कौन-कौन  स ेहैं

 क्या  राजस्थान  में  संगमरमर
 की

 नई  खानों  का  भी  पता  चला  है

 इस  राज्य  में  संगमरमर  की  कितनी  खानों  में  खनन  ar  चल  रहा है  तथा  कितने

 लोग  काम
 पर

 लगे  हुए  हैं

 कया  राजस्थान  में  विंमान  प्रोसेसिंग  एकल  माल  का  लगभग  60  प्रतिशत  भाग  बेकार

 कर  देता  और

 इस  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार  किया  गया  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०  Fo  पी०  ।  राजस्थान

 में  संगमरमर  के  महत्वपूर्ण  निक्षेप  मकराना  ,  केलवा

 बाबर मल  आदि
 ,

 सेरवा  ,  काशीपुर-राजपुरा  ,  खो-जिंसी  ,  भैंस लाना

 जिला )  ,  जहाज पुर  (mi  तलवाड़ा  और  जैसलमेर  जिले  में  हैं  ।

 हां  ।

 सें  gnaw, राजस्थान  सरकार  के  अनुसार  राजस्थान  मे  सग  मरमर  के  |  क
 लिए

 5  98  खनन  पट्टे  और

 635  लगान  एवं  रायल्टी पट्टे  स्वीकृत किए  गए  हैं
 और  इन  खानों  में  लगभग  8500  श्रमिक  काम

 करते हैं  ।
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 जी  नहीं  ।
 mpg  ah

 (=)  पत्थर  तराशी  में  जो  थोड़ी  बहुत  जन  होती  पहले ही  हीरक-आरियों के

 इस्तेमाल  से  कम  कर  दिया  गया  है  |

 पिछड़  और  उपयोगहीन  जिलों  में  उद्योगों  का  सर्वेक्षण

 1734.  डा०  प्रताप  बाघ  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पिछड़े
 और

 उद्योगहीन  जिलों
 में

 उद्योग  लगाने  को  प्रोत्साहन  देने  सम्बन्धी  नीति

 के  कार्यान्वयन  द्वारा  राज्यों को  होने  वाले  लाभों के  बारे
 में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 है
 तथा

 तत्संबंधी

 क्या  और

 इंन  जिलों  में  कितने  एकक  स्थापित  किए  गये  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  इस  मंत्रालय  ने  पिछड़े

 और  उद्योग  रहित  जिलों  में  उद्योग  लगाने  को  प्रोत्साहन देने  सम्बन्धी  नीति  को  कार्यान्वित  करने  से

 राज्यों  को  हुए  लाभों  के  बारे  में  कोई  विशिष्ट  सके  क्षण  नहीं  किया  है  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों/उद्योग  रहित  जिलों  में  औद्योगिक  एककों  की  करने  के  लिए

 जीरी
 गए  औद्योगिक  लाइसेंसों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :

 ल की ी अ ब अ अ य अ य अ य य अ आ थ आ  ee  कर  कनक  वजन-ना

 ay  पिछडे  क्षेत्र  उद्योग  रहित  जिले

 भाग्य  औद्योग्  []  आशय  औद्योगिक

 पत्र  लाइट्स  पत्र  लाइसंस

 er  ci  ee  ce  य  पयना  ee  cee  me  es ee  ee  ee

 1981  370  165

 1982  583  145  158

 1983  649  317  120

 1984  6.0 2.0 a6  17

 )

 महिला  उद्यमियों  को  प्रोत्साहन

 1735.  श्रीमती  मिसरों  सिंह  :  क्या  उद्योग  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  नई  दिल्‍ली

 मैं  हाल  में  हुए  तीसरे  अन्तर्राष्ट्रीय महिला  उद्यमी  सम्मेलन के  अवसर  परं  किन  नए  प्रोत्साहनों के

 बारे  में  विचार  किया  गया
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 उद्योग  मंत्रालय  र  |  मंत्रो  पट्टा  म  राम
 तीसरे  अन्त अन्तर्राष्ट्रीय

 सम्मेलन  की  अन्नी  हाल  ही  में  आप्त  हुई  सिफारिशों पर  नए  प्रोत्साहनों  करा  अभी  कोई  प्रस्ताव

 नहीं है  ।

 कार्यक्रम  का  क्रियान्वित  किया  जाना

 1736,  श्री  ए०  के०  बालन  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी
 है

 कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  के

 क्रम  को  कई  राज्य  भली-भांति  कार्यान्वित  नहीं  कर  रहे  और

 यदि
 तो

 ऐसे  राज्यों  की  संख्या  कया  है
 ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  )
 यद्यपि  प्रगति  एकरूप  और  समान  नहीं  है

 सभी  राज्य  परिशोधित  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  कर  रहे  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 |

 राउरकेला  इस्पात  daw  का  विस्ता

 1737.  घी  नित्यानंद  मिलन  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  -  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 राउरकेला  संयंत्र  के  विस्तार  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  st  गई  है

 उक्त  संयंत्र  के  बिस्तार  कार्यक्रम  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  खर्चे  हुई  और

 |  अब  तक  पूरे  हो  चुके  विस्तार  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 ,  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०  कठ  पो०
 :

 से
 राउरकेला इस्पात  कारखाने  में  अतिरिक्त  सुविधाओं  व्यवस्था  की  जा  रही  वे  हैं

 :

 154.81  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  1982  तक
 अद्यतन  सिलिकॉन  वैद्युतिक

 इस्पात  की  चादरें  तैयार  करने  की  यह  कारखाना चालू  होने  वाला  1984

 तक  इस  पर  138.57  करोड़  रुपये  खर्च  हो  चुके  हैं  ।  79:92  करोड़  रुपये की  अनुमानित लागत  से

 1980
 की  प्रथम  तिमाही  के  आधार  पर  मूल्य  (60-60  मेगावाट

 के  दो
 रक्षित

 विद्युत  संयंत्र

 लगाये जा  रहे
 1984

 अन्त  तक  इन  पर  25.48  करोड़ रुपये  aw  हो  चुके हैं  ।  वर्ष

 1984-85  की  वार्षिक  योजना  में  इन  योजनाओं  के  लिए  63.65  करोड़  रुपये  की  राशि  रखी

 गई
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 दिल्लो  में  केन्द्रीय  भण्डारों  द्वारा  बेची  गई  घटिया  स्तर  की  वस्तुओं  की  पुनरीक्षा

 1738.  ott  शिव  शरण  वर्मा  :  क्या  गह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ऐसी  काफी  जो  अच्छी  किस्म  की  नही ंहैं
 और  लोगों

 में

 लोकप्रिय नहीं  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  भण्डारों  के  माध्यम  से  बेची  जा  रही  हैं

 यदि  तो  केन्द्रीय  भण्डारों  के  माध्यम  से  घटिया  किस्म  के  उत्पाद  बेचे  जाने  के

 क्या  कारण  हैं  और  क्या  उनके  मन्त्रालय  का  इनके  माध्यम से  बेची  जाने  वाली  वस्तुओं की  पुनरीक्षा

 करने  और  घटिया  की  वस्तुओं  को  वहां  से  हटाने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 गुह
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  जी  नहीं  ।  समिति  द्वारा

 बेची  जाने  वा लीन अधिकतर  वस्तुएं  लोकप्रिय  हैं
 ।

 समाज  के  निम्न
 आय

 at  के
 व्यक्तियों

 के
 लाभ

 के  लिए  कम  मूल्य  बाली  कुछ  वस्तुएं  भी  बेची  जाती  हैं  जो  शीघ्र  बिकने  वाली  और  लोकप्रिय  होती

 हूँ  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 atafatts  सेवा  में  कठिनाई  और  पदोन्नति  के  अवसर  अवरुद्ध  होने  की

 स्थिति  को  हूर  करने  के  लिए  अनुदेशों/आदेशों  का  जारी  किया  जाना

 1739.  श्री  कुम्भा  रास  आये  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तृतीय  वेतन  आयोग  ने  आशुलिपिक  को  पदोन्नति
 के  कम

 अवसर  होने  का

 शेख  किया  था  तथा  उनके  मन्त्र लय  ने  उनकी  कटिनाई  और  पदोन्नति  के  अवसर  अवरुद्ध  होनें

 की  स्थिति  को  दूर  करने  के  लिए  कुछ  अनुदेश/आदेश जारी  किये  थे

 यदि  तो  क्या  आयोग
 की  टिप्पणियां

 तथा  उनके  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किए

 गए  आदेशों  की  प्रतियां  सभा  पटल  पर

 (7)  इन  आदेशों  की  प्रतियां
 उन

 कार्यालयों
 को  भेजी  गई  जो  केन्द्रीय  सचिवालय

 आशुलिपिक सेवा  में  शामिल  नहीं

 यदि  तो  उसके  कारण  हैं

 क्या  पचास
 प्रतिशत  परीक्षा

 के
 माध्यम

 से
 भरने

 के
 खंड  को  आशुलिपिक सेवा

 नियमों  में  शामिल  कर  लेने  से  पदोन्नति  के  अवसर  और  भैतिक  अवरुद्ध हो  गए
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 यदि  किसी अन्य  प्रेतों  में  शामिल  न  करते  हुए  केवल  आशुलिपिक सेवा  के

 मामले  में  यह  खंड  शामिल  करने  के  क्या  कारण
 और

 क्या  सेवा  नियमों  को  संशोधन  करने
 वाली  अधिसूचना  की  एक  प्रति

 सभा
 पटल  पर

 रखी  जायेगी
 ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  वबेंकटसुब्बय्या )  :
 )  oer

 आयोग  की

 टिप्पणी  यों  के  संगत  उद्धरण  तथा  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  में  प्रतिरोध को  दूर  करने

 के  लिए  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  किए  गए  आदेशों  की  प्रतियां  भी  संलग्न  है  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  Fo  7856/84]

 हों
 ।

 उपयु क्त  आदेशों  को  प्रतियां  भा  ग  न  लेने  वाले  मंत्रालयों/विभागों  को  भी

 की  गई  थीं  ताकि  वे  उनके  द्वारा  नियंत्रित  सेवाओं  में  इन  आदेशों  को  लाग  करने  के  प्रश्न  पर  विचार

 कर  सक  |

 ऐसी  कोई  सूचना  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  आई  है  ।

 यह  प्रशन  नहीं  उठता
 ।

 संगत  सेवा  नियमों  तथा  उनमें  संशोधन  वाली  अधिसूचना  की  प्रति  भी  संसद

 पुस्तकालय को  उपलब्ध  करा  दी  गई  है

 सचिवालय  राजभाषा  सेवा  के  ग्रुप  प्रण  और  रग्बी  पदों  के  प्रारूप  wat  नियम

 741.  श्री  टी०  एस०  नेगी  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सचिवालय  राजभाषा  सेवा  के  ग्रुप  और  पदों  के
 प्रारूप  भर्ती  नियम

 सम्बन्धित  अधिकारियों  के  विचार  जानने  के  लिए  मंत्रालयों  को  परिचालित  किए  गए  थे  ;

 क्या  विभागीय  उम्मीदवारों  से  सम्बन्धित  नियम  (2),  जिसके  द्वारा

 सम्मिलित  कर्मचारी  विभागीय  उम्मीदवार  बन  जाते  प्रारूप  अवस्था  में  सम्बन्धित  सम्मिलित

 कार्यालयों
 तथा  कर्मचारियों  की  जानकारी  में  नहीं  लाया  गया  था

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं

 )  ऐसे  सम्मिलित  कर्मचारियों  जिन्होंने  योजना  में  शामिल  मभर्न्नालयों/कार्यालयों

 में  कभी  काम  नहीं  सम्मिलित  करने  के  क्या  कारण  और
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 सरकार  का  विचार  a afer  मंत्रालयों  में  काम  कर  रहे  कर्म  चारियों

 के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  उक्त  नियम  2  (2)  को  समाप्त  करने  के  बारे  में  विचार  करने

 का

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  ( sitet  राम  दुलारी  जी  हां  ।

 तथा  नियम  2  (2)  प्रारूप  नियमों
 में  बाद

 में  इसलिए  जोड़ा  गया  जिससे

 कि  सेवा  में  भाग  न  लेने  वाले  कार्यालयों  से  प्रतिनियुक्ति  पर  नियुक्त  व्यक्ति  उन  कार्यालयों  में  अपने

 से  वरिष्ठ  कर्मचारियों  की  तुलना  में  कोई  अवांछित
 लाभ  न  पा

 सके
 ।

 नियम  2
 (2)

 के  विरुद्ध  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जो  विचाराधीन
 हैं

 ।

 टायर  और  ट्यूब  उद्योग  सम्बन्धी  कार्य  दल  को
 स्थापना

 1742,  डा०  कृपा  सिन्धु  मोई  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच  है  कि  योजना  आयोग  ने  टायर  और  ट्यूब  उद्योग  सम्बन्धी  एक

 दल  की  स्थापना की  और

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  !

 योजना  मन्त्री  एस०  बी०  :  हां  ।

 1  0४5 702  90  की  पंचवर्षीय  योजना  तैयार  करने  के  सम्बन्ध  में  स्थापित  टायरों  तथा

 andi  से
 सम्बन्धित

 कार्यकारी  दल  का  गठन  और  विचारो  विषय  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 faa

 (7)  पंचवर्षीय  योजना  1985-90  तैयार  करते  के  संबंध  में  स्थापित  टायर  तथा

 ट्यूबों
 और  बाइसिकल  से  सम्बन्धित  कार्यकारी  दल  का  गठन

 अध्यक्ष
 औद्योगिक

 विकास  विभाग

 अपर  सचिव  और  वित्त  सलाहकार  भौद्योगिक  विकास  विभाग  सदस्य

 भारी  उद्योग  विभाग  का  प्रतिनिधि  सदस्य

 सदस्य
 नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रालय  का  प्रतिनिधि

 सदस्य वित्त  मंत्रालय  का  प्रतिनिधि
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 90»
 )

 6  तकनीकी  विकास  महा  निदेशालय  का  प्रतिनिधि  सदस्य

 7  योजना  आयोग  तथा  खनिज  प्रभाग
 और

 भावी  योजना  प्रभाग )+

 सदस्य का  प्रतिनिधि

 सदस्य विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  अनुसंधान  का  प्रतिनिधि

 9  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  का  प्रतिनिधि  सदस्य

 10  रक्षा  मंत्रालय  उत्पादन  का  सदस्य

 11  विकास  लघु  उद्योग  का  प्रतिनिधि  सदस्य

 12  ऑटोमोटिव  टायर  fafarntat  एसोशिएसन  का  प्रतिनिधि  सदस्य

 13  बाइसिकल  और  मोपेड  टायर  तथा  ट्यूब  विनिर्माता  एसोशिएसन

 का  प्रतिनिधि  सदस्य

 निदेशक  तथा  egal  का  प्रभारी  अधिकारी )

 औद्योगिक  विकास  विभाग

 सदस्य-सचिव

 कार्यकारी  दल  आवश्यक  होने  पर  किसी  अतिरिक्त  सदस्य
 )  को  सहयोजित  कर

 सकता  है  और  उप  दल  स्थापित  कर  सकता  है  ।

 (ii)  पंचवर्षीय  योजना  1985.90  तैयार  करने  के  सम्बन्ध  में
 टायर  तथा

 ट्यूबों
 तथा

 बाइसिकल  से  सम्बन्धित
 कालिका  री

 दल  के  विचारार्थ  विषय

 ||  प्रमुख  विचलनों  के  कारणों  का  विश्लेषण  करने  तथा  उपयुक्त  मामलों  में  सुधारात्मक
 कारवाई  का  सुझाव  देने  के  लिए  1984-85  के  अन्त  छठी  योजना  के

 उत्पादन  क्षमता  के
 अनुमानों  की  संभावित  उपलब्धियों  से  तुलना  करना  ।

 योजन  के  प्रत्येक  वर्ष  तथा  15  वर्ष  (1999-2000)  तक  की  भावी  अवधि  सहित
 सातवीं  योजना  अवधि

 (1989-90)  के  अन्त  तक  मांग  का  अनुमान  लगाना  ।

 सरकार  की  नीति  के  सामाजिक
 आर्थिक  संगठित  तथा  विकेन्द्रित

 अधिकतम  रोजगार  से  सुसंगत  fred fasta  विज्ञापनों  आदि  के  जरिए  उत्पादन  के
 विकल्पों  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  उद्योग  के  विकास  के  लिए  नीति  आधार स्वरूप

 सुझाव  देना  |

 1989.99  के  अंत  तक  तथा  15  कं  (1999-2000)  त+  की  भावी  अवधि  के  लिए
 की  Ff: नागा

 टायरों
 तथा

 नाव  कि  याति  a  न भावनाओं  का
 अनुमान  लगाना

 ॥
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 a  त्वरित cat  निर्भरता  के  वांछनीय  स्तर  और  परियोजनाओं  BY  aferaatafr  को  गणन  में

 रखते  हुए  1989-90  के  लिए  आयात  तथा  नियति  के  लक्ष्यों  तथा

 क्षमता  भर  सर्जित  करने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  सिफारिश  करना  |

 प्रौद्योगिकी  विचार  पर  उचित  ध्यान  देते  हुएं  उत्पादन  का  वांछित  स्तर  प्राप्त  करने

 के  लिए  अधिकतम  लाभप्रद  तरीके  के  सम्बन्ध  में  सुझाव  देना  चाहे  यह  विमान

 इकाइयों  के  विस्तार  के  तौर  पर  हो  अथवा  नई  इकाइयों  की  स्थापना

 के  जरिए  at

 सरकारी  तथा  निजी  क्षेत्रकों  की  भूमिका  क्षेत्रक  at  भूमिका  अलग  से

 बताई  के  सम्बन्ध  में  सिफारिश  करना  और  सरकारी  क्षेत्रक  में  किन्हीं

 विशिष्ट  परियोजनाओं /  कार्यक्रमों  के  बारे  में  बताता  |

 कच्चे  माल  की  उपलब्धता  का  मूल्यांकन  करना  और  उनकी  पर्याप्त  पूरी  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  सिफारिशें  करना  ।

 अपेक्षित  क्षमता  प्राप्त  करने  के  लिए  आवश्यक  निवेश  क्षेत्रक  के  लिए

 अपेक्षित  परिव्यय  अलग  से  बताया  का  अनुमान  लगाना  |

 10  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  उत्पादन  और  निवेश  की  agar  प्रावस्था  के  बारे  में

 बताना ॥

 1]  परिकल्पित  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रमुख  मशीनों  की  आवश्यकताओं  क  सम्बन्ध

 में  श्रेणीवार  अनमान  लगाना  |

 12  देश  में  प्रक्रिया  अभिकरण  इंजीनियरी  तथा  परामर्शी  सुविधाओं  बिमान  स्तर  की

 व्यापक  समीक्षा  करना  और  उत्पादन  तथा  निर्यात  सम्बन्धी  भावी  कार्यक्रमों  के

 सुविधाओं  को  बढ़ाने  के  लिए  विशिष्ट  उपायों  की  सिफारिश  करना  ।

 13  संगठित  और  लघु  कुटीर  क्षेत्रक  की  इकाइयों  के  बीच  पांच  ad  को  अवघि  में  संजीत

 होने  वाले  संभावित  प्रत्यक्ष  तथा  अः  यक्ष  अतिरिक्त  रोजगार  का  मृत्यांकन  करना

 कौर  आवश्यकताओं  के  बारे  में  श्रेणीवार  अकुशल  तथा  पर्यवेक्षक

 आवश्यकताओं  के  बारे  में  मूल्यांकन  करना  और  परिकल्पित  अन्तर  की  पूति

 करने  के  लिए  उपयुक्त  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  का  सुझाव  देना  |

 14  भनसधान  कप्तान  स्तर  का  मूल्यांकन  अनुसंधान  तथा  विश्वास  कार्यक्रम

 तयार  करना  ae  कार्यान्वयन  के  तरीके  के  बारे  में  सुझाव  देना  ।

 15  परियोजना  केन्द्रीय  मंत्रालय  स्तर  पर  विंमान  योजना  तथा  प्रबोधन
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 नफा  क

 तंत्र  की  उनकी  सीमाओं  को  ध्य  में  रखते  हुए  समीक्षा  करना  कौर  योजना  कार्यक्रम

 के  प्रभावी  कार्यान्वयन  के  प्रबन्ध  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  उपायों  की  सिफारिश

 करना  |

 16  अन्य  उपयुक्त  सिफारिशें  करना  ।

 मत्पु  दंड  के  विरुद्ध  विचाराधोन  दया  याचिकाएं

 1743,  श्री  आर०  आर०  मौके  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि :

 वर्ष  1968  से  मृत्युदण्ड  के  विरुद्ध  कितनी  दया-याचिकाएं  भारत  के

 राष्ट्रपति  के  विचाराधीन  और

 1983  तक  प्रत्येक  वर्ष  ऐसी  कितनी  यातचिकाभों  का  निपटान  कर  दिया

 गया  था  तथा  दिनांक  1  1984  तक
 ऐसी

 कितनी  याचिकाओं  का  निपटान  किया  गया  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  :  संलग्न

 संलग्न  है  ।

 |

 भारत  के  राष्ट्रपति  के  बिचाराघीन  1968  से  ag  बार  दया  याचिकाएं

 वर्ष  न  प्राप्त  दया  1.3.1984  को  भारत  के  राष्ट्रपति

 याचिकाएं  के  विचाराधीन  दया  याचिकाओं

 की  संख्या

 1968  शहरों

 1969

 1970

 1971

 1972

 1973

 1974

 1975

 1976
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 अन्य 1977

 1978

 1979

 1980

 1981

 1982

 1983

 1984

 13

 1983  तक  प्रत्येक  शल  निपटाई  गई  दया  बाच  क  और  ।  फरवरी  1984  तक

 निपटाई
 गई

 निपटान  का  ag  निपटाई  गई  य  चिताओं  की  संख्या
 वाधवा

 1968  170

 1969

 1970  34

 1971  58

 1972  111

 1973  69

 1974  91

 1975  48

 1976  42

 1977  13

 1978  21

 1979  16

 1980

 1981  24

 1982

 1983  39

 1984  (upto  1-2-1984)  तक

 oe

 751
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 रंगीन  delta  की  faferfszai  और  मुल्य

 744.  भी  अमल  दत्त  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  इलेक्ट्रोनिक  विभाग  ने  यह  निर्धारित  किया  है  कि  रंगीन  टेलीविजन  के

 निर्माताओं  को  जांच  उपकरणों  के  51  एककों  की  आवश्यकता  यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में

 कोई  संख्या  निर्धारित  की  गई  प्रति  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है

 लघु  इकाई  विभाग  द्वारा  जांच  उपकरणों  की  कुल  लागत  क्या  निर्धारित  की  गई

 क्या  we  इकाइयां  सभी  जांच  उपकरण  प्राप्त  कर  लेने  के  बाद  भी  लघु  इकाई  बनी

 मशीनों  की  लागत  तथा  लघु  क्षेत्र  की
 आवश्यकता  सम्बन्धी  आंकड़ों  का  ब्यौरा  क्या  है

 और

 (a)  भारत  में  लघु  क्षेत्र  और  बड़े  क्षेत्र  में  निर्मित  होने  वाले  रंगीन  टेलीविजन  की  क्रमश

 लागत  क्या-क्या  विभिन्न  अन्य  विशिष्टियों  मूल्यों  और  लागत  का  ब्यौरा

 क्या

 इलैक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपसंत्री  एम०

 एस०  संजीवी  :  ati  कितु  रंगोन  दूरदर्शन  के  विनिर्माण  के  लिए  आवश्यक

 उत्पादन  एवं  परीक्षण  उपस्करों  की  सुची  केवल  41  ही  है  न  कि  51  ।  अनि वा यें  तथा  वैकल्पिक

 उपस्करों  की  विस्तृत  सूची  प्रयोजन
 .
 तथा  उपलब्ध  होने  के  स्रोतों  का  भी  उल्लेख  )

 में  संतान  है  ।  [ware  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ee  7857/84]

 तथा  उपस्करों  की  खरीद  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  लघु-क्षेत्र  की  इकाइयों  अथवा

 संगठित  क्षेत्र  की  इकाइयों  के  लिए  लागत  समान
 धी  कोई  भी  मानदण्ड  नहीं  निर्धारित  किया  है  ।

 इकाई  चाहे  लघु-उद्योग  क्षेत्र  की  हो  अथवा  बड़े-क्षेत्र  उन्हें  कम  से
 कम

 सभी  भलियां  उपस्कर

 41)  तो  रखने  ही  चाहिएं  ।  afar  उपस्करों  की  लागत  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  किए

 जाने  वाले  पंजी-निवेश  की  सीमा  के  अंतगर्त  आती  है  ।  भ्रनिवायें  तथा  वैकल्पिक  उपस्करों  के  लिए

 जो  अनुमानित  लागत  आंकी  गई  जिसमें  जहां  लागू  सीमा  शुल्क  भी  शामिल  वह

 में  दी  गई  में  रखा  गया
 .

 देखिये  संख्या  एल०  eo  7857/84]

 (a)  भारतीय  इलेक्ट्रोनिक  निगम  लिमिटेड  नामक  सार्वजनिक eta  की  एक  कम्पनी  ने

 अपने  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  का  उपभोक्ता  मूल्य  5150  रु०  ट्यूमर  के  साथ  )
 तथा  5650  रु०

 ट्यूमर  के
 साथ  पहले  ही  घोषित

 कर  दिया  इस  मूल्य  में  उत्पादन  शुल्क  शामिल

 है  लेकिन  चुंगी  तथा  स्थानीय  कर  अलग  से  प्रभारित  किये  जायेंगें  जो  इस  बात  पर  निरभर  करेंगे  नि

 जिन  राज्यों  में  इनकी  बिक्री  की  जाती 2,  उनमें  इनकी  प्रचलित  दरे  क्या  हैं  ।  बिगन  नामक  एक

 निजी  कम्पनी  ने  भी  अपने  रंगीन  दुदेवंत  सेटों  का  मुल्य  दिल्‍ली  में  5570  रु०  रखने  की  घोषणा
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 की  है  जिसमें  में  ल  गे  सभी  कर  शामिल  मेसर्स  उत्त  र  प्रदेश  इलेक्ट्रॉनिकी

 निगम  (aqei)  नामक  सार्वजनिक  क्षेत्र
 की  एक  भर  कम्पनी  ने  सरकार

 को  यह  सुचित  किया  है

 कि  उनके  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  की  कीमत  दिल्‍ली  में  5862  रु०  जिसमें  सभी  कर  शामिल

 होंगे  ।  कम्पनियों  द्वारा  जिन  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  का  मूल्य  घोषित  किया  गया  है  वे  20  इंची

 (51  सें०  पढ़ें
 के

 आकार  वाले  सेटों
 के

 लिए  हैं  ।  अन्य  विनिर्माताओं  द्वारा  तैयार  किए  गए

 रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  का  मूल्य  तभी  मालूम  जब  वे  बाजार  में  आ  जायेंगे  ।

 यूरोपीय-मुद्रा
 में  ऋण  अजित  करने  के  लिए  भारत-यगोस्लाविया  संयुक्त  उद्यम

 1745.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  क्या  उद्योग  मन्नी  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  यूरोपीय-मुद्रा  ऋण  अजित  करने  के  लिए  एक

 भारत-यूगोस्लाविया  संयुक्त  उद्यम  ए०  डीजल  लिमिटेडਂ  की  फ्यूल  इन्जेक्शन  उपकरण  के

 निर्माण  की  अनुमति  प्रदान  की  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  समझौते  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  aurea ii में  राज्य  मंत्रो  पुरानी  रास
 :  तथा  मेसर्स

 सी०  ए०  steer  को  फ्यूल  इंजक्शन  उपकरणों  के  निर्माण  के  लिए  मैसेज  आई०  पी०  एम०

 यूगोस्लाविया  के  साथ  विदेशी  सहयोग  की  मंजूरी  दी  गई  है  ।  कम्पनी  को  विभिन्‍न  सरकारों  से

 सरकार  को  बिदेशी  मुद्रा  ऋणों  तथा  भारत  में  विभिन्‍न  वित्तीय  संस्थाओं  से  विदेशी  मुद्रा  ऋणों  पर

 भी  पूंजीगत  सामाम  के  आयात  के  लिए  मंजूरी  दी  गई

 गंगानगर  जिले  में  पाए  गए  aay

 1746.  श्री  मोहन  लाल  पटेल  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  के  गंगानगर  जिलों  में  भारी  मात्रा  में
 आग्नेयास्त्र  पाए  गए  हैं

 यदि  तो  जब्त  किये  गए  आग्नेयास्त्रों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  वे  किस

 कें

 कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 aa  1983  के.दौरान  देश  में  जब्त  किए  गए  आग्नेयास्त्रों  का  ब्यौरा  क्या  और

 आग्नेयास्त्र  अधिनियम  के  अन्तर्गत  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  तथा

 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?
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 गह  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  पी०  :  A(z)  सुचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 केन्द्र-राज्य  विवादों  को  हल  करना

 1747,  श्री  आर०  एन०  राकेश  :  नया  गृह  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  यह  अपील  की  है  कि  केन्द्र  राज्य  विवादों  को  बातचीत  के  जरिए  हल

 किया  जाए  ;

 क्या  इस  मामले  को  व्यावहारिक  रूप  देने  की सरकार  की  कोई  या  जनाएं  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम दुलारो  :  से  सरकार

 किसी  थी  केन्द्र  राज्य  विवाद  हमेशा  बातचीत  के  माध्यम  से  हल  करने  इच्छुक  केन्द्र  ar

 राज्यों  के  मध्य  वर्तमान  प्रबन्धों  को  पुनरीक्षित  करने  की  आवश्यकता  को  समझते  केन्द्र  सरकार

 ने  केन्द्र  और  राज्यों  के  मध्य  विमान  प्रबन्धों  के  कार्यकरण  की  जांच  करने  और  पुनरीक्षित  करने  के

 लिए  न्यायमूर्ति  श्री  आर०  एस०  सरकारिया  की  अध्यक्षता  में  केन्द्र  राज्य  सम्बन्धों  पर  पहले  ही  एक

 आयोग  नियुक्त  कर  दिया  है  |

 जम्मू  और  कश्मीर  में  राष्ट्र  विरोधी  ताकतें

 1748.  श्री  जी०  बाई०  कृष्णन  :  क्या  गृह  मन्त्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  में  इस  समय  की  स्थिति  के  बारे  में  कोई

 राष्ट्र  विरोधी  गतिविधियों  सम्बन्धी  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  ;

 क्या  सरकार  ने  उस  पर  कोई  कार्यवाही  की  है  ;

 क्या  कश्मीर  में  राष्ट्र  विरोधी  ताकतों  को  बहुत  महत्व  दिया  जा  रहा है  तथा

 कश्मीर  stat  में  विघटन कही  ताकतें  अपना  सिर  उठा
 रही

 तथा  अपना  बढ़ा  रही

 भोर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  प्रतिक्रिया  का
 ब्यौरा

 क्या

 सका  wo  /
 गह  मन्त्रालय

 च
 मे  राज्य  कर्ल  qe  पलना ८  SION  ह  *

 हो  ०  ser  (x
 ) ह

 और
 (

 ग ्  )  सरकार  राष्ट्

 विरोधी  और  पृथकतावादी  गतिविधियों  के  बारे  में  विभिन्न  साधनों  से  रिपोर्ट  प्राप्त  करती

 रहती है
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 (a)  और  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकार  ने  साथ  पत्र  व्यवहार  करती  रही  है  मौर

 राज्य  सरकार  ने  ऐसे  जैसे  जम्मू  कश्मीर  जमाते  जम्मू  कश्मीर  पीपल्स

 महज-ए-आजादी  के  कार्यकर्ताओं  और  अन्य  समाज-विरोधी तथा  विघटनकारी  तत्वों  के  विरुद्ध

 कारवाई  शुरू  कर  दी  है  ।  सरकार  स्थिति  पर  निकट  से  निगरानी  रखे  हुए  हैं  और  यदि  राष्ट्र  विरोधी

 गतिविधियों  से  देश  को  कोई  खतरा  होता  है  या  सुरक्षा  तथा  प्रभुसत्ता  को  नुकसान  होता

 है  तो  सरकार  कानून  के  अनुसार  उपयुक्त  कार्रवाई  करने से  नहीं  हिचकेगी  ।

 नेशनल  आयल  कपिल  डिजास्टर  योजना

 1749,  श्री
 अनन्त  राहुल  मल्लु  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  तेल  ag  जाने  से  होने  वाले  सागर  प्रदूषण  की  रोकथाम  करने  के

 प्रयासों  के  रूप  में  पर्यावरण  विभाग  द्वारा  एक  नेशनल  आयल  fers
 डिजास्टर

 योजना  तैयार  की

 जा  रही  और

 यदि  तो  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है
 ?.

 पर्यावरण  विभाग  में  उप-मंत्री  दिग्विजय  :  जी

 समुद्री  विशेषरूप  से  के  प्रशासनिक  तथा  तकनी की

 पहलुओं  का  पुनरीक्षण  करने  हेतु  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  है  जो  इस  सम्बन्ध  में  afrarer

 उपाय  तैयार  करेगी  ।  समिति  ने  अभी  तक  अपनी  रिपोर्ट  नहीं  दी  है  ।

 कागज  पर  उत्पाद  शुल्क  को  दरें

 1750.  श्री  अमर  fag  राठवा  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  कागज  पर  उत्पाद  शुल्क  की  दरें  क्या

 क्या  पेपर  मिल्स  एसोसिएशन  ने  सरकार  से  उत्पाद
 शुल्क  की  दरें  कम  करने  का

 अनुरोध  किया

 यदि  तो  दिए  गए  सुझावों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  ने  क्या
 कार्यवाही  की

 भोर

 पेपर  उद्योग
 को

 बचाने  और  कागज  की  कीमत  को  कम  करने  हेतु  एसोसिएशन  ने

 मौर  सुझाव  दिए
 हैं

 ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली  राम
 :  लिखाई  और  छपाई

 कागज  क्राफ्ट  कागज  पर  मूल  उत्पादन  शुल्क  की  विद्यमान  दरें  क्रमशः  मुल्यानुसार  10  प्रतिशत

 ausv  nv WI  सत  afta  mw
 ala  सा 1430  रुपये  प्रति  मी  ०  टन  तथा  मूल्यानुसार  10  प्रतिशत  ०

 टन  है  ।

 eh
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 इंडियन  पेपर  मिल्स  एसोसिएशन  ने  दिया  है  कि  कागज  और

 गत्ते  पर
 उत्पादन

 शुल्क  का
 भार  बहुत  अधिक

 तथा  उन्होंने  मूल्यानुसार
 10  प्रतिशत  शुल्क  को

 वापस  लेने  और  इस  भार  को  कम  करने  के  लिए  कागज  व  गत्ते  पर  शुल्क  की  दरों  के  निर्धारण

 करने  के  लिए  अनुरोध  किया है  ।  वर्ष  1984-85  के  बजट  में  कागज  पर  मूल  में  कमी  करने

 का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 एसोसिएशन  ने  कागज  उद्योग  के
 लिए

 कच्चे  माल
 की

 पर्याप्त  आपूर्ति  निश्चित  करन े;

 उनके  आधुनिकीकरण  व  पुनर्वितरण  के  लिए  सहायता  देने
 और

 विद्युत  आपूर्ति  तथा  पर्याप्त

 मात्रा  में  कोयले  की  आपूर्ति  करके  अवस्थापना  सहायता  जैसे  विभिन्न  aT ery  करने  का  सुझाव

 दिया है  ।

 स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  को  हुआ  घाटा

 1751.  श्री  सनत  कुमार  मिल  क्या  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने
 .  की

 कृपा

 करेंगे  कि

 स्टील  अधारिटी  माफ  इंडिया  लिमिटेड  के  घाटे  को  कम  करने  और  स्थिति  में  सुधार

 करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 को  हुए  घाटे  के  नवीनतम  आंकड़े  क्या  हैं  और  उसके  पास  कितने  मूल्य  के

 भंडार  और

 सोवियत  रूस  को  बेचा  जाने  वाला  10,000  टन  स्टील  का  मामला
 इस

 समय  किस

 चरण  मैं  है  और  क्या  यह  वस्तु  विनिमय  समझौता  होगा  अथवा
 खरीददार  सुलभ  मुंद्रा  में  इसका

 भगतान  करेगा  ?

 इस्पात  और  सान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०  के०  पी०  हानि  को

 कम  करने  के  लिए  स्टील  अथारिटी
 आफ  इंडिया  लिमिटेड  अपने  प्रोडक्ट  मिल्स  में  मांग  के  अनुरूप

 विविधता
 लाकर  और  विपणन  नीति  में  तेजी  लार्कर  बिक्री  बढ़ाने

 ait  इस
 तरह

 तेयार  कच्चे

 स्टोर  और  फालतू  पुर्जो
 के  स्टाक  में  कमी  और  भावश्यकता

 से  अधिक
 उत्पादन

 का

 निर्यात  करने
 के

 लिए  हर  कोशिश
 कर

 रही  है  ।  लागत  में  कमी  करने  के  लिए  प्रौद्योगिकीय

 प्रक्रियाओं  में  सुधार  समय  पर  मरम्मत  करके  उपस्करों  की  उपलब्धि  को  अधिकाधिक  करने

 के  लिए  बेहतर
 रख-रखाव

 ओर
 स्टोर  और  फालतू  पुर्जों  की

 खरीद  कम  से  कम  करने
 और  सभी

 संभव  तरीकों  द्वारा  खच  पर  '  रखने
 के  लिए  विशेष

 उपाय
 किए  गए

 हं
 ।

 1.4.1983  को
 '

 के  पास  जमा  बिक्री  इस्पात  के  स्टाक  का
 मूल्य

 627  करोड़

 रुपये  1,2.1984  को  के  पास  बाकी  स्टाक  का  मूल्य  430.58  करोड़  रुपये  था  ।

 क्लास  कौ  पूरी  राशि  की  व्यवस्था  करने  और  ऋणों  पर  ब्याज
 की  अदायगी  के  पश्चात्‌  वर्ष

 13]
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 1982-83  में  के  वित्तीय  निष्पादन  में  105.76  करोड़  रुपये  का  घाटा  था  ।  ay  1983-84

 की  स्थिति  का  पता  तभी  चल  जब  लाभ-हानि  विवरण  अन्तिम  रूप  से  तैयार  हो  जायेगा  |

 सोवियत  रूस  ने  भारत  से  कुछ  मात्रा  में  इस्पात  खरीदने  में  अभिरुचि  दिखाई

 इस  बारे  में  सोवियत  रूस  को  *'डाटा  भेज  दियां  गया  है  और  उनसे  आरम्भिक  बातचीत  भी

 हो  गई  है  और  इस  बारे  में  आगे  लिखा-पढ़ी  की  जा  रही  है  ।  इस  बात  की  प्रतीक्षा  है  कि  सोवियत

 रूस  कितना  माल  खरीदेगा  और  मलय  कितना  होगा  ।  ऐसी  प्रत्याशा  है  कि  यह  बिक्री  दोनों  देशों  के

 बीच  सामान्य  व्यापार  में  )
 के  अन्त मंत  होगी  ।

 कागज  उद्योग  को  क्षमता  का  उपयोग

 1752.  श्री  सनत  कुमार  मंडल

 क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 \

 श्री  पी०  के०  कोरिया |

 क्या  कागज  उद्योग  की  क्षमता  का  उपयोग  जो  1976  में  77.49  प्रतिशत  था  वह

 पिछले  साल  घटकर  48  प्रतिशत  रह  गया है  जिसके  कारण  विभिन्‍न  किस्मों  के  कागज  और  बोर्डों  के

 उत्पादन  लागत  में  कम  से  कम  15  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  हुई  है  जो  लगभग  900  रुपया  प्रति

 टन

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 क्या  ऐसा  कागज  उत्पादकों  के  उत्पादक  संघ  द्वारा  किए  गए  किसी  घोटाले  के  कारण

 हुआ  और

 सरकार  का  विचार  देश  में  कागज  और  ats  उत्पादकों  की  स्थिति  को  सुधारने  और

 उनकी  कायें  क्षमता  को  बनाए  रखने  हेतु  कार्यवाही  करने  का  है
 ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  से  वर्ष  1983  में

 कागज  उद्योग  में  लगभग  61  प्रतिशत  क्षमता  का  उपयोग हुआ  जबकि  ag  1976  में  लगभग  84

 शत  क्षमता  का  उपयोग  हुआ  ।  क्षमता  उपयोग  गिरावट  का  मुख्य  कारण  इन  वर्षों  के  दौरान

 क्षमता  निर्माण  की  गति  तेज  होना  रहा  जबकि  अधिष्ठापित  क्षमता  10  लाख  मी ०  टन  से  बढ़

 कर  19  लाख  मी ०  टन  हो  गई  ।  औद्योगिक  वित्तीय  कठिनाइयों  अवस्थापना  संबंधी

 अड़चनों  के  कारण  1983  में  कुछ  समय  अथवा  पुरे  ay  के  दौरान  बड़ी  कागज  मिलों  में

 उत्पादन  बन्द  हो  जाने  से  भी  क्षमता  का  कम  उपयोग  हुआ  है  |

 कागज  उद्योग  की  अधिष्ठापित  क्षमता  छठी  योजना  के  लिए  निर्धारित  en  से  अधिक

 होगई  उद्योग  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  करने  के  अनेक वित्तीय  रियायतें  दी  जा  रही
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 उद्योग  को  अधिकतम  क्षमता  उपयोग  करने  के  लिए  अवस्थापना  सहायता  भी  बढ़ाई  जा  रही

 सरकार  ने  कागज  उद्योग  के  कार्यो-निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  प्रेरित  अन्य  विशिष्ट

 अध्याय  करने  हेतु  वित्तीय  राज्य  सरकारों  और  कागज  उद्योग  से  बातचीत  भी  की  है  ।

 समय  प्रवेश  को  1984-85  की  बारीक  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 1753,  sit  माधव  राव  सीरिया  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यों  मध्य  प्रदेश  की  1984-85  की  वार्षिक  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है

 यदि  तो  और  प्रस्तावित  कौर  अन्तिम  योजना  परिव्यय  का

 ब्यौरा  क्या  है

 उनके  अन्तर्गत  कृषि  और  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  कितनी  वृद्धि  दर  का  अनुमान  और

 (7)  अर्थ-व्यवस्था  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  इन  योजनाओं  के  भंतगंत  क्या-क्या  ल  निर्धारित

 किए  गए  हैं  भर  वे  प्रत्येक  क्षेत्र  में  1982-83  और  1983-84  के  दौरान  वास्तविक  और  संभावित

 उपलब्धियों  की  तुलना  कितने  न्यूनाधिक  हैं
 ?

 योजना  मन्त्री  एस०  थी०

 (@)  कुल  वार्षिक  योजना  परिव्यय  जिसे  अन्तिम  रूप  दिया  गया  1060  करोड़

 रुपए  है  ।  ब्योरे  विधिक
 योजना

 में  दिए  जायेंगे  जो  राज्य  बजटों  के  प्रस्तुत  किए

 जाने  के  पश्चात  यथाशीघ्र  संसद  के  सभा  पटल  पर  रखा  जाएगा  |

 राजधानी  में  अपराध

 1754,  प्रो०  नारायण  चन्द्र  पराशर  :  कया  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  संघ  क्षेत्र  में  पिछले  तीन  वर्षों  1980,  1981  और  1982  की  तुलना  में

 गंभीर  अपराधों  में  कोई  कमी  या  वृद्धि  हुई  है

 यदि  at,  तो  पुलिस  स्टेशनों  में  पंजीकृत  किए  गए  हत्या  बलात्कार

 shat  छुरा  मारना  का  चोरी  आगजनी

 लूटपाट
 के  मामलों  के  तुलनात्मक  आंकड़े  क्या

 क्या  पुलिस  बल  में  सुधार  करने  के  कोई  sata  किए  गए  हैं  और  गंभीर

 अपराधों  को  कम  करने  के  प्रयासों  द्वारा  स्थिति  में  सुधार  लाने  हेतु  दूसरे  उपाय  किए  गए  कौर

 )  ale  ay  सा  काचा
 दा  नार  स  किस

 Yr  fr  f=
 सम  के  उपाय  किए  गए  हैं  और  इनका  क्या  प्रभाव

 पड़ा है  ?
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 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  बेंकटसुब्बय्या  )  :
 और  पिछले  चार

 वर्षो ंमें  अपराधों  के  विभिन्‍न  शीर्षों  के  अधीन  अपेक्षित  आंकड़े  नीचे  दिए  गए

 अपराघ  का  MT  1980  1981  1982  1983
 बशाना

 194  avy 00  240  247 हत्या  10d

 बलात्कार  63  66  71  83

 डाकेजनी  31  24  24  15

 4.  हत्या  के  प्रयास  में  छुरे बाजी  177  153  127  142

 चोरी  22253  17209  13626  13029

 6.  गानों  37  59  67  67

 1,  लुक़मा
 रं  294  185  155  211

 उपय  बत  से  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  1982  की  तुलना  में  1983  में  ह्त्या  बलात्कार

 हत्या  के  प्रयास  और  डाकेजनी  के  अपराधों  में  मामूली  विधि  हुई है  ।

 और  दिल्‍ली  में  अपराध  दर  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  दिल्‍ली  पुलिस  ने  कई

 कदम  उठाए  जैसे  बाकी-टाकी  और  वायरल पर  सेटों  सहित  सशस्त्र  जान  गए  अपराधियों

 और  बदमाशों  के  खिलाफ  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम
 कानन

 की  विभिन्‍न  धाराओं  के
 अधीन

 अपराध  किए  जाने  में  सम्बद्ध  वाहनों  का  पता  लगाने  के  लिए  वाहनों  की  अचानक  ata,

 जाने  गए  अपराधियों  निगरानी  को  मजबूत  पुलिस  विकेटों  की  तैनाती  और  समन्वित

 कार्रवाई  तथा  अपराधियों  के  बारे  में  आसूचना  का  समुचित  avg  करने  के  लिए  पड़ोसी

 राज्यों  के  पुलिस  भरी  कारियों  के  साध  बैठकों  का  आयोजन  |

 दिल्‍ली  पुलिस  की  मानव-शक्ति  और  उप रूक रों
 सम्बंधो  आवश्यकताओं  की  लगातार

 a समीक्षा  की  जाती है प्  ,  दिल्‍ली  +पुलिस  की  दक्षता  में  सुधार  लाने  के  लि  समय-समय  पर  इस  में

 atafaat  और  उपस्करों  की  वृद्धि  की  गई  है  ।

 पहाड़ी  क्षेत्रों  का  विकास

 1755.  प्रो ०  नारायण  चन्द  पराशर :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  छठी  योजना  के  दौरान  पहाड़ी  राज्यों  और  क्षत्रों  के  विकास  को  प्रोत्साहन  देने

 हेतु  qt  संचार  नागर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  आदि  जैसे  केन्द्रीय

 विषयों  के  संबन्ध  में  उदार  वित्तीय  आवंटन  करके  कोई  ठोस  उपाय  किए  गए

 हे



 17  1905

 यदि  तो  ऐसे
 राज्यों  और  क्षेत्रो  में  परियोजना

 पों  के  विकास

 (1)  कार्यान्वित
 में  प्रतीक  और  उदार  आवंटन

 (2)  इन क्षेत्रों  में  विभिन्  सुविधा ओं
 को

 मं  जूरी  खोलने  और  sat  बढ़ाए  जाने

 हेतु  मानदण्डों  में  छूट  किस  किस्म  की  प्रमुखता  दी  गई

 चालू  योजना  अवधि  के  दौरान  किन-किन  नई  रेल  दूर  संचार  और

 नागर  विमानन  सुविधाओं  को  मंजूरी  दी  गई  है  और  पूरा  किया  जायेगा  और  सातवीं  पंत्रघर्षीव

 योजना  थें  कौन-कौन  सी  योजनाएं  जारी  रहेंगी  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 (=)  क्या  योजना  आयोग  इन  क्षेत्रों  की  बुनियादी  ढ़ांचे  की  सुविधाओं  के
 qifaeia:

 भर

 दर्जा  बढ़ाए  जाने  को  उच्च  प्राथमिकता  देगा  ?

 योजना  मन्त्री
 एस०  बी

 :  at

 इन  क्षेत्रों  में  आधारिक  संरचना  की  स्थापना  और  उनके  उन्नयन  के  लिए

 शिथिलित  मानदण्ड  लागू  होते  हैं  ।  इन  अंको  कार्यान्वित  करने  के  लिए  आवंटन  उनकी

 आवश्यकताओं  और  संसाधनों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखकर  किए  जाते  हैं  ।

 ओर
 नैपकिन

 सूचना  संलग्न  विवर्ण में  दी  गई  है  ।

 (7)  आधारिक  संरचना  afaerat. & के  विकास  के  लिए  इन
 क्षेत्रों

 को  उच्च  प्राथमिकता

 दी  जा  रही  है  ।

 विवरण

 रेलवे

 करोड़  रु०

 ०  नक्सा  अनुसार नित  aa  1984-85  के

 परियोजना  का  नाम  1984  तक  लिए  प्रस्तावित

 स०  का  वर्ष  लागत  प्रत्याशित  परिव्यय

 व्यय

 5

 उत्तरों  रेलवे

 81-82  33.49  2.25  2.00 1,  नागल  ata  तलवाड़ा  से

 बड़ी  लाइन  का  निर्माण

 155



 लिखित  उत्तर  7  1984

 3  4  5  6

 ne ee  es  घटिया

 2.  जम्मू-तवी  से  उधमपुर  तक  81-82  50.00  3.03  2.00

 बड़ी  लाइन  का  निर्माण

 3.  कालका-परवन  से  रेल  लाइन

 का  निर्माण  82-83  1.60  0.26  0.01

 एन०
 एफ०

 रेलवे

 गोहाटी  बुरनीहाट  78-79  8.20  0.64  0.01

 dat  29.59  9.70  4,75 धम नगर  कुमार घाट  78-79

 3  बालीपाड़ा-भालुकपौंग  78-79  9.97  4.32  3.75

 4  सिलचर-ज़िरग़ाम  78-79  26.68  7.57  3175

 जोगिगहोपा-गौहाटी  83-84  117.34  0.19  2  50

 में

 alt  सड़क  पुल  सहित

 6  मगुरी  तुली  78-79  4.83  2.53  1.50

 7  बालाघाट-मेंरी  78-79  27,17  6.78  4.25

 शाक  और  दूर  संचार  डाक  घर

 जनजातीय  ओर  पिछड़  क्षेत्रों  में  डाकघर
 के  लिए  मानदण्ड

 (1)  गांवों  में  डाकघर  निम्नलिखित  शर्तों  के  अधीन  खोले  जा

 सकते हैं  :--

 प्रस्तावित  डाकघर  से  3  कि०
 मी०

 की  परिधि  के  भीतर  कोई  डाकघर  न  हो

 प्रस्तावित  डाकघर  से  उसकी  अनुमानित  लागत  की  कम  से  कम  10  प्रतिशत  ara
 (=)

 होने  की  संभावना हो  ।

 (2)  पंचायत  गांवो ंमें  डाक  घर  निम्नलिखित  शर्तों  के  अधीन  खोले  जा

 सकते

 उक्त  गांव  1.5  feo  मी०  की  परिधि  में  गांवों  के  एकीकृत  को

 संख्या  1000  या  अधिक  होनी  चाहिए  ।
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 प्रस्तावित  डाक  घर  से  3  कि०  ato  की  परिधि  के  भीतर  और  डाकघर  नहीं  होना

 और

 प्रस्तावित  घर  से  उसकी  अनुमानित  लागत  को  कम  से  कम  10  प्रतिशत  आय

 की  संभावना  होनी  .  चाहिए  ।

 टिप्पणी--ग्रामीण  डाक  घर  निम्नलिखित  श्रेणियों  के  भगत  आते  हैं

 (1)  सामान्य  ग्रामीण  और  (2)  पिछड़े  और  जनजातीय
 ।  जनजातीय  क्षेत्रों  को

 गह  मन्त्रालय  द्वारा  परिभाषित  गया  है  ।  डाक-सम्बन्धी  विकास  के  दृष्टिकोण

 से  पिछड़े  क्षेत्रों  की  परिभाषा  इस  बात  को  ध्यान  में  रखकर  की  जाती  है  कि  किसी

 a  विशेष  के  विकास  की  स्थिति  प्रति  डाकघर  द्वारा  सेवित  जनसंख्या/क्षेत्र  के

 अखिल-भारत  भो भतों  से  100  प्रतिशत  पीछे  है  या  नहीं  ।

 (2)  जिन  गांवों  में  डाकघरों  की  व्यवस्था  की  गई  है  उनके  प्रतिशत  के  संबन्ध  में  पूर्ण

 सकील  के  साथ  प्रतिकूल  रूप  में  तुलना  करने  के  दूसरे  जब  कोई  विशेष

 क्षेत्र  अखिल  भारतीय  औसत  की  अपेक्षा  और  जनतंशपा/सेवित  क्षेत्र  की  गणना  करने

 पर  सकील  औसत  पर  भी  खराब  स्थिति  में  होता  है  तों  उस  क्षेत्र  को

 का  दर्जा  दिया  जाता  है  ।

 (3)  प्रति  डाकघर  प्रतीत  भारतीय  औसत  23.10  वर्ग  fro  मी०  भर  जनसंख्या  4,805

 पिछड  क्षेत्रों  को  तेज  गति  से  ऊपर  लाने  के  लिए  जनजातीय  क्षेत्रों  को  अधिक

 राज  सहायता  दी  जाती  है  ।

 (4)  ऐसे  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में
 क्षेत्रों

 की  परिकल्पना  को  छोड़  दिया  गया  है

 जनजातीय  क्षेत्र  भी  वे  थि ची क स्वतः  क्षेत्रोंਂ a1 a  ह  की  श्रेणी में  भा

 जाते  हैं  ।

 दुर-संचार  सेवाएं

 उदार  नीति  के  प्रशासनिक  मुख्यालय  वाले  केन्द्र  अर्थात  (1)  जिला  मुख्यालय

 (2)  उपमंडल  (3)  तहसील  (4)  उप-तहसील  मुख्यालय  और  (5)  खंड

 मुख्यालय  पूरी  तरह  राज  सहायता  आधार  पर  wae  हानि  की  रक़म  का  अस्तर  किए  बिना  और

 न्यूनतम  राजस्व  की  किसी  शर्तें  के  बिना  सावज  निक  टेलीफोन  ak  सम्मिलित  कार्यालयों  की  व्यवस्था

 के  हकदार  इसके  अतिरिक्त  सामान्य  क्षेत्रों  में  5000  अथवा  अधिक  जनसंख्या  वाले  क्षेत्रों  और

 पिछड़े  पहाड़ी
 क्षेत्रों

 में
 2500  अथवा  अधिक  जनसंख्या  वाले  क्षेत्रों  को  पूरी  तरह  राजसहायता

 )
 आधार  पर  सुविधाएं  भी  प्रदान  की  जा  सकती  है  ।  इसके  विभाग  ने  स्थानिक
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 नाएकाानाणाानणणाणाणयण

 वितरण  आधार  पर  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  उपलब्ध  कराने  का  भी  हाल  ही  में  निर्णय

 है  जिसके  अन्तर्गत  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफॉन/कार्यालय  स्थापित  किए  जाएंगे  ताकि  देश  की

 अधिकांश  आवासीय  आबादियों  में  वे  5  feo  मी ०  के  भीतर  उपलब्ध  हो  सकें  ।  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  के  पहले  तीन  वर्षों  में  देश  में  6597  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  6692  सम्मिलित

 कार्यालयों  व्यवस्था  की  गई  है  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  तयार  की  जा  रही  है  ।

 नागर  विमानन

 विमानन  क्षेत्रक  के  अधीन  पहाड़ीਂ  क्षेत्रों  की  आवश्यकताओं  को  समग्र  विकास  के

 भाग  के  रूप  में  लिया  गया  है  ।  लेकिन  वायु दूत  कार्यक्रम  अन्तर्गत  विशेष  रूप  से  उत्तर  पूर्वी

 क्षेत्र  में  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  वायु  सेवाओं  की  व्यवस्था  को  विशेष  महत्व  दिया  गया  था  ।  मैदानी  क्षेत्रों

 में  कुछ  स्थानों  को  जोड़ने  के  अलावा  वायु दूत  अब  एजावल  तेज

 उत्तर  पूर्वी  और  कु  दे द्  हराकर  तथा  पन्त  नगर  को  सेवाए  उपलब्ध  कराता  हे  ।

 प्रत्येक  राज्य  में  एक  मारो  उद्योग

 1756.  प्रो ०  नारायण
 चन्द  पराशर

 क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 a  क्या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  देश  के  प्रत्येक  भाग  में
 भारी  उद्योग  इस  ढंग

 से  खोले  जायें  ताकि.देश  के  सभी  क्षेत्रों  को
 भारी

 उद्योगों  को  ऐसे  एककों  को  खोलने  का  लाभ

 मिल  सके

 )  यदि  तो  क्या  सरक।र  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  कम  से  कम  देश  के  प्रत्येक

 राज्य  में  भारी  औद्योगिक
 एककों

 के  अन्तर्गत  एक  एकक  खोला  जाये

 arhr
 यदि  तो  किस  तारीख  तक  ऐसा  किया

 जायेगी ; #

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पटटाभि चय  रास  केन्द्रीय

 निवेश  मुख  रूप  से  आधारभूत  प्रकार  की  बड़ी  औद्योगिक  परियोजनाओं  में  किए  जाते  हैं  ।
 इसलिए

 ऐसी  परियोजनाओं  की  स्थापना  का  निर्णय  मुख्य  तकनीकी  भारिक  आधार  पर  किया  जाता  है  ।

 सरकार  की  यह  नीति  रही  है  कि  केन्द्रीय  परियोजनाओं  की  स्थापना  में  तकनी  की-आर्थिक  आधार

 अपेक्षा कत  पिछड़े  क्षेत्रों  को  तरजीह  दी  जाए  ।  विभिनन  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  पंजी  निवेश  के  समान

 वितरण  का  सुनिश्चय  करने  में  पहले  से  चली  a  रही  सीमाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  औद्योगिक

 दृष्टि  से  पिछड़े  क्षेत्रों  में  बढे  पैमाने  पर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  मे ंऔर  अधिक  निवेश  को  आउट  करके

 ही  उद्योगों  का  संतुलित  विकास  किया  जा  सकता  है  ।  पिछड़े  और  कम  विकसित  क्षेत्रों  में

 निवेश  को  आकर्षित  करने  के  लिए  भावी  उद्यम कर्त्ताओं  को  पूंजीगत  निवेश  राजसहायता  एवं  वित्तीय
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 संस्थाओं  से  रियायती  दर  पर  वित्त  उपलब्ध  कराने  जैसी  कई  रियायत  दी  जा  रही  हैं  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  चल  रही  सभी  योजनाओ  कौर  आधुनिकीकरण  के

 कार्यक्रमों  को  प्राथमिकता  दी  गई  है  ।  तकनी  hY-3Tf a  संभाव्यता  के  आधार  पर  नई  योजनाओं

 का  पता  गया है  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  शामिल  इस  प्रकार  की  सभी

 परियोजनाओं  का  gat  ब्यौरा  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दस्तावेज  पृष्ठ  277-293  में  प्रकाशित

 किया  गया  है  जिसकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 अकाली  आंदोलन  के  कारण  मारे  गए  पुलिस  कर्मचारी

 1757.  Sto  नारायण  चन्द  पराशर  कया
 गृह

 मन्त्री  ag  बताने  की  कपिला  करेंगे  कि  :

 पंजाब  में  25  1983  के  बाद  अकाली  आंदोलन  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न

 घटनाओं  के  दौरान  मारे  गए  अथवा  गंभीर  रूप  से  घायल  पुलिस  रियों  और  अनप
 व्यक्तियों

 का  ब्योरा  क्या

 क्या  घटना  के  शिकार  व्यक्तियों  अथवा  उनके  निकट  सम्बन्धियों  at  कोई  मुआवजा

 दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  भर

 (a)  यदि  तो  इसके  कया  कारण हैं  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  :  5  1983  से

 4  1984  तक  पंजाब  में  अकाली  आन्दोलन  से  सम्बन्धित  घटनाओं  के  दौरान  5

 पुलिस  कमियों  सहित  76  व्यक्ति  मारे  गए  भर  20  पुलिस  कर्मियों  सहित  193  ब्यक्ति
 जख्मी

 हुए
 ।

 से  (7)  पंजाब  सरकार  ने  सभी  आयुक्तों  और  उपायुक्तों  को  sfaq  देने
 के  निर्देश  जारी  किए  हैं  ।  राहत  में  सामूहिक  हिसा  की  घटना  में  मरने  वाले  व्यक्ति  के  निकट
 सम्बन्धी  को  10,000  रुपए  का  अनुदान  att  इस  प्रकार  की  घटनाओं  में  गंभीर  रूप  से  जरूरी

 होने
 वाले  प्रति  ब्यक्ति  को  2,000  रुपए

 का  अनुदान  सम्मित्तित  है
 ।

 पुलिस  कार्मिकों  लिए  अलग

 राहत  मागं दर्शी  सिद्धांत  है  ।

 सांपों  की  खालों  को  तस्करों

 1758,  श्री  बालकृष्ण  वासनिक

 कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :
 श्री  गुफरान  J

 (*)  कया
 उनके

 विभाग  के  वन्य  जीवन  विभाग  ate  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  एक
 संबुक

 छापे
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 में  सांप  की  खालों  से  भरे  ऐसे  तीन  पोल  रोके  हैं  जिन  पर  की  मुहर  लगी  हुई  थी

 और  वे  सिंगापुर  के  किसी  व्यक्ति  को  भेजे  जा  रहे

 यदि  तो  डाक  द्वारा  सांप  की  खालों  की  तस्करी  की  इस  कोशिश  में  शामिल

 व्यक्तियों  का  व्या  ब्यौरा  और

 उनके  खिलाफ  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  किया है
 ?

 पर्यावरण  विभाग  में  उप-मंत्री  दिग्विजय  :  से  3  1984,

 को  उप-निदेशक  वन्य  जीवन  परिरक्षण  भारत  सरकार  को  सुचना  मिली
 कि

 30-1-1984  को  नेहरू  नगर  डाक  नई  दिल्‍ली  से  सिंगापुर  के  लिए  बुक  किये  गये  3

 विशेष  डाक  घर  द्वारा  नेताजी  नगर  छंटाई  स्टेशन  को  प्रेषित  करने  के  लिए  भेज  दिए  गए

 निदेशक  ने  यह  दिल्‍ली  प्रशासन  के  मुख्य  वन्य  प्राणी  बाइडन  के  साथ  उठाया  जिसके  प्रवर्तन

 कमंचारी  त्वरित  रूप  -  नेताजी  नगर  गए  तथा  पागलों  को  प्रेषण  के  लिए  तयार  पाया  ।  अनुरोध

 करने  बहादुर  शाह  जफर  मार्ग पर
 विदेशी  डाक  घर  को  पार्सलों  को  भेज  दिया  गया

 तथा  निरीक्षण  पर  पाया  गया  कि  उनमें  सांपों  की  खालें  थी  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  के  sada  कमेंचारी

 इन  पागलों  को  कब्जे  में  नहीं  ले  सके  क्योंकि  सीमा  शुल्क  के  अधिकारी  सीमा  शुल्क  अधिनियम  के

 aaa  मामले  पर  करना  चाहते  क्योंकि  यह  सीमा  शुल्क  के  क्षेत्र  में  पकड़ा

 गया  थो  |

 2  यह  पाया  है  कि  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  अभी  तक  की  गई  जॉच  से  पता  लगा

 है  कि  दिल्ली  की  एक  निर्यात  संस्था  इस  मामले  में  शामिल  है  ।  निर्यात  संस्था  के  मैनेजर  को  सीमा

 शुल्क  अधिनियम  के  तहत  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  है  ।  संस्था  के  मालिक
 ने

 दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय

 से  पूर्वाभासी  जमानत  प्राप्त  कर  लिये  !  2  डाक  कर्मचारियों  को  जिनको  मामले  में  शामिल  पाया

 गया है
 सीमा  शुल्क  अधिनियम  के  अन्तगंत  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  है  ।

 १3.
 वित्त  मंत्रालय

 के
 राजस्व  विभाग  द्वारा  आगे  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है  ।

 असम  में  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  में  गिरावट

 1759.  थी  लक्ष्मण  सलिक

 :  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 भी  ए  निवालों  हितादसन
 नाडार  J

 करेंगे  कि  :

 कया  जो  कुछ  समय  से  शान्त  था  एक  बार  फिर  हत्याओं  झ्र ौर

 मार-काट  में  पंजाब के  साथ  मुकाबला  कर  रहा
 है

 नकारियों  ने  माननीय  प्रधान  मन्त्री के  दौरे  के  समय  को  बन्द क्या  असम  के  अ

 की  घोषणा  के  लिए  चुना
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 क्या  पुत्तर
 में  उग्रवादियों  से  खालिस्तान  सम्बन्धी  पर्चे  पकड़े  गये  और

 यदि  तो  सरकार  का  इन  परिस्थितियों  में  प्रशासन  की  दृष्टि  से  कड़ी  कार्यवाही

 रने  हेतु  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारो  सिन्हा )
 पिछले  कुछ  महीनों

 में  असम  में  कानन  व  व्यवस्था  की  स्थिति  में  Ach  सुधार  हुआ  है  और  हिंसक  घटनाओं  की  संख्या

 में  लगातार  कमी  हुई

 (@)  जी  श्रीमान  ॥

 हाल  में  त्रिपुरा  में  कुछ  खालिस्तान  समर्थक  इश्तिहार  बरामद  हुए  परन्तु  अभी  उनकी

 प्रामाणिकता  सिद्ध  की  जानी  है  ।

 बनाये  रखने  के  लिए  उपयुक्त  कदम असम  सरकार  ने  कानून  व  ब्य

 उठाये हैं  ।

 कर्मचारियों  के  गोपनीय  रिकार्ड  में  परिवहन  के  बारे  में  उच्चतम  न्यायालय  के  सुभाव

 1760.  शी  लाल  किशोर  शर्मा

 श्री  शक्  प्रधानी
 ह

 क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृप
 थ्री  डी०  एस०  ए०  शिव प्रकाशम

 J डा०  ए०  Jo  आजमी

 करेंगे  कि

 यह  सच  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  को  उनके

 कर्मचारियों  की  गोपनीय  रिकार्ड  प्रणाली  में  आमूल  परिवर्तन  करने  का  सुझाव  दिया  है

 उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  दिए  सुझावों  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या

 और

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  वेंकटसुब्बय्या  att

 उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  की  मुख्य-मुख्य  बातें  निम्न  प्रकार

 सरकार  को  एक  ऐसी  पद्धति  लाग  करने  के  बारे  में  विचार  करना  चाहिएं  जिसके

 अंतर्गत  गोपनीय  पंजियां  लिखने  वाला  अधिकारी  अपनी  अभ् युक्तियाँ  उस  अधिकारी

 की  मौजूदगी  मेंदा  करें  जिसके  विरुद्ध  उक्त  अभ्युकितियों  को  दर्ज  किए  जोने  को

 प्रस्ताव  लेकिन  ऐसाਂ  करने  से  पहले  वह  सम्बन्धित  अधिकारी  को  अपनी  किसी

 प्रतिकूल  परिस्थिति  केਂ  सम्बन्ध  में  equaya  करण  देने  और  उच्चतर  प्राधिकारियों  के

 पास  अभ्यावेदन  करने  का  अवसर  भी  दे  ।
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 a

 गोपनीय  लिखने  वाले  अधिकारी  को  चाहिए  fe  वह  पंजी  को  उच्चतर

 प्राधिकारियों  के  समक्ष  प्रस्तुत  करने  से  पव  अपनी  अभ्यर्थियों  की  प्रति  सम्बन्धित

 अधिकारी  को  भी  दे  जिससे  कि  सम्बन्धित  व्यक्ति  उक्त  अभ्यर्थियों  के  विरुद्ध  कोई

 अभ्यावेदन  करना  चाहे  तो  उसका  अभ्यावेदन  भी  उच्चतर  प्राधिकारियों  को  गोपनीय

 पंजी  प्राप्त  होने  के  तुरंत  बाद  पहुंच  जाए  |

 उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  सुधार  नोट  कर  लिए  गए  हैं  ।

 हरिजनों  को  मुसलमान  बनाया  जाना

 1761.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  |}

 ?+:  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्री-मोहन  लाल  पटेल  J

 क्या  दक्षिण  में  अभी  भी  हरिजनों  को  मुसलमान  बनाया  जा
 रहा  है

 और  गुजरात

 तथा  बिहार  के  क्षेत्रों  में  इन  लोगों  को  मुसलमानों  की  ओर  &  लालच  देने  के  लिए  संगठित  प्रयास

 किये  जा  रहे  हैं

 क्या  उपयुक्त  धम  परिवर्तन  से  साम्प्रदायिक  तनाव  बढ़ा

 सरकार  का
 -

 विचार  अनजान  और  अशिक्षित  लोगों  के  धर्मं  परिवर्तन  पर  कानून

 द्वारा  प्रतिबंध  लगाने  का  भर

 इस  बारे  में  अब  तक  क्या  उपाय  किये  गये  हैं
 ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  दुलारो  :
 से  तमिलनाडु

 सरकार  द्वारा  भेजी  गई  सुचना  प्र  arerfea  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  बिहार

 और  गुजरात
 के  बारे  में  कोई  ऐसी  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 विवरण

 तमिलनाडु  सरकार  द्वारा  प्रेषित  सूचना  के  अनुसार  रामनाथपुरम  जिले  में  आदि  द्रविड दारों

 ने  इस्लाम  धर्म  को  अपनाया  है  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  आदि  द्राविड्दार  कुछ  अरब  देशों

 लाभकारी  रोजगार  के  अवसरों  से  काफी  प्रभावित  हैं  जो  मुसलिम  मजदूरों  को  प्राथमिकता  देते  हैं  ।

 सम्बन्धित  जिला  समाहर्ता  और  पुलिस  उप-महानिरीक्षक  ने  उन  कारणों  का  अध्ययन  करने  के  लिए

 गांवों  का  दौरा  जिसकी  वजह  से  ऐसे  धम  परिवर्तन  होते  इसके  जिला

 प्राधिकारियों  ने  क्षेत्र  में  आदि  द्रविड दारों  को  दिक्कतों  का  पता  लगाने  कौर  ऐसी  शिकायतों  के

 समाधान  हेतु  तुरंत  कारवाई  करने  के  लिए  एक  विशेष  अभियान  शुरू  किया  राज्य  सरकार

 द्वारा  समाहर्ता  को  भी  ag  निदेश  दिया  हैं  कि  वे  स्थिति  की  गहराई  से  समीक्षा  करने  के  लिए  सभी

 सम्बन्धित  जिला  अधिकारियों  की  पाक्षिक  बैठकें  आयोजित  करें  ।  राज्य  सरकार ने  यह  भी  जोर

 है  कि  नागरिक  अधिकार  संरक्षण  अधिनियम  sata  अपराध  अविलम्ब  at  किये  जाने

 चाहिए  भोर
 तुरन्त  अनुवर्ती  कारवाई  की  जानी  चाहिए  ताकि  दण्ड  दिया  जा  सके  ।

 |
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 पुर  इस्पात  संयत्र  को  हुआ  घाटा

 1762  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री यह  बताने  की  करेंगे कि

 क्या  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  घाटे  में  चल
 रहा  है

 क्या  यह  घाटा  आधुनिकीकरण  की  कमी  के  कारण  हुआ

 घाटे  के  अन्य  कारण
 कया

 और

 )  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  की  स्थिति  में  सुधार  करनें  और
 इसे  मु

 में  चलाने  हेतु  क्या

 उपाय  किए  जा  रहे  हैं
 ?

 इस्पात  और  ख़ान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  (At  एन०  Fo  पी०  :  से

 हां  ।  घाटे के  मुख्य  बर  है  वित्त  परियोजना  रिपोर्ट  मं  परिकलित  पालवे  माल
 ie

 के  मुकाबले  कच्चे  माल  की  क्वालिटी  घटिया  बिजली  की  अपर्याप्त
 कच्चे

 फालतू  उपभोज्य  सामग्री  तथा  ऊर्जा  की  लागतों  में  वृद्धि  कुछ  उपस्करों  का  पुराना

 हो  जाना  तथा  रूपांकन की  खामियों  के  कारण  कुछ  उपस्करों  का  प्रत्याशित स्तर  तक  कार्य  न  कर

 सकना |

 इस्पात  कारखाने  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  कई  उपाय  किए  गए  हैं  और

 इन्हें  कार्यान्वित  fear  जा  रहा है  ।  इनमें  मुख्य-मुख्य  हैं--रख-रखाव  के  काम  तेजी  लाकर

 उपस्करों  की  खराबियों  को  ठीक  क्रिटिकल  कैपिटल  इक्विपमेन्ट्स  को  82.5  करोड़

 रुपये  की  लागत  से  कारखाने  में  बिजली  के  उत्पादन  के  लिए  अतिरिक्त  क्षमता  लगाना  तथा  बोडोनी

 में  लौह  अयस्क  के  चूरे  को  साफ  ।  इन  सब
 सुविधाओं

 पर
 चालू  वर्ष  में

 39  करोड़  रुपये  तथा

 1984-85  में  49  करोड़  खर्च  होने  की  सम्भावना  हैं  ।  इसके  अलावा  कारखाने  को

 कीय  दृष्टि से  सक्षम  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ।  यह  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 आदिवासी  उपयोजना  और  संघटक  योजना  को  अवधारणा

 1763.  श्री  भाखा भाई  :  क्या गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच
 है

 कि  आदिवासी  :
 उपयोजना  और

 संघटक  योजना
 की

 अवधारणा  में

 विभिन्‍न  लक्ष्यों  पर  विचार  कियां  गया  है

 )  यदि  at,  तो  इस  प्रकार  की  अवधारणाओं पर  क्या  विचार  किया  गया  और  इन

 विभिन्‍न  लक्ष्यों  लिए  कौन  उत्तरदायी  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारी  आदिवासी  उपयोजना और  संघटक  के
 अंतरगत  1980

 से  वर्ष-वार और  राज्य-घार  दी  गयी  विशेष केन्द्रीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्या
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 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  सिन्हा  )  तथा  (@)  अनुसूचित

 जातियों  afar  उपयोजना  के  लिए  विशेष  संघटक  योजना  का  मुख्य  ye  दय  उनकी

 जिस  आर्थिक  स्थिति  को  सुधारनेਂ  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  द्वारा  संतुलित  विकास  के  सामान्य

 क्षेत्रों  से  संसाधन  एकत्र  करके  उपयुक्त  कार्यक्रम  कार्यान्वित  करना  fate  रूप  से  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान
 दोनों

 वर्गों  के  पचास  प्रतिशत  परिवारों  को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  लाने  में  ठोस  रूप

 से  सहायता  करने
 का  उद्द व्य है

 ।  परित्यक्त  के  स्वरूप  के  कारण  संघटक  योजना  एक

 समुदाय-अभिमुख  परिवार  पर-नीति  पर  आधारित  है  जबकि  आदिवासी  उपयोजना  एक  क्षेत्र  विकास

 नीति  है  जिसमें  अनुसूचित  जनजाति के  परिवारों  पर  विशेष  रूप  से  ध्यान और  बल  दिया गया  है

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल ०

 डी०  7858/84]

 मध्य  गुजरात  और  राजस्थान  के  साथ  साथ  लगे  जिलों  के  atifzarat  क्षेत्रों  का  पीछा

 1764.  श्री  भो खा भाई  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 _  क्या  यह  सच  है
 कि  मध्य  गुजरात  और  राजस्थान  राज्यों  के  आदिवासी  क्षेत्र

 जिले  सड़कों  के  कृषि  बन-विकास  आदि  के  मामले  में  बहुत  अधिक  पिछड़े  रहे

 गए  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  कोई  निदेश  दिये

 सर्दी  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या इन  राज्यों  द्वारा  इन  अत्यधिक  पिछड़े  क्षेत्रों
 के  क्षेत्र  विकास  के

 लिए  बनाई  गई  आदिवासी  उपयोजनाओं  को  प्राथमिकता  नहीं  दी  गई  है
 ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  जी
 नहों  श्रीमान  ।

 से  (a)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  जनजाति  उपयोजना  भी  मुख्य  नीति  जनजाति  आवादी

 को  महे  नजर  रखते  क्षेत्र  विकास  की  रही
 छठी  योजना  नीति  में  निम्नलिखित  उद्देश्य

 शामिल  oe

 (1)  लघु  आदि  कै  क्षेत्र  में  परि  रोन्दुखी  लभ  ही

 कार्यक्रम  शुरू  करके  लाभ  प्राप्त  कर्ता  परिवारों  का
 उत्पाद  देता

 स्तर  उठाना  |

 (2)  भूमि  ऋण  वन  आदि  के  क्षेत्रों  में  जनजातियों  के

 शोषण  को  समाप्त  करना  |

 (3)  शिक्षा  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  के  जरिये  मानव  संसाधनों  का  और

 (4)  आधारभूत  संरचना  का-विकास  ।
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 राउरकेला  सिलिकान  परियोजना  शुरू  करना

 1765.  श्री  हरिहर  सोरन  :  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  राउरकेला  सिलिकान  परियोजना  शुरू  हो  गई  है

 यदि  तो  परियोजना  की  लागत  *  कितनी  a  कब  शुरू  किया  गया  और

 रोक्त  सिलिकान  परियोजना  का  वार्षिक  उत्पादन  कितना  होगा

 उपरोक्त  परियोजनाਂ  वाशिज्यिक  उत्पादन  शुरू  होने  पर  प्रतिवर्ष  कितनी  विदेशी  मुद्रा

 की  बचत  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  और  सान  मंत्रालय  के  राज्य  सत्री  एवं  के०  पी०  (=)  परियोजना

 का  एक  कोल्ड  रो  नॉन  ओरिएण्टल  सिलिकन  स्टील  की  चादरों  का  उत्पादन  किया

 चालू  किया  जा  रहा  है  ।  कोल्ड  कोल्ड  ग्रेन  ओरिएण्टल  सिलिकन  स्टील  की  चादरों  का  उत्पा

 दन  करने  की  परियोजना  को  चालू  करने  संबंधी  परीक्षण  1984  में  शुरू  होने  की  सं

 वना है

 वर्ष  1972  में  प्रवर्तमान  मूल्यों  के  आधार  पर  इस  परियोजना  की  अनुमानित  लागत

 154.8)  करोड  रुपये  आंकी  गयी है  इस  परियोजना  का  रूपांकन  प्रति  वर्ष  37,500  टन  कोल्ड

 कोल्ड  ग्रेन  ओरिएंटेड  सिलिकन  वैद्युतिक  इस्पात  की  चादरों  और  36,000  टन  कोल्ड  कोल्ड  नॉन

 ओरिएण्टल  सिलिकन  वैद्युतिक  इस्पात  की  चादरों  कां  उत्पादन  करने  के  लिए  गया  है  |

 और  वेष  1984-85  में  28,000  टन  कोल्ड  कोल्ड  ग्रेन  ओरिएंटेड  और  कोल्ड

 कोल्ड  नॉन  ओरिएंटेड  सिलिकन  की  चादरों
 का  उत्पादन  करने  की  योजना  भाषा है

 वर्तमान  मूल्यों
 के

 आधार
 पर  इससे ay  19  84-  ४5  में

 लगभग
 25  करोड़  रुपए  की  बिदेशी  मुद्रा

 की  बचत  होगी  |

 कम्प्यूटरों  के  स्वदेशी  निर्माण  की  नीति

 1766.  श्री  के०  प्रधानी :
 प्रधान

 मंत्री  यह  बताने
 की की  कृपा  करेंगी  किः

 क्या  सरकार  ने  इस  बीच  देय  में  कम्प्यूटरों  के  निर्माण  की  नीति  को  अन्तिम  रूप

 दे  दिया है

 दि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  और

 इस  संबंध  में  भारतीय  निर्माताओं  को  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  और
 प्रत्येक  मामले

 में  अस्त प्रे स्त  विदेशी  जानकारी  और  प्रौद्योगिकी  सहयोग  का  ब्यौरा  कया  है  ?
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 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  THo

 एस०  संजीवी  तथा  सरकार  वर्ष  1978  में  लघु  कम्प्यूटर  तथा

 सूक्ष्म  संसाधित  पर  आधारित  प्रणालियों  से  संबंधित  औद्योगिक  तथा  प्रौद्योगिकी

 नीति
 की

 घोषणा  की  थी  ।
 उक्त  नीति

 की  एक  प्रति  विवरण  के  रूप
 में

 संलग्न  है  ।

 सूचना  संकलित  की  जा  रही  है  ।

 विवरण

 wa  कम्प्यूटर  संसाधित्र  पर  आधारित

 प्रणालियों के  लिए  औद्योगिक  एवं  प्रौद्योगिकी  नीति

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  इस  बात  को  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  लघु  कम्प्यूटर/सुक्ष्म  संसाश्गत्रि

 पर  आधारित  प्रणालियां  अथ  व्यवस्था  के  अन्य  क्षेत्रों  में  व्यापक  अनुप्रयोगों  की  संभावना  के  अलावा

 मूल्यो ंमें  भारी  कमी  ला  सकती  है  डिजाइनों को  सरल  बना  सकती  हैं  तथा  उद्योग  में  अधिक

 पन  ला  सकती  हैं  ।  कम्प्यूटरों के  क्षेत्र  में  लघु  सूक्ष्म  संसाधित  उद्योग  के  विकास  एक

 प्रमुख  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  रूप  में  होगा  |  सरकार  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  इस  उद्योग  का  विकास

 *
 लिखित  नीति  के  आधार पर  होगा  ।

 2.  कायें  आकार
 तथा  प्रणाली  की  संरचना  के  साथ-साथ  उसके  अनुप्रयोग  की  किस्म

 के  आधार  पर  लघु  कम्प्यूटर
 संसाधित्र  पर  आधारित  प्रणालियों  को  निम्नलिखित  व्यावहारिक

 श्रेणियों  में  वर्गीकृत  किया  जा  सकता  है  :

 (i)  विशिष्ट  किस्म  के  अनुप्रयोग  सामान्य  उपान्त  उपस्करों  के  साथ  वास्तविक  समय

 के  आधार  पर  विशिष्ट  कार्यों  के  लिए  मूल  उपस्करों

 के  विनिर्माण  के  विकल्प

 (ii)  ऑन-लाइन  अनुप्रयोग )
 पेरीफेरल  तथा

 परियों  के  साथ  मूल  उपस्करों  के

 विनिर्माण के  विकल्प

 (iii)  प्रमुख  ऑन-लाइन  )
 के  साथ  मूल  उपस्करों

 के  विनिर्माण

 के  विकल्प
 तथा

 (iv)  एकल  )  प्रणालियां
 ड्

 3.
 इन  प्रणालियों के  विनिर्माण  से  संबंधित  प्रस्तावों  के  अनुमोदन के  लिए  निम्नलिखित

 मार्गदर्शी-सिद्धांग्त  लागू  लघु  कम्प्यूटर
 संसाधित  उद्योग  को

 विकसित  करने  का  प्रमुख

 प्रणाली  इंजीनियरी  कम्पनियों  की  स्थापना  करना  होगा  और
 जरूरी  नहीं  है  कि  वे  केन्द्रीय  संसाधन

 एककों  पी०  Jo)  अथवा
 उपान्त-उपस्करों

 के  विनिर्माण  में  प्रवृत्त  ही  हों  ।  किन्तु  लघु  कम्प्यूटर
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 णਂ

 प्रणालियों  के  उत्पादन  के  लिए  qarea-sreaey  के  नन् संसाधित्रों  : (starz)  के  विनिर्माण  की  अनुमति

 भी  दी  जाएगी  ।  प्रत्यक्ष  आंकड़ा  लेखांकन/वी  जकांकन
 आंकड़ा  अभिग्रहण  प्रणालियां

 टाइप  सेटिंग  अनुप्रयोगों  तथा  विशिष्ट  किस्म  के  नियंत्रकों  जैसी  समपित  अनुप्रयोगों  के  लिए  तकनीकी

 पृष्ठ  भूमि  वाले  मध्यम  तथा  छोटे  उद्यमियों  को  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ।  जॉन-लाइन  तथा  स्वतंत्र

 अनुप्रयोगों  की
 आवश्यकता  के  लिए  संगठित  क्षेत्र

 की  इकाइयों
 पर  विचार  किया

 जाएगा  विदेशो ंमें  रहने  वाले  जो  शिक्षित  व्यक्ति/दल  स्वदेश  में  लौटना  चाहते  हैं  तथा  लघु

 कम्प्यूटर  से  संवंधित  औद्योगिक  कार्यक्रमों  में  पूंजीनिवेश  करना  चाहते  हैं  उन्हें  सक्रिय  रूप  से

 हित  किया  जाएगा  |

 4.  औद्योगिक  लाइसेंसों (९
 लियु

 उद्योग  के  लिए  अनुमोदन  के  लिए  आवेदन-पत्र  पर  विचार  करते

 इस  बात  का  सुनिश्चय  क  रमे  के  लिए  विस्तृत  छानबीन  की  जाएगी  कि  अनुप्रयोग  के  जिन  क्षेत्रों

 में  लघु  कम्प्यूटर  jer  संसाधित  प्रणालियों  का  प्रयोग  किया  जाएगा  वे  राष्ट्रीय  प्राथमिकता  के  अनु

 रूप  हों  ।  औद्योगिक  लाइसेंसिंग  नीति  उन  क्षेत्रों  में  भी  प्रतिबंधात्मक  बनी  रेहेगी  जहां  श्रमिकों  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ना  संभव  है  ।

 5.
 उच्च  कायें

 निष्पादन
 की

 क्षमता
 से  युक्त  उपान्त-उपस्करों  की  इकाइयों  के  लिए  चुनिंदा

 तौर  पर  विदेशी  तकनीकी  सहयोग  की  अनुमति  दी  जाए  चूंकि  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  एक  ऐसा  उद्योग

 है  जिसमें  अधुनातन विकास  एवं  सूक्ष्मता पर  जोर  दिया  जाता  अतः
 उन  मामलों

 में
 जहां  गुणवत्ता

 की  दृष्टि  से  तथा  ter  में  सूक्ष्म  तथा  जटिल  किस्म  की  इलेक्ट्रॉनिकी  के  विकास  के  लिए  बिदेशी

 निजी  सहयोग  अप रिहा यें  हो  वहां  इसकी  अनुमति  दी  '  अन्यथा  किसी  भी  कम्पनी  को

 लघु-कम्प्यूटर  प्रणालियां  तेयार  करने  के  लिए  विदेशी  आर्थिक  अथवा  तकनीकी  सहयोग  की  अनुमति

 नहीं  दी  जाएगी  निर्यात  के  उद्देश्य  से  बिक्री  को  बढ़ावा  देने  निरीक्षित  उद्देश्य  से  ही  विदेशी  बांड

 नामों  के  प्रयोग  की  अनुमति  दी  जाएगी  ।  ata  बाजार  के  लिए  स्वदेशी  ais  नाम  ही  तैयार  किए

 जाते  चाहिए  ।

 6.  लंघ  कम्प्यूटरों  की  प्रणाली  इंजीनियरी  कार्यक्रम  को  आगे.बढ़ाने  के  लिए  उपान्त  उपस्करों

 तथा  केन्द्रीय  संसाधन  एककों  पी०  qo)  की  मानकीकृत  शुक्ला  के  उत्पादन  के  लिए  qa

 उपस्कर  विनिर्माण  के  आधार  पर  औद्योगिक  क्षमता  तैयार  की  ताकि  लघु  कम्प्यूटर/सुक्ष्म

 संसाधित  पर  आधारित  प्रणालियों  के  लिए  qa  संरचना  ब्लाकों  की  मुक्त  स्वदेशी  उपलब्धता  उचित

 मूल्यों  पर  कराई  जा  सके  ।  इस  बारे  में  उपान्त-उपस्कर  केन्द्रीय  संसाधन  एककों  में  लगने

 वाले  सेमीकंडक्टर  विषयक  तत्व  और  खपत  योग्य  सामग्रियों  को  अधिकतम  संभावित  तक

 मानकीकृत  जाएगा  तथा
 .  लाइसेंस  शुदा  अनुमोदित  कम्पनियों  को  अपनी  प्रणालियों  को  इन

 पनकी  क़त
 संरचना  ब्लाकों  के  समनुरूप  बनाना  होगा  |

 7.  जब  तक  स्वदेश  में  उत्पादित  उपान्त-उपस्कर  और  केन्द्रीय  संसाधन  एकक  उपलब्ध  नहीं

 हो  जाने  तक  मुल्य  विषयक
 लाभ

 उठाने
 के  लिए  भण्डार  और  बिक्री  के  आधार  पर  चुनिंदा

 केन्द्रीय  संसाधन  एककों  और  उपान्त  उपस्करों  का  आयात  करने  के  प्रयास  जाते  रहेंगे  ।
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 waa  प्रयोक्ताओं
 को  इस  oh  a  भिन्न  उपान्त  उपस्कर

 की
 जब  कभी  प्रणाली [4

 अत्यधिक
 आवश्यकता  होगी  तब  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  उचित  समीक्षा

 के  उपरांत  तदर्थ  आधार  पर

 आयात  की  अनुमति  देनें  की  सिफारिश  करेगा
 ।

 सूक्षम  संसाधनों  पर  आधारित  प्रणालियों  का  उत्पादन  करने  की  दृष्टि से 8.  लघु  कम्प्यूटरों  |

 )  अनुमान
 दिल  इकाइयों  के  कार्य  निष्पादन

 की  सावधिक  (  आरम्भ  समीक्षा

 की  जाएगी  और
 इन  समीक्षाओं

 के  आधार  पर
 क्षमता  के  विस्तार  के  लिए

 प्रदान  किए

 जाएंग े।

 9.  सभी  बकाया  आवेदन-पत्रों  की  सरकार  द्वारा  जांच की
 जाएगी  और  उन्हें  निपटाया

 क्षमता  है  अथवा  नहीं  इसका
 पता  नीचे  दी  गई  बातों से

 जाएगा  Ricceal  के  पास

 लगाया  उनकी  अनुसंधान  तथा  विकास  सुविधाओं  की  fea  fa  तथा  गुणवत्ता
 को

 बनाए  रखने  की  क्षमता  विद्यमान  मूल  संरचनात्मक  सुविधाएं  नथा  भावीं  सम्भावनाएं  |  इस  छानबीन

 बदन-पत्रों  ox  निर्णय  ले  लिए  जाने  के
 के  लिए  इन्हीं  तत्वों  को

 आधार
 बनाया

 जाएगा  ।  बकाया  भा

 उपरांत  ही  एक  प्रेस  नोट  के  माध्यम  से  नए  आवेदन  आमंत्रित  किए  जाएंगे  ।

 महिलाओं  के  प्रति  अपराध

 1767.  श्री  अटल  बाजपेयी  :  नया  गृह  मंत्री
 राजधानी  महिलाओं  के  जलने

 संबंधी  मामले  के  बारे  में  21
 1983  के  अतारांकित

 प्रदान  संख्या
 4771  के

 उत्तर
 के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि :

 क्या  दिल्‍ली में  .3.1980 से  30.11.1983
 की  अब्धि  के  दौरान  भारतीय  द्ण्ड

 प्रक्रिया  और  आपराधिक  दण्ड  प्रक्रिया  को  विभिन्न  धाराओं ra  के
 अन्तर्गत  महिलाओं  के  साथ  1979

 +

 अपराधों  के  मामले  दायर  किये गये
 लेकिन  पुलिस  उनमें  से  न्यायालय  में  केवल  म  |  हि मलों  में  सजा

 दिला  सकी

 उपरोक्त  अवधि  में  कलकता और
 मद्रास  के  संबंध  में  थे  आंकड़े

 ठीक  और

 इतनी  कम
 सफलता

 मिलने  को  सजा  दिलाने  में  )
 के

 क्या
 कारण

 हैं
 और

 इसके  लिए  क्या
 उपचारात्मक

 उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 से  21
 मंत्रालय

 में  मंत्री  पी०

 1  983  के  प्रश्न  4771  के  उत्तर  में  दिए  गए  आंकड़ों  में  1536  मामले  शामिल  हूँ  जिनमें  द  ०

 go  स०  की  घारा  174  के  अधीन  अप-मृत्यु  विचारणा  संबंधी  कार्रवाई
 गई  ऐसी  कारवाई

 अप्राकृतिक  मौत  के  सभी  मामलों  में  की  जाती  है  चाहे  धोखाधड़ी  की  कोई  शिकायत  न  भी  की

 गई
 कपसा

 भारतीय  दण्ड  संहिता  के  उपबंधों  के  अधीन  दर्ज  fag  दलों  की  संख्या  443  थी
 जिनमें
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 से  प्रश्न  का  उत्तर  देन  के  समय न्यायलयों  द्वारा  केबल  33  सर  सो  का  जिला  क्या  गया  था  ।  इस

 के  परिणामस्वरूप  17  मामलों  में  दोष  सिद्ध  हुआ  ।

 कलकत्ता  और  मद्रास  के  लिए  तुलनात्मक
 ie ae अट  ग

 अफक  QPa  | कि  जव
 ह  सन  fer  ज्

 रहे  हैं  और  सदन

 के  पाल  पर  रख  दिए  जाएंगे  ।

 ब्लैक  एण्ड  व्हाइट  टेलीविजन  सेट  का  गीत  टेलीविजन  सेट
 से  afta क  देदी  वतन

 1768.  श्री  नवीन  वाणी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 एक  सहायक कया  गोआ  इंक्रीनोमिक  डेवलपमेंट  की  रपोरेडान  ०
 Fo  डी०  सी  °)

 कम्पनी  गोआ  इलेक्ट्रानिक  लिमिटेड  ने  ब्लैक  ons  agree  टेली  विजन
 सेट  को  रंगीन

 टैलीविजन  में  बदलने  को  टेंवनीक  का  विकास  किया  है

 क्या  कोई  प्रयोग  किया  गया  यदि  ती  ae  कितना  सफल  रहा है
 और  परिवर्तन

 की  अनुमानित  लागत  कितनी  और

 देश  में  लोगों  को  अपने  ब्लैक  एण्ड  व्हाइट  टेलीविजन  सेटों  को  रंगीन  टेलीविजन  सेटों

 में  बदलने  के  लिए  इस  टेक्नालाजी  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  क्या  प्रयास  किये जा  रहे  हैं  ?

 इलैक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  और  नागरिक  अपूती  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एम०

 एस०  संजोयी  गोआ  इलेक्ट्रॉनिकी  लिमिटेड  ई०  द्वारा  दी  गई  जानकारी

 के  अनुसार  ie  ने  सुचित  किया  है  कि  उन्होंने  अपने  इमाम  तथा  चेत  दूरदशेंन  सेटों  को  रंगीन

 दूरदर्शन  सेटों  में  परिवर्तित  करने  संबंध  में  परीक्षण  किया  है  और  उनके  मूल्यांकन  के  अनुसार

 परीक्षण  में  काफी  सफलता  मिली  ऐसे  परिवर्तन  के  लिए  उन्होंने  वाणिज्यिक  स्तर
 पर

 प्रस्ताव  नहीं
 पेदा  किया  है  ।  कम्पनी  के  परिवर्तन  की  लागत  लगभग  2500  रु०  से

 :
 000

 झुठ  तक  होगी  1

 सरकार  का  यह  विचार  है  कि  उपर्युक्त  दृष्टिकोण  तकनीकी  एवं  आर्थिक  दृष्टि  से

 च्यवहीायं  नहीं  इसे  लोकप्रिय  बनाने  के  संबंध  मैं  प्रयास  करने  का  wet  ही  नहीं  उठता  1

 अपर्याप्त  जल  सप्लाई  के  कारण  कोलार  स्वर  क्षे  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ना

 769.  श्री  एस०  ato  fe zaTeT  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा

 करेंगे  कि

 (#)  क्या  शिवं  समून्द्री  हाईडल  स्टेशन  को
 पानो

 की  कम  सप्लाई  होने  से  सरकारी  क्षेत्र

 के  भारत  गोल्ड  माइन्स  लिमिटेड  के  ट
 नार  स्वर्ण

 को  में  विपरीत  प्रभाव  पड़ा  और

 खानों  में  काम  चालू  रखने  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 !
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 लिखित  उत्तर  1984

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०  के०  पी०  :  और

 शिवसमुन्द्म  पन  बिजलीघर  से  बिजली  की  जून  1983  में  50  प्रतिशत  बिजली  कटौती  को

 छोड़कर  नियमित  रही  है  ।  परन्तु  कर्नाटक  सरकार  ने  भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  बिजली  के

 उत्पादन  हेतु  दिवसमुन्द्रम  को  जाने  वाले  जल  का  एक  अंश  सिंचाई  के  वास्ते  अंतरित  करने  और  इस

 प्रकार  भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  को  25  एच०  जैड०
 बिजली

 की  पूर्ति  कम
 हो  जाने  के  बारे  में  अपने

 इरादे
 के

 बारे  में  था  ।  चूंकि  इसका  कम्पनी  के  उत्पादन  और  उसके  वित्त  पर  अत्यंत  प्रतिकूल

 प्रभाव  इसलिए  केन्द्र  सरकार  ने  कर्नाटक  सरकार  से  कहा है  कि  वह  उस  समय  तक  ऐसा  कोई

 कदम  न॑  जब
 तक  कि  50  एच०  जंड०  बिजली  को  25  जैड०  प्रिक्वेन्सो  में  बदल  देंने  के

 वैकल्पिक  प्रबंध  न  कर  दिये  जाये  जिसकी  कोलार  स्वर्ण  क्षेत्र  की  खानों  में  लगी  मशीनों  और

 करणों  के  लिए  जरूरत  है  ।  इस  संबंध  में  राज्य  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  की  चिन्ता  को  सभा  है

 लेकिन  इस  बात  को  दोहराया  है  कि  भारत  गोल्ड  माइन्स  को  ऐसे  प्रबंध  करने  चाहिए  जिससे

 ag  शिवसमुन्द्रम  से  25  एच०  जैड०  ब्रिज ली  पर  निम्र  रहने  की  बजाए  50  एच०  जंड०  बिजली

 प्राप्त  और  इस्तेमाल  करने  में  समर्थ  हो  सके  ।  केन्द्र  सरकार  इस  साध्यता  और  फ्रिक्वेंसी  परिवर्तन

 प्रबंधों  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 मारुति  कार  का  रिलीज  feat  जाना

 1770.  एस०  रामन्ना  राय  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  मारुति  इंडस्ट्रीज  के  प्रबन्धकों  ने  अपने  ग्राहकों  को  मूल  रूप  से  सभी  राज्यों  की

 राजधानियों  में  और  दिल्‍ली  में  एक  साथ  कार  रिलीज  का  वचन  दिया  था  परन्तु  उक्त  कम्पनी

 ने  केवल  दिल्‍ली  और  बम्बई  में  ही  कारें  रिलीज  की  इस
 परिवर्तन

 के  क्या  कारण

 कम्पनी  ने  31  1984  तक  कुल  कितनी  कारें  रिलीज  की  और

 प्रबन्धकों  ने  स्वैच्छिक  कोटे  से  कुल  कितनी  कारें  रिलीज  की  alt  किनको
 रिलीज

 की

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  :  मूल  योजनाओं  के  अनुसार  कम्पनी  द्वारा

 सारे  देश  में  विक्रेता-तन्त्र  को  प्रावस्थाओं  में  धीरे-धीरे  सक्रिय  बनाया  जा  रहा  है  |

 31-1-1984
 तक  ग्राहकों  को

 333  कारें  रिलीज
 की

 गई  थीं  ।

 31-1-1984  तक  निदेशकों  के  विवेकाधीन  कोटे  से  आठ  कारें  इस  प्रकार  के

 टनों  के  लिए  निर्धारित  किए  गए  मानदण्डों  के  अनुसार  रिलीज  की  गई  थीं  |

 सी०  एफ०  आर०
 आई०  में

 बेकार  पड़ी  आधुनिकतम  मशीनें

 1771.  श्री  |! ५  | ह  राय
 :

 Toa]  प्यास  दिया  नहू  नपता  ना चपत  pal  राठ  warer  > ह
 कृपा  करेंगे  कि  :
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 बक ग

 कया  सरकार  का  ध्यान  पढना  से  निकलने  वाले  दिनांक
 3  1984  के

 दैनिक  समाचार  पत्र  मैदान  में  फिस्टीकेटिड  मशीन्स  लाइंस  आइडल  इन  सी०  Tho

 आर०  आई ०ਂ  शीर्षक  से  छपे  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 (@)
 यदि  तो  बेकर  पड़ी  इन  मशीनों  का  ब्यौरा  क्या  है

 तथा
 इस

 बारे
 में  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  और  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिकी  और  महासागर  विकास

 विभागों  में  राज्य  मंत्री  fata  dle  जा  a

 समाचारपत्र  में  लिखित  उपस्करों  की  सात  मदों  का  विवरण  इस
 मरद क  कि  कणी  नः

 उपस्कर/मशीन  का  नाम  माह  इस  मद  का  उपयोग  करने  के लिए  की

 में  सी  रफी  आर०  आई०  में  प्राप्त  गई  wale
 ee  ।  और  वर्तमान  स्थिति

 कपि

 1

 मी ०सी
 ०  मास  स्पेक्टोमीटर  (  सितम्बर  स्थापित  की  हैं  कार्यरत  है  ।

 1982)

 ऑटो  टिक  एजाज़  पैमान  स्थापित
 की

 गई  हैं  और  कार्यरत  है  ।

 मीटर  82)

 बिजली  की एफ०  टी०  एन०  एम०
 आर

 अभी  स्थापित  नहीं  की  गई  है  ।

 मीटर  82)  सप्लाई  में  वोल्टेज  का  सूक्ष्मतम  कमोबेश

 समाप्त  करने  के  लिये  कौर  इसको  संचालित

 करने  के  लिये  आइसोलेशन  टांसफोरमर  अभी

 हाल  में  ही  प्राप्त  किया  गया  है  ।

 ऑटोमेटिक  सरफेस  एरिया  एनेलाइजर  अभी  स्थापित  नहीं  की  गई  दो  आवश्यक

 82)  संघटक  अभी  हाल  में  ही  कलकत्ता  पहुंचे  हैं  और

 उनको  qe  से  क्लीयरेंस  मिलना  बाकी  है  ।

 ओदटोमेटिक  walter  एनेलाइजर  आवश्यक  मदों  '  के  प्राप्त न  के

 83)  कारण  स्थापना  कार्य  अभी  पुरा  नहीं  हुआ  है  ।

 उन्हें  प्राप्त  करने के  लिये  कार्यवाही  की  जा

 ही

 एक्सरे  फ्लोरो सेंस  स्प  वर्गमीटर  अभी  खो लाक नहीं  गया
 ।  उपस्कर  की  स्थापना

 (aT,  83)  के  लिये  प्रयोगशाला का  कम कमरा एयर  कन्डीशनररों
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 2

 और  जियल  फ्लोरिंग  के  साथ  तैयार  त्या

 '

 जनवरी  1984  के  अंत  में  उपस्कर  कलकत्ता 7.  न्यूट्रान  एक्टिवेशन  एनालेसिस  के

 लिये  उपस्कर  बंदरगाह  पर  पहुंच  गया
 ।

 बंदरगाह  से  निकालने

 के  लिये  क्लीयरेंस  के  अधीन हैं  ।

 जून  सी०  एल०  पूणे  में  स्थानांतरित  करने  के

 लिये  प्रस्तावित  कर  दिया  है
 ।

 ee  ar

 ऐसे  अति परिष्कृत  अनुसंधान  उपकरणों  के  निरंतर  संचालन  में  कोयला  क्षेत्र  की  बारंबार

 बिजली  सप्लाई  में  रुकावट  ही  परेशानी  है  ।  नियमित  बिजली  सप्लाई  को  पक्का  करने  के  लिये

 डीजल  जैनरेटरों  को  लगाने  की  कार्यवाही  की  जा  रही

 सास  जना  टाइम्स  इंडस् टी ज  प्राइवेट  लिमिटेड  द्वारा  निमित  घड़ियां

 1772.
 श्री  निहाल  सिंह  :  क्या  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 wae  जना  टाइम्स
 इंडस्ट्रीज  प्राइवेट  7/25,  दरिया  दिल्‍ली-6 की

 की
 स्थापना  कब  हुई  थी  और  जिस  जर्मन  फर्म  के  साथ  इसका  सहयोग  है  उसका  नाम  क्या  है

 (@)  इस  फर्म  द्वारा  प्रतिमाह  कितनी  और  किन-किन  किस्मों  की  घड़ियों  का  निर्माण  क्या

 जाता  और

 दोनों  देशों  द्वारा  अलग-अलग
 कितनी

 शेयर  पूंजी  लगाई  गई  है  और  उनके  बीच  तय

 हुई  शर्तें क्या  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पटल  राम  (#)  मास  जना  टाइम  इन्डस्ट्रीज

 (sto)  लिमिटेड़  7/25,  सई  जिसका  का रखना  गाजियाबाद  में

 स्थित  उसके  बारे  में  बताया गया  हैं  कि  उसकी  स्थापना  1960 में  की  गई
 थी

 ।  घड़ियां  बनाने

 के  लिए  कम्पनी  ने  मैसर्स  बाइफोरा  उ  जी०  एम०  बी०  एच०  सचिवेविश  परिचित  जर्मनी

 के  साथ  तकनीकी  सहयोंग  करार  किया  था  1982  में  समाध्त  हो  गया  था  ।

 कम्पनी  हाथ  से  चाबी  भरी  जाने  वाली  मैकेनिकल  घड़ियां  बनाती है
 और

 1983  कीं  अवधि  में  इसमें  इन  घड़ियों  का  प्रतिमास  निम्नलिखित  उत्पादन  होने  की  सूचना

 मिली है

 माँस  बनायी  गई  घड़ियों  की  संख्या

 1  985  9,780

 1985  14,930
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 सास  बनाई  गई  घड़ियों  को  संख्या

 1983  15,170

 1983  10,310

 1983  12,300

 £983  10,780

 1983  9,890

 1983  4,350

 1983  5,240

 1983  7,040

 1983  8,040

 198  ह  द 6.000

 eran  eee

 कम्पनी  अंश  पूंजी में  किसी  भी  देश  या  किसी  विदेशी  कम्पनी  की  afradt  ane

 दारी  नहीं  अतएव  इस  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  की  शर्तों  का  प्रदान  ही  नहीं  उठता

 कृत्रिम  बर्षा  लाने  चाले  राकेटों  का  उत्पादन

 1773.  श्री  निहाल  सिंह  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  विज्ञान  कांग्रेस  के  सम्मेलन  में  यह  कहा  गया  था  कि  दत्रिम  लाने

 वाले  राकेटों  का  उत्पादन  दुरू  किया  और

 af  तो  उक्त  राकेटों  के  उत्पादन  पर  फ़ितना  खर्च  आने  को  सम्भावना  है  तथा

 ये  राकेट  कितने  समय  में  बनकर  तैयार  हो  जाएंगे  ?

 विज्ञान  और  परमाणु  इलैक्ट्रानिकी  और  महासागर  विकास

 विभागों  सें  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०
 :

 और  सरकार  को  इस  बारे में

 जानकारी  नहीं  है  कि  1984  में  रांची  में  हुए  भारतीय  विज्ञान  कांफ्रेंस  के  अधिवेदन

 में  इस  बात  का  उल्लेख  किया  गया  था  कि  ऐसे  राकेटों  का  उत्पादन  को  हाथ  में  लिया  जाएगा  जिनसे

 कृत्रिम  वर्षा की  जा  सक्ती है  ।  पटना  के  समाचार पत्र  ae  लाइट  में  प्रकाशित एक

 रिपोर्ट को  सरकार के  ध्यान में  लाया
 गया  है  ।  सरकार ने  1976 से  1981  के  दौरान  बिरला

 इंस्टीट्यूट  आफ  टेक्नोलॉजी  रांची  में  एक  परियोजना  लिए  निधन  किया  है  ।  इस  परियोजना

 का  उद्देश्य  संघटकों  सहित  उपयुक्त  राकेट  प्रणाली  का  विकास  करने  तक  सीमित  था  जो  इसे  इस

 योग्य  बनाएंगे  कि  यह  कृतिम  चर्षा  के  लिए  मेघों  में  बीजने  अधिकारी  के  प्रकीर्णन  के  लिए  परीक्षणों

 में  इस्तेमाल  किया  जा  सकेगा  ।  बिजन  परिघटना  या  मौसम  पर  इसके  प्रभाव  का  भष्ययन  इस

 योजना  का  अंग  नहीं  था  ।  फिलहाल  मौसम  संशोधन  के  लिए  कैसे  राकेटों  का  निर्माण  करने  के
 लिए

 निधियां  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।
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 रंगीन  टी०  ato  के  उत्पादन
 के
 के  लिए  जारी  किए  गए  लाइसेंस

 1774.  श्री  निहाल  सिंह  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार मे  रंगीन  टी०
 वी०

 के  उत्पादन के  लिए
 1  1983 से

 31  जनवरी

 1984  को  अवधि  के  दौरान  किन-किन  फर्मों  को  लाइसेंस  जारी  किए

 क्या  50  प्रतिश्त  उत्पादन  लाइसेंस  डी०  जी०  Ho  डी०  को  दिए  गए  हैं  और  केवल

 15  प्रतिशत  लाइसेंस  लघ  उद्योग  को  दिए  गए  हैं

 क्या  भारतीय  लघु  उद्योग  एसोसी  छान क  |  aaa  प्रधान  मंत्री  को  इंस  संबंध  में  एक
 नि ज्ञापन  देकर  मामले  की  जांच  की  मांग  की  aS

 यदि at  ही  aa  TORTS  हें  उक्त  मामले  में  कोई  जांच  की  है  और  यदि  तो

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 इलैक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  और  नागरिक  प़्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एम ०
 एस०  संजीवी  :  !  1983  से  31  1984  की

 अवधि
 में  रंगीन  दूरदर्शन

 विनिर्माण  के  लिए  जिन  फर्मों  को  औद्योगिक  लाइसें  व  जारी  थि  ए  गए  उनका  ब्यौरा

 संलग्न  विवरण  में  गया  है
 ।  में  रखा  गया  खपे  संख्या  एल०  eo  7859/84 |

 नहीं  तकनी
 की  विकास  महा  निदेशालय के

 अन्तर्गत  आने  वाली  इकाइयों  के  लिए

 निर्धारित  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  इकाई  के  लिए  चरणबद्ध  विनिर्माण  कार्यक्रम  के  प्रथम  वर्ष

 के  लिए  उत्पादन  की  जितनी  मात्रा  अनुमोदित  की  गई  उसके  50  afeaa  तक  ही  आयात-सहायता

 प्रदान  की  जाती  जबकि  लघ  उद्योग  क्षेत्रों  की  इकाइयों  के  लिए  जितनी  मात्ना  में  कुल  उत्पादन

 क्षमता  अनुमोदित  की  गई  इसके  15  प्रतिदिन  तक  ही  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।  इसके

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  विकास  आयुक्त  की  सिफ़ारिशों  के  आधार  पर  लघु  क्षेत्र  की  इकाइयों

 को  तो  अतिरिकत  सहायता  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  है  ।

 तथा  इस  विषय  पर  भारतीय  लघू  उद्योग  क्षेत्र  के
 संगठन  के  प्रतिनिधियों  से  चर्चा

 की
 गई  है  इस  संबंध  में  जांच  का  कोई  प्रश्न  ही  नहों  उठता  ।  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  गई  है  |

 चिकली
 टाइलों  का  उत्पादन

 1775,  श्री  निहाल  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  केपी क करेंगे

 क्या  चिकनी  का  उत्पादन  लघु  उद्योगों
 के  लिए  आरक्षित  है

 यदि  तो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चमकीली  टाइलों  के  उत्पादन  लिए  लाइसेंस
 और

 वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  का  नया  तरीका  और
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 9) Cc. Ie तस  583  तक कितने  राज्यों  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  Jl  ६  न  र  19  इस क  लिए  आदि  पत्र

 और  औद्योगिक  लाइसेंस  जानो  किए  गए  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  10.0  5(  10  तक  के  आकार

 वाली  चीनी-मिट्टी  की  चमकीली  टाइलों  का  उत्पादन  केवल  लघु  क्षेत्र  में
 ही

 विकास  के  लिए  आरक्षित

 10  10  से  अधिक  के  अहारे  वाली  चीनी-मिली  की  चमकीली  टाइलों  का  उत्पादन  भोले

 और  बड़े  एककों  के  लिए  खुला  है  ।

 लघु  एककों  को  इस  वस्तु  का  उत्पादन  करने  के  लिए  किसी  लाइसेंस  की  जरूरत  नहीं

 है  ।  उन्हें  सम्बन्धित  जिला  उद्योग  केन्द्र  से  लघु  उद्योग  के  अन्तर्गत  पंजीकरण  कराना  जरूरी

 होता  ऐसे  लघु  एककों  को  राष्ट्रीय  ay  उद्योग  राज्य  लघु  उद्योग  विकास  निगम  और

 राज्य  वित्त  निगमों  तथा
 .

 विभिन्‍न  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  ae  अभिकरणों  द्वारा  वित्तीय  सहायता  दी

 जाती  है

 उन  भोले  एककों  को  जिनकी  अचल  परिसम्पत्तियों  में  5  करोड़  रुपये  तंक॑  का  निवेश  किया

 गया  किन्तु  संयंत्रों  और  मशीनों  में  किया  गया  निवेश  20  लिखें  से  अधिक  तकनीकी  विकास

 के  महानिदेशालय  में  पंजी  करण  करना  जरूरी  होता  है  ।  यदि  परियोजना  कीं  अचल  परिसम्पत्तियों

 में  5. करोड़  रुपये  से  अधिक  का  निवेश  किंया  गया  तो  उद्यमी  को  औद्योगिक  लाइसेंस  प्राप्त करना

 जरूरी  होता  है  ।

 वर्ष
 1981-1983  में

 जारी  किए  गए  भौद्योगिक  लाइसेंसों  के  स्थापन

 स्थल  निम्नलिखित

 1981.

 (1)  आन्ध्र  seat  का  पिछड़ी  क्षेत्र॑

 (2)  कनिका  का  पिछड़ा  क्षेत्र ।

 1982

 (1)  केरल  ।

 (2)  रोजस्थ॑:न  |

 (3)  दक्षिणी  कना  कर्नाड

 1983

 (1)  ATTN,  गुजरात  |

 आन्ध्र  प्रदेश  ।
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 a  न

 मेढ़क (3).  सिंगार
 जिला  ्  ,  भिन्न  प्रदीप  ।

 (4)  जिला  बिहार  ।

 (5)
 जिला  उत्तर  प्रदेश  |

 निलम्बित  सरकारी  क्यारियों  को  विधिक  वेतन  वद्ध  देना

 1776.  शी  हरीश  कुमार  गंगवार  :  नया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन  सरकारी  कर्मचारियों  को  वार्षिक  वेतन  वृद्धि  नहीं  दी  जाती  जो  वेतन  af

 लगने  वाले  महीने  की  पहली  तारीख  को  छुट्टी  पर  होते

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इसके  संबंध  में  ate  कोई  आदेश  जारी  किये

 गये  तो  वे  क्या

 ऐसे  मामलों  में  क्या  किंया  जाता  है  जिसकी  वेतन  वृद्धि  वाले  महीने  की  पहली  तारीख

 को  जब qat  वृद्धि  होनी  होती  है  और  कर्मचारी  अधिकृत  छुट्टी  पर  है  परन्तु  छुट्टियों  के  दौरान  ही

 उसे  निलम्बित  कर  दिया  जाता  है  और  क्या  उस  कर्मचारी  को  वेतन  वृद्धि  उसकी  वेतन  बृद्धि  वाली

 तारीख  से  ही  दी  जैसा  कि  सामान्य  मामलों  में  होता  है  या  उसके  विरुद्ध  मामला  अंतिम  रूप

 तस  हो  जाने  तक  प्रतीक्षा  की  और  ऐसा  किन  कारणों  से  किया  जायेगा  और  यदि  इस  विषय

 पर  कोई  आदेश  जारी  किये  गये
 हों

 तो  उनकी  प्रतियां  दिखाई  जायें
 ;

 क्या  छुट्टी  स्वीकृत  करने  वाले  अधिकारी  से  यह  अपेक्षा  नहीं  की  जाती
 है  कि  वह  छुट्टी

 स्वीकृत  करते  समय  यह  देखे  कि  कहीं  छुट्टियों  का  वेतन  वृद्धि  की  स्वीकृति  के  मामले  में  तो  प्रभाव

 नहीं

 यदि  तो  उक्त  प्रावधान  को  शामिल  करने  के  लिये  नियमों  में  संशोधन  करने

 कोई  प्रस्ताव  है  ?

 गह  संचालक
 में  राज्य

 मंत्री  पी०  :
 *)

 तथा  मूल  नियम
 24

 के  अधीन  कोई  वेतन  जब  तक  कि  aq  रोकी  न  गई  सामान्य  तौर  पर  देय

 तारीख  को  ही  ली  जाएगी  ।  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  नियमावली  के  नियम  40  के

 अधीन  छुट्टी पर
 गया  हुआ  कोई  सरकारी  सेवक  छुट्टी  वेतन  का  हकदार  होता  है  जो  पट्टी  पर  जाने

 के  तुरंत  पहले  उके  द्वारा  fad  गए  वेतन  पर  आधारित  होता है  ।  इस  प्रकार  यदि  वार्षिक  वेतन

 वृद्धि  के  दौरान  देंय  होती  है  तो  सरकारी  सेवक  को  उसका
 वास्तविक

 लाभ  केवल  तभी  मिलेगा

 जबकि  वह  अपनी  ड्यूटी  ग्रहण  कर  ले  ।

 साल  नियम  53  (i)  (ii)  के  निलंबन  के  प्रथम
 छह  महीनों  के

 सरकारी  सेवक  को  निर्वाह  भत्ता  दिया  जाता  है  ।  जिसकी  राशि  वेतन  छुट्टि  की  उस  राशि  के  बराबर

 होती  है  जो  सरकारी  सेवक  को  शल wit  वेतन
 छुट्टी

 पर  जाने  की  स्थिति  में  मंजूर  की  गई  होती
 ।

 इस
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 प्रकार  यदि  निलंबन  तब  किया  जाता है
 जव  कि  सरकारी  सेवक  छ्ह्  पर  हदो  तो  उसका

 जीवन

 निर्वाह  भत्ता  ad  वेतन  पट्टी  के  दौरान  लिए  जाने  वाले  वेतन  के  बराबर  होगा  जो  सरकारी

 सेवक  के  छुट्टी  पर  जाने  के
 त  त्काल  पहले  उसके  द्वारा  लिए  गए  वेतन  पर  आधारित  होगा  और  इस

 सम्बन्ध  में इस  बात  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जाएगा  कि  वेतन  विधि  छू  ट्री  के
 दौरान  हुई  है  या

 निलंबन  की  अवधि  को  ड्यूटी  के  रूप  में  मान  लिया
 नहीं  ।  विभागीय  कार्यवाही  की  समाप्ति  पर  यदि

 दिया  जायेगा  जिस  तारीख  से  निलंबन
 जाता  है  तो  अधिकारी  को  उस  तारीख

 से
 वेतन  वृद्धि  का  लाभ

 ड्यूटी
 के  रूप  में  मान  लिया  जाता  है  |

 कोई  सरकारी  सेवक  कब  छुट्टी  लेना  चाहता  इसका  निर्णय  करना  उसी
 तथा

 पर  निर्भर  करता  है  और  छुट्टी लोक  सेवाओं  की
 अत्यावश्यकता

 को
 ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय  सिविल

 सेवा  (31)
 नियमावली  के  नियम  7  के  अधीन  मंजूर  की  जाती  है  ।  छुट्टी  के  दौरान  छुट्टी  वेतन  का

 विनियमन  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  (  नियमावली  के  के  उपबंधों  के  अनुसार  होता है
 ।

 इन  नियमों  में  संशोधन  करमे
 का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है
 ।

 आशुलियपिकों  की  पदोन्नति/गत्यावरोध  संबंधी  आदेशों  को  क्रियान्विति

 1777.  श्री  हरीश  कुमार  गंगवार  :  क्या
 गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कार्मिक
 को  कौन-कौन  से  विषय  सौंपे  गये  हैं  तथा  इसके  अंतगर्त  आने

 चाले  arava  विषयों  पर  विभाग  द्वारा  जारी  किये  जाने  बाले  अनुदेशों  को  बिना  किसी  अप

 याद
 के  सभी  कार्यालयों  पालन

 होता

 यदि  तो  कार्मिक  विभाग  किस  प्रकार  इन  आदेशों  के  कार्यान्वयन  की  अनदेखी
 कर

 देता

 क्या  आशुलिपिकों  के  सकेगें  में  पदोन्नति  और  गत्यावरोधर्क
 को

 समाप्त  करने  के

 सारे  कामिक  विभाग  द्वारा  जारी  किये  गये
 aay  वी  प्रतियां  सभा  पटल  पर  रखी

 जायेगी
 ;

 क्या  कोई  कार्मिक  द्वारा  जारी  faze  गये  मा गे निदेशों  के  अलावा

 अपने  भिन्न  सेवा  नियम  अपना  सकता  विशेषकर  उस  संदर्भ  में  जबकि  विभाग  दारा  स्वयं  के
 बनायें*

 गये  नियम  करमें  चोरियों  के  लिये  अहितकारी  हों  जैसी  कि  रक्षा  मुख्यालय
 में  कार्यरत

 ana fet at कों
 के

 मामले
 में  हुआ

 और

 यदि
 तो  इसके  बया  कारण

 ng  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  बेंकटसुब्बेस्या  )
 :  कार्यों  का  macy

 चली  के  अधीन  विषयों  के  आबंटन  के  बारे  में  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  द्वारा  जारी

 किये  गये  अनुदेशों  का  सभी  मंत्रालयों  मंत्र/लयों  को  जिन्हें  कार्यों

 का  आबंटन  नियमावली  को  अधीन  fate  रूप  से  अलग  रखा  रया  द्वारा  तेज  तक  पालन  न्या
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 जाना  आवश्यक  है  जब  तक  कि  किसी  विषय  के  बारे  में  मंत्रालयों  द्वारा  और

 सैनिक  सुधार  विभाग  के  परामर्श  से  अलग  नियमावली  या  अनुदेश  जारी  न  किये  ग  हों  ।

 कार्मिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  द्वारा  जारी  किये  गये  ऐसे  अनुदेशों  के

 कार्यान्वयन  को  मानीटर  करने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  कामिक  और  प्रशासनिक  सूधार

 विभाग  द्वारा  जारी  किये  गये  अनुदेशों  का  पालन  करना  प्रत्येक  मंत्रालय/विभाग  की  जिम्मेवारी  है  ।

 केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा में  कार्य  कर  रहे  आशुलिपिक ों  को  पदोन्नति

 और  अन्य  सेवा  शर्तें  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  नियमावली  1969  के  उपबंधों  द्वारा

 शासित  होती  हैं  ।  यह  नियमावली  सांविधिक  है  ।  फिर  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  के

 ग्रेड  में  गंत्यावरोध  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  निम्नलिखित

 देवा  जारी  किए  गए  हैं  — | warty  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  clo  7860/84]

 (i)  निदेशक  रू०  2000-2250)  के  रेंक से  ऊपर  और  संयुक्त  सचिव

 मान  रूठ  tH  से  नीचे  के  अधिकारों  के  लिए  वरिष्ठ  वैयक्तिक  सहायकों (  केन्द्रीय

 सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  की  व्यवस्था  करने  के  सम्बन्ध  मे  दिनांक  1  2  1975

 का  कार्यालय  ज्ञापन  स०  से०  11  |

 (ii)  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  में  ग्रेड  आशुलिपिक ों  के  लिए  चयन  as

 लागू  करने  के  सम्बन्ध में  दिनांक  15  1977
 का

 कार्यालय  ज्ञापन  सं०  11  ।

 (iii)  ग्रेड  आशुलिपिक ों  के  लिए  ay  चयन  ग्रेड  लागू  किए  जाने  की  तारीख  को  ।

 1977  से  पूर्व  की  तारीख  अर्थात्‌  1  1976  से  प्रभावी  बनाए  जाने  के  सम्बन्ध  में

 दिनांक  6  1979  का  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या  9
 [8/79  के ०

 से०  IL}

 (iv)  केन
 ia

 सचिवालय
 आशुलिपिक  सेवा

 में  ग्रेड  ay Lai
 आशुलि  पीकों

 के  पदो  को  ग्रेड  पप्पल

 में  पदोन्नत  किया  जाना  तथा  निदेशक  के  स्तर  के  अधिकारियों  के  लिए  ग्रेड  आशुलिपिकों  की

 व्यवस्था  करने  के  सम्बन्ध में
 दिनांक  23  1984  का  कार्यालयं  ज्ञापन  संख्या  13/2/83-

 कै  स०  IL

 केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  में  भाग  न  लेने  वाले
 मंत्रालयों

 जसे

 सदस्य  मुख्यालय  ने  अपने-अपने
 मंत्रालय

 में  विभिन्न  पदों  पर  भर्ती  और  पदोन्नति  को

 शासित  करने  के  लिए  अपने-अपने नियम  बनाए हैं  ।  र  लय  में
 em ara rat

 पक  पदों  की  भर्ती

 सशस्त्र  आशुलिपिक  सेवा  द्वारा  नियंत्रित  होती है  जो  कि  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  शासित  की

 जाती है  ।

 प्रीत  ही  नहीं  उठता  ।
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 निलंबित  सरकारी  aarteat  को  RI  पत्र
 देने

 के  कारणों  को

 } 1775.0  थो  हरीश  कुमार  गंगवार
 >

 थी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्रो  ह  व्या  WE  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 fa

 (=)  क्य  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  नागरिक  सेवा  नियमों  का  नियम  3  (1)

 केवल  तभी  arg  होता  है  जबकि  उसका  'अतिक्रमण/उल्लंघन  हो  या  जब  कोई  और  नियम  लागू  न

 होता  हो  परन्तु  अनुशासनात्मक  कार्यवाई  करने  का  प्रस्ताव

 यदि
 तो  क्या  सरकार  का  विचार  यह  शामिल

 करने
 के  लिंये कि  आधारों

 पर  अनुशासनात्मक  कार्रवाई  करने  का  प्रस्ताव  है  या  निलम्बन  का  आदेश  दिया  गया  की

 साथ  जानकारी  दी  जाये  तथा  अनुशासनात्मक  प्राधिकारी  अपनी  दोषियों  के  दुरुपयोग  के  लिये

 प्प्टू
 po  केन्द्रीय  नागरिक  सेवा  नियंत्रण  और  नियमों  के  नियम  14  (3)  में

 संशोधन  करने  का

 क्या  आरोप  पत्र  देने
 या  निलम्बन  के  कारणों  की  जानकारी

 अनुशासनात्मक  कार्यवाइयों  आदि  पर  आदेदा  जारी  करने  के  लिये  कोई  समय  सीमा  है  जिससे

 aarp  देरी  रोकी  जा  सके  और  परिणामस्वरूप  व्यथ  का  खर्चा  बचाया  जा  और

 क्या  आदेश  की  प्रतियां  सभा  पटल  पर  रखी  जायेंगी  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  बकटसुब्बय्या  :  किसी  भी  आचरण  नियम

 का  जिसमें  नियम  3  (1)  भी  शामिल  अथवा  उल्लंघन  करने  के  कारण  किसी  सरकारी

 सेवक  के  विरुद्ध  उक्त  आधार  पर  अनुशासनिक  कार्रवाई की  जा  सकेंगी  |  तथापि  यह  कहना  सही  नहीं

 है  कि  जब  कभी  कोई  अन्य  नियम  लागू  नहीं  किन्तु  अनुशासनिक  कार्रवाई  किये  जाने  का

 विचार  होता  है  तो  नियम  3  (1।  का  सहारा  लिया  जाता है  ।  अनुशासनिक  कारवाई  ऐसे  किसी

 भी  मामले  में  भी  की  जा  सकती  है  जो  स्पष्ट  रूप  से  आचरण  नियमों  के  अधीन  नहीं  क्योंकि

 अनुशासनिक  नियमों  के  अनुसार  सरकारी  सेवक  पर  समुचित  और  पर्याप्त  कारणों  के  रहते  हुए

 रित  कार्यविधि  का  पालन  करने  के  बाद  उक्त  नियमों  में  निर्दिष्ट  कोई  भी  aka  लगाई जा

 सकती है  ।

 (@)  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  निमंत्रण  और  नियमावली  के  नियम

 143)  में  यह  पहले  श्रे  ही  प्रावधान  है  कि  प्रत्येक  आरोप  के  समेत  में  सहायक  के
 साथ

 अवचार  के  लांछनों  का  सार  और  आरोपों की  विशिष्ट  as  तथा  आचार  या.कद्वाचार  के  लांछन  का

 ब्राह्मण  तैयार  किया  जाए  ।  इस  प्रकार  अनुशासनिक  कार्रवाई  आरम्भ  करने  में  अनुशासनिक

 कारी  द्वारा  शक्तियों  का  दुरुपयोग  करने  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  रह  जाती  है  ।

 तथा  सरकार  ने  प्रशासनिक  प्राधिकारियों  के  मा गंद शन  और
 अनुपालन

 के  लिए
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 उत्तर  1984

 नाग  ——  यामा TE

 अन समय-सांय  पर  निम्नलिखित  के
 संबंध

 में  च्

 (i)  आरोप-पत्र  जारी  करते
 की  सीमा  1

 (ii)  निलम्बन  के  कारणों का  बताया  जाना  1

 (iii)  अपीलों  के  संबंध  में  आदेशਂ  पारित  और

 (1४)  अनुशासनिक
 मामलों का  शीघ्र  निपटाया  जाना

 सरकारी  कर्मचारियों  को  निर्वाह  भत्ते  और  उनके  निलम्बन  सम्बन्धी

 मामलों
 की  ससी  क्षा

 1779,  श्र  हरीश  कुमार  गंगवार  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मूलभूत  नियम  53  (1)  (11)  (t)  में  उल्लिखित  vars  भी  अवधिਂ  &  क्या

 तात्पर्य है  किन  स्थितियों  में  अनुशासनिक  अधिकारी  निर्वाह  भत्ता  निर्धारित  तिथि से

 ead
 तिथि  हे  देय

 कर  सकता

 क्यां  अनुशासनिक  अधिकारी  के  लिये  यह  अनिवार्य  है  कि  ag  एसे  मामलों  में  जहाँ

 निलम्बन  कीं  अवधि  तीन  महीनों  से  अधिक  बढ़ने  संभावना  वहां  तीन  महीनों  की  अवधि

 समाप्त  होने  से  काफी  पहले  निर्वाह  भत्ते  और  निलम्बन  के  मानते  की  पर्याप्त  रूप  से  समीक्षा  कर  लें

 तथा  यदि  वहू इस  निष्कर्ष  पर  भी  पहुंचे  कि  मामले  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  ga  निर्वाह  भत्ते

 की  दर  में  परिवर्तन  नहीं  किया  जा  सकता  है  at  लिखित eo  से  ईस  आशय  के  विशेष  आदेश  जारी

 करें  कि  उक्त  आदेश  किन  परिस्थितियों  में  लिया  गया  है  और  इस  fag  की  जानकारी  संबंधित

 कर्मचारियों  को  भी  दी  और

 (7)  इस  विषय  पर  अदि  कई  आदेश  जारी  किए  गए  हों  तो  क्या  sari  प्रतियां  सभा

 पटल  प  रखी  जाएंगी  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री (  श्री  पी०  भी  अवधिਂ  का  आद्य

 निलम्बन  की  अवघि  के  पहले  तीन  महीने  के  बाद  निलम्बन  की  पुरी  अथवा  आंशिक  अवधि  से  है  ।

 नियम  में  किसी  विशेष  देय  तारीख  से  सिवाच  भत्ते  की  रोशि  में  परिवर्तन  की  कोई  व्यवस्था

 सहीं है

 सक्षम  प्राधिकारी  की  और  सै  निर्वाह  भत्ते  की  अनिवार्य  समीक्षा  करेने  के  fasta

 अनुदेश  उस  समय  जारी  किए  गए
 थे  जब  ऐसी  समीक्षा  छः  से  अधिक  महीने  की  निलम्बन  की  safes

 को  हाल  ही  में  छः  मास  रो  कम  करके  ताने  मारे  कर  दिया  गया  है  ।  किन्तु  पहले  के  अनुदेशों  में  दिए

 गए  सिद्धान्त  ay  रहेंगें  |

 (7)  oer  नियम  जो  किं  प्रकाशित  fan  हवाले  के  लिए  पहले  ही  उपलब्ध  हैं

 है  0
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 सोवियत  संघ  द्वारा  भिलाई  इस्पात  कारखाने  के  आधुनिकीकरण  की  लवा

 (780.  श्री
 विजय  कुमार

 यादव  :
 क्या  इस्पात

 और
 खान

 मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सोवियत  संघ  ने  भिलाई  इस्पात  कारखाने  के  और  अधिक  आधुनिकीकरण  करने

 की  पेश  कदा  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  और  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०  छके०  पी०  :  और

 वर्ष  1979  में  सोवियत  रूस  ने  भिलाई  इस्पात  कारखाने  का  आधुनिकीकरण  करने  के  लिए  कुछ

 प्रस्ताव  पेश  किए  थे  ।  इनमें  से  मुख्य-मुख्य  प्रस्तावों  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  इनमें  ब्लू मिग

 मिल  की
 मुख्य

 का  प्रतिस्थापन  खुले  मुह  की  भट्टी  संख्या  10  को  जब्ती  हो  फर्नेसਂ

 बदलना  और  मन  भट्टी  संख्या  2  में  डस्ट  इंजेक्शन  शुरू  करना  शामिल  है

 लौह  धातुकर्म  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  की  मई  दिल्ली  में  1983  में  हुई  पांचवीं

 बैठक  के  दौरान  सोवियत  पक्ष  ने  इस्पात  कारखानों  के  तकनीकी  आधिक  परिचालन  में  सुधार  लाने

 के  लिए  और  प्रस्ताव  भी  रखे  हैं  ।  स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  इन  प्रस्तावों  पर  गहराई

 से  विचार  कर  रही

 पंजाब को  घटना ओ़ ों  का  राष्ट्रीय  एकता  पर  प्रभाव

 1782.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  की  घटनाओं  से  राष्ट्रीय  एकता  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़

 रहा  और

 यदि  तो  पंजाब  समस्या  के  समाधान  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  ठोस  कदम  उठाये

 a

 गृह  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्रो  पी०  :  और  पंजाब  की

 घटनाएं  उप्रवादियों  और  असमाजिक  तत्वों  का  कार्य  हैं  ।  उनके  कार्यों  की  निन्दा  करने  में  राष्ट्र

 एक  है
 |

 सरकार  पंजाब  समस्या  के  समाधान  के  लिए  सतत  प्रयास  करती  रही  हाल  ही  में  एक

 शुरूआत  की  गई  थी  और  14  और  15  1984  को  न्रिपक्षीय  वार्ता  आयोजित  गयी

 थी  ।  सरकार  बातचीत  के  माध्यम से  हल  निकालने  के  लिए  तैयार है  ।
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 निलम्बन  और  निर्वाह  भत्ते  के  दावों  को  समीक्षा  करने  सम्बन्धी

 आदेशों  का  एकत्रीकरण

 1783.  डाग  एक  यु  आजमी  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 कया  उनके  मंत्रालय  ने  कर्मचारियों  के  निलम्बन  और  निर्वाह  अर्से  के  दावों

 की  समीक्षा  90  दिन  के  अन्दर  जानकारी  देने  और  जहां  कंमंचा  रियों
 उनके  निलम्बन  के  कारणों

 की  जानकारी  देना  जिससे  कि  वे  अपील कर  सम्भव  स्पष्ट  और  तकंसंगत  आदेशों  के  जारी

 न  किए  जाने  और  पिछली  अवधि  से  निर्वाह  मत्त  की  के  मामले  के  संबंध  में  seal  के  जवाब

 में  विभिन्‍न  मंत्रालयों  द्वारा  दिए  गए
 उत्तरों  और  कार्यान्वयन  प्रतिवेदन  को  देखा  है

 यदि  तो  aor  सरकार  का  इस  बारे  में  सभी  आदेशीं  को  एकत्र  करने  तथा

 प्राधिकारियों  पर  उन्हें  लागू  नर्म  के  लिए  जोर  देने  और  इस  सम्बन्ध  में
 उत्तरदायी

 ठहराने के  अलावा  कुछ  अन्य  उपचारात्मक  उपाय  करने  का

 क्या  ऐसे  कमेंचारियों  को  जिन्हें  अनुशासनिक  प्राधिकारियों  की  ote  के  आधार  पर

 तंग  किया  जाता  है  और  नियमित  जांचों  में  उन्हें  निर्दोष  पाया  जाता  '  .  मुआवजा  देने  का  उपबन्ध

 और

 मदि  तो  तत्संबंधी  अधिनियम  मैं  उक्त  उपबंध  करेने  के  लिए  क्या  कदम  उठाएं

 गए  हूँ
 ?

 गह  मंत्रालय
 मैं  राय  मंत्री  (ait  वेंकट  सुरय्या  |  :  तथा  {@)  मंत्रालय  विभाग  उन्हीं

 प्रश्नों  के  उत्तर  देते  जिन  wea  से  दे  समय-समय  पर  यथासंशोधित  भारत  सरकार

 1961  के  उपबन्धों  के  अनुसार  विशेष  हूप  से  सम्बन्धित  होते  हैं  ।  ऐसे  उत्तरों

 को  कॉमिक  और  satire  सुधार  विभाग  में  केन्द्रीकृत  रूप  से  मानीटर  नहीं  feat  जाता ।

 ()  तथा  जब  किसी  सरकारी  कर्मचारी  के  fees  अनुशासनिक  कार्रवाई  की  जाती

 है  तो  उसे  उसके  विरुद्ध  लगाएं  गएं  विशेष  आरोपों  और  जिने  साक्ष्यों  के
 अधार  पर  उन  आरोपों  को

 साबित  करने  का  प्रस्ताव  उन  साक्ष्यों  की  सूचना  दी  जाती  तथा  उस  उन  आरोपों  के  विरोध  में

 अपना  बचाव  प्रस्तुत  करने  के  लिए  समुचित  अवसर  भी  प्रदान  किया  जाता  है  ।  यदि  विस्तृत

 पड़ेताल  के  पचाते  यह  पाथा  जाता  हैं  कि  सरबरी  कर्मचारी  के  विरुद  अरोप  प्रमाणित  नहीं  हुए

 हैं  तो  उसे  दोष-मुक्त  कर  दिया  जाता  है  ।  tet  स्थिति  दोषमुक्त  होने  पर  किसी  प्रकार  का

 मुआवजा  दिए  जाने  का  प्रदेश  ही  नहीं  उठता
 ।

 आशुलिंपिकों  कै
 संवर्ग  में

 गया
 रोध  alamea  करने  के  ए  वरिष्ठ

 वैयक्तिक

 सहायकों  के  का  सर्जन

 1784.  डा०  ए०  go  भाजंमी  कया  गह  मंत्री  बहू  बताने  की  कपा  कि
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 Sameera  callie  aead

 क्या  उनकें  मंत्रालय  ने  आशुलिपिक ों  के  dot  सें  गत्यावरोध  को  समाप्त  करने  के  लिए

 फेरी  सचिवालय  में  भारी  संख्या  में  य  वरिष्ठ  वैयक्तिक  सहायकों  के  पदों  का  सर्जन  करने  हेतु

 1984  के  अंतिम  सप्ताह में  कोई  जारी  दावे

 यदि  at,  तो  क्या  उक्त  अनुदेशों  की  प्रतियां  सभा  पटल  पर  रखी

 कया  ये  अनुदेश  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  के  क्षेत्राधिकार  के

 जारी  किए  गए

 यदि  तो  क्या  कामिक  विभाग  यह  सुनिश्चित  करेगा  कि  उक्त  अनुदेशों  को

 मंत्रालय  सहित  सभी  विभागों  में  लागु  किया  जाए  और  यह  भी  देखेगा  कि  गत्यावरोध
 को  हटाने  के

 लिए  उ  वत  yee  सशसत्र  सेना  मुख्यालय  में  भी  लागू  किया  और

 (=)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 1

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  देकटसुब्चय्या )
 :  कॉमिक  ओर  प्रद्योगिकी

 सुधार  विभाग  ने  शर्ट  *गਂ  आशुलिंपिकों  के  379  पदों  को  मख  में  अपग्रेड  करने
 वी

 भा देवा  जारी

 weet दिए  हैं  ।

 कार्यालय  ज्ञापन  एक  प्रति  संलग्न  हैਂ  |  ग्रंथालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल
 ०

 ही०  7861/84]

 (7)  उपर्युक्त
 निर्देश  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक

 सेना  के  ग्रेड  में  व्याप्त  गत्यावरोध

 का  पती  लगाने  के  लिए  अपनाई  गई  एक  स्वतंत्र  प्रक्रिया  के  आधार  पर  जारी  किए  गए

 तथा  ये  अनुदेश  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  में  भाग  लेने  घाले  सभी  विभागों  पर

 लागु  होते  हैं  ।  जहाँ  तक  art  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  में  भाग  लेने  वाले  विभागों  का  सम्बन्ध

 है  जिनमें  सदस्य  सेना  मुख्यालय  भी  शामिल  संबंधित  प्राधिकारियों  द्वारा  उन  विभागों  की  बेवाओं

 में  व्याप्त  गंस्यावरोंध  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उपर्युक्त  निर्णय  लिए  जाने  हैं  ।

 राजनीतिक  दलों  के  लए  झाड़दार  संहिता

 1785.  श्री  जून  Bets  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  :

 क्या  राष्ट्रीय  एकता  को  egret  देने  और  साम्प्रदायिकता
 के  मुकाबला  करने  के  लिए

 शजनीतिक  दलों  के  fer  प्रस्तावित  आचार  संहिता  साम्प्रदायिकता की
 परिभाषा  पर  समझौता  न  होनें

 के  कारण  पुन  खटाई  में  पड़े  गई

 (a)  amr  उक्त  संहिता  की  ऑवश्यक्या  पुर  स्वेप्रथम  राष्ट्रीय  एकता  समिति  की  1968

 सें  हुई  बैठक  में  बन  दिया  गया  1980  में  मुख्यमंत्रियों  के  सम्मेलन  में  इसकी  तात्कालिकता  पर

 {8&3
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 a अ r  जाल  क  =  oo  =>  1 1  म जोर  दियां  लट  |  |  हा  गया  कि  दलीय  नेता  यह  सु  Ts  प्पा  fF  उनके  अनुयायी  ऐसा  कुछ
 न  करें  जिससे  कि  वर्तमान  मतभेद  बढ़े  या  जातियों  और  साम्प्रदायों  के  बीच  आपसी  वैमनस्य

 और

 यदि  at,  तो  इस  दिशा  में
 क्या  उठाए  गए  हैं  ताकि  बैठकों  में  भाग  लेने  वाले

 व्यक्ति  उन  लक्ष्यों  से सहमत  हो  जिनसे  राष्ट्रीय  एकता  की  जड़ें  काटने  की  प्रवृत्तियों  की
 निन्दा

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०
 वेंकट

 :  से  साम्प्रदायिक

 भाव  के  संदर्भ  में  राजनैतिक  दलों  के  लिए  आचरण  संहिता  तैयार  करने  के  लिए  समय-समय  पर

 भिन्न-भिन्न  मंत्रों  पर  विभिन्न  सुभाव  दिए  गए  हैं  ।  राजनैतिक  दलों  के  लिए  नैतिक  आचार  संहिता

 का  मसौदा  तैयार  किया  गया  था  और  1982  में  साम्प्रदायिक  और  जाति

 संबंधी  समिति  की  तीसरी  बैठक के  समक्ष  रखा  गया  ari  मसौदा  संहिता  पर  समिति  के  सभी

 सदस्यों  से  अभी  टिप्पणियां  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 गढ़वाल  में  रेगिस्तान  का  बढ़ना

 1786.  थ्रो  हेमबतीनन्दन  बहुगुणा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  कानपुर  से
 प्रकाशित  दिनांक  12  1983  के  हिन्दी

 दैनिक  के  पृष्ठ  7  पर  कालम  6
 में  agate  में  रेगिस्तान  बढ़  रहा  हैਂ  शशांक  के  अंतगर्त

 प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  कुमाऊं  और  गढ़वाल  के  पहाड़ी  क्षत्रों  में  नदियां  सूख  रही  हैं  और

 भूस्खलन  भी  हो  रहा

 यदि  तो  वहां  भूस्खलन  को
 रोकने

 के  लिए  सरकार  ने  क्यां  कदम  उठाए

 क्या  60  प्रतिशत  क्षेत्र  में  पेड़  पौधे  सुरक्षित  रखना  आवश्यक  जो  कि  अब  केवल

 35  प्रतिश्त  रह  गया

 यदि  तो  60  प्रतिशत  क्षेत्र  को  पेड़-पौधों  के  लिए  सुरक्षित  रखने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  बया  उपाय  किए  जा  रहे  और

 यदि  कोई  उपाय  किये  जा  रहे  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  विभाग  में  उप  Wat  दिग्विजय  :  से  सूचना  एकदम  की  जा

 रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित  जनजातियों  से  सम्बन्धित  महिलाओं  के  विशद्

 अपराधों  को  रोकथाम

 1787.  श्री  सुरज  भान  :  क्या  गृह  मंत्री  पिछड़ी  जातियों  की  महिलाओं  पर  बलात्कार  के
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 Til ith

 3  oe > घिरे में  21  1983  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  464  8  के  उत्तर  क  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 उन्होंने  विशेषकर  अनुसूचित  जातियों  /  अनुसूचित  जनजातियों  की  महिलाओं

 के  विरुद्ध  अपराधों  की  रोकथाम  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  लिखे  दिनांक  10  1980  के

 सरकारी
 पत्र  में  सावघानी  पुनर्वास  और  कार्मिक  नीति  उपायों  सम्बन्धी

 erat  माग  निदेश  दिए  और

 प्रत्येक  राज्य  सरकार  और  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासन ने  तीन  वर्षो की  अवधि

 के
 दौराने

 पगे  निदेशों  के  अनुसार  क्या-क्या  कदम  उठाए  हैं
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  दुलारो  सिन्हा  अनुसूचित  अनु

 सुचित  जनजातियों  के  प्रति  अपराधों  को  रोकने  के  लिए  किए  जाने  के  लिए  अपेक्षित  Maer

 दण्डात्मक  पुनर्षासात्मक  और  कामिक  नीति  उपायों  को  शामिल  करके  विस्तृत

 निदेश  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  गह  मंत्री  के  प्र  दिनांक  10.3.1980  में  भेजे गए  अपराधों

 से
 निपटने  कें  लिए  विस्तृत  दिनो  निदेश  19.3.1980  के  अतारांकित wea  संख्या  1077  के  उत्तर

 में  सदन  के  पागल  पर  रखे  गए  थे  ।

 उक्त  दिशा  निदेशों  में  बलात्कार  के  पीड़ितों  द्वारा  सहे  गये  मानसिक  आघात  को  दृष्टि  में

 eo  sae  fad  विशेष  प्रबन्ध  करेले  की  आवश्यकता घ की  ओर  र राज्य  सरका प  ह  रों  का  ध्यान  आक

 गीत  किया  गया  है  ।

 दिदा  निदेशों  के  अनुसरण  में  कई  राज्य  सरकारों  हारी  निम्नलिखित  उपाय  किए

 गए  हैं

 (1)  भूमि  और  मजदूरी  विवादों  को  हल  करते  और  कारगर
 कब्जा  तथा  अनुसूचित  जातियों

 फी  भूमियों  में  आपराधिक  अधिक्रमण  रोकने  को  सुनिश्चितता  करने  के  लिए  तंत्र  को  तेज  करना A

 (2)  Are ey  मध्य  राजस्थान  और  तमिलनाडु  में  cre  विचारण  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  विशेष  लिये  स्थापित  fae  गए  हैं  |

 (  हिमाचल  केरल  <tr  पशिचम

 बंगाल  में  बलात्कार  समेत  अपराधों  के  अनुसूचित  जा  तियों  /  अनुसूचित  जनजातियों  के  पीड़ितों  के  लिए

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आग  ढारा  सिफारिश  की  गई  राहत  क्षतिपूर्ति  की  मात्रा

 स्वीकार  कर  लिया
 है

 ।
 असय

 राज्यों  ने  क्षतिपूर्ति  के  अपनी  दरें  निधि  रित  को  हैं

 (4)  अनुसूचित  जातियों के  प्रति  अपराधों  के  मामलों  को  ही  दर्ज  oa  के  लिए  बिहार  में

 14  थानें  और  मध्य  प्रदेश  में  उप-धाने  स्थापित  fro  गए  हैं  ।

 न्
 (5.)  अधिकांश  राज्यों  में  अनुसूचित  जन  नातियों  विवाद  दो  देखें  करने  के  लिए
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 मुख्यमंत्री  की  अध्यक्षता  में  राज्य  स्तरीय  समितियां  और  उपज  शिक्षक के  अधीन  विशेष  कक्ष

 गठित  किये गये  हैं

 )  मध्य  प्रदेश  और  महाराष्ट  राज्यों  ने

 अनुसूचित  जातियों  के  प्रति  अपराधों  की  दृष्टि  से  संवेदनशील  जिलों  के  रूप  में  कुल  43  जिलों  का

 पता  लगाया है  ।

 राजधानो  में  हत्याएं

 1788.  श्री  ao  ao  देसाई  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  क  कि

 राजधानी
 में

 1983
 के  महीने  में  बड़ी  संख्या में  हत्याएं हुई

 धानी  में  हत्याओं  का  यह  सिलसिला  1984  में  भी  चलता

 )  यदि  तो  क्या  गृह  मंत्री  के  इस  आश्वासन  के  बावजूद  कि  अपराधों  में  कमी
 लाई

 जाएगी  और  दोषी  पाए  ज़ाने  वाले  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्रवाई  की  इस  बारे  में  अच्छे

 परिणाम  नहीं  प्राप्त  हो  सकें  हैं

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं

 क्या  न  राजधानी  में  बल्कि  देश  के  अन्य
 भागों

 में  भी  इस  प्रकार  को
 हत्याएं

 कराने  के  लिए  अंतर्राष्ट्रीय  गिरोह  सक्रिय  और

 हत्याओं  को  क्रम  करने  और  इन  गिरोहों  का  पता  लगाने  के  लिए  किन  कठोर  उपायों

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  वें  कट  सुरय्या )  1982 में  हत्या  के
 21

 मामलों  और  जनवरी  1983  में  ऐसे  11  मामलों  की  तुलना  मे  दिल्‍ली  पुलिस  को  1983

 के  महीने  में  हत्या  के  .20  मामले  और  1984  के  महीने
 में

 19  मामले  सुचित  किए  गए

 हालांकि  ae  1983  में  हत्या के  मामलों
 की  संख्या  में  मामुली  वृद्धि  हुई  है

 फिर  भी  इनमें  से  अधिकांश  मामलों  को  सुलभा  लिया  गया  है  और  अपराधी  पकड़  लिए  गए  हैं  कुल .

 मिलाकर  अपराध  स्थिति  पूरी  तरह  नियंत्रण  में  है  ।

 पुलिस  के  ध्यान  में  अभी  तक  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  आई  है

 पुलिस  निगरानी  कड़ी  कर  दी  गई  है  और  हत्याओं  में  अन्त  ग्रस्त  अपराधियों  को  पकड़ने »

 के  भरसक  प्रयास  किये  जाते  हैं  ।

 उद्योगों  को  दिलो  से  बाहर  ले  जाना

 1789.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक :
 क्या  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  करेंगे

 किः
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 क्या  वायु  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  दिल्ली  स्थित  वर्तमान  उद्योगों  और  नए  उद्योगों

 को  दिल्‍ली  से  बाहर  ले  जाने  संबंधी  एक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  को  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना  और

 दिल्‍ली  में  वायु  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  अन्य  क्या-क्या  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 .  पर्यावरण  विभाग  में  उपमंत्री  ( att  दिग्विजय  :  तथा  दिल्‍ली मास्टर

 योजना के  असदृश  उद्योगों  को  उपयुक्त  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  स्थापित  किया  जाना  है  ।

 यह  योजना  इस  समय
 दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण
 तथा  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  कार्यान्वित  की

 ज़ाती है  ।

 दिल्‍ली  में  वायु  प्रदुषण के  नियंत्रण  के  लिए  किए  जा  रहे  उपायों  वायु  प्रदूषण  नियंत्रण

 क्षेत्रों  का  उल्लेख  थर्मल
 पावर  स्थिर  विद्युकी  के  निष्पादन  का  प्रदूषण  नियंत्रण

 उपायों  की  स्थापना  तथा  यानीय  यातायात  seat  के  नियंत्रण  के
 लिए  कार्यक्रम  शामिल

 हैं
 ।  छोटे

 तथा  मध्यम  दर्ज  के  उद्योगों  द्वारा  लगाए  गए  प्रदुषण  उपदान  उपकरण  की  लागत  में  अधिक

 यता देने  के  लिए  दिल्‍ली  संघ  कासित  क्षेत्र  की  भी  एक  योजना है

 इंडो-जापान  स्टोर्स  लिमिटेड  द्वारा  इस्पात  कारखानों  को  स्थापना

 1790  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  -  बताने  की  कर्घा

 करेंगे  कि

 ()  क्या  इंडो-जापान  स्टिल्स-लिमिटेड  द्वारा  देश  में  कुछ  इस्पात  कारखाने  स्थापित  किये

 गये  हैं

 यदि  हो  तो  उन  इस्पात  संयंत्रों  को  किन  स्थानों  पर  स्थापित  किया  गयां

 स्टिल्स  लिमिटेड  द्वारा  देगा  में
 क्या  उपर्युक्त  इंडो-जाप  गन  seled  इव  ६  TT  wise  दिन  कुछ  इस्पात  संयंत्र  स्थापित

 करने का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  नये  इस्पात  कारखानों  को  स्थापित  करने  के  लिए  चने  गये  स्थानों  का

 ब्यौरा  क्या  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  एन०  के
 ०  पी०  और  (a)

 जी  हां  ।  dad  estes  स्टिल्स  लि०  की  निम्नलिखित  दो  इकाइयां हैं

 स्थान  उत्पादन

 ठंडी  बेली  पत्ती  और (  महाराष्ट )

 बेलूरमठ  पश्चिम  बंगाल )  गर्म॑  बेलित  तथा  ठंडी  बेली  पत्ती

 और  चादरें  ।
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 a  का  अक

 31  1983  को  इस  कम्पनी  ay  afeay  बंगाल  के  किसी  पिछड़े क्षेत्र  में

 बेदाग  इस्पात  की  पत्निया ंdare  करनें  के  लिए  एक  आशय  पत्र  दिया  गयां  है  ।  नई  इकाइयों  के  लिए

 कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 दीवा  वाले  एककों  का  बन्द  होना

 1791.  थी  के  ०  मानना  :  उद्योग  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  फ्लैट  ग्लासवेयर  पर  अत्यधिक  उत्पादन  शुल्क  लगाये  जाने  के  कारण  मांग  में  तीज

 मंदी  भाने  से  देश  में  लगभग  60  प्रतिदिन  शीशा
 निर्माणकर्ता

 एककों  को  अपना  काय  बन्द  करते  के

 लिए  बाध्य  होना  पड़ा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  जहां  तक  सरकार  को  मालूम

 फ्लैट  ग्लासवेयर
 का  उत्पादन  करने  वाला  कोई  भी

 एकक
 काँच  निर्माण  पर

 ग्लांसवेयर  )|
 oer

 अत्यधिक  उत्पादन  शुल्क  लगाएं  जाने  के  कारण  मांग  में  आई  तीब्र  मन्दी  के  फलस्वरूप  बन्द  नहीं

 हुआ है

 ही  नहीं  उठता  ।

 दरभंगा  तथा  gad  में  उद्योंगों  कौ  रथ पला

 1792.  श्री
 भोगेन्द्र

 का
 :

 क्या  उद्योग
 मंत्री  दर मंगा  और  मधुबनी  में  आयोजित

 औद्योगिक

 सेमिनार  के  बारे  में  7  1983  के  अतारांकित  प्रश्न
 संख्या  2341  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेमिनार  के  48  आवेदक  अपने  उद्योंगों  को  स्थापित  करने  में  सक्षम  हो  गये

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं

 पिछले  तीन  वर्ष  के  दौरान  मधुबनी  तथा  दरभंगा  के  जिलो  उद्योग  केन्द्रों  हारा  कुल

 कितनी  औद्योगिक  ईसाइयों  को  पंजीकृत  किया  गयां  है  तथा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेक  की  शाखाओं  सहित

 विशिष्ट  बैंकों  को  इन  इकाइयों  की  सम्मिलित  करने  की  सिफारिश  की  गई  और

 बैक  की  किन  शाखाओं  से  इन  इकाइयों  को  अभी  तक  वित्तीय
 सहायता  प्रदान  नहीं

 की  है  तथा  उनमें  से  कितनी  इकाइयां  अपने  उद्योग  प्रारम्भ  करने  में  अभी  तक  सक्षम  नहीं  हो

 पाई
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  gris  राम
 :  से

 अभी  तक  कोई

 उद्योग
 भी  शुरू नहीं  किया गया  है  ।

 48  आवेदन-पत्रों  नर  नब  स rr wt EY
 ा  रही  कार्रवाई  की  बेईमान  स्थिति

 निम्न  प्रकार  है

 (1)  गहन  अभियान  द्वारा  प्राप्त

 (2)  sat  पर  स्वीकृत  किए  गए

 (3)  ऐसे  मामले  जिनमें  पैदा  रकम  मांगी  गई  और  उद्यम कर्त्ताओं से  ब्यौरे  की  कमियों  को

 पूरा  करने  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा

 (4)  ऐसे  मामले  जिनमें  SaAHaAy  द्वारा  पेशगी  रंकम  का  भुगतान  किया  गया  था  ।  परन्तु

 अपूर्ण  ब्यौरा  अभी  पूरा  किया  जाना  है दस्तावेज  अभी  आने

 और
 1982-83  को  समाप्त  हुए  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  दरभंगा  में  1199

 लघु  उद्योग  एकक  पंजी  कृत  किए  गए  हैं  ।  बेंकों  को  ऋण  के  260  आवेदन-पत्रों
 की

 सिफारि दा  को  गई

 है  और  112  भोजन-पत्र  विवरण  के  बैंकों
 के

 पास  अनिर्णीत पड़  हुए  मधुबनी

 जिले  के  संबंध  में  बिहार  सरकार  द्वारा  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  |

 विवर्ण

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  दरभंगा  जिले  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  सहित

 विभिनन  बैंकों  को  सिफारिश  किए  गए  और  अनिर्णीत  ऋण  प्रस्तावों

 की
 iad  प

 बाला
 विवरण

 ae ना

 भनिर्णीति
 क्रम  do.  सिफारिश  किये गए  सख्या

 शाखाओं  का  नोम  संख्या

 te.  og i

 1  =

 he  =  es  —  Hoe

 ara  बेक  ath  इंडिया

 दर भगा  दाखा

 लहरिया  साथ  शाखा  13

 हथियार  शाखा

 बनी पुर  शाखी

 सिंहवाड़ा  शाखा

 बेटी

 यूनिवर्सिटी  कम्पस

 श्वेता  चौक,.लंहेरिया  सराय
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 I  2

 es te  mee  ee

 बक  ऑफ

 दर भगा  दाखा

 14 लहरिया  सराय  शाखा

 मेडिकल  कम्पस  शाखा

 सिटी  शाखा

 हैदराबाद  दाखा

 fara  art  दाखा

 कमतोल  शाखा

 सकरी  शाखा

 मणिगाच्छी  दाखा

 बेनीपुर  शाखा  11  il

 डी०  alo  बेगमपुर  पालक

 निकोल  दाखा

 घनइयामपुर  दाखा

 इलाहाबाद  TH  शाला

 दरभंगा  शाखा

 केनरा  दरभंगा

 पंजाब  नेशनल  दर  मंगा

 6  पंजाब  नेपाल  लह्टीरेयास राय

 पंजाब  नेपाल  नेहरा

 इंडियन  दरभंगा  12

 इंडियन  जली  शाखा  12

 10  यूनाइटेड  बैंक  आफ  दरभंगा

 1  यूनाइटेड  बैंक  आफ  भरवाड़ा

 12  यूनाइटेड  बैंक  आफ  कुददोश्वर  स्थान

 13  यूनाइटेड  बैंक  आफ  बहेड़ा

 4  बक  आफ  दरभंगा

 5  बक  दरभंगा  शाखा

 16  यूनाइटेड  कमर्शियल  बहादुरगढ़

 17  यूनाइटेड  कमदियल  दरभंगा

 18  विजया  दरभंगा

 19  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेक  :

 लहेरियास राय  शाखा

 शाखा
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 1905

 1  2

 बतौर  शाखा
 ह

 सिधौली  शाखों

 बहेड़ा  दाखा

 मोहम्मदपुर  दाखा

 मड़िया  शाखा

 शाखा

 पारी  शाखा

 सोनी  दाखा

 रत्नपुर  शाला

 अलीनगर  शाखा

 सिमरी  शाखा

 छोटई  पट्टी  शाखा

 तरा ला ही  शाखा

 बिठौली  धारा

 कर्ना पट्टी  शाखा

 दाखा

 खिराम-पठारों

 नवादा  |

 शाखा

 बढ  समीला

 जमालपुर

 बचत  दाखा

 हरीपुर

 बीरोद  शाखा

 जयंती पुर  डाथ  शाखा

 मोरो  शाला

 ी  हैग  क  .  धई  न

 काली गांव  दाखा

 पट्टी  शाखा
 ह

 260  112
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 आठवीं  सुची  में  भाषाओं  को  सम्मिलित  करना

 1793.  श्री  भोगेन्द्र  का  :  कया  गृह  मंत्री  आठवीं  सूची  में  भाषाओं  को  सम्मिलित  करने  के

 बारे  में  16  1983  के
 अतारांकित

 प्रदान  संख्या  450  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  1981  की  जनगणना  के  आधार  पर  बिहार  में  भोजपुरी

 उर्दू  तथा  मातु  भाषा
 के  रूप  में  अन्य  भाषाओं  अथवा  दूसरी  भाषाओं  को  जिले-वार  बोलने  वाले  लोगों

 के  आंकड़े  एकत्रित  कर  लिए  गए

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 समस्त  देश  में  उपर्युक्त  भाषाओं  के  आंकड़े  क्या  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  से  1981  की

 जनगणना  में  असम  जहां  उस  समय  राज्य  में  व्याप्त  दंगा ग्रस्त  स्थितियों  के  कारण  1981  की

 गणना  नहीं  की  सकी  के  अतिरिक्त  सभी  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  से  व्यक्तिगत  पर्चों

 के  प्रदान  6  और  7  द्वारा  व्यक्तियों  के  लिए  भाषाਂ  और  पदो  अन्य  ज्ञात  के

 संबंध  में  सूचना  एकत्र  की  गई  थी  तथा  परिवार  अनुसूचित  के  की  मद  5  द्वारा  परिवारों  के

 लिए  में  म  रूप  से  बोली  जाने  वाली  भाषाਂ  के  संबंध  में  सूचना  एकत्र  की  गई  थी  ।

 व्यक्तिगत  पर्ची  द्वारा  एकत्र  की  गई  इस  सुचना  को  जिला  स्तर  पर  सारणीबद्ध नहीं  किया

 जाता  जबकि  परिवार  अनुसूचित  द्वारा  एकत्र  की  गई  सुचना  को  1981  की  जनगणना  को  सारणी

 के  अनुसार  जिला
 स्तर  पर  सारणीबद्ध  किया  जाना  इन  आंकड़ों  पर  कारवाई  नहीं की

 गई  है  ।  इसलिए  अपेक्षित  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 अल्पसंख्यकों  के  कल्याण  के  लिये  उपाय

 1794.  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  क्या  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  11  मई  1983  या  इसके  आसपास  प्रधान  मंत्री  द्वारा  केन्द्रीय  राज्य  के

 मुख्य  मंत्रियों  तथा  संघ  शासित  प्रदेशों  के  प्रशासकों  को
 मुस्लिमों  के  में

 yt  गये  उपायों  के  बारे  में  जारी  किये  गये  पत्र  द्वारा  पाये  गये  उपायों  को  क्रियान्वित करने  के
 बारे  में  प्रत्येक  तिमाही  में  विशेष  रिपोर्ट  भेजने  के  लिए  कहा  गया

 यदि  तो
 कया  इस  प्रकार  की  रिपोर्ट  प्राप्त हुई  है  और

 ये  किनसे  प्राप्त  हुई

 ग  प्रत्येक  केन्द्रीय  मंत्रालय  राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  ara (  रा  सुनाये
 गये  उपायों  पर  की

 गई  कार्रवाई  का  ब्यौरा  क्या  और

 समाये  गये  उपायों  की  क्रियान्विति  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाए  जा

 रहे  है ं?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  पी०  :  से  अल्पसंख्यकों के
 कल्याण  के  बारे  में  प्रधानमंत्री  के  सुभाव  केन्द्र  सरकार  के  सभी  मंत्रालयों विभागों  और  राज्य

 कारों
 तथा

 संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासकों  को  भेज  दिये गये  हैं  ।  उन्होंने  सुभाव  नोट  कर  लिए  हैं  और

 उनके  कार्यान्वयन  के
 लिए  कार्रवाई  शुरू  कर

 दी
 है  ।  प्रतिक्रियाएं  प्राप्त  हो  रही  हैं
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 केन  संशयों  कोस सत्कार-भत्ता

 1795.  श्री  सुनील  मंत्रा  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले  तीन  वर्षों  ।

 के  दौरान  केन्द्रीय  मंत्रियों  के  सत्कार  भत्ते  पर  अब  तंक  कितनी  धनराशि  aa  की  गई  और  प्रत्येक

 मन्त्री  पर  अलग-अलग  कितनी  रोशि  व्यय  की  गई  ?

 प्रत्येक  मंत्रिमण्डल  स्तर  के
 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :

 मंत्री
 द्वारा  वित्त  वर्ष  1980-81,  1981-82  ओर  1982-83

 के  लिए  गये  सत्कार  भत्तों  की

 कुल  जैसा  कि  मंत्रिमण्डल  कार्य  के  वेतन  और  लेखा  अधिकारी  द्वारा  सूचित  किया  गया

 का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 प्रत्येक  मन्त्रिमण्डल  स्तर  के  मंत्री  द्वारा  ली  गयी  सत्कार  भत्तों  की  कुल

 राशि  का  विवरण

 क्रम  मंत्रिमण्डल  स्तर  के  मंत्री  1980-81  1981-82  198  2-83

 qo  का  Alt  a.  Bo  ao

 मती  इन्दिरा  गांधी  6,000  6,000  6,000

 श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  6,000  9,  6,000

 6,000  6,000  6,000 श्री  पी०  वी०  नरसिम्हा  राव

 ज्ञानी  जल  सिंह  6,000  6,000  1,500

 ष्ा  alto  बक टर मन  6,000  6,000  6,000

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन  5,967.45  6,000  3,500

 श्री  ए०  बी०  Vo  गनी  खान  चौधरी  6,000  6,000  6,000

 6,000 श्री  एस०  बी०  चव्हाण  2,193.55  6,000

 श्री  केदार  पांडे  (29-1-1983  4,643.30  6,000  467.75

 10,  श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  5,903.25  6,000  3,966.60

 11  श्री  बसन्त  साठ  6,000  6,000  3,966.65

 12  श्री  पी०  सेठी  6,000  6,000  6,000
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 13  थी  शिव  शंकर  6,000  6,000  6,000

 14  St  बी ०  शंकरानव्द  6,000  6,000  6,000

 15  श्री  जगन्नाथ  कौशल  774,19  6,000

 16  थ्री  To
 ny

 (14-2-83  अपराहन
 6,000  6,000  5,750

 17  4,366.65  306.45 थी  वी०  सी०  शुक्ला

 (9-6-80  से  (1-3-81  से

 28-2-81)  19-3-81).

 18  श्री  भीष्म  नरायन  fag  6,000  6,000  5,467.75

 (14-2-1983

 19  राव  fag  6,000  6,000  6,000

 4,366.65  6,000  6,000
 शी

 एन०  डी०  तिवारी

 21  शी  कमलापति  त्रिपाठी  4,000

 |
 (10/80

 22  थी  जि०  बी ०  पटनायक

 =_uin 1980  से  6-680  1,600

 23.  532.25 श्री
 बूटा  सिह

 (30-1-83  से

 28-2-83

 24  थी  के  ०  वी०  भास्कर  482.15

 (2-2-83  से

 28-2-83  तक )

 25  श्री  वी  ०  प्रताप  fag  516.14

 (30-1-83  से

 28-2-83
 तक )
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 वन्य  जोवन  प्रबंध  में  प्रशिक्षित  अधिकारी

 1796.  थी  वयाराम  शाक्य  :  बया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगीਂ कि  ।

 (*)  वन्य-जीवन  प्रबन्ध  में  oe  तक
 कितने

 अधिकारियों  को  प्रशिक्षित  किया  गया

 क्या  बाप-जीवन  में
 प्रशिक्षित  अधिकारियों  को  सेवाओं  का  राज्य  सरकारों

 उपयोग  किया  जा  रहा

 यदि  तो  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रशिक्षित
 भिखारियों

 की  सेवाओं  का  उपयोग
 a  किये

 जाने
 के  क्या  कारण  भीर

 केन्द्रीय  सरकार  हारा  ऐसे  अधिकारियों  की  उचित  नियुक्ति  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 पर्यावरण  विभाग  में  उप-मन्त्री  दिग्विजय  fag)  से  राज्यों  से  सुचना

 एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 खादों  एवं  ग्रामोफोन  के  क्रमंघारी  eared  को  स्वामित्व के  आधार  वाले  eared

 में  बदलना

 1797.  डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :  कया  उद्योग  मत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  निर्माण  भर  आवास  मंत्रालय  के  पत्र  संख्या  feats  9

 1978  के  भनुसरभ  में  महाराष्ट्र  सरकार  aftenfrs  gfe.  anes  कप  से  कमजोर  वर्गों

 के  लिए  समेकित  राज  aaa  सहयता  आवास  योजना  के  अंतगर्त  बनाए  गए  प्लेटों

 को  इनके  ध्रुव  टियों  को  बेचे  जाने  के  सम्बन्ध  में  5  1979  को  एक
 संकल्प

 संख्या  एच ०  सुन्न

 to  1/71/3279]  (684)  डेस्क  40  पारित  करना  पड़ा

 यदि  तो  क्या  किराए  के  आधार  पर  इनमें  रह  रहे  तुम  श्रेणी  के  कर्मचारियों

 को  इन  फ्लैटों  को  बेचते  खादी  एवं  ग्रामोद्योग  आयोग  का  कोई  प्रस्ताव  रहा

 इस  सम्बन्ध  में  शादी  एवं  प्रामोधोग  आयोग  तथा  भारत  सरकार  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार

 (9)  क्या  सरकार  ने  सूती  कपड़ा  निर्यात  संवर्धन  परिषद  के  कर्मचारियों  स्वामित्व  के

 आधार  पर  इसके  कर्मचारी  दीवारों  का  हस्तांतरण  करने  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  ही  निर्णय  लिया  है  ऐ

 उद्योग  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्रो

 पट्टाली  रास
 :  (*)  सुचना  का  संबंध  महाराष्ट्र

 १93
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 रक्षा  कप  सरकार  से  है  धौर  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 :  गौर  Ric  और  ग्रामोद्योग  आयोग  ने
 मापों  द्वारा  सरकारी  रानी  से  महाराष्ट्र

 हाऊसिंग  ae  से  स्टाफ
 अब वाट्स

 के  रूप  में  प्रयोग  के  लिए  खरीदे  गये  विभिन्‍न  टाइप  के  मकानों  को

 धपने कर्मचारियों  को  स्वामित्व  के  आधार  पर  अंतरित  करने  का  अनुरोध  किया  था  ।  सरकार

 आयोग  के  प्रस्ताव
 पर

 निम्नलिखित
 तथ्यों  के  आधार  पर  सहमत  नहीं

 ||  arafeny  को  स्वामित्व  भाधार  पर  स्टाफ  क्वार्टरों  का  भंतरण  करना  आयोग  के

 ag  कर्मचारियों  के  हितों  प्रतिकूल  तथा

 arate  के  कर्मचारी  सरकारी  कर्मचारियों  पर  लागू  नियमों  व  विनियमों  द्वारा

 शासित  होते  हैं  ।  चूंकि  सरकार  द्वारा  स्वामित्व  आधार  पर  अपने  आतंकियों

 को  उनके.सेवानिवृत्ति  के
 समय  पर  स्टाफ  क्वार्टरों  का  अंतरण  नहीं  किया  जाता

 आयोग
 के  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  का  अंतरण  करने  का  कोई

 आधार  नहीं  बनता  है  ।'

 (a)  काटन  टेक्सटाइल  एक्सपोर्ट  प्रमोशन  कौंसिल  भारत  सरकार  द्वारा  प्रायोजित-एक

 eataaatat  निकाय a @,  जिसेਂ  अ्थॉपाय  सम्बन्धी  व्यय के  लिए  कोई  अनुदान
 '

 नहीं  मिलता  और

 सारा  खर्चा  अपने  ही  स्रोतों  से  किया  जाता  है  ।  कौंसिल  ने  सूचित  किया  है  कि  जो  भवन  इसके

 कम  -  के  .  आवास  ag  खरीदे  10,71  वे
 उनमें  रहे  कर्मचारियों  द्वारा  गठित  की  गई

 सहकारी
 समितियों  को  हस्तांतरित  दिए  गए  हैं  ।

 +
 qieitor  ast  में  गरीबी  को  दूर  करने  के  लिए  खाद्य  तथा

 कृषि
 संगठन

 दारा  संकायों  गया
 कार्यक्रम

 1798.  भी  चिन्तामणि  जेना  .  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया
 सच  है  कि  संयुक्त

 तथा  कृषि  द्वारा  किये  गये  अद्यतन

 अध्ययन  के  अनुसार  विकासशील
 देशो ंके

 लगभग  70  करोड़  लोग  पूर्णतया  गरीबी  में  रहते

 कपा  ag  भी  सच  है  कि  इनमें
 अधिकतर  लोग

 ग्रामीण
 क्षेत्रों  के  रहने  वाले

 विकासशील  तथा  अधिक  पीड़ित  देशों  की  ter  तथा
 नाम

 नया

 ह  (9)  समस्या
 at  हल  करने  के  लिए  संयुक्त

 राष्ट्र  कृषि  द्वारा  सुझाये

 गये  ग्रामीण  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या  कौर

 (e)  भारत  सरकार  द्वारा  इसे  संदर्भ  में  ray  कदम  उठाये

 गे
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 योजना  मंत्री  एस०  बी०  :  (*)  मौर  (@) व  संयुक्त  राष्ट्र  खाद्य  तथा  कृषि

 संगठन  अध्ययन  के  1983  में  रोम  में  हुए  दिववाधिक  सम्मेलन  में  हुए  विचार-विमर्श  के

 अनुसार  1980  में  विकासशील  देशों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लगभग  70  करोड़  लोग  पुर्णतया  गरीबी

 रहते थे  ।

 इस  अध्ययन  में  68  विकासशील  देशों  का  समावेश  किया  गया  है  ।  इन  देशों  को  3

 भागों  में  उप-विभाजित  किया  गयां  वे  जहां  weal  का  प्रतिशत  50  से  अधिक  वे  जहां

 35  कौर  50  प्रतिशत  के  बीच  हैं  और  वे  जहां  35  प्रतिशत  से  कम  हैं  ।  प्रथम  श्रेणी  में  31
 आते

 हैं  जो  सबसे  अधिक  प्रभावित  कहे  जा  सकते  हैं  ।  ये  देश  बंगला
 लेप

 पापुआ  न्यु  साइंएरा

 रिया  सोमालिया  जाम्बिया

 जमकर  सूरीनाम

 खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  अध्ययन  सुधार  और  ग्रामीण  विकास  से  सम्बन्धित

 1979  के  विश्व  सम्मेलन  से  ग्रामीण  दशाओं  में  हुए  afzaqart  की  समीक्षा  करने  के  लिए  तयार

 किया  गया  था  ।  उक्त  सम्मेलन  में  सदस्य  देशों  द्वारा  पारित  संकल्प  द्वारा  किसानों  की

 बढ़ती  हुई  संख्या
 और  छोटे  खण्डित  जोत-क्षेत्रों  की  ध्यान  मं  रखते  हुए  भूमि

 धारण-श्रमिको

 व्यवस्था  और  भूमि  फोन  में  सुधार  कार्य  पर  विचार  करने  को  वान
 किया

 गया  ।  सम्मेलन

 ने  देशों  से  भूमि  सुधार  और  ग्रामीण  विकास  के  लिए  संसाधनों  के  आबंटन  में  वृद्धिਂ  और

 ग्रामीण  गरीबों  और  विशेष  वर्ग  जैसे  महिलाओं के  लाभ  के  लिए  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  लक्ष्य

 निर्धारित  करने  का  आग्रह  किया  ।

 इसे  संदर्भ  में  भारत  सरकार  द्वारा  पहले  ही  कदम  उठाए  at  चके  हैं  और  dal

 me

 योजना  में  गरीबी  पर  सीधा  प्रहार  करने  वाले  कई  विशिष्ट  कार्यक्रम  शामिल  किए  गये

 इस  सम्बन्ध  में  कुछ  महत्वपूर्ण  कार्य  क्रम  हैं--एकीकृत  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण

 —  स्वरोजगार  के
 '

 लिए  ग्रामीण  युवकों  को  प्रशिक्षण  आदि  ।  इसके  अतिरिक्त  20

 सुन्नी  कार्यक्रम  का  उद्देश्य  भी  गरीबी  दूर  करना  ही  गरीबी  दूर  करने  के  उद्देश्य  से

 1983  से  एक  प्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  भी  आरम्भ  किया  गया  है  ।

 ae  1983-84  के  दौरान  पथ-रोजगार  कार्यक्रम  का  लक्ष्य

 1799.  थो  सत् सो हून  ey

 **  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्री  सत्य साधन  awa

 (%)  चालू  वित्तीय  वर्ष
 (1983-84)  के  दौरान  2,50  000  शिक्षित  युवकों  तथा

 महिलाओं  को  स्व-रोजगार  उपलब्ध  कराने  का  लक्ष्य  रखा  गया

 ae  |



 उत्तर  1984

 )  यदि  तो  उन  तबकों  तथा  मा  हल  i Prorrart  की  संख्या  कया  है  जिनकों

 च  तक  ea-VAMIT  उपलब्ध  कराया  गया  मौर

 लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  प्रयत्न  किये  गये  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्नालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली  राम

 31  1984  तक  रोजगार  उद्यम  चलाने  के  लिए  जिन  शिक्षित

 xaam  युवकों
 को  ऋण  स्वीकृत  किया  जा  चुका  उनकी  संख्या  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण

 संलग्न  है  |

 लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  बेकिंग  भारतीय  रिज  बैंक  भारतीय

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  राज्य/संघशासिंत  क्षेत्र  की  सरकारों  तथा  जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  निकट

 सहयोग  से  हर  सम्भव  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 घीवर

 रोजगार  की  नई  योजना  के  बारे  में  राज्य
 सरकारों/जिला

 उद्योग  केन्द्रों  से

 अलग  21-2-1984  तक  प्राप्त  सूचना  के  31  1984  तक  की  प्रगति

 राज्य/संघशा  क्षेत्र  wat  द्वारा  स्वीकृत  किए  गए

 का  नाम  आवेदनों  को  संख्या

 2

 aint  प्रदेश  4279 1,

 1007 झा साम

 3.  बिहार  362

 485
 गुजरात

 475 हरियाणा

 6.  हिमाचल  प्रदेश
 111

 7.0  जम्मू  और  काश्मीर

 2553 कर्नाटक

 केरल  1390

 10  मध्य  प्रदेश  1309

 yom |
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 I  2

 11  महाराष्ट्र  901

 12  मणिपुर

 13.  मेघालय

 14.  नागालैण्ड

 15.  उड़ीसा  300

 16.  पंजाब  1887

 17.0  राजस्थान  1845

 18  सिक्किम

 19.  तमिलनाडु
 liad

 20.  त्रिपुरा

 21.  उत्तर  प्रदेश  1977

 22.  181 पश्चिम  बंगाल

 23.  प्रण्ड मात  निकोबार  और  द्वीप  समूह

 24  अरुणाचल  प्रदेश  |

 25.  चण्डी गढ़

 26.  दादरा  और  नागर  हवेली  10

 ह  द  द war  1  दमन  और  दीव

 28  मिजोरम

 29
 पॉंडिचेरी

 75

 a  शाया  a  रायका  नाला  करकना  कल्यान  Re  कॉल  ee  ee  द  a  oe

 वर्ष  1984-85  के  द्रौपदी  कृषि  के  लिए  अधिक  धनराशि

 1800.
 श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि  1984-85  वारिक  योजना  के  दौरान  योजना  आयोग  की  कृषि

 तथा  सम्बन्ध  कार्यों  के  लिए  अधिक  धनराशियां  आवंटित  करने  का  विचार
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 यदि  al,  तो  ay  1983-84  के  दौरान  किए  गए  कुल  arazat  का  ब्यौरा
 क्या

 और

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  इसमें  कितनी  वुद्धि  हुई  है
 ?

 योजना  मन्त्री  एस०  ato  से  ag  1984-85  के  लिए  केन्द्रीय

 क्षेत्रक  योजना  में  कृषि  और  सम्बद्ध  सेवाओं  पर  1615.59  करोड़  रु०  की  परिकल्पना  की  गई  है

 यह  वह  1983-84  के  1236.19  करोड़  Ro  के  अनुमानित  योजना  परिव्यय  से  30.69  प्रतिशत

 अधिक  हैं  ।

 कृषि  और  सम्बद्ध  सेवाओं  से  सम्बन्धित  राज्य  क्षेत्रक  परिव्यय  के  लिए  इस  शीष  के  data

 प्रस्तावित  कुल  आवंटन  1984-85  के  विधिक  योजना  दस्तावेज  में  दिखाया  जायेगा  जिसे  अन्तिम

 रूप  दिए  जाने  के  पश्चात  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।

 एमनेस्टी  इन्टरनेशनल  की  नई  दिलो  स्थित  भारतीय  शाखा  के

 माध्यस  से  विदेशी  धन  का  आना

 1801.  श्री  ato  ato  देसाई  :  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  एमनेस्टी  इंटरनेशनल  कीਂ  नई  दिल्‍ली  स्थित  भारतीय  शाखा  का  विदेशी  धन  को

 देश  में  लाने  के  माध्यम
 के  रूप  में  उपयोग  किया  जा  रहा

 यदि  तो  कया  सरकार  इसकी  गतिविधियों  पर  कड़ी  निगरानी  रखे  हुए

 क्या  सरकार  आफ  वालेन्टरी  एजेंसीज  फोर  रूरल  डेवलपमेंट  तथा

 एमनेस्टी  इंटरनेशनलਂ  की  भारतीय  शाखा  के  बीच  स्पष्ट  संबंध  की  जांच  कर  wt  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  सरकार  के  पास  इस  समय

 इस  प्रकार  की  कोई  सुचना  नहीं है  ।

 (a)  से  29-8-1981  को  लोक  सभा  द्वारा  पारित  संकल्प  के
 परिणामस्वरूप  सरकार

 द्वारा  गठित  कुदाल  जांच  ए०  वी०  Go  आर०  डी०  सहित  कुछ  संस्थानों  के
 उद्देश्यों  मौर

 कार्यों  के  संदर्भ  उनकी  धन  प्राप्त  करने  के  भर  धन  को  उपयोग  करने  के

 तरीके  भौर  उसका  दुरुपयोग  यदि  कोई  की  जांच  कर  रहा  है  ।

 चलती  गतिविधियों  में  डकैतियां  तथा  यात्रियों  को  लूटना

 1802.  थी  एन०  ०  हीरो

 ह  किया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 भी  अनस्त  राहुल  मल्ल

 पिछले  छ  महीनों  के  दौरान  गाड़ियों  में  डकैतियों  तथा  यात्रियों  को
 लूटने
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 के  कितने  मामले  सरकार  के  ध्यान  में  भाये  हैं  ;  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  बुलारो  :  कौर  (@)  राज्य

 सरकारे  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  अपराधों  से  सम्बन्धित  कानून  लागू  करने  के  लिए  उत्तरदायी

 है  ।  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  अक्तूबर  1983  से  जनवरी  1984  तक  पिछले  छः  महीनों  के  दौरान

 डालती  की  49  घटनाएं  और  लूटपाट  की  106  घटनाएं  हुई  ।  ऐसी  घटनाओं  के  ब्यौरों  के  सम्बन्ध  में

 अखिल  भारतीय  आधार  पर  पकड़े  संकलित  नहीं  किये  जाते  क्योंकि  अपराध  सहित  कानूनन  और

 व्यवस्था  राज्य  का  विषय  है  ।

 भारतीय  भूमि  पर  बंगलादेश  राष्ट्रिक ों  का  कब्जा

 1803,  श्री  चिंतामणि  जेना  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया यह  सच  है  कि  बंगला  बेश  राष्ट्रिक ों  द्वारा  त्रिपुरा  में
 कुछ  भूमि  पर  जबरदस्ती

 कब्जा  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  प्रकार  की  भूमि  कितना  क्षेत्र

 बंगलादेश  के  कब्जे  में  है  और  यह  क्षेत्र  कितने  समय  से  उनके  कब्जे  में  और

 सरकार  द्वारा  इसको  खालो  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  दुलारो  :  से  किसी

 बंगलादेश  राष्ट्रिक  द्वारा  ala  पर  जबरदस्ती  कब्जे  के  बारे  में  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 सभा  पटल  पर
 रख

 दी  जायेगी  ।

 औरंगाबाद  स्थित  कारखाने  से  रबड़  से  गमे  निरोधकों  को  खरीद

 1804.  att  जगन्नाथ  पाटिल  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रबड़  से  बने  गर्भ  निरोधक  तैयार  करने  का  एक  ग्राधघुनिक  कारखाना  महाराष्ट्र

 में  औरंगाबाद  के  मध्यवर्ती  पिछड़े  जिले  में  खोला  गया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  कारखाने  द्वारा  तैयार  किये  गये  गर्भ  निरोधकों  की

 गुणवत्ता  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्धारित  नियमों  के  उच्चतम  स्तर  की  पाई  गई

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  कारखाने  अपने  उत्पादों  को  बहुत  ही  प्रतियोगी  मुल्य
 पर  दे  रही  है  भर  फिर  भी  कुछ  तकनीकी  कारणों  की  वजह  से  परिवार  नियोजन  विभाग  के  खरीद

 कार्यक्रम  उसको  उचित  हिस्सा  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  और
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 यदि  at,  at
 उसके  क्या  कारण  हैं  और  सरकार  का  नव स्थापित  कारखाने  को

 उत्पादन  सुविधाओं  को  किस  प्रकार  लाभ  उठाने  को  विचार  जबकि  देश  की  रबड़  से  बने  गर्भ

 निरोधकों  at  मांग  बढ़  रही  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री
 पट्टाली

 राम  :  हां  ।

 कम्पनी  दारा  करिए  गए  नमूनों  की  जांच  रिपोर्ट  आपूर्ति  मंत्रालय  से  art  है  ।

 are  कम्पनी  द्वारा  अ  पूति  और
 निपटान  महानिदेशालय  को  उद्धत  की  गई  दरें

 काफी  प्रतिस्पद्धत्मिक  बताई  जाती  हैं  ।
 चूंकि  यह  कम्पनी  औषधियों  सम्बन्धी  उच्च  अधिकार  प्राप्त

 समिति  द्वारा  निर्धारित  :

 I  डी०  जी०  एस०  एंड०  डी०/एन०  एस०  झड़ाई  सी०  के  अधीन  भर

 es 9  विनिर्माण  और  विपणन
 का  दो  वर्षों  के  अनुभव  के  मानकों  को  पुरा  नहीं  करती  थी

 इसलिए
 प्रारम्भ

 में  इसे  कोई  कार्यादेश  नहीं  किए  गए  थे  ।  1983  में

 इस  कम्पनी  के  सम्बन्ध  में  इन  शर्तों  में  ढील  दे  दी  गई  थी  ।  इसलिए  इस  कम्पनी  को

 31-1-84  को  आजमाइशी  तौर  पर  पंजीकृत  किया  गया  है  और  डी०  जी०  एस०

 एंड  डी०  द्वारा  इसे  जार  में  पैक  करिए  100  लाख  विरोधों
 आडर  दिया  गया  है  ।

 डी०  जी०  एस०  एंड  डी०  द्वारा  और  क्रयादेश  दिया  जाना  वर्तमान  क्रयादेश  के  प्रति

 कम्पनी  के  कार्य  भावी  उत्पाद  की  दरों  और  किस्म  car

 सरकारी  क्षेत्र  एकक  के  उत्पादन  पर  faye  करेगा  yp

 अनुभाग  अधिकारियों  की  अथर  सचिव  के  as  में  पदोन्नति

 1805,  श्री  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  गृह  मन्त्री  अनुभाग  अधिकारियों  की  अवर  सचिव

 के  ग्रेड में  पदोन्नति के  बारे  में  6  1983  के  अतारांकित  seq  संख्या  5979  के  भाग  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  की  चयन  सूची  में

 ag  1981  में  सम्मिलित  किये  गये  कथित  कनिष्ठंतम  अधिकारी  को  सहायक  के  रूप  में  कब
 नियुक्त

 किया  गया
 था

 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  वेंकटसुब्बय्या  )
 :  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा

 के  की  1981  की प्र बर  सूची  में  सम्मिलित  किए  गए  कथित  कनिष्ठ तम  अधिकारी को

 पहली  1956  से  सहायक  के  रूप  में  नियुक्त  किया  गया  था  ।

 दिल्ली  छावनी  में  अनधिकृत  निर्माणों  को  गिराने  के  विरुद्ध  दिल्‍ली

 न्यायालय  में  विचाराधीन  स्थगन  आदेश

 1806,  भी  मनोहर  लाल  सेनी  :  नया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  खाद्य  तथा  पूति  आयुक्त  दिल्‍ली  के  आदेशों  दिल्‍ली  च  न्यायालय

 तथा  दिल्‍ली  छावनी  में  अनाधिकृत  निर्माणों  को  गिराने  के  विरुद  ect  के  दीवानी  न्यायालयों  मैं

 कितने  स्थगन  आदेश  के  मामले  विचाराधीन  भोर

 इस  मामलों  पर  निर्णय  लेने  अथवा  उन्हें  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 गय  हैं  ?

 गह  मंत्रालय में  राज्य
 मंत्रो  पी०  संकट  सुरय्या  )  दिल्‍ली  प्रशासन ने  सूचित

 किया  है  कि  खाद्य  तथा  नागरिक  आपूर्ति  आयुक्त  के  आदेशों  के  विरुद्ध  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय

 अथवा  दीवानी  अदालतों  में  दिल्‍ली  छावनी  में  अनाधिकृत  निर्माण  गिराने  से  सम्बन्धित  स्थगन

 area  का  कोई  मामला  लम्बित  नहीं  है  ।  दिल्ली  छावनी  बोड़े  ने  सचित  किया  है  कि  दुकान  न॑ं०

 1/116,  सदर  बाजार  दिल्‍ली  छावनी  में  बटवारे  की  एक  दीवार  गिराने  के  सम्बन्ध  में  दीवानी

 अदालतों  में  स्थगन  आदेश  का  केवल  एक  मामला  लम्बित  है  ।

 छावनी  बोर्ड  ने  सूचित  किया  है  कि  उपर्युक्त  मामले  के  सम्बन्ध  में  स्थगन

 आदेश  रह  करने  के  लिए  सुनवाई  की  अगली  तारीख  19-3-84  निर्धारित  की  गई

 दिल्‍ली  तथा  पंजाब  में  डक  मियां

 1807.  श्री  अनन्त  रसूल  मल्लु
 :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  चार  महीनों  के  दौरान  दिल्‍ली  तथा  पंजाब  में  अनेक

 डकैतियां  डाली  गई  तथा  सशस्त्र  डकैतियां  डालने  के  अनेक  प्रयास  किये  गये

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  डकैतियों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  वे  किन-किन  स्थानों

 गई  तथा  इस  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  भ्र ौर

 डर्क तियों  में  लूटी  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 गृह  सन्श्नालय  में  राज्य  पी०
 :

 पिछले  4  महीनों  अर्थात्‌

 1983  में  1984  के  दौरान  पंजाब  में  डकैती  के
 6  मामले  सूचित  किए  गए  ।  इस

 अवधि  के  दिल्‍ली  में  डकैती  की  4  घटनाएं  कौर  sai  के  प्रयास  की  2  घटनाएं  हुई  हैं  ।

 पंजाब  में  डालती  के  6
 मामले  (1)  जिला  गुरुदासपुर  (2)  अमृतसर

 (3)  कौर  (4)  बादली  और  पाब्भवलान  जिला  पटियाला  (5)  जिला  मंगरूर  बौर  (6)

 जिले  हुए  हैं  ।  इन  मामलों  के  सम्बन्ध  में  8  व्यक्ति  किए  गए  हैं

 दिल्‍ली  में  डकैती  की  4  लाजपतनगर  और  सर्वोदय  इन्कलेव
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 में  हुई  ।  हैं  सकती  के  प्रयास  के  दो  मामले  शालीमार  बाग  भर  =_——  --—_— + aeacisna
 थ  स  ee  में  हुए  ।

 what  के  दो  मामलों  में  11  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  हैं  और  डकैती  के  प्रयास  में  9  व्यक्ति

 गिरफ्तार  किए  गए  ।

 cara  में  डर्क तियों  के  मामलों  में  कुल  1,98.886.68  रु०  की  राशि  लूटी  गयी  ।

 दिल्‍ली  में  डकैती  के  मामलों  में  कुल  13.81,758  और  400  ग्राम  वजन  का  एक  सोने  का  हार

 लूटा  गया  ।

 दिल्ली  में  लाटरी  को  fens  सप्लाई  करने  वाली  एजेंसियां

 1808.  श्री  एन०  Fo
 हीरो

 क्या  गृह
 ret

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  इस  समय  लाटरी  की  टिकटें  सप्लाई  करने  वाली  एजेंसियों  के  नोम  क्या

 और

 गत  तीन  वर्षों  के
 दौरान

 प्रत्येक  राज्य  लाटरी  टिकटों  से  वर्षवार
 कितना we

 लाभ  gar  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रास  दुलारी  :  कई  राज्य  सरकारों|

 संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  आयोजित  राज्य  लाटरियों  के  टिकिट  दिल्ली  में  बेचे  जा  रहे  हैं  ।

 दिल्‍ली  में  विभिन्‍न  राज्य  लाटरियों  के  टिकट  सप्लाई  करने  वाले  एजेंट  या  तो  सम्बन्धित  राज्य/संघ

 राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  द्वारा  स्वयं  नियुक्त  किए  जाते  हैं  उनके  द्वारा  नियुक्त  निजी  आयोजक  एजेंटों

 द्वारा  नियुक्त  किए  जाते  हैं  ।  भारत  सरकार  ऐसे  एजेंटों  की  कोई  सुची  नहीं  रखती  है  ।

 सूचना  का  एक  विवरण  संलग्न
 है  ।

 विवरण

 i  क  ्  ह  ee

 कठ  राज्य/संघ  राज्य  शुद्ध  लाभ

 ०  क्षेत्र  का  नाम

 1980-81  1981-82  1982-83

 a  ay
 A

 1  2  3  >  5

 a  ee  ee  es ee  ee  ee  ee  eee  ee  eee  ee  ee  S

 1  माघ  प्रदेश  58.23  लाख  38.91  लाख 32.85
 लाख

 2  क़सम  ह  16,38,000

 3  बिहार  फिलहाल  कोई  राज़्य  लाटरी  नहीं  चलाई  जा  रही  है
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 2  5

 4  गुजरात  32,21  ,298  1,07,65,327

 हरियाणा  2.80  लाख  23.91  लाख  103.94  लाख

 9.90  लाख  1:64  लाख  45.33  लाख हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर  कोई  राज्य  लाटरी  नहीं  चलाई  जा
 रद्दी

 कर्नाटक  186.00  लाख  206.00  लाख  238.00  लाख

 1,90,79,230 केरल  1,26,41,829  1,47,48,054

 10  मध्य  प्रदेश  82.00  लाख  96.00  लाख  72.82  लाख

 599.77  लाख 11
 महा  राष्ट्र

 435.71  लाख  587.55  लाख

 41,667  5.00  लाख  5,56,667 12  मणिपुर

 13  मेघालय  राज्य  लाटरी  31.7.82  से  शुरू  को  गई  थी

 15,16,000

 14  नागालैंड  12  लाख  12  लाख  (20  लाख

 राज्य  लाटरी  निलम्बित 15  उड़ीसा

 16  पंजाब  0.02  लाख  19.62  लाख  103.96  लाख

 17  राजस्थान  70.56  लाख  1
 15.54

 लाख  74,30  लाख

 सिक्किम  6.30  लाख  8.00  लाख  14.12  लाख
 18

 19  तमिलनाडु  242  लाख  15
 लाख  205  लाख

 20  65  लाख  ध  ा
 त्रिपुरा

 16150000 21  उत्तर  प्रदेश  1000000  30200680,59

 22  पश्चिम  बंगाल  192.15  लाख  138.87  लाख  59.65
 लाख

 23  aunt  इर  निकोबार  कोई  राज्य  लाटरी  नहीं  चलाई  जा  रही  है  ।

 द्वीप  समूह

 24  अरुणाचल  प्रदेश  कोई  राज्य  लाटरी  नहीं  चलाई  ना  रही  2
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 2  3  4  5

 25  चण्डी  गढ़  कोई  लाटरी  नहीं  च  लाई  जा रही  है  किन्तु

 भारतीय  रेड  क्रास  सोसाइटी  की  चण्डीगढ़  शाखा  द्वारा

 एक  लाटरी  चलाई  जा  रही  है

 26  दादरा  और  नगर  हवेली  कोई  राज्य  लाटरी  नहीं  चलाई  जा  रही  |

 27  दिल्ली  91.30  लाख  120.75  लाख  149.41  लाख

 28  दमण  और  दौर  कोई  राज्य  लाटरी  नहीं  चलाई  जा  रही है  किन्तु

 प्री वेदो  रिया  नामक  एक  स्वायत्त  और  वैधानिक  निकाय

 द्वारा
 एक

 लाटरी  चलाई  ज़ा  रही  है  ।

 29  लक्षद्वीप  कोई  राज्य  लाटरी  नहीं  चलाई  जा  रही

 30  मिजोरम  कोई  राज्य  लाटरी  नहीं  चलाई  जा  रही  है  ।

 31  पाण्डिचेरी  कोई  राज्य  लाटरी  नहीं  चलाई  जा  रही  किन्तु

 चैरिटेबल  एंडोमेंट  के  ट्रेजरार  द्वारा एक  लाटरी  चलाई

 जा  रही हैं  ।

 ey  —

 छठी  योजना  में  विभिन्‍न  राज्यों
 द्वारा

 व्यय

 1809.  श्री  सन्तोष  मोहन  देव  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्‍न  राज्यों  ने  छठी  योजना  में  भ  तक  कुल  कितना  व्यय  किया

 न्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  सहायता  दी  और  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम

 कौर  खुलें  बाजार  से  कितना  ऋण  लिया  गया

 (a)  इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  का  अपना  अंशदान  कितना

 उक्त
 योजना

 के  वित्त  पोषण  के  लिए  राज्यों  ने  किन-किन
 eat

 से  धनराशि

 क्या  सरकार  ने  राज्यों  को  उनके  द्वारा  रिजवी  बैंक  से  ली  गई  जमा  से  अधिक  राशि

 का  भुगतान  करने  के  लिए  ऋण  दिए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 योजना  मन्त्री  री  एस०  ato  :  से  अपेक्षित  सूचना  संलग्न

 में  दी  गई

 (=)  हॉँ  ।

 ब्यौरे  संलग्न  में  दिए  गए  हैं  ।

 छंदो  योजना  के  पहले  चार  वर्षों  में  योजना  केन्द्रीय  जीवन  बीमा

 निगम  तथा  खुले  बाजार  से  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाना  और

 राज्य  का  अपना  अंशदान

 Go)

 क्र०  केन्द्रीय  जीवन  खुले  बाजार*  afafcar  राज्य  का

 स०  व्यय  बीमा  से  ऋण  संसाधन सहायता  अपना  कुल

 निगम  जुटाता

 से  ऋण

 =  ee  य  नाएएय्ाकल  9  ee  eo  oe

 |  2  ~ 3  4  3  6  7  8

 ee  a  टि  एक  ि  लिए  es ee  ee ee  es  ee ee  ee  ee

 1,  असम  920.56  851.57  20.717  107.20  123.15

 2.  हिमाचल aa  484.41  342.80  8.35  30.51  51.50  93.34  i

 प्रदेश

 3.  जम्म  भर  674.06  796.89  16.29  54.23  94.46  —  122.83

 किरदार

 179.06  208.43  2.89  12.74  5.02 4,  मणिपुर

 5.  मेघालय  184.10  184,58  14.88  19.03  18.96

 207.66  3.29  16.92  16.32 6.
 नागालैंड

 165.97

 सिक्किम  104.04  0.48  1.30  2.59  43 98.61

 8.  202.03  184.48  4.69  14.65  2.63

 es ere  et  ee  «ण  आ  वक  ब्याज

 71.58  256.58
 2908.80

 2880.44

 ee  a  ee  re  ee  gees  ce  rg  ee  a ee  ee A  ee
 314.63
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 1  2  3  4  5  6  7  8

 2.  अन्य  राज्य

 1,  afer  2378.10  761,32  63.47  234.56  450.75  1597.83

 प्रदेश

 2.  mors
 बिहार  2314.50  1074.77  50.60  333.24  751.36  806.98

 3.  गुजरात  2930  87  464.94  97.29  190.85  836.46  2391.33

 4,  हरियाणा  1281.65  201.40  56.03  90.29  47.71  952.59

 कर्नाटक  1938.20  410.93  10.53  174.45  519.11  1443.36

 57.2  205.56  751.02 6.  केरल  1218.84  372,41  153.18

 1.  मध्य  प्रदेश 28  11.09  801.28  67.68  239.61  735.90  1790.48

 महाराष्ट्र  4874.61  716.73  3.93  261.94  1115.52  4016.48

 1175.22  585.15  35.01  143.12  279,52  509.68 9.  उडीसा

 10.  पजाब  1470.60  260.35  32.64  77.13  415.86  1126.89

 11.0  राजस्थान  1406.35  543.84  66  42  227.81  520.49  552.98

 12.  554.51  92.42  201.80  905.54  2062.25

 13,  उत्तरप्रदेश  4652.12  1618.67  218.8  495.26  921.90  2946.60

 14.  पश्चिम  1914.08  714.67  80.64  317.54  447,48  776,19

 बंगाल

 1152.70  3140.  78 33003.44  9140.97  8353.  06  21724.66

 ee

 3397.36 जोड़  (1-2)  35912.24  12021.41  1224.28  8667.69  21364.87

 1.  पहले  दो  वर्षों  के  लिए  1982-83  के  लिए  वास्तविक  प्रारम्भिक  वास्त

 भर  1983-84  के  लिए  आवंटन  अनुमान  ay  1983-84  के  लिए  योजना  परिव्यय  के

 सम्बन्ध  में  आंकड़े  अनुमोदित  परियों  से
 संबंधित  हैं  |

 2.  पहाड़ी  और  जनजातीय  क्षेत्रों
 के  लिए  विशेष  सहायता  शामिल  नहीं  हैं  |  कुछ  राज्यों  के

 लिए  आंकड़ों  में  10  करोड़  रु०  को  भार०  Fo  सी ०  सहायता  शामिल  है है  क्योंकि  इस

 रकम  का  राज्यवार  वितरण  उपलब्ध  नहीं  है
 ।
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 faarray-]

 1981-82  के  अन्त  में  भारतीय  रिजर्व  बक  के  पास  अपने  घाटे  को  समाप्त

 करने के  लिए  राज्यों  को  दिए गए  आवधिक  ऋण

 करोड़

 माध्  प्रदेश  18'95

 असम  127.43

 विहार  197.39

 74,60
 गुजरात

 हरियाणा  75.79

 हिमाचल  प्रदेश  36.91

 केरल  93.93

 154.88

 ~~  a  81.40

 10  मणिपुर  66.29

 11  मेघालय  16.41

 12  मना गा लड  21.96

 13  उडीसा  24.43

 14  पजाब  97.35

 15  राजस्थान  283.46

 16  त्रिपुरा  30.72

 0.85 17  उत्तर  घ्रदषा

 18  पश्चिम  बंगाल  340.71

 जोड  1743.46

 es  ee  ee

 सामान्य  star  निगम  (ato  argo  ऋण  शामिल  हैं  क्योंकि  जीवन  बीपी  निगम

 are  सामान्य  बीमा  निगम  के  क्यों  का  वितरण  सुलभ  नहीं  1983-84  के  लिए

 लेखे  में  शामिल  आंकड़े  मल  आवंटनों  से  सम्बन्धित  है  ।  बाद  में  ये  आवंटन  कम  कर

 दिए  गए  और  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  की  बिल  पर  डिस्काउंट  देने  की

 स्कीम  के  अंतगर्त  उपलब्ध  धनराशियों  का  उपयोग  करके  व्यवहार  सीमा  तंक  कमी  को

 पूरा  करने  के  लिए  राज्यों  से  अनुरोध  किया  गया  था  ।

 जीवन  बीमा  निगम  से  खले  बाजार  से  ऋण  और  अतिरिक्त  संसाधन  जाना

 शामिल  है  ।  योजना व्यय  तथा  कुल  केन्द्रीय  सहायता  के  बीच  अन्तर  और  राज्य  का

 बनाता अपना  अंशदान  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  पास  घाटे  क  ६ ७१६  ह्  |
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 fafart  ai  में  प्रति  व्यक्ति  राय  में  afz

 1810.  श्री  माधव  राव  सिंधिया  :  कया  योजना
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्तरराष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  नवीनतम  विश्व  श्रम  रिपोर्टे  के  अनुसार  जनसंख्या

 विश्व  की  समग्र  रूप  से  लेते  हुए  1960  से  1980  तक  20  वर्षों  के  दौरान  प्रति  व्यक्ति  आय  65

 प्रतिशत बढ़  गई  और

 gi,  तों  इस  fend  के  agate  इस  अवधि  के  दौरान

 ब्रिटेन  और  फ्रांस की  g frente  भय  में  कितनी  afe

 हुई  है  और  उक्त  अवधि  के  दौरान  इनमें  से  प्रत्येक  के  मूल्य  सूचकांकों  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है  ?

 योजना  मन्त्री
 बी०  :  अन्तर्राष्ट्रीय.श्रम  संगठन  की  नवीनतम

 विश्व  श्रम  रिपोर्ट  में  111  देशों  को  छोड़  के  विषय  में  वर्ष  1960-80  के  दौरान

 2.8  प्रतिशत  के  रूप  में  प्रति  व्यक्ति  आय  की  माध्यमिक  विकास  दर  दी  गई  हैं  ।  इस  रिपोर्ट  के

 अनुसार  20  वर्षों  की  अवधि  में  उक्त  दर  के  अन्तर्गत  प्रति  व्यक्ति  आय  में  65  प्रतिशत  की  वृद्धि

 दर्शायी गई  है  ।

 रिपोर्ट  में  दी
 गई  सुचना  निम्न  प्रकार  है  ।  चीन  के  विषय में  इस  प्रकार  की  सूचना

 व है  ह  के
 aA  उमट
 ह  ह  म इस  रिपोर्ट  में  उपलब्ध  नहीं  है  ।  इस  अ  इन  देशों  के  मूल्य  quate

 में  वृद्धि  का  संकेत

 स भिइ
 त  रिपो  में

 mat  feat
 गश

 है  :

 देश  प्रति  व्यक्ति  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद

 औसत  विधिक  1960-80

 )

 भारत -  1.4

 जापान  7.1

 2.8 पाकिस्तान

 बर्मा  1.2

 2.4 श्री  लंका

 स०  to  अमेरिका  2.3

 सोवियत  रूस  4.(0%.

 युनाइटेड  किंगडम  23

 फ़ांस  3.9"...

 :  *
 1960-80  की  अपेक्षा

 न्यूनतम
 अवधि  के  लिए  दर  गणना  की  ग  ई
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 )  नलिखित  were

 ———  लयलणण

 नारियल  जटा  का  समाप्त  होता  जा  रहा  उद्योग

 1811.  श्री  जी०  बाई०  कृष्णन  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  ।

 क्या  नारियल  जटा  उद्योग  की  सहायता  करने  के  लिए  गत  दो  दशकों  से  सभी  राज्यों

 कौर  केन्द्रीय  सरकार  किए  गए  प्रयासों  के  बावजूद  केरल  के  तटवर्ती  घनी  आबादी  बाले  क्षेत्र

 के  लगभग  पांच  लाख  लोगों  को  जीविका  देने  वाला  यह  पारस्परिक  उद्योग  समाप्त  .  होता  जा

 रहा

 क्या  नारियल  के  छिलकों  की  कमी  देश  के  बाहर  और  भीतर  नारियल

 उत्पादों  की  मांग  कम  होना  कौर  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  होना  इस  उद्योग  की  परेशानियों  के  कुछ

 मुख्य  कारण  भोर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 से
 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली  रास  ()  (i)

 सिंथेटिक  प्रतिस्थापकों  से  प्रतियोगिता  कौर  पश्चिमी  यूरोप  में  मंदी  के  कारण  निर्यात  में  कमी  होने

 तथा  (ii)  केरल  में  पिछले  वर्ष  के  सूखे  से  हक  की  कमी  हो  जाने  की  वजह  से  कार  उद्योग  इस

 समय  कठिन  परिस्थितियों  गुजर  रहा  है  ।

 पानी  में  भीगकर  मुलायम  करने  के  लिए  अधिक  मात्रा  में  हरक  उपलब्ध करवा नें

 हेतु  उपाय  सोचे  जा  रहे  हैं  जिससे  कि  उद्योग  को  कच्चा  माल  निरन्तर  मिलता  रहे  ।

 हुकों  को  ऊंची  कीमत  न  खले  इसके  लिए  उत्पादों  की  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  के  उपाय

 किये  जा  रहे  हैं  ।

 कार  कौर  कार  उत्पादों  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  विभिन्‍न  उपाय  किए  हैं  ।  देश

 में  बाजार  सर्वेक्षण  करने  और  बाजार  से  सूचनाएं  एकदम  करने  के  लिए  कार  बोड़  में  एक  अलग

 प्रकोष्ठ  कार्यरत  है  ।  देशी  बाजार  का  पूर्णतया  विदोहन  किया  जा  रदा  है  भर  आन्तरिक  बिक्री  में

 वृद्धि  हुई  है  जैसा  कि  देश  के  विभिनन  भागों  में  sat  बोड़  के  शो रूमों  और  बिकी  डिपुओं  के

 पण्यावत  है  जो  1980-81  में  116  लाख  रुपए  से  बढ़कर  1981-82  में  145  लाख  ae

 भौर  1982-83  में  181  लाख  रुपए  तक  पहुच  गया  था  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  ग्रामीण  विकास  के  लिए  परिव्यय

 2.  श्री  ato  वी०  देसाई  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 ज़या  यह  सच है
 कि  योजना  आयोग  सातवीं  पंचवर्षीय  अवधि

 के
 दौरान
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 7  ara,  1984 लिखित
 उत्तर

 ग्रामीण  बिकास  पर  5,000  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  ~~  or जाग  सहमत  हो  गया

 यदि  तो  क्या  इस  कार्यक्रम  के  बढ़ाए  जाने  की  स्थिति में  उक्त  परिव्यय  की  राशि

 को  10,000  करोड़  रुपए  तक  बढ़ाए  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  क्या  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  प्रत्येक  ag  प्रत्येक  ब्लाक  में  600

 परिवारों  को  सहायता  दे  रहा

 यदि  तो  कया  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में

 छठी  योजना  अवधि  का  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  हो  गया  कौर

 (*)  क्या  योजना
 आयोग  सभी  भी  धनराशि  की  मात्रा  पर

 विचार  कर  रहा  है  जिसे

 श्ञातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  इन  कार्यक्रमों  के  लिए  उपलब्ध  किया  जा  सकता  है  ?

 योजना  मंत्री  एस  जी०  :  ate  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 लिए  परिव्यय  अभी  तक  निर्धारित  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 हां  ।

 ae  1980-83  की  अवधि  के  दौरान  9  मिलियन  लक्षित  परिवारों  में  से  8.90

 मिलियन  परिवारों  को  सहायता  दी  गई  है  ।  इस  प्रकार  पहले  तीन  वर्षों
 के  लिए  लक्ष्य  लगभग  पुरी

 तरह  से  प्राप्त हो  गए  हैं  ।

 (¥)  ati

 स्व-नियोन्नन  योजना

 1813,  sit  माधव
 राव  सिंधिया  |

 श्री  मूलचन्द  डागा
 कोसती  गीता  मुखर्जी  +  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 थ्री  Fo  To  राजन  |

 क्या  सरकार  ने  दिनांक  15  1983  को  प्रधानमंत्री
 की

 घोषणा  के  अनुसार

 बेरोजगार  gaat  को  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  पयंवेक्षण  कौर

 निगरानी  का  कार्य  aga  पास  ही  रखा

 यदि  तो  यह  पर्यवेक्षण  भर  निगरानी  किस  प्रकार  भीर  किस  संगठन  के  माध्यम

 से  किए  जा  रहे  और

 वि रोजगारों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  राज्यनवार|कित्द्
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 शासित  प्रदेश-वार  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मंत्रो  पट्टाली  राम  :  भोर  राष्ट्रीय

 स्तर  पर  विकास  लग  उद्योग  मन्त्रालय  को  योजना  पर्यवेक्षण  alt  मॉनिटर  का

 कायें  सौंपा  गया  है  ।  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  की  सरकारों  को  अपने  स्तर  पर  पर्यवेक्षण  कौर

 मॉनिटर  करना  होता  है  ।  जहां  तक  dat  का  सम्बन्ध  बैकिंग  विभाग  भारतीय  रिवेंज  बैक-की

 परामर्श  से  योजना  का  पर्यवेक्षण  और  मॉनिटरी  करता  है  ।  जिला  उद्योग  केन्द्रों राज्य  सरकारों  से

 प्रगति  की  रिपोर्टे  नियमित  रूप  प्राप्त  हो  रही  हैं  और  राज्य  तथा  क्षेत्रीय  स्तरों  पर  संवीक्षा  करने

 के  लिए  बैठकें  आयोजित  की  जाती  हैं  ।

 योजना  की  31  1984  तक  की  राज्यवार/संघशा सित  क्षेत्रवार  प्रगति  विवरण

 के  रूप  में  संलग्न  है  ।
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 ala  सूत्री  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  qq  मजदूरों  का
 पुनर्वास

 1814.  थनी  ato  ato  देसाई  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  मजदूरों  के  पुनर्वास  के  लिए  निर्धारित

 लक्ष्य  की  अब्र  तक  केवल  25  प्रतिशत  की  ही  प्राप्ति  हो  सकी

 यदि  तो  देश  में  agar  मजदूरों  के  पुनर्वास  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  धीमी

 प्रगति  के  मुख्य  कारण  क्या

 mfr पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  को  लक्ष्य  की  कितनी  मा  त
 हुई  और

 क्या  सरकार  का  विचार  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के
 लिए

 निर्धारित  लक्ष्यों  की
 प्राप्ति

 के

 लिए  राज्य  सरकारों  पर  दबाव  डालने  का  है  ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  :  नहीं  ।

 (3)  प्रशन  नहीं  उठता  ।

 वर्ष  1982-83  और  1983-84  84  के  दौरान  राज्यों  के  लक्ष्यों  और

 उपलब्धियों  को  दिखाने  वाला  विवरण  संलग्न  है

 at

 विवर  ण

 सूर  संख्या  6--  बंधुआ
 मजदूर--लक्ष्य

 बर

 1982-83  1983-84.

 i ee ee  ा  क  य  य  ee

 राज्य/संघ  लक्ष्य  उपलब्धि  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि  जनवरी ,84
 राज्य  क्षेत्र  का  प्रतिशत  तक  उपलब्धि

 का
 प्रतिशत

 आंध्र  प्रदेश  5600  1820
 32.5  1590  918  57.7

 बिहार  4958  4036  81.4  2872  1891  65.8

 कर्नाटक  12154  ज  न् 1921  2017  0.2 10000

 बिहार  720  72  10.0  292  50  7.1

 मध्य  प्रदेश  135  264
 105.5  250  171  8.4

 7500  171.2  9.8 उड़ीसा  12841
 1500  3733.0

 राजस्थान  200  114  57.0

 तीनों डू
 312  312  100.0  1300  2069  169.2

 4249  1440  5000  262  3.2 उत्तर  प्रदेश  100.0

 3582  36019  100.5  28804
 11111

 38.6
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 बिहार  के  पिपरिया  गांव  में  लड़कों  का  मारा  ज्ञाना

 1815  को  राम  विलास  पासवान  न

 श्री  के०  लक प्पा

 श्री  जयपाल  सिह  कश्यप
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  जगपाल  सिह  J

 (#)  क्या  बिहार  के  मुंगेर  जिले  में  पिपरिया  गांव  में  दिनांक  4  1984  को  एक

 सम्प्रदाय  के  11  लड़कों  को  दूसरे  सम्प्रदाय  के
 लोगों

 द्वारा  मार  क्या  गया

 यदि  तो  क्या  इस  घटना  की  जांच  इस  बीच  कराई  गई

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  से  इस  घटना
 .  की  रिपोटें  भेजने

 को  कहा  है  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  का बं वाही  की  गई  है  अथवा  विचार  किया  गया

 गह  मन्त्रालय में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  से  बिस्वास

 सरकार  द्वारा  प्रेषित  सूचना  के  अनुसार  कुछ  व्यक्ति  गांव  foafrart  के  यादव  4.  1.84

 को  लगभग  11  बजे  पशुओं  का  चारा  इकट्ठा  करने  के  लिए  दीवार  की  आर  गये  थे  ।  लगभग

 50-60  अपराधी  अचानक  बस्ती  से  निकल  कर  भा  गये  और  उन्हें  आगे यस् त्रों  और  अन्य  घातक

 हथियारों  से  घेर  लिया  और  14  युवकों  को  खुटहाडीह  की  ओर  जबरदस्ती  ले  गये  ।  उनमें  से  तीन

 बचकर  निकल  गए  ।  भा०  द०  स०  की  घारा  147/148  /307/364/341/34
 और  शस्त्र  अघिनियम

 की  घारा  27  के  अधीन  थाना  बरक़िया  में  एक  मामला  सं०  5/84  तारीख  5.1.84  ast  किया  गया

 गौर  अपहत  व्यक्तियों  पर  पता  लगाने  और  प्र०  Jo  रि०  में  दिए  गये  अभियुक्त  व्यक्तियों  को

 गिरफ्तार  करने के  लिए  छानबीन  की  तेज  कार्रवाई  शुरू  की  गई  ।  गुम  बच्चों  का  पता  नहीं  लग

 सका  ।  आशंका  है  कि  अपराधियों  द्वारा  उनकी  कर  गई  यह  घटना  अपराधियों  के

 दो  वर्गों  के  बीच  लम्बे  समय  से  चली  भा  रही  प्रतिद्वंद्विता  का  परिणाम  है  ।  उपलब्ध  सुचना  के

 अनुसार  44  अभियुक्त
 व्यक्तियों  में  से

 25  गिरफ्तार  कर  लिए  गए  हैं  ।  प्रभावित  क्षेत्र  में  ही  बी०

 एम०  पी०  की  तीन  कम्पनियां  तैनात  की
 गई  हैं

 ताकि  ऐसी  दुखान्त  घटना  की  पुनरावृत्ति  न  हो  ।

 राज्य  सरकार  से  विस्तृत  रिपोर्ट  भेजने  और  दी घं कालीन  उपाय  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है

 ताकि  स्थिति
 नियंत्रण  में  रहे  att  भविष्य  में  ऐसी  घटनाएं  फिर  न  a.

 सस् ना लय
 में  सफाई  धक मचा रो  को  स्वास्थ्य  रक्षक  के  रूप  में  पदनामित  करना

 1816.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऐसा  कोई  प्रस्ताव
 सरकार  के  विचाराधीन  है  कि  भारत  सरकार  के  मंत्रालयों

 विभागों  में  सफाई  क्मेंचारियों  को  स्वास्थ्य
 रक्षक

 के
 रूप  में

 पदनामित  किया  और

 R
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 यदि
 तो  उसके

 क्या  कारण  हैं
 ?

 ग  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  बेकेट  सुरय्या  )  नही ं।

 यह  महसूस  किया  गया  है  कि  विद्यमान  पदनाम  ऐसे  पदों  से  जुड़े  हुए
 कार्यों  का  सही-सही  वर्णन

 करता है

 त्रिपुरा  में  उग्रवादियों के  सशस्त्र  गिरोह  द्वारा  सोमा  सुरक्षा  बल  पर  घात  लगा  कर  हमला

 1817.  श्री  राम  विलास  पासवान  |)

 श्री  सतीश  अग्रवाल  f

 क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  मे  दिनांक  3  1984  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  प्रकट  शित  प्रेस

 रिपोर्ट  पर  ध्यान  दिया  है  कि  त्रिपुरा  में  gat  नागमत्तुथुम  में  सीमा  सुरक्षा  बल  की  एक  टुकड़ी  पर

 उग्रवादियों  के  एक  सर्विस  गिरोह  द्वारा  घात  लगा  कर  हमला  किए  जाने  से  एक  असिस्टेंट  कमा इट

 सहित  पांच  व्यक्ति  मारे  गए  और  अन्य  चायल  हो

 यदि  तो  घटना  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 गृह  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री

 .  (Alaa  राम  दुलारी  .  :
 सरकार  ने  4

 1984  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  त्रिपुरा  के  उग्रवादियों  द्वारा  सीमा  सुरक्षा  बल  के  कार्मिकों

 की  हत्या  करने  के  सम्बन्ध  में  3  फरवरी  का  एक  समाचार  देखा  है  |

 ste  पहली  1984  को  सीमा  सुरक्षाबल  के  एक  सहायक  कमांढेंट  और

 3  अन्य  अधिकारी  तथा  एक  असैनिक  त्रिपुरा  में  मनु  के  निकट  यम्बी  दूरी  की  गश्त  से

 लौटते  समय  उग्रवादियों  द्वारो  घात  लगाकर  मारे  गये  थे  ।  क्षेत्र  में  कार्यरत  उग्रवादियों  को  पकड़ने

 के  लिए
 खोज  कार्रवाई  शुरू  की  गई  हैं  और  सुरक्षा  उपायों  को  कौर  मजबूत  कर  दिया

 गया है  ।

 सीमा  सुरक्षा  बल  के  चार  कार्मिक  के  निकट  सम्बन्धियों  को  राज्य  सरकार  द्वारा  20.000

 रु०  प्रति  व्यक्ति  तथा  कुली  के  मामले  में  5,000  रु०  अनुग्रह  अनुदान  मंजूर  किए  गए  हैं  ।  सी

 सुरक्षा  बल  के  निकट  सम्बन्धियों  को  मा  सुरक्षा  बल  की  हितकारी  निधि  से  20,000  रु०  प्रति

 व्यक्ति  ओर  10  वर्षों  के  लिए  200  रुपए  प्रतिमीह  वित्तीय  सहायता  भी  मंजूर  की  गई  अन्य

 राहत  उपाय  जेसे  बच्चों  को  लड़कियों  की  शादी  के
 लिए  वित्तीय  बीमे  का

 घन  भारी  जिसके  लिए  भी  वे  पात्र  उन्हें  प्रदान  किए  जाएंगे  ।

 282
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 तारापुर  के  लिए  यूरेनियम  ईरान  का  आयात

 1818.  थो  राम  विलास  पासवान  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  विदेश  से  सम्बन्धित  यूरेनियम  ईधन  के  आयात  के  लिए  सरकार  द्वारा  कोई

 प्रबन्ध  किए  गए  हैं  भर  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है

 (a)  क्या
 तारापुर  परमाणु  तापीय  बिजली  घर  के  लिए  आवश्यक  सम्बन्धित  यूरेनियम

 इंधन  में  arert-farvizar  प्राप्त  करने  तथा  आगामी  वर्षों  में  इसको  बन्द  होते  ने  बचाने  के  लिए  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  और  यदि  तो  प्रस्ताव  ब्यौरा  क्या  और

 (7)  इस  प्रयोजन  हेतु  कितनी  विशेष  यदि  कोई  निर्धारित  की  गई  है
 ?

 प्रधान  मन्त्री  (atterett  इन्दिरा  गांघी )  (  भारत  में  केवल  तारापुर  बिजली

 घर  के  रिऐक्टर  ऐसे  विद्युत  रिऐक्टर  हैं  जिनमें  इंधन  के  लिए  सिद्ध  यूरेनियम  को  आवश्यकता

 पड़ती  है  उस  करार  के  जिसके  द्वारा  अमरीका  के  स्थान  पर  फ़्रांस  ने  सन  1993  तक

 तारापुर  परमाणु  बिजली  घर  के  लिए  समृद्ध  यूरेनियम  देना  स्वीकार  किया  यूरेनियम  की  एक

 aq  फ्रांस  से  मिल
 चुकी  है  ।  इसके  विकल्प  के  रूप  में  काम  लाया  जा  सकने  वाला  मिश्रित

 PC ET  इंजन  स्वदेशी  आधार  पर  तैयार  कर  लिया  गया  है  ।

 भारत  को  कनाडा  की  परीक्षण  सहायता

 1819.  श्री  के०  सालाना  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  यह  सच  है  कि  वर्ष  1974  में  भारत  द्वारा  पोखरन  में  एक  भूमिगत  परमाणु

 परीक्षण  किए  जाने  के  परिणामस्वरूप  कनाडा  द्वारा  भारत  को  वैज्ञानिक  सहायता  बन्द  कर  दी  गई

 थी  ।  ag  सहायता  अब  यह  महसूस  -  करते  हुए  भारत  जारी  की  जा  रही  है  कि  भारत  का

 परमाणु  बम  बनाने  का  कोई  विचार  नहीं  और

 जै  fo 1  Qs यदि  तो  इन  क्षेत्रों  सकती  सहायता  का  ब्यौरा  क्य  उनमें  भारते  को  सहायता

 प्रदान  को  जाएगी
 ?

 मन्त्री  इन्द्रा  (®.)  नहीं

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 स्वात  के  मुल्यों में  विधि

 1820.  थी  सुशील  भट्टाचार्य  कया  इस्पात  और  खात  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा
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 ree
 करेंगे  कि  :

 औद्योगिक  लागत  तथा  मृत्य  ब्यूरों  की  इस्पात  आयात  सम्बन्धी  उदार  नीति  की

 सरकार  द्वारा  क्रियान्वित  न  किया  जाना  किस  सोमा  तक  उद्योग  में  adara  संकट  के  लिए

 दायी  भर

 क्या  सरकार  के  नाम  पर  इस्पात  का  मूल्य  बढ़ा  रही  है

 इस्पात  और
 खान  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  एन०  क्‌०  पी०  :

 औद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  ने  इस्पात  की  आयात  सम्बन्धी  नीति  के  बारे  में  कोई  सिफारिश

 नहीं  की  हैं  ।

 संयुक्त  संयंत्र  समिति  मुख्य  उत्पादकों  द्वारा  उत्पादित  इस्पात  की  सामान्य  श्रेणियों  के

 मूल्य  निश्चित  करती  हैं  तथा  उनकी  करती  है  ।  ऐसा  करते  समय  संयंत्र  समिति  उत्पादन

 घरेलू  माँग  तथा  सप्लाई  और  अन्य  सम्बन्धित  बातों  को  ध्यान  में  रखती  है  ।

 1959
 को  दक्षिण  प्रूव  प्रदेश

 सन्धि
 पर  हस्ताक्षर  करने  वाले  देशों  में  भारत  का  स्थान

 1821.  श्री  ई०  बाला नन्दन  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिण  era  के  बजे से  घिरे  महाद्वीप  का  प्रशासन  wet  तथा  विस्तृत  भूमि  की

 वैज्ञानिक  ढंग  से  खोज  करने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  1959  की  सन्धि  पर  हस्ताक्षर  करने

 वाले  12  राष्ट्रों  में  भारत  का  क्या  स्थान

 gi

 क्या  यह  सच  है  कि  1959  की  संधि  पर  हस्ताक्षर  करने  वाले  सात  मूल  राष्ट्रों  द्वारा

 भूमि  पर  अपन  प्रादेशिक  cat faeat  का  दावा  किया

 प्रादेशिक  दावों  के  बारे में
 1959  की  सन्धि  के  सम्बन्धित  अनुच्छेदों  के  अन्तरगत

 विशिष्ट  अनुबंध  किया  गया  था

 इन  प्रादेशिक  दावों  के  बारे  में  अन्य  पांच  ह्स्ती
 yoy  ओं  का  क्या  मत  कौर करकता

 (=)  इन  प्रादेशिक  दावों  के  बारे  में  भारत  सरकार  ने  क्या  रुख  अपनाया  है  भ्र  भारत

 द्वारा  इस  स्थिति  से  किस  प्रकार  निपटा  जायेगा  ?

 विज्ञान  और  परमाणु  अन्तरिक्ष  ,  इलेक्ट्रॉनिकी  और  महासागर  विकास

 विभागों
 में

 राज्य  मंत्रो  शिवराज  ato  ;  19  1983  को  भारत

 अंटा कंटिका  संघि  में  शामिल  gar  और  उसे  12  1983  फो
 अंदाकंटि  का  संधि  के

 सलाहकार  सदस्यों  की  एक  विशेष  कमेटी  ने
 सलाहकार  स्टेट्स

 दिया
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 Hern fea  संधि  में  मूल  राष्ट्र  हैं  जिन्होंने  हस्ताक्षर  किए  ।  उनमें  से  सात  राष्ट्रों  ने

 अंटाकंटिका  के  हिस्सों  पर  अपने  प्रादेशिक  car faeat  दावा  किया  है  ।  इनमें से  कुछ  दावे

 परस्पर व्यापी  हैं  ।

 अंटाकंटिका  संधि  का  अनुच्छेद  4  प्रादेशिक  दावों  से  सम्बन्धित  है  ।  इस  भनुच्छेद  के

 के  सम्बन्धित  पार्टियां  प्रादेशिक  दावों  को  करती  हैं  अर्थात  न  ही  वे  किसी  दूसरे

 के  दावों  को  स्वीकार  करती  हैं  बर  न  ही  वे  अपने  दावों  को  छोड़ती  हैं  इसके  अतिरिक्त  TerHfeayr

 में  प्रादेशिक  प्रभ  सत्ता  के  लिए  न  ही  कोई  नया  दावा  न  ही  कोई  मोजूदा  दावों  वृद्धि  में  की  जा

 सकती  है  जब  कि  अंटाकंटिक  संधि  लाग  है  ।

 अंटाकंटिका  संधि  पर  हस्ताक्षर  होने  पर  अन्य  पांव  मूल  हस्ताक्षरकर्ताओं  ने  जिन्होंने

 विधिवत  अपने  दावे  नहीं  संधि

 अनुच्छेद

 4  के  अन्तर्गत  उन्होंने  दूसरों  के  दावों  को  स्वीकार

 कय  ।

 अंटाकंटिका  ate  में
 सम्मिलित  होने  प पर  भारत  भी  संधि  अनुच्छेद  4  के  अंतगर्त

 धारों  पर  बाध्य है  ।  इसके  अतिरिक्त  भारत  दूसरे  देशों  के  प्रादेशिक  दावों  को  स्वीकार  नहं

 करता ।

 वैज्ञानिक  जनशक्ति

 ०  बाला नन् वन  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  यंह  भाम  दावा  तथ्यात्मक  रूप  में  सही  है  कि  faa  वैज्ञानिक  जनशक्ति  के

 क्षेत्र  में  विश्व  में  भारत  का  तीसरा  स्थान  है

 क्या  उक्त  वैज्ञानिक  जनशक्ति  गणना  करते  सभी  विज्ञान  स्नातकों

 विज्ञान  स्नातकोत्तर  और  प  पालन  स्नातकों  को  भी  शामिल  किया  जाता  हैं

 क्या  तकनीकी  जनशक्ति  की  गणना  करते  समय  सभी  लाइसंस  धारकों  और  डिप्लोमा

 धारकों  को  शामिल  किया  जाता  हैं  ;

 देश  में  31  1983  को  ऐसे  अतिरिक्त  स्नातकों  और  इंजीनियरिंग  स्नातकों

 को  कुल  संख्या  इतनी  और

 इंजीनियरों  और  वैज्ञानिक  कमियों  की  श्रेणीवार  संख्या  कितनी  थी  जो

 वास्तव  में  अनुसंधान  कार्य  में  संलग्न  थे  ?

 विज्ञान  और  परसाण  इलेक्ट्रॉनिकी  और  महासागर  विकास
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 1979  में  यूनेस्को  द्वारा  प्रकाशित विभागों
 में  राज्य  मंत्री

 (at  शिवराज  ato
 :

 प्रलेख  गणन  इंट्रोडक्शन  टू  पालिसी  एनालिसिस  इन  साइन्स  एंड  टैक्नोलोजी  के  अनुसार  विज्ञान

 और  प्रौद्योगिकी  पर  क्षेत्नीय  विभाजन  सम्बन्धी  आंकड़े  दिए  गए  हैं  ।  वैज्ञानिकों  और  इंजीनियरों

 की  संख्या
 के  लिहाज  से  भारत  का  दर्जा  सोवियत  जापान  ale  संयुक्त  राज्य  अमरीका

 के  पश्चात  है  ।  वैज्ञानिकों  और  इंजीनियरों  के  वर्ग  में  वे  व्यक्ति  शामिल  जिन्होंने

 वैज्ञानिक  और  तकनीकी  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया  है  जो  कि  निम्नलिखित  प्रकार  से  हैं  :---

 तीसरे  स्तर  पर  शिक्षा  समाप्त  की  और  शिक्षा  उपाधि  प्राप्त  की  ।

 तृतीय  स्तर  की  विश्वविद्यलयेतर  शिक्षा  अथवा  प्रशिक्षण  पूरा  कर  लिया है

 जिसके  पश्चात  शिक्षा  उपाधि  प्राप्त  नहीं  की  है  लेकिन  जिसे  व्यावसायिक  करियर  के  लिए

 योग्य  होने  के  लिए  राष्ट्रीय  रूप  से  प्राप्त  है  ।

 राष्ट्रीय  दृष्टि  से  मान्यता  प्राप्त  समतुल्य  प्रशिक्षण  और  व्यावसायिक  अनुभव  ॥

 विदेशों  में  विद्यमान  स्थिति  से  तुलना  करना  अत्यन्त  कठिन  है  ।  क्योंकि  प्रमुख

 तत्व  यथा  संदर्भ  और  शामिल  किए  गए  कार्मिकों  के  प्रकारों  जैसे है  महत्वपूर्ण  तत्व  हर

 देश  में  अलग  अलग हैं

 stat

 जी  हां  ।

 हालिया  उपलब्ध  प्राक्कलन  छठी  योजना  के  प्रलेख  में  दिए  गऐ  हैं
 ।

 1.4.80  को  उपलब्ध  ये  प्रावधान  नीचे  दिए  गए  हैं

 nc  se  क  ee  ee  य  eee  ee

 वग  व्यक्तियों  की  संख्या  में )

 — ean es  अ  re ee  ee  eee  ee  eee  ee

 इन्ही  नियति  स्नातक  254.5

 malate  स्नातक  178,5

 me  ems  —  rer  सायक  pene)  RP as ce  आ  बनना  नकाब  ाएतकााएयतल्‍एतप एएए  एए  गल  अय

 1-4-80  को  उपलब्ध  नवोनम  आंकड़ों  के  अनुसार  देश  में  अनुसंधान  कार्य  में  लग  हुए

 इन्ही  वैज्ञानिकों  और  alafasray  चिकित्सकों  की  संख्या  इस  प्रकार  है

 ee  ee ह  ee  ी

 वग  व्यक्तियों  की  संख्या

 ह  ee  अ  क  क  ee  क क  ह  ह  ह  क  1

 आयुर्विज्ञान  और  इन्ही  नियरी  33,190

 कार्मिकों  के  अतिरिकत  वैज्ञानिक

 इन्ही  नियति  कार्मिक  36,070

 अर्थ-विज्ञानी  कार्मिक  910
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 1905

 आर्थिक  सलाहकार  परिषद  का  दूसरा  प्रतिवेदन

 1823.  शा  सुनील  मंत्रा  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारिक  सलाहकार  परिषद  ने  अपना
 दस

 रा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 भोर

 थ्
 यदि  तो  प्रतिवेदन  की  प्रमुख  बातें  क्या  हैं

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  :  जी  हां

 परिषद  ने  saat  रिपोर्ट  में  विभिन्न  प्रकार  के  विषयों  की  जांच  की  है  जिनका

 भारतीय  अ्थे-व्यवस्था  के  वर्तमान  प्रकार्य  से  संबन्ध  है  ।  इन  सिफारिशों  को  सरकार  के  सभी  विभागों

 में  उनके  विचार  के  लिए  परिचालित  कर  दिया  गया

 पश्चिमी  बंगाल  को  प्रति  व्यक्ति  केन्द्रीय  योजना  सहायता

 1824.  eft  सुनील  मेरा  :  बया  योजना  मन्त्री
 यह

 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनकों  यह  पता  हैं  कि  तीसरी  योजना  अवधि  से  लेकर  अब  तक  पश्चिमी

 बंगाल  के  लिए  प्रति  व्यक्ति  केन्द्रीय  योजना  सहायता  न्यूनतम  रही

 क्या  उनको  यह  भी  पता  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  की  वामपंथी  सरकार  ने  पुर्णतया

 अपने  ही  प्रयासों  पर  निसार  रहते  हुए  गत  वर्षों  के  दौरान  योजना  खर्च  के  स्तर  में  धीरे-धीरे  वृद्धि

 की  है  तथा  इस  व्यय  में  सभी  राज्यों  के  मुकाबले  उच्चतम  विकास  बनाए  रखने  में  सफल  रही

 मौर

 यदि  तो  इस  पर
 सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 योजना
 मन्त्री  एस०  बी०  :  नहीं

 (=)  कौर  1976-77  से  पश्चिम  बंगाल  att  aq  राज्यों  का  वार्षिक  योजना  व्यय

 शनि  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  यह  देखने  भाएगा  कि  पिछले  वर्षों  में  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  योजना  व्यय  के  वार्षिक  स्तर  को  ऊपर  उठाने  में  समय  रही  परन्तु  राज्यों  में  संवृद्धि  दर

 अधिकतम  नहीं  रही  है  ।  राज्य  योजना  परिव्यय  में  वृद्धि  में  केन्द्रीय  सहायता  में  वृद्धि  एक

 सहायक  उपादान  रहा  है  ।  इसके  अलावा  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  कुछ  वर्षों  में  घाटा  भी

 हुआ  ।  छठी  योजना  के  पहले  तीन  वर्षों  में  ,  पश्चिम  बंगाल  का  वास्तविक  योजना  परिव्यय  अनुमोदित

 परिव्यय  से  कम  था  ।  पहले  दो  वर्षों  में  यह  कमी  काफी  थी  ।
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 पश्चिमी  बंगाल  के  लिए  केन्द्रीय  योजना  सहायता

 1825.  श्री  सुनील  मंत्रा  :
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पश्चिमी  बंगाल

 के  लिए  केन्द्रीय  योजना  सहायता  की  वारिक  विकास  दर  क्या  है  और  सभी  राज्यों  के  लिए  औसत

 विकास  दर  कितनी  है  ?

 योजना  मन्त्री  एस०  बी०  :  राज्य  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 परिशोधित  गाडगिल  फार्मूले  और  आय  समायोजित  कुल  जनसंख्या  फार्मूले  के  आधार  पर  दी  जा

 रद्दी  है  ।  इन  फार्मूलों  के  आधार  पर  छठी  योजना  अवधि  में  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  केन्द्रीय

 सहायता  का  कुल  आवंटन  662.72  करोड़  रु०  इसके  मुकाबले  पहले  तीन  वर्षों  में  दी  गई

 राशियों  और  वर्ष  1983-84  के  लिए  आवंटनों  के  भाधार  पर  पहले  चार  वर्षों  में  राज्य  को  दी  गई

 कुल  सहायता  की  राशि  644.58  करोड़  रुपए  इस  सहायता  का  एक  भाग  1981-82  और

 1982-83  में  दी  गई  और  1983-84  में  आवंटित  अज़ीम  योजना  सहायता  को  बताता  है  |  इसके

 अलावा  राज्य  योजनाओं  में  शामिल  विदेशी  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  के  लिए  राज्यों  को

 अतिरिक्त  सहायता  मिलती  है  ।  पश्चिम  बंगाल  तथा  सभी  राज्यों  को  मिलाकर  छठी  योजना  की

 अवघि  में  वार्षिक  संवृद्धि  दर  सहित  केन्द्रीय  सहायता  के  बारे  में  विस्तृत  स्थिति  संलग्न  विवरण  में

 बताई  गई  है  ।
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 भारत  में  धर्म  प्रचार  के  लिए  बिदेशी  धन

 1826.  बनी  अटल  बिहारी  बाजपेयी  थ
 क  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने

 कृपा
 थी  सुरजभान  न्

 |

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  उस  धन  राशि  का  पता  है  जो  कि  बेक  श्राफ  इंडिया  अमरीका

 बम्बई  को  नेशनल  कमर्शियल  बंक  जहा  के  जरिए  स्वामी  aes  लोग  मकका  से  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  अब  तक  उक्त  कितनी  धनराशि  प्राप्त  हुई  है

 (7)
 क्या  विदेशी  धन  का  उपयोग  भारत  में  धर्म  प्रचार  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ।

 यदि  नहीं  तो  यह  धन  किस  उद्देश्य  के  लिए  खर्चे  किया  जा  रहा  है  तथा  qs  कार्य

 किन-किन

 पार्टियों  के  माध्यम  से  fear जा  रहा  है  ;  और

 (=)  इस  बारे  में
 सरकार

 की  ब्या
 प्रतिक्रिया  है  ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  बेकटसुब्बर्या )  मुक़ामी  वनडे  मकका

 द्वारा  नेपाल  में  कुछ  व्यवसायों  के  लिए  मेलन्ट्रांसफंर  के
 जरिए

 नेशनल  कामर्शियल  बैंक  जहा  के

 माध्यम  से  बैंक  आफ  अमेरिका  बम्बई  को  कुछ  अवसरों  पर  धन  प्रेषित  गया  था  ।  यह

 राशि  स्टेट  बेंक  आफ  इंडिया  या  नेपाल  में  अन्य  बैकों  द्वारा  एकत्रित  गया  था  और  बैंक  आफ

 अमेरिका  द्वारा  नगद  नहीं  दिया  गया  था  ।

 प्रेषित  धन  वर्ष  1982  के  दौरान  1,02,497  रुपए  और
 वर्ष  1983

 के
 दौरान

 2,67,268  रुपए  था  ।

 से  धन  के  प्रयोग
 के

 विषय  में  सरकार  के  पास  कोई
 सूचना

 नहीं  है  ।

 पंजाब  के  उग्रवादियों  द्वारा  ट्यून
 भवन  में  विस्फोट

 1827.  श्री  जगपाल  fag  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  सरकार  को  यह  पता
 है

 कि  पंजाब  के  उग्रवादियों  ने  ट्रिब्यून  भवन  को  उड़ाने

 के  लिए  हाल  ही  में  वहां  ca  हथगोला  फेंका  था  और  कहा  जाता  है  कि  ag  हथगोला  किसकी

 आयुक्त
 कारखाने

 में  बनाया  और

 (@)
 यदि

 तो  इस  बारे  में
 सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री

 पी०
 बेंकटसुब्बस्या

 )
 जी  श्री मन  ।

 232
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 cy

 भा  द०  स०  की  घारा  307/4  27/507  और  विस्फोटक  पदार्थ  अधिनियम  की  धारा

 415  के  तहत  एक  मामला  दर्ज  fear  गया है  और  मामले  की  जांच  की  जा  रही  चण्डीगढ़  में

 जान  माल  की  रक्षा  के  लिए  सुरक्षा  प्रबन्धों  को  मजबूत  किया  गया  है  |

 इस्पात  प्लेटों  का  आयात

 1828.  श्री  जगपाल  fag  |
 are als >  :  क्या  इस्पात अ

 खान  मन्त्री  ag  बताने  को

 श्री  शिव  शरण  वर्मा  J

 कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  ने  1981-82,  1982-83  और  1983-84
 न

 जनवरी  1984

 किन  देशों से  कितनी  मात्रा  में  0  से  36  सौ  मिली-मीटर  चौड़ाई  वाली  इस्पात  को  प्लेटें  आयात

 की  थी

 उन  पर  वर्ष  वार  कितनी  धनराशि  खर्च  की

 (7)  हाल  ही  में  भिलाई  में  इस्पात  कारखाना  रूस  की  सहायता  से  स्थापित  किया

 गया  स्थापित  प्लेट  मिल  से  .  चालू  वर्ष
 मे

 कितने  टन  इस्पात  के  उत्पादन  होने  की

 संभावना  है  कौर  फलस्वरूप  आयात  में  कितने  रुपए  की  बचत
 होने

 की  सम्भावना  ate

 सोवियत  संघ  नव निमित  इस्पात  कारखाने  के  लिए  कितनी  धनराशि  को  सहायता

 की  है  और  उसके  लिए  क्या  शर्तें  रही  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में  अन्य  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  एन ०  Fo  पी०  और

 वर्ष  1981-82,  1982-83  और  1983-84  1५84  में  माध्यम  अभिकरण

 स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  90  fao  मी०  से  लेकर  3600  fto  मी ०  तंक  की

 कार्बन  इस्पात  की  प्लेटों  के  आयात  के  लिए  दिए  आडर  की  और  मूल्य  अगले  पृष्ठ  पर  दिए

 गये

 टनों  में

 भीर  भाडा  मूल्य  लाख  रुपयों  में

 व्रण

 ho  देश  1981-82  लागत  982-83  1983-84  लागत

 स०  मौर  भाड़ा  लागत  और  भाड़ा  और  भाड़ा
 ह  ्  ee  बुत  वय  अव  वि ee

 मात्रा  गाय  मात्रा  मुल्य  मात्ना  मलय
 नवविधा

 |  2  3  d

 1..  बेलजियम  3856  193.16  80  2.96  1288  43.53
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 2  3  4  5  6

 ब्राजील  19480  30746.0

 चीन  418  16.06  32
 1135

 चेकोर्लो वा  किया  5244  140.88

 फ्रांस  ee  1359  44.22

 जापान  26895  108  1.69  12130  462.99  7244  268.28

 उत्तरी  कोरिया  23872  630.18

 63149  1797.21  68479  2076.55  10257  284.15
 रूमानिया

 दक्षिण  66640  1989,03  43373  1077.83  5701  148.44

 10  स्पेन  8784  256.28  4264  133.69

 11  तावान  7396  256.80  809  18.35

 12  5446  33.91  1243  34.88
 यूनाईटिड

 किंगडम

 13  11.37  462  18.74
 अमेरिका /द ०

 अमेरिका
 280

 14  पश्चिम  जमनी  29565  1376.  13  9153  404.90  24149  950187

 5.24 15  अन्य  151
 6.62

 ——

 कु  25.932  7954.52
 140185

 4238.84  55242  1880  37

 a ए  एएएएएएएएएएएएसचसचएएएएएएएएएएए  ए  एए  ए

 (ay  ay  1983.84  में  भिलाई  इस्पात  कारखाने  की  प्लेट  जिसने  हाल  चालू

 करने  सम्बन्धी  परीक्षण  शुरू  किए
 में  5,6000  टन  प्लेटों  का  उत्पादन  होने  की  सम्भावना  है  ।

 इन  प्लेटों  का  मूल्य  लगभग  7.05  करोड  रुपए  बैठता  है  ।

 प्लेट  मिल  की  विदेशी  मुद्दा  की  आवश्यकता  79.1  मिलियन  रूबल  थी  ।  इस  राशि  की

 व्यवस्था  सोवियत  रूस  के  300  मिलियन
 रूबल  के  ऋण  में  सें  की  गई  है  जिस  पर  ब्याज  को  वार्षिक

 गना ॥ च  है  ।  पहली  किश्त  की  अदालतों
 दर  2.5  प्रतिशत  है  और  जिसे  12  वर्षों  की  अवधि-में  वापिस  क

 wit न्
 rl

 रा  टोने  whom  त्
 ३1  1  नी  sv  ae  के क  बाद  शुरू  होगी  ।

 माल  की  सु पु देंगी  का
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 देश  में  अखबारी  कागज  क  उत्पादन  के  सम्बन्ध  अनुमानित  आंकड़

 1829.  थ्रो  atta  घोष  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  SIT  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालून  है  कि  देश  में  अखबारी
 कागज

 के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में

 i
 हमेशा  बढ़ा  चढ़ा  कर  ANTAT  जाता  है  जिसके  कारण  aq  के  मध्य  में  इसकी  कमी

 हो
 जाती  है  और  अल्प  समय  की  सुचना  पर  इसका  आयात  करना  पड़ता  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  का  विचार  है
 ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली  राम  (a)  और  (@)  स्वदेशी 3

 अखबारी  कागज  उत्पादन  एककों  में  से  2  एककों  की  स्थापना  हाल  ही  में  की  गई  है  तथा  उनके

 संचालन  काय  पूरी  तरह  से  स्थिर  नहीं  हुए  हैं  इसके  प्रभावी  बिजली  अप्रत्याशित  कमी  से  भी

 देशी  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  जिससे  पहले  के  अनुमानों  में  संशोधन  करना  अनिवार्य  हो

 गया  किन्तु  देशी  उत्पादन  को  ध्यान  में  रखते  हुएं  अखबारी  कागज  की  उपलब्धता  की  तिमाही

 गा घार  पर  संवीक्षा  की  जाती  है  तथा  उसके  अनसार  आयात  की  योजनाएं  बनाई  जाती  हैं  ।

 अखबारों  कागज  का  आयात

 1830.  श्री  सोरेन  ate  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  पांव  वर्षों  के  दौरान  देश  में  अखबारी  कागज  तैयार  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  अखबारी  कागज  के  आयात  पर  कितनी  बिदेशी  मुद्रा  खर्च

 गई

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (tt  पट्टाली  राम  सम्पत्ति  अखबारी

 कागज  का  उत्पादन  करने  वाले  3  एकक  हैं  जिसकी  कुल  अधिष्ठापित  क्षमता  2,30,000  ato  टन

 प्रतिवर्ष  है  ।  विद्यमान  एककों  का  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  हैं

 थी  ग  ANC  मी 3
 (1)  मैसर्स  नेशनल  न्यूज प्रिट  एण्ड  पेपर  fa  {VOU  alo  टन  प्रति  aq

 नेपानगर  ।

 (2)  aaa  हिन्दुस्तान  न्यूडिस्ट
 80,000  मी ०  टन  प्रति  वेष

 केरल

 75,000  मी  टन  प्रति  वर्ष (3)  aaa  मैं सुर  पेपर  शिमोगा

 कर्नाटक

 चन्दना

 कुल  2,30,000  मी ०  टन  प्रति  ag

 वय  ee  ee  ee  अ
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 अखबारी  कागज  का  उत्पाद  बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  अतिरिक्त  क्षमता  भी  स्वीकृत  की

 गई  है

 ---20,000  भी ०  टन  प्रतिवर्ष
 (1)

 मैसर्स  सेल्चरी च्  पाप  एण्ड  पेपर

 नैनीताल

 (2)  aaa  तमिलनाडू  न्यूज प्रिट  एण्ड  मी०  टन  प्रतिवर्ष

 पेपर  fac,  करार

 9,000  मी ०  टन  प्रतिवर्ष
 (3)  मसलें  नेशनल  न्यूज प्रिट  एंड

 पेपर  मिल्स  नेपानगर

 aaa  तिरूपति  न्यूज प्रिट  tte  टन  प्रतिशत
 (4)

 (5)  मैसेज  कर्नाटक  न्यूज प्रिंट  मेन्यू  क्च  रिंग  --15,000  मी ०  टन  प्रतिशत

 कम्पनी  लिमिटेड

 (6)  श्री  एम०  पी०  जताया  85,000  |  टन  प्रतिवर्ष

 0)  महाराष्ट्र  राज्य  औद्योगिक  --50,000  मी ०  टन  प्रतिशत

 निवेश  निगम

 श्री  कार  राजेन्द्रन  00  कि  «  ro  प्रतिवर्ष
 (8)

 vi  qn

 मैसेज  सोलर  पेपर  मिल्स  लिमिटेड  De  टन  प्रतिवर्ष (9)

 तमिलनाडु

 कल 2  ww  ,000  मी ०  टन  प्रतिवर्ष

 ी  य  ee  eee

 उक्त  अवधि  भखबारी  कागज  के  आयात  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा

 व्यय  की  गई  विदेशी  मुद्रा  निम्न  प्रकार  है
 म ह

 fi
 अवधि  लागत  मात्रा

 ०
 भाई०  एफ०  ६

 to  ee  EE  नयनन  य  य  य

 रुठ
 करोड़ों

 1978-79  74.00

 1979-80  118.45

 1980-81  138.46

 1981-82  154,66

 1982-83  108.94
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 लाटा  टाटा

 जधिप्रहोत  किए  गये  औद्योगिक पाक  yam cae
 =
 के  नाम

 1831.  शी  atta  घोष  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  क  asa

 औद्योगिक  एककों  के  पहलू  क्या  हैं  और  इन  एककों  में  से  प्रत्येक  में  अलग-अलग  सार्वजनिक  facia

 संस्थाओं  की  कितने  शेयर  पूंजी  लगी  हुई

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  wea  राम  जिन  कम्पनियों  के  उपक्रमों

 का  प्रबन्ध  उद्योग  एवं  विनियमन )  1951  के  उपबन्धों  के  Rete  किया  जा

 रहा  है  उनकी  एक  सूची  विवरण  के  स्प  में  संलग्न  है  ।  सरकार  ने  इन  कम्पनियों  के  एक  था  एक  से

 प्रतीक  उपक्रमों  का  प्रबन्ध  अधिग्रहीत  किया  है  न  कि  समूची  कम्पनी  का  ।  इसलिए  इन  कम्पनियों

 में  सार्वजनिक  वित्तीय  संस्थानों  अंश-धारित  सम्बन्धी  जानकारी  सरकार  द्वारा  नहीं  रखी

 जाती है  ।

 पाण

 क्रमांक
 उपक्रम  का  नाम  रन

 fo  इंडिया  मशीनरी  कम्पनी  ।

 do  श्री  जानकी  शुगर  मिल्स  एंड  जिला

 प्रदेश ।

 म०  कृष्णा  सिलीकेट  एंड  ग्लास  बक्से  लि०  17,  राधा  बाजार

 म॑०  एस fad CENt  एटेड  डाकघर  जिला

 कामरूप

 भर  इण्डि  बैटिंग  एण्ड  काटन  face  सतीश  चन्द्र  घोष  सेरमपुर

 जिला  हुगली

 ato स०  ईस्ट ईस्ट ने नें  ‘sfeeatts  (to  )  i190,  GIO  एल०  शाहू  Vs,  पालीगंज

 कलकत्ता ॥

 म  मोटर  एण्ड  मशीनरी  म्यफक्चरसे  10,  जाजपुर

 कोने  2,  दुर्गा  चन्द्र  डाक्टर  ।

 मै०  एंजेल  इण्डिया  मशीन  एण्ड  र्ल्स  तार तल ला  ।

 10  प्रीबोर्ड  इंडस्ट्रीज  श्रीनगर  तथा  |
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 क्रमांक  उपक्रम  AT  नाम
 —  SS

 1)  fo  faztfrar  a  जी०  कठ  कलकत्ता  ।

 12  म ै०  बंगाल  पॉटरीज  थापर  25,  gate  ।

 13  मत  कावेरी  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  जिला  कावेरी
 1

 14  में ०  प्रिय  लक्ष्मी  मिल्स  बड़ौदा  |

 15  Fo  श्री  शुभ लक्ष्मी  मिल्स  कस्बे  ।

 16  Ho  इन्दौर  टेक्सटाइल्स  ISAT  (Ho  Mo)  |

 17  मर  सोम सुन्दरम्  सुपर  स्पिनिंग  faa,  जिला-रामनाथपुरम

 ।

 18  Ho  श्रीराम  शुगसं  एण्ड  इंडस्ट्रीज  लि  ०
 बोरिवली

 प्रदेश  )

 19  Fo  कोट्टायम  टेक्सटाइल्स  लि  ०,  ।

 20  मे ं०  प्रभु राम  मिल्स  चेंगन्नूर  ।

 21  मे
 ०  मालाबार  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  मिल्स  लि  ०,  कालीकट  ।

 22  में  ०  आलोक  उद्योग  एंड
 aes

 कलकत्ता  |

 23  स७  स्वदेशी  काटन  कानपुर  |

 24  Ho  श्री  दुर्गा  काटन  स्पिनिंग  एंड  dfn  मिल्स  कलकत्ता  ।

 25  में  अल्युमीनियम
 कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  कलकत्ता  |

 26  में  ०  बंगाल  इम्युनिटी  कं०  कलकत्ता  |

 27  डॉ  पॉल  लोहू मैंन  कलकत्ता  |

 28  छह  श्रीराम  शुगर  एंड  इंडस्ट्रीज  |

 मैं ०  ब्रैडफोर्ड  इलेक्ट्रिक  लि०  कलकत्ता  ।
 29,

 30  में  ०  लिली  बिस्किट  प्रा ०  कलकत्ता  |

 31  में  ०  लिखी  ara  मिल्स  लि  कलकत्ता |

 32.  नये  महादेव  टेक्सटाइल्स  हुबली  ।
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 णा

 क्रमांक  उपक्रम
 का

 नाम

 33  म०ठ०  अपोलो  जिगर  क्०  प्रा०  कलकत्ता  |

 34  म०  इण्डियन  हेल्थ  इन्स्टीच्यूट  एंड  लबोरेटरी  कलकत्ता  ।.

 35  Ho  नेशनल
 सायरन  एण्ड  स्टील  कठ  कलकत्ता  |

 36  Ho  श्री  सरस्वती  प्रेस  कलकत्ता  |

 37  मैं  ०  शिवराज  फाइल  ard  fara}  नागपुर  \

 38  Ho  मोतीपुर  शुगर  फैक्टरी
 मोती

 जिला-मुजफ्फर  बिहार  ।

 39  Ho  उड़ीसा  टेक्सटाइल  मिल्स  उड़ीसा  |

 40  म०  मोहिनी  मिल्स  पश्चिम  बंगाल  |

 41  ट म०  कान्ति  कॉटन  सुरेन्द्र
 गुज

 रात  ।

 कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  पीछे  रहने  वाले

 1832.  श्री  वृद्धि  चन्द  जेन  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 20-qat  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  विशेषकर  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  काय

 परिवार  नियोजन  और  ग्रामीण  विद्युतीकरण  नामों  से  चलाए  जाने  वाले  कार्यक्रमों  में  पीछे  tat

 वाले  राज्यों  के  नाम  क्या  भर

 विभिनन  कार्यक्रमों  के  तेजी  से  कार्यान्वयन  के  लिए  सरकार  ar  विचार  क्या  कदम

 उठाने  का  है  ?

 योजना  मन्त्री  एस०  बी०  चव्हाण  20-qat  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन

 विशेषकर  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  नियोजन  और  विद्युतीकरण  शीष

 के  अन्तर्गत  1984  तक  उन  राज्यों  को  दिखाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  जिनका  निष्पादन

 राष्ट्रीय  stad  से  कम  है  ।

 कार्यक्रम  के  प्रभावी  और  त्वरित  कार्यान्वयन  के  लिए  उपयुक्त  aura  लेने  के  अनुरोध
 के  साथ  सूत्र/सूत्रों  से  सम्बन्धित  राज्यों  और  केन्द्रीय  मंत्रालयों  के  ध्यान  में  निष्पादन  वाले

 a
 राज्यों  की  स्थिति  प्र  C4  मास  लाई  जा  रही  इन  प्रयत्नों  के  परिणामस्वरूप  निष्पादन  में  सुधार

 होरहा
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 विवरण

 वह  राज्य  जिनका  निष्पादन  84
 तक )  राष्ट्रीय  औसत  से  कम  है  ।

 a  ee  ee  ee  ee  प  ee  ee  ee  es  ee

 ग्रामीण  fi विजय  तस्करी  पप  को  परिवार राष्ट्रीय  ग्रामीण

 रोजगार  कार्यक्रम  बिजली  चालित  नियोजन

 करता दि  ि  ी

 क क  क  क  क  अ  य  य  अ  ा य  ee  a  |

 राजस्थान  आंध्र  प्रदेश  आध्र  प्रदेश  कर्नाटक

 त्रिपुरा  संघ  राज्य  क्षत्र  केरल  मध्य  प्रदेश

 उडीसा  गुजरात  हरियाणा  राजस्थान

 आँध्र  प्रदेश  तमिलनाडु  गुजरात  बिहार

 हरियाणा  उत्तर  प्रदेश  उत्तर  प्रदेश  मणिपुर

 उत्तर  प्रदेश  मेघालय  तमिलनाडु  उत्तार  प्रदेश

 उडीसा बिहार  त्रिपुरा  जम्मू  और  कश्मीर

 जम्मू  और  कमी र
 पश्चिम  बंगाल  पश्चिम  बंगाल  नागपाल

 पजाब  बिहार  त्रिपुरा  त्रिपुरा

 क़सम  असम  मेघालय

 महाराष्ट्र  बिहार

 मेघालय

 Ss  अ  अक  यक  अक

 es है दे  एक्स्ट्रा टशन  एककों  के  लिए  कच्चे  माल  को  कमो

 1833.  थी  एस०  To  दौराई  सेबस्टियन  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  पर्याप्त  कच्चे  माल  की  कमी  के  कारण  डी०  जी०  टो ०  डी०  में  पंजीकृत  300

 सोलहवें  एक्सप्रेशन  एकक  स्थापित  क्षमता  का  केवल  40  प्रतिशत  ही  उपयोग  कर  सके  हैं

 आर

 यदि  तो  कच्चे  माल  की  पर्याप्त  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाने का  प्रस्ताव  है  ?
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 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली  राम  :  तथा  (a)  सम्बंधित

 fant  से  जानकारी  इकट्  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 टायरों  की  कीमतों  में  वद्ध

 1834,  श्री  एस०  ए०  दौरान  सेबस्टियन  |)
 थ्री  सूद  नारायण  fag  |

 श्री  नारायण  चोबे  प  कया  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा
 श्री  के०  ए०  राजन

 श्री  सनत  कुमार
 मंडल  J

 करेंगे कि  :

 आटोमेटिक  टायर  मेयुफेक्चरजें  एसोसिएशन  और  दि  आल  इण्डिया  टायर  डीलजें

 फैडरेशन  भर  दिल्‍ली  ट्रांसपोटंजें  यूनाइटिड  We  के  बीच  मुल्य  विवाद  को
 सुलझाने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाने  का  विचार

 गत  चार  वर्षों  के  दौरान  टायरों  की  कीमतों  में  कितनी  बार  वृद्धि  को  गई  है  तथा

 कितनी-कितनी  af  की  गई  और

 क्या  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  टायरों
 का  आयात  कर  का  प्रस्ताव  है  जिन्हें

 उपभोक्ताओं  को  40  प्रतिशत  कम

 कीमत

 पर  उपलब्ध
 कराया  जा  सकता  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  सन्तरी  पट्टाली  राम  टायरों  के
 मूल्यों

 फर

 नियंत्रण
 नहीं

 विभिन्‍न  टायर  कम्पनियों  ने  अपने  यहां  निमित
 विभिन्न  के  टायरों  की  कीमतों

 में  गत  चार  वर्षों  के  दौरान  भिन्न-भीन्न  समय  पर  संशोधन  किया
 है

 ।

 जी  नहीं  ।

 गणतन्त्र  दिवस  की  परेड  के  अवसर  पर  भरो  पिस्तौल  के
 साथ  एक  व्यक्ति

 की  गिरफ्तारी

 1835.  श्री  अनस्त  राहुल  मल्लु  :  कया  गृह  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  इस  ag  गणतन्त्र  दिवस  की  परेड  के  दिन  एक  व्यक्ति  को  भरी  पिस्तौल  प्रौढ़

 चाकू
 के  साथ  गिरफ्तार  किया  गया  कौर

 प  ते  ear  a
 यदि  तो  पुछताछ  के  द  रान  उक्त  व्यक्ति  ने  इस  सम्बन्ध  में  अपना  क्या  उद्देश्य

 प्रकट  किया  ह
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 जि

 a  मंत्रालय  में  राज्य  सत्र  (sit  पी०  :  जी  श्रीमान  ।

 सन्देहास्पद  व्यक्ति  ने  बताया
 है

 कि  उसने  अपनी  व्यक्तिगत  सुरक्षा  के  लिए  पिस्तौल

 और  are  रखा  हुआ  था  उससे  विभिन्‍न  सुरक्षा  संगठनों  कौर  दिल्‍ली  पुलिस  अधिकारियों  के
 ए

 संयुक्त  दल  द्वारा  पूछताछ  की  गई  है  लेकिन
 ऐसा  कुछ

 भी  ध्यान  में  नहीं  आया  जिससे  यह  संकेत

 प्राप्त  हो  कि  उनसे  गणतन्त्र  दिवस  परेड  में  उपस्थित  अतिविशिष्ट
 व्यक्तियों

 को  सुरक्षा  का  खतरा

 लौह  पिंडों  का  आयात

 1836,  श्रीमती  जयंती  पटनायक  :  क्या  इस्पात  art  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  भारतीय  इस्पात
 अविक

 लिमिटेड  द्वारा  लौह  पिंडों  का  आयात  करने  का

 प्रस्ताव

 ger क
 द्वारा  ल  कितने  मी ची  ers  टन  लौह  पिंडों  .  का  आपात  किया यदि  तो

 और

 आयात  प्रस्तावों  के  बारे  मेंडेल  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय
 के

 राज्य  मंत्रो  एन०  Fo  पी०  :  से  (7)

 वर्ष  1983-84  में  50,000  टन  कच्चे  लोहे  के  आयात  के  लिए  आहर  दिए  गए  थे  ।  ये  आडर  वर्ष

 1982-83  में  485,000  टन  के  आयात  के  लिए  दिए  गए  arsed  काफी  कम  थे  |  वर्तमान  अनुमानों

 के  अनुसार  कच्चे  लोहे  के  जमा  हुए  उपलब्ध  स्टाक  वर्ष  1984-85  की  उत्पादन  योजना  में  उत्पादन

 का  स्तर  और  अधिक  करने  तथा  देशीय  मांग  के  रुख  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 कच्चे  लोहे  के  आयात  के  लिए  माध्यम  अभिकरण  के  लिए  कच्चे  लोहे  की  और  afer  मात्रा

 का  आयात  करना  आवश्यक  नहीं  होगा  ।

 चाल  वित्तोय  ag  के  दौरान  राज्यों  में  faa  संघटक  योजना  के  क्रियान्वयन

 के  लिए  निर्धारित  धनराशि

 1831.
 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  गृह  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  के  लिए  विशेष  संघटक  योजना  के  क्रियान्वयन  हेतु  चालू

 वित्तीय  ag  के  दौरान
 कितनी

 धनराशि  निर्धारित  की  गई
 ि

 ae  1984-85  के  दौरान  उपरोक्त  विशेष  संघटक  योजना  के
 क्रियान्वयन

 के  लिए

 राज्य-बार  कितना  आवंटन  किया  गया है
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 क

 क्या  सरकार  का  उपरोक्त  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  हेतु  पिछड़े  राज्यों  के  लिए  आवंटन

 बढ़ाने  का  प्रस्ताव  कौर

 यदि  तो  उड़ीसा  और  अन्य  पिछड़े  राज्यों  का  1984-85  के  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान

 विशेष  अनुसूचित  जाति  संघटक  योजना  कार्यक्रम  के  लिए  किए  जाने  वाले  आवंटन  का  ब्योरा

 क्या है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  :
 और  (a)  अपेक्षित

 सुचना  नीचे  रखे  विवरण  में  प्रस्तुत  की  जाती  है  ।

 ८  *
 जीन  ai

 र्ा  हद ह  च  ह  म  नि  हि |  |

 प्रशन  नहीं  उठता  |

 विवरण

 विशेष  संघटक  योजना  के  क्रियान्वयन  के  लिए  निर्धारित  धनराशि

 लाख  में  )

 क्रम  स०  1983-84  1984-85 राज्यों  राज्य

 क्षेत्रों  का  नाम
 क  ( aeaTg )

 2  3  4

 wie  प्रदेश  13951. 13  ”12320.28

 असम  567.50  772.00

 बिहार  4358,36  7678.00

 1907.51  2969.06 गुजरात

 2813.79 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश  1540.00  1700.00

 जम्मू  तथा  कश्मीर  614.30

 8.  कर्नाटक  5313,65  1086.86

 केरल  2074.80  3772.70

 4698.59 10  मध्य  प्रदेश  7256.36

 1]  महाराष्ट्र  308110  3015.08

 2A3
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 eS.
 1  2  3  4

 12  मणिपुर  77.91  x

 13  उड़ीसा  2724.70  4001
 00

 14  पंजाब  2346.59  2947.6}

 15  राजस्थान  4030  95

 16  सीपीएम  43.70  47.28

 17  तमिलनाडू  7600.24

 18
 त्रिपुरा

 578.35

 19  उत्तर  प्रदेश  भू  1760,  36  14005,00

 20  प०  बंगाल  3643.65  5560.10

 21  1287.39

 |
 22  दमन  तथा  दिव

 26.49

 23  पॉंडिचेरी  293.29  478.46

 24  चण्डी गढ़  151.82  196.20

 x  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 टिप्पणी  :  इस  सारणी  में  दिए  गए  आंकड़ों  में  मामूली  परिव्तेंन  हो  सकता  है  ।

 aaa  में  न्यायाधिकरण ों  के  लिए  कमियों  aa ्  न  की  व्यवस्था

 1838.  डा०  वसन्त
 कुमार  पंडित  ,

 श्री  बसुदेव  आचार  \  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 att  जी०
 एम०  बनात वाला  |

 असम  में  1971  के  बाद  आए  विदेशियों  पता  के  लिए  गठित  किए  गए

 न्यायिक  न्याय धिक रणों  के  सदस्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  न्यायाधिकरण ों  के  समुचित  कार्य संचालन

 के  लिए  उन्हें  उपलब्ध  कराए  गए  syarfcay  और  धनराशि  का  विस्तृत  ब्यौरा  क्या

 असम  में  विदेशियों
 की  घुसपैठ  का  पता  लगाने  के  लिए  मंत्रालय  तथा  विधि

 मौर  न्याय  मन्त्रालय  द्वारा  क्या-क्या  मार्ग निदेश  और  frag  दिए  गए

 क्या  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  तथाकथित  के  लिए  29,000  असमियों  की  सुची  दी

 है  जो  पुरे वास  के  लिए  पश्चिमी  बंगाल  में  प्रवेश  कर
 गए
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 क्या  किसी  अन्य
 र राज्य  या  संघ  राज्य  क्षेत्र  ने  अपने  क्षेत्रों में  प्रवेश  करने  वाले

 असमियों  की  ऐसी  सूची  भेजी  और

 यदि
 '
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है

 ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  अवध  भा प्रवासी

 यायाधिकरणों  द्वारा  निर्धारण )  83  में  यह  व्यवस्था  है  कि  प्रत्येक  न्यायाधिकरण  में

 तीन  सदस्य  जो  किसी  भी  राज्य  में  जिला  जज  या  अपर  जिला  जज  हों  या  रहे  हों  ।  अधिनियम

 में  यह  भी  व्यवस्था  है  कि  केन्द्र  सरकार  प्रत्येक  न्यायाधिकरण  के  लिए  उसके  कार्य  निष्पादन  के

 लिए  यधाआवश्यक  स्टाफ  उपलब्ध  करायेंगी  ।  न्यायाधिकरण ों  में  सदस्यों  और  स्टाफ  की  नियुक्ति

 करने  की  शर्वितयां  असम  राज्य  सरकार  को  प्रत्यायोजित  की  गई  असम  में  अधिसूचित

 20  न्यायाधिकरण ों  में  से  असम  में  6  न्यायाधिकरण  wad  असम  में  अधिसूचित  20

 रणों  पर  भारत  की  समेकित  निधि  से  निम्नलिखित  व्यय  निहित  होगा

 भर्ती  60,62,400  रू०

 अनावर्ती  24,  18,000  रु०

 असम  में  का  पत्ता  लगाने  के  संबंध  में  विशेष  तथा  विधि  और

 त्तीय  मंत्रालयों  हारा  कोई  मार्ग-दर्शी  या  निर्देशक  सिद्धान्त  जारी  नहीं  किए  ग्रह  हैं  ।  तथापि  अवैध

 प्रवासी  द्वारा  1983  बनाए  जाने  के  फलस्वरूप  गृह

 मंत्रालय  द्वारा  न्याय  और  कम्पनी  कायें  मन्त्रालय  भोर  राज्य  सरकार  के  परीक्षण  से

 न्यायाधिकरण ों  द्वारा  अवध  आप्रवासियों  के  निर्धारण  की  जांच  के  सम्बन्ध  में  जैसाकि  अधिनियम  में

 परिभाषित  कुछ  मागंदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  गए  हैं  ।

 से  Hay  और  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्रियों  के  बीच  हुए  निर्णय  के

 अनुसरण  में  असम  से  बेदखल  किए  गए  जो  पिछले  वर्ष  उपद्रवों  को  देखते  हुए  पश्चिम  बंगाल

 में  चले  गए  की  सुची  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  असम  सरकार  को  आवश्यक  जांच  के

 लिए भेजी  गई  थी  ।  नवीनतम  रिपोर्ट  के  अनुसार  लगभग  9160  बेदखल  पश्चिम  बंगाल

 सरक।र  द्वारा
 लगाये  गये  कपों  में  रह  रहे  हैं  ।  बाकी  सब  असम  वापस  लोट  गए  हैं  |

 खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  के  स्टाफ  क्वार्टरों  को  स्वामित्व  के  आधार  में

 बदला  जाना

 1839,  डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :  कया  उद्योग  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 mrann
 1.0 कया  खादी  और  ग्रा  उद्योग  आयोग  ने  बम्बई  में  एम०  एच०  ale  से  प्राप्त  डी०  एन ०
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 नगर  अंधेरी  और  जुहू  जिले  पाल  ओर  प्रा राम  नगर  के  स्टाफ  क्वार्टरों  को  स्वामित्व

 के  आघार  पर  बदलने  विभिन्‍न  सदस्यों  ने  सरकार  से  मंजरी  देने  का  अनुरोध  किया

 खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  खादी  झर  ग्रामोद्योग  आयोग  अधिनियम  1956  के

 झन्तगंत  पारित  सांविधिक  संकल्पों  के  प्राकार  पर  लगातार  अनुरोध  किया  था

 क्या  खादी  कमीशन  कर्मचारी  यूनियन  और  खादी  ale  ग्रामोद्योग  आयोग  के  बीच

 हुए  समझौते  के  arent  पर  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  संकल्प  पारित  किए  थे

 क्या  कुटीर  कौर  ग्रामोद्योग  आयोग  कर्मचारियों  को  औद्योगिक  कर्मचारी  माना  जाता

 और

 (=)  fe  तो  क्या  वे  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  के  दिनांक  9-2-1979  के  परिपत्र

 संख्या  एच०  1424/17/77  एच०  आर०  के  अन्तत  आवास  योजना  के  लाभ  पाने  के  हकदार  हैं
 ?

 उद्योग  मन्त्री  नारायण  दत्त  और  हां ।

 आयोग  कौर  कर्मचारी  संघ  के  बीच  बातचीत  द्वारा  हुए  समझौते  के  परिणामस्वरूप

 आयोग  द्वारा  भी  संकल्प  पारित  नहीं  किया  गया  था  ।  सम्बन्धित  भारतीयों  को  स्वामित्व

 आधार  पर  स्थायी  सम्पत्तियों  का  अन्तरण  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  आयोग  द्वारा  कल्याण

 अध्याय  के  रूप  में  विचार  किया  गया  था  ।

 ate  वस्तुस्थिति  का  पता  लगाया  जा
 रहा  है  ।

 मारुति-सूजो  सहयोग

 1840.  श्री  दया रास  शाक्य  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मारुति-सुजुकी  सहयोग  के  फलस्वरूप  अन्य  देशों  को  किए  जाने  वाले  भुगतान  के

 कारण  ay  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  बाहर  चली  जाती  कौर

 क्या  मारुति-सुजुकी  सहयोग  सम्बन्धी  करार  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी

 जाएगी
 ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  पट्टाली  राम
 :  सुजुकी

 सहयोग

 में  कुल  विदेशी  मुद्रा  निर्गम  जिसमें  एकमुश्त  रीयलटी  और  पुर्जों  के  aaa  के  लिए

 विदेशी  मुद्रा
 शामिल  इस  प्रयोजन  के  लिए  निर्धारित  किए  गए  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  अंतगर्त

 लाइसेंस  करार  की  विशिष्ट  शर्तों  को  बताना  कम्पनी  के  वाणिज्यिक  हित  में
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 1841.  श्री  एम०  एस०  चमक लार्स  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितने  औद्योगिक  एकक  बन्द  और

 गीत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बी-वार  रुगग  औद्योगिक  एककों  की  कुल  संख्या  में  कितनी

 वृद्धि हुई  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्नो  पट्टाली  रास  :  श्रम  मंत्रालय  के

 अनुसार  कारखाना  अधिनियम  के  अधीन  पंजीकृत  कारखानों  की  संख्या  जो  वर्ष  1981-83  में

 शिक  विवादों  से  भिन्न  कारणों  से  बन्द  हो  गए  निम्नलिखित  हैं  :

 वह
 कारखानों

 की  संख्या
 :  य

 1981  350

 1982  442

 1983  295

 भारतीय  रिजर्व  बैक  द्वारा  1982  को  समाप्त  हुए  तीन  वर्षों  के  aa  तक

 एकत्रित  किए  गए  ao  satay  के  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  उसके  बाद  के  वर्षों  के  आंकड़े  अभी

 उपलब्ध
 नहीं  हैं  :

 1980  24,550

 1981  26,758

 1982  60,147*

 )

 *
 चूंकि  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  अपनी  रुग्ण  एककों  की  सूची  में  विपक्ष  sarin  'बिलों/प्रत्यावतित

 खातों  में  ऐसे  लघु  एककों  को  शामिल  कर  लिया है  जो  पहले  प्रस्तुत  न  किए  गए  आंकड़ों  में

 सम्मिलित  नहीं  पिछले  वर्षों  के  आंकड़ों  से  इनकी  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  ।

 ay  एककों  की  समस्यायें

 1842.  श्री  एस०  एस०  नारंग  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  सरकार  ने  देश  में  रुग्ण  औद्योगिक  एककों  की  समस्याओं  और  उनके  कारणों  का

 पता  लगाया
 /
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 यदि  तो  जंच  के  क्या  निष्कर्ष  निकले  और

 सरकार
 ने

 स्थिति  में  सुधार  लाने  हेतु  क्या
 कार्यवाही

 की  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली  रास
 और

 साथ  चलने  वाले  आंतरिक  और  बाह्य  दोनों  ही  प्रकार  के  अनेक  कारण  भारत  में  औद्योगिक  रुग्णता

 लाने  के  प्रति  जिम्मेवार  है  ।  दोषपूर्ण  योजना  प्रबन्ध  सम्बन्धी  खामियां  अक्षम  वित्तीय

 संसाधनों  का  अनुसंधान  कौर  विकास  की  ओर  पर्याप्त  ध्यान  न  गतप्रयोग

 प्रौद्योगिकी  और  त्रुटिपूर्ण  औद्योगिक  मांग  की  कच्ची  सामग्री  और  अन्य

 निविष्टियों  की  कमी  तथा
 अवस्थापना  सम्बन्धी  कठिनाइयां  होना  औद्योगिक  रुग्णता  के  कुछ  प्रमख

 कारण हैं

 देश  में  औद्योगिक  रुग्णता  की  बढ़ती  घटनाओं  की  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए

 सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकारों  तथा  वित्तीय  संस्थानों  के  मागं दर्शन  के  लिए  कुछ  नीति

 विषयक  अभ् यू पायों  की  घोषणा  की  है  ।  मागं दर्शी  सिद्धांतों  की  खास-खास  बातें  लोक  सभा  में  दिनांक

 24  1982  को  पूछे  गये  अतारांकित  प्रश्न  सं०  4974
 के  उत्तर  में  दे  दी  गई  थीं  ।.

 बिजली  की  कटौती  के  कारण  औद्योगिक  घाटा

 1843,  थ्री  एस०  एम०  लारेंस  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  तीन  वर्षों  के  औद्योगिक  क्षेत्र  में  बिजली  की  कटौती  के  कारण  कितना

 उत्पादन  कम  और

 सरकार  इस  स्थिति  से  किस  प्रकार  निपटेगी  ?

 उद्योग  मन्त्री  नारायण  दत्त  :  और  (@)  अकेले  अथवा  संयुक्त  रूप

 से  जिनके  कारण  औद्योगिक  उत्पादन  में  हानि  हुई  उसके  कारणों  में  से  बिजली
 में  कमी  केवल  एक

 कारण है
 ।  केवल  बिजली  की

 कमी
 के  कारण  हुई  हानि  का  अनुमान  लगाना

 सम्भव  नहीं  है  ।

 देश  में  बिजली  की  उपलब्धता  की  स्थिति  को  सुधारन ेके  लिए  सरकार  ने  केई  उपाय  किये

 जिनमें  चल  रही  परियोजनाओं  को  शीघ्र  चालू  विद्यमान  क्षमता  से  यंनित्रण  को  बढ़ाना

 तथा  जिन  क्षेत्रों  में  बिजली  की  अधिकता  है  उनसे  बिजली  की  कमी  वाले  क्षेत्रों  को  बिजली  देने  का

 व्यवस्था  करना  शामिल  है  ॥

 टायरों  और  ट्यूबों  की  सप्लाई  बन्द  किया  जाना

 1844.  श्री  सुर्य  नारायण  fag  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  टायर  निर्माताओं  ने  इस  व्  जनवरी  में  बिक्री  के  लिए  टायरों  और

 टक
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 ट्यूबों  की  सप्लाई  बन्द  कर  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  कया  कारण  और

 सरकार  ने  समस्या  के  समाधान  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पट्टाली  राम  :  से  आटोमैटिक

 टायर  मेन्य्फक्च रसे  एसोसिएशन  द्वारा  दी  गई  सुचना  के
 एक

 टायर  कम्पनी  के  अहाते  में

 किये  गये  आक्रमण  के  विरोध  में  1984  में  दिल्‍ली  की  टायर  कंपनियों  के  प्रमुख  बिकी

 डिपो  चार-पांच  दिन  तक  बन्द  रहे  ।  इसके  बाद  दिल्‍ली  बिक्री  डिपुओं  ने  अपना  का  सामान्य  रूप

 से  करना  प्रारम्भ कर  दिया  है  ।

 स्कूटर  इण्डिया  लिमिटेड  में  घाटा

 1845,  थी  सुर्य  नारायण

 Sit  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री

 कया  उद्योग  मन्त्र  यह  बताने  की

 J

 करेंगे

 क्या  स्कूटर  इण्डिया  लिमिटेड  को  चालू  वित्त  as  में  12  करोड़  रु०  का  अतिरिक्त

 घाटा
 हुआ  है  जिससे  कुल  घाटा  बढ़कर  47  करोड़  रुपये  तक  पहुंच  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कपा

 इसके  कार्यकरण  में  सुधार  हेतु  क्या  कार्यवाही
 की  जा  रही

 क्या
 ened  इण्डिया  लिमिटेड  को  बन्द

 करने
 का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 भोर

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली  राम  :  और  (a)  स्कूटर  इंडिया

 लिमिटेड  को  1983-84  में  10.20  करोड़  रुपये  की  हानि  होने  की  सम्भावना  है  ।  31-3-1983  तक

 संचित  हानि  38.86  करोड़  रुपये  थी  ।

 प्रबन्ध  मण्डल  को  सुदूढ़  बनाने  और  एकक
 की

 जीता  में  सुधार  लाने
 के

 लिए

 उत्पादों  का  विविधोकरण  करने  तथा  संगठनात्मक  ढांचे  में  कुछ  परिवर्तन  करने  के  प्रस्ताव

 विचाराधीन  हैं  ।

 (3)
 और  नहीं
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 स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  के  gris  नके  बारे  में  फसल

 1846.  श्रीमती  कृष्णा  साही
 श्रोता  किशोरों  सिन्हा  |  :  क्या  इस्पात  और  छान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 शो  मनोहर  लाल  सेनी  |

 करेंगे

 व्या  सरकार  ने  स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  के  पुनर्गठन  का  फैसला  कर  लिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  को  पिछले  कई  वर्षों  से  हो  रहे  घाटे  के  कारण

 सरकार  को  इसका  पुनीत  करने  और  इसके  कार्यकरण  में  परिचित  करने  हेतु  बाध्य  होना  पड़ा

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०  कठ  पी०  :  से  (7)

 सरकारी  उपक्रमों  से  सम्बन्धित  एक  विशेषज्ञ-समिति  ने  स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  के

 संगठनात्मक  ढांचे  का  भ्रध्ययन  किया  था  ।  उसने  अनेक  वैकल्पिक  ढांचों  की  सिफारिश  की  है  जिनसे

 कम्पनी  की  परिचालन
 कुशलता  में

 बुद्धि  हो  सकती  है  ।  ये  विकल्प  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 देश  उग्रवादियों  की  गतिविधियों  में  वृद्धि

 1847.  aft  रामगोपाल  रेडडी

 श्री  भीखू  राम  जेन  Ss  क्या  गृह
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 श्री  सुभाष  चन्द्र  यादव

 क्या  देश  में  विशेष  रूप  से  उत्त री
 भागों  में  उग्रवादियों  की  गतिविधियों  में  भारी  वृद्धि

 हुई  और

 (a)
 मदि

 तो  इन  गतिविधियों  की  समाप्त  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय
 में  राज्य  मन्त्री

 पी०  :  देश  के  कुछ  भागों में

 उम्रवादी  गतिविधियों  में  कुछ  वृद्धि  हुई  है  ।

 विधि  और  व्यवस्था  को  बनाए  रखने  के  लिए  प्राथमिक  रूप  से  राज्य  सरकारें

 सम्बन्धित  हैं  और  वे  उपयुक्त  कार्रवाई  कर  रही  हैं  ।  केन्द्र  सरकार  सरकारों  से  सम्पर्क  बनाए

 रखती  है  और  समय-समय  पर  यथा  अपेक्षित  सहायता  उपलब्ध  कराती  है  ।
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 1905  लिखित  उत्तर

 पुलिस  कमियों  को  बुलेट प्रूफ
 जेकेटों  की  सप्लाई

 5  श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्ड
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 श्री  डी०  एम०  J

 क्या  डाकुओं  भर  उग्रवादियों  से  निपटने  हेतु  खतरनाक  इलाकों  में  पुलिस  कमियों  को

 बुलेट-प्रूफ  जैकेट  सप्लाई  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  कया है

 तत्सम्बन्धी  वित्तीय  ara  क्या  भर

 उन  उद्योगों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  से  सरकार  इन  जैकेटों  को  खरीदेगी

 गह  मंत्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी )  ate  विद्योह्मी-विरोधी

 ओर  उग्रवादी-विरोधी  कार्यों  जैसी  विशेष  ड्यूटियां  पर  लगे  पुलिस  कमियों  को  संरक्षण  प्रदान  करने

 के  लिए  बुलेट-प्रूफ  जैकेटों
 के

 देशी  विकास  तथा  निर्माण  की  परियोजना  को  पुलिस
 अनुसंधान

 तथा

 विकास  ब्यूरो  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है
 ।

 ate  प्रश्न  ही  नहीं  उठते
 ।

 आंध्र  प्र  हब  मसें  सीमेंट  उद्योग  में  संकट

 1849,  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  9  टाइम्सਂ  में  छपी  खबरों  को  देखा

 है  जिसमें  उल्लेख  किया  गया  है  कि  आंध्र  सीमेंट  उद्योग  भाड़े  में  वृद्धि  के
 कारण  संकट  से  गुजर

 रहा

 (@)  क्या  इस  बात  का  भी  उल्लेख  fan  गया  है  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  किय  गये  उपायों

 के  कारण  ऐसा  हुआ  ओर

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  आंध्र  प्रदेश  सीमेंट  उद्योग  को  बचाने  हेतु  कोई

 कार्यवाही करने  का

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली  राम  भर  att

 इस  मामले  में  राज्य  सरकार  से  अपने  निर्णय  पर  पुनः  विचार  करने  के  लिए  अनुरोध

 किया  पया है
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 लिखित  उत्तर  1984

 देश  में  आणविक  aftaat  का  दोहन

 1850.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  बया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  सरकार  की  जानकारी  में  यह  बात
 है

 कि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  विभिन्‍न

 किस्मों  के  आणविक  थी  नियम  बड़ी  मात्रा  में  उपलब्ध
 हैं  ;

 यदि  तो  कया  यह  भी  सच  है  कि  उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  खनिज  हाल

 में  मध्य  प्रदेश  भर  गुजरात  राज्यों  में  पाए  गये  हैं  लेकिन  सरकार  ने  उनके  दोहन  हेतु  कोई

 व्यवस्था  नहीं  को

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  आणविक  खनिजों  का  लगाने  और  उनके  दोहन

 हेतु  और  सर्वेक्षण  कराने  का  कौर

 यदि  तो  इस  काम  के  लिए  यदि  कोई  गौर  आबंटित  धनराशि  हो  तो

 उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 विज्ञान  और  परमाणु  इलंबटू।निको  और  महासागर  विकास

 विभागों  में  राज्य  मन्त्री  (ait  शिवराज  ato  :  हां  ।

 बिहार  में  यूरेनियम  के  कुछ  निक्षेपों  से  इस  समय  खनिज  निकाला  जा  रहा  है  भर

 बिहार  तथा  मध्य  प्रदेश  में  ऐसे  कुछ  ate  निक्षेपों  का  पता  लगाया  जा  चुका  हैं  जिनसे  निकट  भविष्य

 में  खनिज  निकाला  जा  सकेगा  ।  इन  खनिज-निक्षेपों  से  खनिज  निकालने  से  सम्बन्धित  आधिक

 पहुलुआं  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।

 हां  ।

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  परमाणु  खनिज  प्रभाग  ने  विभिन्‍न  विधियां  अपनाकर

 सर्वेक्षण  करने  तथा  खनिज  निकालने  के  अपने  कार्यक्रमों  को  मौर  तेज  कर  दिया  खनिज

 निकालने
 योग्य  नए  क्षेत्रों  का  पता  ama  के  लिए  पैदल चल  कर  अरवीक्षी  सर्वेक्षण

 PORIHG ED  तथा  भू-भौतिक  सर्वेक्षण
 '  वायुयानों  में  गामा  किरण  स्पेक्टोमीटर  भर

 मेग्नेटोमीटर  लगाकर  सर्वेक्षण  खनिजों  धत  पता  दूर  से  लगाने  के  तरीकों  की  भू-वेंघन

 करने  और  भूमि  के  नीचे  खानों  में  और  आगे  खनिज  का  फ्ता,लगाने  लिए  अन्वेषण  करने  आदि

 जेसी  विधियों  का  उपयोग  करने  की  बहुमुखी  नीति  अपनाकर  काम  किया  जा  रहा  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  में  इस  काम  के  लिए  22  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया
 गया
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 लिखित  dt

 फ्रांस  हारा  परमाणु  उपकरणों  तथा  फास्ट  ब्रिटिश  प्रौद्योगिकी  सप्लाई

 1851.  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  क्या  फ़ांस  बिना  किसी  पूर्व  शर्तें  के  आणविक  सहयोग  करने  को

 तैयार  है  जैसा  कि  18  1984  के  दैनिक  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  ओर

 बया  फ़ांस  के  उद्योग  तथा  अनुसंधान  मंत्री  ने  हाल  के  भारत  भ्रमण  के  दौरान  परमाणु  उपकरणों

 तथा  फास्ट  ब्रिटिश  प्रौद्योगिकी  की  सप्लाई  के  बारे  में  कोई  विचार  विमशें  किया  ar;  भर

 तो  इस  सम्बन्ध  में  पूर्ण  विवरण  क्या  है
 ?

 प्रधान  मंत्रो  इन्दिरा  :  तथा  सरकार  ने  समाचार-पत्र  में  छपा

 उक्त  समाचार  देखा  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  सरकारी  तौर  पर  पुष्टि  करने  वाली  कोई  सुचना

 नहीं

 दिल्‍ली  में  सेना  के  जबानों  द्वारा  एक  राजनयिक  पर  हमला

 1852.  जगन्नाथ  पाटिल  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 fa  :

 क्या  यह  सच  है  fe  नव  ag
 की  पूर्व  संध्या को  दिल्‍ली में  सेना  के  जवानों ने  एक

 राजनयिक  पर  हमला  किया  भर

 यदि  तो
 कया  इस  घटना की  कोई  जांच

 की  गई
 भर  इस  मामले  में  आगे  कोई

 कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 गह  मन्त्रालय  में
 राज्य  मन्त्री  पो०  बैंक  सुरय्या  )  और  दिलती

 पुलिस  को  सूचित  और  1  1984  भा०  द्०  सं०  की  घारा  147/148/149/341/427

 के  तहत  धाना  दिल्‍ली  केन्ट  में  दर्जे  मामले  के  अनुसार  एक  भारतीय  राजनयिक  की  कार  और  दल

 पर
 उस

 समय  पत्थर  फेंकें  गएं  जब  वे  नव  वह  की  पुर्व  संध्या  पर  राव  तुलाराम  मार्ग  पर  पश्चिमी

 बासु  कमाण्ड  बिलेट्स  के  सामने  से  गुजर  रहे  थे  ।

 रक्षा  प्राधिकारियों  द्वारा  नियुक्त  जांच  न्यायालय  जांच  पड़ताल  पुरी  होने  तक  पुलिस  द्वारा

 मामले  की  जांच  पड़ताल  को  स्थगित  कर  दिया  गया  है  ।  न्यायालय  द्वारा  जांच  की  जा  रही

 अनुसूचित  जाति  के  बेरोजगारों  को  वित्तीय  सहायता

 1853.  श्री  जकारिया  थामस  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगें  कि

 क्या  केरल  सरकार  ने  अनुसूचित  जाति  के  बेरोजगारों  की  खाड़ी  देशों  में  रोजगार

 rs



 1984

 प्राप्त  करने  के  लिए  वित्तीय  सहाय  ता  उपलब्ध  कराने
 की  एक  योजना  _

 (a)  यदि  तो  क्या  राज्य  सरकार  ने  केन्द्र
 से

 किसी  वित्तीय  सहायता  की  मांग  की

 धौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  दुलारी
 :  जी  श्रीमान्‌  ।

 जाँ  नहीं  ।

 rf
 )  प्रघन  ही  नहीं  उठता  । \

 दायरों  के  मूल्य  ढांचे
 का  अध्ययन  करने  के  लिए  उच्चाधिकार  प्राप्त

 पेनल

 1854.  श्री  सत्य साधन  चकर्वर्ति  ;  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 सरकार  टायरों  के  मूल्य  ढांचे  का  अध्ययन  करने  और  उसके  दीर्घावधि  हल  के  उपाय  सुझाने  के

 लिए  एक  उच्चाधिकार र  प्राप्त  पेनल  की  नियुक्ति  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पटटाभि (भ  राम  :  सरकार  के  पास  इस
 प्रकार

 का  कोई  भी  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  |

 दल-बदल  को  रोकने  के  लिए  संविधान  में  antes  करना

 1855,  श्री  असर  राय  प्रधान

 at  विजय  कुमार  यादव  16

 क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कपा  सरकार  का  विचार  विधायकों  और  सांसदों  द्वारा  एक  राजनीतिक  दल  से  दूसरे

 राजनीतिक  दल  में  जाने  की  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए  लोक  सभा  भौर  विधान  सभाओं  के  आगामी

 आम  चुनावों  से  पहले  ही  संविधान  में  संशोधन  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया है
 ?

 गृह  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री

 राम  दुलारो  :  कौर  दल

 चुनाव  सुधार  का  एक  मुख्य  मुद्दा  हे  और  इसे  अलग
 से

 नहीं  लिया  जा  सकता  है  ।  केन्द्र

 सरकार  इस  समस्या  पर  चुनाव  सुधार  से  सम्बन्धित  अन्य  मामलों  के  साथ  विचार  कर
 रही

 हैं

 माइनिंग
 एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  लिमिटेड  में  घाटा

 1856,  sit  बी ०  ao  देसाई

 सईद  \
 क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 े  क  दि  न्
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 उत्पादन  क्षमता  के  कम  कम  श्रम  आदेशों  और
 परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  के  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  माइनिंग  एण्ड
 एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  लिमिटेड  में  पिछली  मार्चे  तक  106.16  करोड़  रुपये  का  घाटा

 हुआ

 क्या  यह  सच
 है  कि  निरन्तर  धाटे  को  ध्यान  में  रखते हुए

 1970
 में  सर  कारी  उपक्रमों

 सम्बन्धी  समिति  ने  सरकारी  राजकोष  की  भर  भागे  अपक्षय  से  बचने  के  लिए  इस  कम्पनी  को

 परिसमापन करने  की  सिफारिश  की

 क्या  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उपक्रम  माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  लिमिटेड

 को  लगातार  हो  रहे
 घाटे  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  इस  निगम  को  परिसमापन  करने  का

 निर्णय  किया  और

 यहीं  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  :  प्रारम्भिक  वर्षों  में

 क्र या देशों  की  कमी  तथा  1977-78  में  कोयला  कम्पनियों  द्वारा  क्रयादेश  रद/स्थगन  माइनिंग

 एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  में  हानियां  होने  का  एक  प्रमुख  कारण  रहा  है  जो  बढ़कर
 1983  तक  123.86  करोड़  रुपये  हो  गई  है  ।

 फिर  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  ने  मामला  आगे  नहीं  बढ़ाया
 जब  सरकार  द्वारा  उन्हें  यह  बताया  गया  कि  अन्यों  के  अतिरिक्त  निम्नलिखित  से  कम्पनी
 को  बन्द  किया  जाना  उचित  नहीं  समझा  गया

 ह  | a  एम०  To  एम०  सो  ०
 प्रमुख  क्षेत्र  के  उद्योगों

 के  लिए  व्यापक  श्रेणी  के  उपकरणों  का
 निर्माण  कर  रहा  है  देश  की

 अर्थ-व्यवस्था
 के  लिए  महत्वपूर्ण  हैं

 संयंत्र  में  अधिष्ठापित  मशीनें  तथा  उपकरण  काफी  अच्छी
 स्थिति

 में  हैं  ।

 भविष्य  में  बेहतर  ard  की  सम्भावना  तथा

 4
 कम्पनी  में  बड़ी  संख्या  में  कमंचारी  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 और  नहीं
 ।

 माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  के  उत्पादन
 कायें  में  पिछले  कुछ  वर्षों  में  महत्वपूर्ण  सुधार  हुआ  है  ।  हानियों  में  काफी कमी  हुई है  ।-  कम्पनी  की
 उत्पादकता  में  और  सुधार  करने  के  लिए  कई  कदम  उठाये  गये

 हैं  ।

 i
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 सिलिकन  उद्योग  के  लिये  गेस  की  आवश्यकता

 1857.  श्री  वीरेन  घोष  :  क्या  प्रधान  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 अपने  देश  में  सिलिकन  उद्योग  के  लिए  कितनी  गेंस  की  आवश्यकता

 गैस  की  इस  आवश्यकता  का  कितना  प्रतिशत  देशी  एककों  से  पूरा  किया  जाता

 क्या  सरकार  इस  गेस  का  आयात  कर  रही  और

 यदि  तो  इसके  आयात  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्चे  होती  है  ?

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  और  नागरिक  git  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एस०

 एस०  संजीवी  :  (*)  तथा  (@)  इस  देश  समय  में  एकल  क्रिस्टल  सिलिकन  का  उत्पादन  किया

 जा  रहा  इस  उत्पादन  के  लिए  आवश्यक  गैस  झौर्गानि  है  जिसकी  वार्षिक  खपत  इस

 समय  लगभग  1500  घन  मीटर  प्रति  वर्ष  है  ।  ओर्गानि  की  समूची  आवश्यकताओं  की  पूति  स्वदेशी

 इकाइयों  द्वारा  की  जाती  है  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 पुश  बटन  टेलीफोनों  का  उत्पादन

 1858.  श्री  पु  के०  बालन  :  कपा  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि :

 सरकार  का  विचार  पुश  बटन  टेलीफोनों  का  उत्पादन  करने  का

 क्या  किसी  राज्य  सरकार  ने  उसका  सम्बन्धित  वस्तुओं  के  उत्पादन  करने  हेतु  कोई

 परियोजना  लगाने  का  प्रस्ताव  किया  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है
 ?

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एम०

 एस०  सजीवों
 :  हां  ।

 (@) sft, at at

 टेलीफोन  जिसमें  पुश  बटन  टेलीफोन  भी  शामिल  के  विनिर्माण  के

 लिए  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  fa fae  राज्य॑  सरकार  के  उपक्रमों  ने  प्रस्ताव  भेजे

 उपक्रमों  के  नाम  इस
 प्रकार  हैं

 :

 मैसस  गुजरात  संचार  तथा  इलेक्ट्रॉनिकी  लिमिटेड  सी५  ई०  gee),  dad
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 तमिलनाडु  इलेक्ट्रॉनिकी  निगम  मास  पंजाब  राज्य  भौद्योगिक  विकास  निगम

 एस०  आई  डी०  सी  o)  मैसेज  कर्नाटक  राज्य  इलेक्ट्रॉनिकी  विकास  निगम  लिमिटेड

 )  ,  मैसेज  जिन्हें  टेलीफोन  उपकरणों  के  विनिर्माण  के  लिए

 आशय-पत्र  जारी  किए  जा  यूके  इसके  मेसर्स  आंध्र  प्रदेश
 इलेक्ट्रॉनिकी  विकास  निगम

 पी०  ई०  डी०  ato),  आंध्र  मैसर्स  राजस्थान  भौद्योगिक  एवं
 निवेश

 निगम

 लिमिटेड  सेंसस  पश्चिम  बंगाल  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  विकास  निगम  (  डब्ल्यू ०

 बी०  ई०  argo  डी०  पश्चिम  बंगाल  तथा  उड़ीसा  राज्य  इलेक्ट्रॉनिकी  विकास  निगम  ०

 एस०  ई०  डी०  उड़ीसा  ने  इन  उपकरणों  के  विनिर्माण  लिए  लाइसेंस  आवेदन  किया

 है  ।  इन पर  इस  समय  विचार  fear  जा  रहा है  उपयुक्त  निगमों  के  मैसेज  भारतीय

 टेलीफोन  जो  केन्द्रीय  सार्वजनिक  क्षेत्र
 का

 उपक्रम  ait  डायल  किस्म

 के  टेलीफोन  उपकरणों  का  पहले  से  ही  विनिर्माण  कर  रहा  है  ।

 मूर्ति  चोरों  का  पकड़ा  जाना

 1859.  sft  कृष्ण चन्द  पांडे  :  क्या
 गृह

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  19  1984  के  दैनिक  हिन्दुस्तान  में
 grim

 मूर्तियों  के  चोर  पकड़े  गयेਂ  भिषेक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  a

 यदि  तो  चोरी  का  ब्यौरा  क्या  है  ate  अपराधियों  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  की

 गई  है  और  ऐसी  घटनाओं  को  रोकते  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठांए  गए  कदमों  का  विस्तृत  ब्यौरा

 क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  मूर्तियों  की  इस  प्रकार  की  चोरी  को  रोकने  लिए  एक

 राष्ट्रीय  प्राधिकरण  बनाने  का  है  आर  यदि  तो  वह  कब  तक  स्थापित  कर  दिया  भर

 तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०
 वेंकट  सुब्बय्या

 जी  श्रीमान

 16  1984  को  तीन  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  थे  और  उनसे  कुछ  मूतियां

 तथा  पुजा  की  अन्य  बरामद  को  गई  थीं  |  उनसे  पूछताछ  करने  पर  मालूम  हुआ  कि  इन

 वस्तुओं  ar  सम्बन्ध  वस्तुएं  शिमला  की  एक  चोरी  के  मामले  से  था  ।  तदनुसार  अभियुक्त  को  बरामद

 हुई  वस्तुओं  के  साथ  हिमाचल  प्रदेश  पुलिस  को  सौंप  दिया  गया  है  ।

 ऐसा  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं है
 ।

 विधि  व॒  व्यवस्था  राज्य  का  विषय  होने  के  कारण  पुरावशेषों  की  चौरी  रोकना
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 प्राथमिक  कप  से  राज्य  सरकारों  का  उत्तरदायित्व  फिर  राज्य  सरकारों  afer

 केन्द्र  सरकार  को  भेजे  गये  महत्वपूर्ण  मामलों  की  जांच  करने  के  लिए  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  एक

 केन्द्रीय  जांच  पड़ताल  यूनिट  )  बनाया  गया  है  ।

 स्वयं  रोजगार  योजना  के  अंतगर्त  लाभान्वित ों  को  स्वीकृत  ऋण

 1860.  श्री  सत्य  नारायण  जामिया  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश

 में  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  लागू  की  जा  रही  स्वयं  रोजगार  योजन  के  अधीन  लाभान्वित हुए

 लोगों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  तथा  उन्हें  सिक्योरिटी  के  कितना  ऋण  स्वीकृत

 किया  गया  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  31  1984  को

 रोजगार  योजना  के  भन्तगंत  लाभान्वित  व्यक्तियों  की  राज्यवार  संख्या  और  उन्हें  स्वीकृत  किये  गये

 ऋण  की  राशि  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संतान  हैं  ।

 fear

 राज्य  सरका  अलग-अलग  जिला  उद्योग  केन्द्रों  से  21-2-  1984  तक  प्राप्त

 रिपोर्टों  के  अनुसार  स्व-रोजगार  के  लिए  नई  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में

 31  1984  तक  की  प्रगति  दर्शाने  वाला  विवरण

 वि es  cs  es  ee  अ  क  य  कय  ee कि  गाया

 त्०  fo  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  का  चाम  al  द्वारा  स्वीकृत  आवेदन

 को  संख्या

 ि  ee  ee  ee  eee  eee

 संख्या  राशि

 रु०  में )
 mm  ig  य  nr  a  ee  ee

 |  2  3  4

 mm  gs  me  i  कि  es  ee  ee ee  नग

 ||  आंध्र  प्रदेश  4279  847.00

 2  असम  1007  198.21

 3  बिहार  562  107.50

 गुजरात  485  122.83

 ह  रियाणा  475  58.86

 हिमाचल  प्रदेश  हि  21.17
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 1  2  3

 जम्मू और  कश्मीर  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई

 कर्ता ट्रिक  2553  360.00

 9.  1390

 10.  मध्य  प्रदेश  1309  224.17

 11  महाराष्ट्र  901  113.11

 12
 मणिपुर  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई

 13  मेघालय

 14  नागालैंड

 15.  उड़ीसा  300  59.06

 1887  361.75 16  पंजाब

 17  राजस्थान  1845
 296.20

 18  सिक्किम  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई

 19  तमिलनाडु  2079
 318.98

 20  त्रिपुरा  सूचना  प्रा  IQt  हुई

 21.  उत्तर  प्रदेश  1977  290.94

 181  32.09
 22.  पश्चिम  बंगाल

 अंडमान  भर  निकोबार  att  समूह  सुचना  प्राप्त  नहीं  हुई

 —z
 24.  भूगोल  प्रदेश

 8  1.25
 25  चण्डी गढ़

 10  2.45
 26.  दादर  और  नगर  हवेली

 27.  दमन  कौर  दीव  सुचना  प्राप्त  नहीं  हुई

 काणा
 28.  मिजोरम

 75.0  8.20
 29.  पांढिचेरी

 ह  ee  =e ee ee ee  —  ु  ह  तक

 योग  21434  3656-85

 Nee a re a a
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 रक्षा  सम्बन्धी  गो  जानकारों  का  प्रकट  किया  जाना

 1861.  श्री  वी०  डी०  fag
 कि  9

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  J
 क्या  मुंह  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि

 क्या  रक्षा  सम्बन्धी  गोपनीय  जानकारी  के  प्रकटन  के  az  में  लारकिन्स  जासूसी

 ate  की  जांच  पुरी  हो  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  ब्या  है  तथा  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में
 क्या | कारे

 वाई  की  गई  है  ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  पी०  बेकटसुब्बय्या  )
 :  गौर  जासूसी

 के  जिस  मामले  में  मेजर  जनरल  एफ०  डी०  To  वी०  एम
 ०

 के ०  ute  लारकिस  ले ०  कौल  जसबीर  सिंह  कौर  श्री  जसपाल  सिंह

 गिल  saa  उसकी  जांच  पड़ताल  पूरी  कर  ली  गई  है
 झर  चारों  fea  के

 विरुद्ध
 4

 फरवरी
 1984.  को

 दिल्‍ली
 के  एक  न्यायालय  में

 आरोप
 पत्र  प्रस्तुत  कर  दिए  गए  हैं  ।

 प्रति-आसूचना  एजेंसियां  और  संबंधित  पुलिस  प्राधिकारी  जासूसी  की
 गतिविधियों के  प्रति

 निरन्तर  सतर्क  हैं  ।  वर्गीकृत  सूचना  के  कटन  को  रोकने  के  लिए  सुरक्षा  उपायों  में  सुधार  करने

 हेतु  भी  कदम  उठाये
 गये  हैं

 ।

 शिक्षित  बेरोजगार  युवकों को
 बेक  ऋण

 1862.  श्री  ato  ate  देसाई  :  बया  उद्योग  Ht  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत
 वर्ष

 स्वाधीनता  दिवस  के  अवसर  पर  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  घोषित  स्वरोजगार

 योजना  के  अन्तर्गत  दिसम्बर  के  अन्त  तक  4.27  लाख  से  अधिक
 बेरोजगार  पढ़े  लिखे  युवकों  ने

 बेक  ऋणों  के  लिए  आवेदन  किया

 तो  उनमें  से  कितनों  को  बेक  ऋण  दे  दिया  गया

 उन  की
 कुल  संख्या  कितनी  दै  जिन  पर  अभी  तक  ऋण  at  के  लिए

 विचार  नहींਂ  किया  गया

 (4)  ऋण  पाने  वालों  ने  किन-किन  योजनाओं  के  अंतर्गत  ऋण  का
 किया

 क्या  यह  सच
 है

 कि  हाल  ही  दिल्‍ली  में  बहुत से
 व्यक्तियों  को  बैंक  ऋण  दिए  गए

 और
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 es
 लिखित  get

 यदि  तो  उनसे  इस  प्रकार  के  आ  +  को  बा  इसी  हेतु  क्या  गारंटी  ली  गई

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट  दा fay  च्च् रास  राख व

 यह  सूचना  मिली  है  कि  1984  तक  बैंकों  द्वारा  लगभग  21.414  आवेदनों

 को  स्वीकृत किया  जा  चुका  है  ।

 योजना  अभी  चल  ही  रही  है  आवेदनों  पर  विचार  न  किए  जाने  का  प्रश्न  ही

 दिए  गए  ऋणों  का  लाभान्वित  होने  वाले  व्यक्तियों  द्वारा  उद्योग  या  सेवा  अथवा  लघु

 व्यवसायिक  प्रतिष्ठानों  की  स्थापना  के  लिए  उपयोग  करना  होता  है  ।

 (=)  और  ‘farfera  बेरोजगार  युवकों  को  रोजगार  sara  करने  की  योजनाਂ

 दिल्‍ली  में  लागू  नहीं  है  ।  ये  प्रश्न  उठता  ही  नहीं  ।

 टायरों  पर  उत्पादन  शुल्क  में  कमो  का  लाभ  उपभोक्ताओं  को  देना

 1863.  श्री  के०  टो०  कोसल राम  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने
 की  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  8  1983  से  टायरों  के  उत्पादन  शुल्क

 में  को  गई  कमी  का  टायर  seqreaaa tay  उपभोक्ताओं  को  इस  तक  पर  लाभ  नहीं  दिया  दै  कि

 टायर  उद्योग  को
 भाटा

 हो  रहा

 (=)  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  wal  किस्म  के  टायरों  के  मूल्यों  में  कितनी  बार  वृद्धि  की

 द
 गई

 यह  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 है
 कि

 टायर
 उत्पादन कर्त्ता

 टायरों  के  उत्पादन  शुल्क  में  कमी  का  लाभ  उपभोक्ताओं  को  दें  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  (agit राम  :  नहीं ।

 (a)  पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  अलग-अलग  टायर  कम्पनियों  ते  उनके  द्वारा  उत्पादित

 शायर की  विभिन्न  किस्मों  के  मूल्यों  में
 भिन्न-भीन्न  समय-समय  पर  संशोधन  किया  है  ।

 (7)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 ।

 निर्माण  में  प्रयोग  को  जाने  बाली  ave  पर  उत्पादन  शुल्क

 1864.
 श्री  के०  टो०  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :.

 “861
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 (*)  औद्योगिक  लागत  ar  मूल्य  ब्यूरों  ने  अपनी  स्थापना  से  तक  कितनी  बार

 टायर  के  मूल्य  निर्धारण  के  बारे  में  रिपोर्ट  दी  हैं  ;

 उठाए गए  कौर

 टायरों  के  इस  मुल्य  ढांचे  को  तक  संगत  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या
 कदम

 टायरों  के  निर्माण  में  प्रयोग  को  जाने  बाली  सामग्री  मद  की  दरें  दी

 उत्पादन  शुल्क  की  दर  क्या  है  और  विभिन्‍न  किस्मों  के  तैयार  टायरों  पर  उत्पाद  शुल्क  की  az

 बया  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  पट्टाली  राम  :  चार  बार  ।

 टायरों
 के  मूल्यों पर  कोई  कानूनी  नियंत्रण नहीं  है  ।

 टायरों  पर  उत्पादन  शुल्क  भारत  सरकार  की  अधिसूचना  de

 20/84
 दिनांक  1.3.1984  में  निर्दिष्ट  किया  गया  है  ।

 प्रमुख  नि विष्टि यों  पर  उत्पादन  शुल्क  इस  प्रकार  है

 ——
 ae

 ee  a i  जास

 निविष्ट  का  नाम  राज्य  उत्पादन  टिप्पणी

 शुल्क  wet  शुल्क

 शुल्क की  दर

 शि ह  ा  a  SS a  ee  NS  1... —y  Sg  SPS

 2  3  4 1

 .  es  SS  ह  SS  ी  sis

 1  प्राकृतिक  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं

 2  सिथेटिक  रबड़

 एस०  बी० (1)  पोली  बुटाडीन  रबड़  5.25  प्रतिशत

 यदि  वह  शुल्क  भुगतान  मूल्यानुसार  पी०  बी  भार०  बर

 किये  गये  कच्चे  नेप्था  भुगतान  किया  गया

 अथवा  उससे  निकाले  गये  उत्पादन  शुल्क

 किसी  अन्य  रसायन  से  टायरों
 पर  शुल्क का

 बनायी  जाती  है  ।  भुगतान करने  के  लिये

 समंजन के  रूप  में

 उपलब्ध  ह ै।

 (ii)  wa  10.5  प्रतिशत

 भूल्यानुसा
 र
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 2  3

 3
 कौन  ब्लेक

 15.75
 प्रतिशत  कार्बन  ब्लेक  पर

 मुत्यानुसा र  भुगतान  fear  गया

 उत्पादन  टायरों

 पर  शुल्क  देने  के  लिए

 समंजन  के  रूप  में

 उपलब्ध  है  ।

 टायर  कोड  :--

 (1)  नायलोन  4  रु०  प्रति  किलोग्राम

 (ii)
 रेयन  2  रु०  प्रति

 किलोग्राम

 रबड़  प्रशोधन  रसायन

 भोर
 प्रति ऑक् सी  कारक

 (1)
 जिस

 आक्साइड  5.25  प्रतिशत  यदि  इसका  प्रयोग

 मूल्यानुत्तार  केवल  रबड़  की
 वस्तुएं

 बनाने  के  '  किया

 mat है  तो

 ew
 से

 पूरी तरह

 मुक्त  होगा  ।

 (ii)  wea  15.75  प्रतिशत

 मूल्यानुपार

 बीड  वायर  10  प्रतिशत  जब  इस  प्रकार  की

 मुल्यानुस  गर  बीड  वायर  टायरों  के

 निर्माण  में  नियमित

 इस्तेमाल  की  जाती  है

 तो  उत्पादन  शुल्क से

 we  दी  जाती  बीड

 aaa  पर  भुगतान

 किये  गये  उत्पादन  शुल्क

 पर  समंजन

 उपलब्ध  है  ।

 es  ee  चैक  इंददाननन्यनननन
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 के  उत्तर  में
 शुद्धि

 करने  वाला  factor

 अखिल  भारतीय  कृषि  सम्बन्धी  सेवा  का  गठन

 1865.
 डा०  बसन्त  कुमार  पण्डित  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  दारा  केन्द्रीय  और  राज्य  स्तर  पर

 भारतीय  कृषि  सम्बन्धी  सेवा  के  गठन  की
 विशेष

 सिफारिश  की  जांच  की

 यदि  तो  उस  बारे  में  किस  तरह  का  निर्णय  लिया  गया  है  और  अखिल  भारतीय

 कृषि  सेवा  का  गठन  किस  तक  हो  जायेगा

 (7)  यदि  तो  उसमें  देरी  के  लिए  अथवा  इस

 सिफारि

 को  अस्वीकार  करने  के

 कया  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  सभी  केन्द्रीय  तकनीकी  पदों  की  राज्यों
 से  प्रतिनियुक्ति  द्वारा  भरने

 बौर  इसके  लिए  केवल
 उच्च  संवर्गों  तक  सीमित  न॑  रखने  को  सहमत  हो  गई  और

 (=)  यदि  तो  उसके
 क्या

 कारण  हैं  ?

 गह  सस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  पी०  :  (=)  से  पिछले  सरकार

 ने  aq  1978  में  यह  fora  किया  था  कि  किसी  नई  अखिल  भारतीय  सेवा  के  गठन  की  आवश्यकता

 नहीं  इसलिए  अखिल  भारतीय  कृषि  सेवा  के  गठन  के  बारे  में  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  की

 सिफारिश  पर  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  जा  सका  ।  फिर  भी  उक्त  मामले  पर  पुर्नविचार  का  निर्णय

 ले  लिया  गया  है  और  ag  अब  विचाराधीन  है  ।

 नहीं  ।

 (=)  केन्द्रीय  तकनीकी  पदों  पर  भर्ती  की  पद्धतियों  में  से  प्रतिनियुक्ति  द्वारा  भर्ती  भी  एक

 पद्धति  है  ।  प्रतिनियुक्ति  द्वारा  पदों  को  किस  सीमा  तक  भरा  जाना  हैं--इसका  निम्न  प्र  डॉ

 से  पदोन्नति  के  अवसरों  तथा  क्षेत्रीय  अनुभव  से  युक्त  अधिकारियों  को
 केन्द्र

 में  लाने  की  आवश्यकता

 को  ध्यान  में  रख  कर  किया  जाता  है  ।

 a

 दिनांक  24,  अगस्त  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4813  के  उत्तर  में
 शुद्धि  करने

 वाला
 विवरण

 कोटद्वार  के
 स्वतन्त्रता  सेनानियों  द्वारा  प्रधान  मन्त्री  को  उनकी  गढ़वाल  यात्रा  के  दौरान

 दिए  गए  ज्ञापन  के  संदर्भ  में  24-8-1983  को  लोक  सभा  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  4813  के  उत्तर

 में  योजना  मन्त्री  द्वारा  यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  अपेक्षित  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  हे

 भोर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
 eer

 21-11-1983  को  लोक  सभा  के  पटल  पर  एक
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 के  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  विवरण
 a

 विवरण  रखकर  पुरा  किया  गया  था  ।  यह  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  दी  गई  सुचना  पर

 आधारित  था  |  अब  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  और  सूचना  उपलब्ध  हो  गई  हैं  जिससे  पहले  दिए  गए

 उत्तर  में  संशोधन
 की  आवश्यकता  है  ।  प्रश्न  का  संशोधित  उत्तर  निम्न  प्रकार

 ा  ि  ि  यय  ्  आ  लि  का

 प्रश्न  उत्तर

 ह  ह  Sg  ी  ी  ee  ee  ee  ee  i  ee ee  ee

 क्या  प्रधान  मन्त्री  को  गढ़वाल  यात्रा  के  दौरान  हां  ।

 कोटद्वार  के  कुछ  प्रमुख  स्वतन्त्रता  सेनानियों  ने  उन्हें

 गढ़वाल  के  विकास  हेतु  कोई  अभ्यावेदन  दिधा  था  ।

 यदि  तो  क्या  अभ्यावेदन  में  की  गई  हां  ।  उत्तर  प्रदेश

 मांगों  कोई  कार्रवाई  की  गई  सरकार  का  पहाड़ी  fa

 विभाग  इस  मामले  में

 कार्रवाई  कर
 रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  कारवाई  अभी  प्रारम्भिक

 भर  अवस्था  में  है  ।.

 यदि
 तो  उसके  कारण  क्या  हैं  ?  प्रशन  नहीं  उठता

 अ न  न  me  ae  a  ee ee  ee

 12.00  (saa4T7)

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  Fo  के
 ०  तिवारी  ।

 Sito  के०  के०  तिवारी  .  अध्यक्ष  मुझे  पहले  ही  बुला  चुके  हैं  ।  कृपया

 मेरी  बात  सुनिए  ।  हमने  कर्नाटक  में  भाषायी  दंगों  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  का  नोटिस  दिया  है  ।  वहां

 हिसा  व्याप्त  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  देखकर  बात  करूगा  कि  द्रायरे  में  आता  है  या  नहीं  ?

 )

 प्रो ०  Bo  के०  तिवारी  :  हमने  चर्चा
 की  मांग  की  है  ।  आपने  क्या  किया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  नोटिस  दिया है  ।  मैं  पत्ता  लगाऊंगा  |  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा

 हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ।  देखना  है  कि
 हमारे

 अधिकार  कहां  आता है

 265
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 के  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 क्‌०  शक्  तिवारी  :  ag  केन्द्र  का  विषय  है  क्योंकि  अत्याचार  भाषायी  अल्पसंख्यकों  पर

 किए जा  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  |

 श्री  क०  साया तेवर  (festa) : :  तमिलनाडू  सरकार  ने  जांच  के  आदेश  दि दए हैं  जबकि

 कर्नाटक  सरकार  इसकी  जांच  कराने  में  असफ़ल  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  विचार  कहूंगा  ।  आप  मुझसे  और  क्या  कहलाना  चाहते  हैं
 ?

 at  इस  पर  नियमानुसार  विचार  करना  होगा  |  मैंने  आपकी
 ,

 बात  सुनी  है  ।  प्राय  मुझसे  कया

 कहलाना  चाहते  हैं
 ?  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  |

 डा०  बों०  कुलदेव  )  :  क्या  सरकार  का  यह  कत्तव्य  नहीं  कि  वहू

 सैनिकों  के  हितों  की  रक्षा  करे  ?

 श्री  Fo  साया तेवर  :  यह  गम्भीर  रूप  से  राष्ट्रीय  एकता  के  विरुद्ध है

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कौर  क्या  चाहते  हैं
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  किसी  को  अनुमति  नहीं  दी  ।

 प्रो ०  qed  मैं  इसमें  आपकी  मदद  चाहता  हूं  कि  विदेश  मंत्री  से

 वक्तव्य  देने  के  लिए  निवेदन  कर  सकूं  ।  आपके  माध्यम  से  सदन  को
 बहुत  महत्वपूर्ण  सूचना  दे

 रहा हूं

 अध्यक्ष  महोदय  क्या  आपने  मुझे  वह  सूचना  दी  है
 ?

 प्रो०  सध  दण्डवत
 :

 जी  मैंने  आपको  भो  बताया  है  ।  मैंने  नोटिस  दिया  है  ।

 अध्यक्ष
 महोदय

 :  मैं  यह  करूंगा  ।  मैं  वहू  पढ़  मैं  यह  सूचना  विदेश  मन्त्री  तक

 पहुंचाऊंगा  ।

 प्रो०  सध  दण्डचते  ब्रिटेन  में  भूतपूर्व  भारतीय  उच्चायुक्त  श्री  एन०  जी०  गोरे  को

 श्री  म्हात्र  के  कत्ल  के  तुरन्त  बाद  यह  सूचना  मिली  कि  लन्दन  के  एक  क्षेत्र  में  एक  दल  काय  कर

 रहा  है  और  उन्होंने  ही  श्री  म्हात्रे  का  कत्ल  किया  है  ।  भूतपूर्व  उच्चायुक्त  ने  विदेश  मन्त्री

 को  पत्र  लिखा  लेकिन  उसकी  कोई  पावती  प्राप्त  हुई  श्री
 एन०  जी०

 गोरे  पह

 सन्देश

 oe  कार्यवाही  ata  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 रखे  गए

 विदेश  मन्त्री TF  पहले  ही  पहुंचा  चुके  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  विदेश  मन्त्री  वक्तव्य  दें  ।  क्या  आप

 बिदेश  मन्त्री  को  वक्तव्य  देने  के  लिए  कहेंगे

 भय  महोदय  :  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।  मैं  आपकी  चिता  उन्हें  बताऊंगा  ।  उन्हें

 बताऊंगा  ।  मैं  भी  इससे  चिंतित हूं  ।

 प्रो ०  मघ  दण्डवत  क्या  आप  यह  सन्देश  विदेश  मन्त्री  तक  पहुंचायेंगे  !

 अध्यक्ष  महोदय :
 मैं  आपको  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  मैं  आपको

 सन्देश  पहुंचा  दूंगी  ।

 श्री  रशीद  उत्तर  प्रदेश  में  एक्सट्रीमिस्ट  की  एक्टीविटीज  बिल्कुल

 बैसी  ही  जैसी  कि  पंजाब में  है  ।  वहां  छांटकर  भपोजिशत  के  लोगों  को  मारा  जा  रहा  राज

 भी  वहां  दो  पोलिटिकल  ast  हुए  हैं  ।

 अध्यक्ष
 महोदय

 :  उत्तर  प्रदेश  सभा  का  सत्र  चल  रहा  है  ।  मैं  उस  पर  यहां  चर्चा  नहीं  करा

 सकता  ।

 श्री  रशीद  मसुद  :  हम  उत्तर  प्रदेश  की  बात  नहीं  कर  रहे  हैं  yporeees oon

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  (  **

 tom  gy  ननि

 12.05

 सभापटल  पर  रखे  गए  पत्र

 व्यवहारिक  जनशक्ति  अनुसंधान  नई  दिल्लो  का  at  1982-83  का  वाचिक

 इसके  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  विलम्ब  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण

 योजना  मंत्रो  एस०  to  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  :

 (1)  व्यवहारिक  जनशक्ति  अनुसंधान  नई  के  वर्ष  1982-83  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 परीक्षित  लेखे  -

 व्यवहारिक  जनशक्ति  अनुसंधान  नई  के  वर्ष  1982-83  के

 कार्यकरण  की  सरकार  समीक्षा
 एक

 प्रति  ( \
 faz
 ||  ठग  3 xr  1  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )  I

 **  कार्यवाही--वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 267



 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्  7  ara,  1984
 नन्नी  अ

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर
 रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  (feed  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  Tato  zo  7801/84]

 उद्योग  भौर  भारतीय  विस्फोटक  अधिनियम

 आदि  के  अन्तरगत  अधिसूचनाएँ

 उद्योग  मन्त्री  नारायण  दत्त  तिवारी )  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 हूं

 (1)  उद्योग  और  विनियमन  )  1951  की  धारा  की  उपधारा

 (2)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )

 का
 ०

 ao  926
 (1)

 जो  22  1983  के  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  मैसेज  नेशनल  रबर  मेन्यूफेक्चरर  के  प्रबन्ध

 ग्रहण  की  अवधि  को  पांच  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  कें  बारे  में  है  ।

 का  aro  जो  29  1983  के  भारत  .  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  मिस  इंडिया  बैटिंग  एंड  काटन  मिल्स  श्रीरामपुर

 के  प्रबन्ध-ग्रहण  की  अवधि  को  पांच  वर्षों  से  भागे  बढ़ाने  के  बारे

 में

 का
 ०  ato  948  जो  31  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  dad  ग्लुकोनेट  के  प्रबन्ध-ग्रहण  की  अवधि

 को  पॉच  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में  है  ।

 काटा  950  जो  31  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  aaa  कृष्ण  सिलीकेट
 एंड

 ग्लास  age  के

 प्रबन्ध-ग्रहण  की  अवधि  को  पांच  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में  है  ।

 काम  [10  (4)  जो  7  1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ

 था  तथा  जो  मस  मोटर  एंड  मशीनरी  मंन्यफंक्चरस  कलकत्ता  के

 ग्रहण  की  अवधि  को  पांच  वर्षों  से  भागे  बढ़ाने  के  बारे  में  है  ।

 (:)  का ०  भाए  )  जो  2  1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ

 था  तथा  जो  श्री  राम
 शुगर  एंड  इंडस्ट्रीज  के  sacred  की
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 )  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 अवधि  को  पॉच  वर्षों  मे  ant  बढ़ाने  के  बारे  न  है

 में  रखे  गए  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  7802/84]

 (2)  उद्योग  प्रौढ़  विनियमन )  1951  की  धारा  की

 a  अन्तत  निम्नलिखित
 अधिसूचनाओं

 की  एक-एक  प्रति  हिन्दी  तथा  भंप्रेजी

 संस्करण  )

 Sto  आ०  925  जो  22  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  मैसेज  नेशनल  रबर  मंन्यूफक्च रसे  के

 ग्रहण  की  अवधि  को  पांच  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में  है

 का०  ato  947.0  जो  31  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  मैसर्स  अलोक  उद्योग  वनस्पति  एंड  प्लाइवृड  कलकत्ता  के

 प्रबन्ध-ग्रहण  की  अवधि  को  पांच  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में  है  ।

 का
 ०  ayo  949  q)  ,  जो  31  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  मस्  ईरान  डिस्टिलरीज़  प्राइवेट  के  प्रबन्ध

 ग्रहण  की  अवधि  को  पांच  वर्षों  से  भागे  बढ़ाने  के  बारे  में  है  ।

 Fro  aro  जो  4  1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ

 था  तथा  जो  मंससं  इनमें  टायसं  के  प्रबन्ध-ग्रहण  की  अवधि

 को  पाँच  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में  है  ।

 का०  ato  35  जो  21  1984  के  भारत  के  राजपत्र  मं  प्रकाशित  हुआ

 था  तथा  जो  मस  प्रिय लक्ष्मी  के  प्रबन्ध-ग्रहण  की  अवधि  को  पांच

 वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में  है  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7802/84]

 (3)  भारतीय  विस्फोटक  1884  की  धारा  6  और  17  के  अन्तरगत  जारी  की

 गई  अधिसूचना  संख्या  aro  ato  नि०  625  (4)  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 जो  16  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  जिसके

 द्वारा  उक्त  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अंतगर्त  को

 घोषित  किया  गया  है

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ०

 7803/84]

 a
 1856
 12ke  की  घारा  619%  की  उपधारा  (1)  के  ante (4)  कम्पनी  अधि
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 संभा  पट  लश्कर  गए  पत्र

 अ
 Nard,  1984

 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 माईनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन
 दुर्गापुर  के  ad

 1982-83
 के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा के  बारे में  एक

 विवरण  |

 माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  दुर्गापुर  का

 1982-83  का  वार्षिक  sfaxar,  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  पर  नियंत्रक

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  |

 में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  7804/84]

 (@)  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  के  ay  1982-83  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 हिन्दुस्तान  मशीन  aca  का  ay  1982-83  का  विधिक

 लेखा परी  गीत  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  7805/84]

 हेवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  केवल  1982-83  के

 )
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  |

 हैवी  इंजीनियरिंग.कारपोरेशन  का  वर्ष  1982-83  का

 )
 विधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 परीक्षक  की  टिप्पणियाँ  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ०  7806/84]

 स्कूल  इंडिया  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 स्कूटर्स  इंडिया  लखनऊ  का  वर्ष  1982-83  का  विधिक  प्रतिवेदन

 लेखा परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  निमंत्रक-महालेखपरीक्ष क  की  टिप्पणियों  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  7807/84]

 (=)  (qm)  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म्स  मैन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  लिमिटेड  ऊढकमंड  के



 oa सा  you  दीदी  रखे गए 17  1905

 ay  1982-83  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक

 विवरण  i

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म्स  मैन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  लिमिटेड  ऊटकमंड  का

 का  वर्ष  1982-83  का  विधिक  लेख परीक्षित  लेखें  तथा  उन  पर

 नियंत्रक
 महालेखा

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी
 ०  7808/84]

 भारत  औपथालमिक  ग्लास  के  वर्ष  1982-83  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 भारत  औपथालमिक  ग्लास  का  वर्ष  1982-83  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखा

 परीक्षक  को  टिप्पणियां  |

 में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  7809/84]

 (am)  नेशनल  इंस्ट्रूमेंट्स  के  ae  1982-83  के  कार्यकरण

 को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  धारे  में
 एक

 विवरण  |

 नेशनल  geez  पेंट्स  का  वर्ष  1982-83  का  afar

 प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्वक-महालेखापरीक्ष क

 की  टिप्पणियां  |

 में
 रखे  गए  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  7810/84]

 तुंगभद्रा  स्टील  प्रोडक्ट्स  तुंगभद्रा  धवन  1982-83  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ॥

 तुंगभद्रा  स्टील  प्रोडक्ट्स  तुंगभद्रा  का  1982-83  का

 विधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महाले

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 प्रितपाल  में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी
 ०  7811/84]

 त्रिवेणी  स्ट्रक्चर  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यक रण (#7)  )
 को

 सरकार
 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 ae न्रिवेणी  स्ट्रक्चर  कां  वर्ष
 1982-83

 का  afar
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 लेखा री  iad  तथा  उन  प  र  — ———————— Ruta marred  eye  क  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०
 टी०  7812/84]

 (a)
 )

 रिचर्डसन  एंड  कुडास  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 रिच डे सन  एंड  कुडाल  बम्बई  का  वर्ष  1982-83  का  विधिक

 लेखा परी  गीत
 लेखे

 तथा
 उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  |

 में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल
 ०  eto  7813/84]

 हिन्दुस्तान  केस  के  वर्ष  «982-83  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 हिंदुस्तान  केबिन  का  वर्ष  1982-83  का  विधिक

 लेखापरीक्षित  लेखें  तया  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां

 में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  7814/84]

 (3)
 )

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  नई  के  वर्ष  1982-83  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 (a7)
 भारत  हैवी  इलैन्ट्रकल्स  नई  का  वर्ष  1982-83  का

 विधिक  प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  |

 उपयु कत
 मद  (4)  के  से  में  पत्रों  को  सभा  पटल

 (5)

 पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 बताने  वाले

 8  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  संस्करण )
 ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ०  7815/84]:

 (6)  )
 नेशनल  ईस्टीट्यूट  आफ

 के  ay  1982-83  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखा परीक्षित  लेखें  ।

 (ar)  नेशनल  इंस्टीट्यूट
 आ  के  वर्ष  1982-83  के
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 कार्यकरण
 a  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  |

 (7)  उपयुक्त  (6)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुए  विलम्ब

 के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तया  अंग्रेजी  |

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7816/84]

 (8)  सेंट्रल  मशीन  टूल  के  वर्ष  1982-83  के  वारिक

 वेदन  की  एक  प्रति  अंग्रेजी  संस्करण )  तथा  लेखा परीक्षित

 लेखे  ।

 सेंट्रल  मशीन  टल  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अग्रेजी

 संस्करण )  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी ०  7817/84]

 राष्ट्रीय  उत्पादकता  नई
 के  वर्ष  1982-83  के  विधिक (9)

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  तथा
 लेखा परी  गीत

 लेखे  ।

 राष्ट्रीय  उत्पादकता  तई  दि ली  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )  ।

 (10)  उपयुक्त  (9)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए

 विदुर  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )  |

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी
 ०  7818/84]

 (11)  इंडियन  प्लाईवुड  रिसने  के  वर्ष  1982-83

 के  विधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  संस्करण )  तथा

 लेखापरीक्षित लेखे  |

 इण्डियन  प्लाईवुड  इंडस्ट्रीज  frag  इंस्टीच्यूट  ,  के  वर्ष  1982-83

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  |
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 (12)  उपयु  क्त (iN  में  sf  fart  पत्रों  को  संभा  पटल  पर
 रचने  म  पए

 विलम्ब  के  कारण  बताने  बाला  एक  विवरण  .  तथा  अंग्रेजी

 |

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल ०  ठी०  7819/84]

 (13)  पेटेंट  1970  की  155  के  अन्तर्गत  और

 व्यापार  चीरहरण  के  महानियन्त्रक  के  वर्ष  1982-83  बारीक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल ०  eto  7820/84]

 (14)  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  1956  की  धारा  23  की

 उपधारा  (4)  के  अन्तरगत  खादी  ग्रामोद्योग  के  वर्ष

 1982.83  के  विधिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  ( feat  तथा  अंग्रेजी

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  के  ag  1982-83  के  लेखाओं  की  सरकार

 दरा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 (15)  उपयुक्त  (14)  में  उल्लिखित  पत्रो ंको  सभा  पटल  पर  wat में  हुए

 विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )  ।

 में  रखे  गए  |  देखिये  संख्या  एल०  zo  7821/84]

 कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  और  इण्डियन  रेयर  अक्स

 बम्बई  के  aq  1982-83  की  कार्यकरण  को  समीक्षा  a  वारिक  प्रतिवेदन

 विज्ञान  और  परमाणु  अंतरिक्ष  इलेक्ट्रानिकी
 और  महासागर  विकास

 विभागों  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  वी
 ०  :  मैं  कम्पनी  1956  घारा

 की  उपधारा  (1)  के  अंतगर्त  निम्नलिखित  पत्रों
 की  एक-एक  प्रति  (fact  अंदर

 जी

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 )  )  इलेक्ट्रोनिक्स  कारपोरेशन  आफ  के  वर्ष

 1982.83  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 इलेक्ट्रोनिक्स  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  हद  रा बाद का  वर्ष  1982-83
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 का  वर्ष  विधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  Ao  7822/84)

 (2)  इण्डियन  रेयर  हिप  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण  ay

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 इण्डियन  रेयर  अरसे  का  वर्ष  1982  83  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 लेखा परी  गीत
 लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या
 एल

 ०  टी
 ०  7823/84]

 नारियल  जटा  उद्योग  अधिनियम  के  अन्तरगत  अधिसूचना  ;  इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स

 नई  दिल्‍ली  के  भारत  प्रोसेस  we  मेके  निकल  इनकी  Free

 आदि  और  राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम

 नई  दिल्‍ली के  aq  1982-83  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  और

 कार्यकरण  की  समीक्षा  आदि

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 पट्टाली  राम  :

 मैं  निम्नलिखित  पत्र

 पाल
 पर  रखता  हूं

 (1)  नारियल  जटा  उद्योग  1953  की  धारा  26  की  उपधारा  (3)  के

 ja  नारियल-जटा  उद्योग  1983  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  जो  31  दिसम्बर  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  भधिसूंचना

 सा०  का०  faa  1022  में
 प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 [aeerera
 दें

 रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7824/84]

 (2)  कम्पनी  afafian,  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत

 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  ( Feat  तथा  अंग्रेजी

 इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  नई  केवल

 1982-83
 के  कार्यकरण  की  सरकार  ढारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  नई  का  वर्ष

 1982-83  वार्षिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक

 महालेखापरीक्षक
 क  की  टिप्पणियां

 [wearer  में  रखे  गए ।  देखिए  संख्या  एल  ०
 टी

 ०
 7825/84)
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 भारत  प्रोसेस  एन्ड  मेकेनिकल  इन्ही  नियम  तथा

 उसकी  सहायक  अर्थात  sas  )  कलकत्ता  के  वर्ष

 1982-83  के  कार्यकरण  की  सरकार  समीक्षा  के  बारे  में  एक

 विचरण  |

 (at)  भारत  प्रोसेस  एंड  मेकेनिकल  इंजीनियर  कलकत्ता  तथा

 उसकी  सहायक  कम्पनी  अर्थात  वेब  कलकत्ता  का

 बर्ष  1982-83  का  वार्षिक  लेखापरी  fea  लेखे  तथा  उनपर  नियंत्रक

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां ।

 में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०  7826/84]

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  fata  नई  के  वर्ष

 1982-83  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  नई  का  aw

 1982-83  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (3)  उपर्युक्त  (2)  के
 भाग  (7)  में

 उल्लिखित
 पत्रों

 को  सभा  पटल
 पर

 रखने
 में  हुए

 बिलम्ब
 के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 i
 ।

 [date  में
 रखे

 गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  ato  7827/84]

 खान  और  खनिज  विनियमन  और  अधिनियम  के  ania  अधिसूचना

 और  खनिज  बिकास  नई  बिल्ली  केवल  1982-83  के  विधिक

 प्रतिवेदन  और  कार्यकरण  को  समीक्षा

 इस्पात  और  खान  मन्त्रालय के  राज्य  मन्त्री  एन०  के०  पी०  मैं  निम्न

 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  खान  भीर  खनिज  और  1957  की  घारा  28  के

 अन्तर्गत  खनिज  रियायत  1983  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रे  जी  जो  12  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  सा०  का ०  नि०  838  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखी  गई  |  देखिए  संख्या  एल ०  dlo ०  7828/84]

 1
 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत
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 निम्न  लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 भारत  रीडर  कट रिज  तथा  उसकी  सहायक

 इंडिया  फायर ब्रिक्स  एण्ड  इंस्यूलेशन  कम्पनी  के  वर्ष

 1982-83  के  कार्यकरण  की  सरकार  दारा  समीक्षा  |

 भारत  रिफ्रैक्टरी  तथा  उसकी  सहायक

 इण्डिया  फायर ब्रिक्स  इन्क्यूबेशन  कम्पनी  बम्बई  का  वर्ष

 1982-83  का  विधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  |

 (3)  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल  Ho  7829/84]

 (4)  खनिज  विकास  नई  दिल्‍ली
 के  वर्ष  1982-83  के  विधिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  ( farat  तथा  अग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 खनिज  विकास  नई  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण
 की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 (5)  उपर्युक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को
 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण

 बताने  वाना  एक  विवरण  ( farat  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  गये  देखिये  संख्या  एल०  to ०  7830/84]

 vag  प्रवासी .  द्वारा  1983  के  अन्तर्गत  अधिसूचना

 संसदीय  खेल  तथा
 निर्माण  और  आवास  मन्त्री *  (ait  बूटा  :  श्रीमती

 राम  दुलारी  सिन्हा  की  ओर  से  अवैध  प्रवासी  द्वारा  1983  कौ

 धारा  28  की  उपधारा  (3)  के  अन्तगेंत  ata  प्रवासी  द्वारा

 1984  जो  2  1984  के  भारत  के  राजपत्र  में
 अधिसूचना  संख्या

 सा०  का
 ०

 नि०  52  (7)

 में  अकाली
 हुए

 थे  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ०  7831/84]

 ayy
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 संघ  लोक  सेवा  आयोग  सरा  संशोधन  दिल्ली
 अधिनियम

 सेवाएं  अधिनियम  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  अधिनियम  और  अखिल

 भारतीय  आदि  के  अंतगर्त  अधिसूचनाएँ

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  भर  आवास  मन्त्री  बूटा  मैं  श्री  पी०

 बेंकटसुब्बय्या  की  ओर
 से

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  —

 (1)  संविधान  के  अनुच्छेद  318  के  अंतगर्त  जारी  किए  गए  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 दूसरा  संशोधन  1983  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 जो  3  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा ०

 कार  नि०  640  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल  टी
 ०  7832/84]

 (2)  दिल्‍ली  पुलिस  1978  की  घारा  148  at  उप नारा  (2)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )

 दिल्‍ली  पुलिस  तथा  भर्ती )  )  1983,  जो  16

 1983  के  दिल्‍ली  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एफ०  10/15/83-

 होम  में
 प्रकाशित  हुए  थे

 ।

 दिल्‍ली  पुलिस  तथा  1983,  जो

 20  1984  के  दिल्‍ली  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एफ०  10/41/83

 होम
 में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०  zo
 7133/84]

 (3)  केन्द्रीय
 औद्योगिक  सुरक्षा  बल  1968  को  घारा  22  at  उपधारा  (3)

 के  अंतगर्त  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  1984  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  18  1984  के  भारत  के  राजपत्र

 में  अधिसूचना  संख्या  ato  का
 ०

 नि०  159  में  प्रकाशित  ga  थे  ।

 गये  ।  देखिए  संख्या  एल ०
 टी०  7834/84]

 (4)  अखिल  भारतीय  सेवा  1951  की  धारा  3  की  उपधारा  (2)  के  अंतगर्त

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  —w

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  सदस्य  संख्या  का  मिलता )  दसवां  संशोधन

 1983  नो  20  दिसम्बर  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 ड
 of
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 क
 साया  सा०  काम  fro  898  (a)  में  प्रकाशित  हुये  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  सातवां  संशोधन  1983,  जो  20

 दिसम्बर  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संखया  Aro  so  नि०

 B99  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  सदस्य  संख्या  का  ग्यारहवां

 संशोधन  1983,  जो  20  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  900  में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  आठवां  संशोधन  1983  जो

 20  1983  के  भारत  के
 राजपत्र

 में  अधिसूचना  संख्या  ao  का ०

 नि०  901  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  सदस्य  संख्या  का  बारहवां

 संशोधन  1983,  जो  24  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  ato  कौण  fro  917  (a)  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (3:)  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  नवां  संशोधन  1983  जो  24

 1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संध्या  सा०  का०  fro

 918  में  प्रकाशित
 हुए  थे

 ।

 भारतीय
 वन

 सेवा  संशोधन  1984,  जो  21  जनवरी

 1984
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  का ०  नि०  32  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 अखिल  भारतीय  सेवा  (eq-04  सेवानिवृत्ति  संशोधन

 1984  जो  21  जनवरी  1984  के  भारत  के  राजपत्र
 में  अधिसूचना  gear

 सा०  का०  fro  33
 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (at)  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  सदस्य  संखया  का  पहला  संशोधन

 1984  जो  21  1984  क  भारत  के  राजपत्र  में
 अधिसूचना

 संख्या  सा०  का ०  fra  34  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 (za)  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  पहला  संशोधन  1984,  जो  21

 जनवरी  1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  dea  aro  काठ  नि०

 35  में  प्रकाशित  हुए  थे
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 भारतीय  वेन  सेवा  दूसरा  संशोधन  1984 जो  11

 1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसचना  संख्या  ato  का ०  नि०

 119  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  संशोधन  1984  जो  18  फरवरी

 1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  157  में

 प्रकाशित  हुए  थे  |

 भारतीय  पुलिस  खेवा  सदस्य  सपा  का  नियतन  संशोधन  विनियम

 1984,  जो  18  1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 सा०  का०  ति०  158  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 अखिल  भारतीय  सेवा  और  संशोधन  1984

 1984  जो  18  फरवरी  1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  सा०  सा०  नि०  162  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 अखिल  भारतीय  सेवा  संशोधन  1984,  जो  18  फरवरी

 1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  ato  नि०  163  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखे  गए  ।.  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7835/84]

 (5)  लोक  सम्पत्ति  नुकसान  निवारण  1984  द्वारा  तुरन्त  विधान
 बनाये  जाने

 के  कारण  बताने  वाला  एक  व्याख्यात्मक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 ।

 में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ०  7836/84]

 केन्द्रीय  sera  नियमों  और  सी
 मा

 शुल्क  अधिनियम  के  अन्तगंत  अधिसूचनाएँ

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दनादन  :
 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर

 रखता ह

 1  सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अंतगर्त  अधि  सूचना  संख्या  सा ०

 का०  नि०  160  से  202  तक
 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 जो  1  1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थीं  तथा  एक

 व्याख्यात्मक  जो  वित्त  मंत्री  द्वारा  29  1984  को  लोक  सभा  में

 घोषित  अप्रत्यक्ष  करों  सम्बन्धी  बजट  प्रस्तावना ओं  के  संदर्भ  में  सीमा  शुल्क  सम्बंधी

 परिवर्तनों  तथा  get  के  बारे  में  हे  ।

 टीं  7837/84 wi  /  चिल  ही में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०
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 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या

 सा०  का०  नि०  89  (4)  से  159  तक  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 जो  1  मैच  1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकशित  हुई  थीं  तथा  एक

 व्याख्यात्मक  जो  वित्त  मंत्री  द्वारा  29  1984  को  लोक  सभा
 में

 घोषित  अप्रत्यक्ष  करों  सम्बन्धी  बजट  प्रस्तोताओं  के  संदर्भ  में  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क

 सम्बन्धी  परिवर्तनों  ale  wel  के  बारे  में  है  ।

 84] में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7838/
 भ  |

 काक  लाा  कानान्ननण्ण्

 राज्य  सभा  से

 महासचिव  :
 मुन्ने  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  संदेशों  की

 सूचना  सभा  को

 देनी है

 **राज्य  सभा  के  प्रक्रिया  यथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  111  के  उपबंधों  के

 ख़्दुसरण  में  मुझे  राज्य  सभा  द्वारा  5  1984  को  अपनी  बैठक  में  पारित

 एशियाटिक  सोसाइटी  1984  की  एक  प्रति  संलग्न  करने  का  निदेश

 हुआ

 **राज्य  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  काय  संचालन  नियमों  के  नियम  संख्या  127  के

 उपबंधों  के  अनुसरण  में  मुझे  लोक  सभा  को  यह  को  निदेश  हुआ  है  कि

 राज्य  सभा  5  मान  1984  को  अपनी  बठक  में  लोक  सभा  द्वारा  3  1984  को

 पारित  किये  गये  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  शक्तियां  तथा  सेवा  की

 संशोधन  1984  से  बिना  किसी  संशोधन  सहमत  हुई  ।''

 लोक  सभा  को  यह  सूचना  देने  का  निदेश  हुआ  हैकि  राज्य  सभा ने

 1984  को  हुई  अपनी  बैठक  में  भारतीय  पशु-चिकित्सा

 1981  सम्बन्धी  दोनों  सभाओं  की  संयुक्त  समिति  में  लोक  सभा  के  एक

 सदस्य  की  नियुक्ति  के  बारे  में  निम्नलिखित  प्रस्ताव  स्वीकृत

 ग्रीक  यह  सभा  लोक  सभा  को  सिफारिश  करती  है  कि  भारतीय  यश-चिकित्सा

 1981  सम्बन्धों  दोनों  प्रभाओं  की  संयुक्त  समिति  श्री  Fo

 सी०  बरसे  की  मृत्य  के  कारण  रिक्त  हुए  स्थान  पर  लोक  सभा  का  एक  सदस्य

 नियत  और  उपरोक्त  waar  समिति  में  लोक  सभ  द्वारा  नियत  किये  गये

 सदस्य  का  नाम  इस  सभा  को  सचित  करें  ।

 28)
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 एशियाटिक  सोसाइटी  विधेयक

 एशियाटिक  सोसाइटी  fade

 राज्य  सभा  द्वारा
 यथापारित

 महासचिव  :  मैं  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  एशियाटिक  सोसाइटी  1984

 सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 अध्यक्ष
 महोदय

 :  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हुं  )

 श्री  एस०  एम०  लारेस  )
 :  इलैक्ट्रानिकी  aula  के  प्रयोग  के  उच्चतम

 न्यायालय  ने  केरल  के  पासर  निर्वाचन  क्षेत्र  का  चुनाव  अवैध  घोषित  कर  दिया  है  ।  यह  एक  बहुत

 गम्भीर  मामला

 अध्यक्ष  इम  at  यहां  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  ।  आप  मेरे  पास  भाइये  ।
 हम

 इस  पर  विचार  करेंगे  ।  अगर  कोई  रास्ता  होगा  तो  मैं  आपसे  बात  करूंगा  |

 श्री  सत्य साधन  चक़चर्ती  :  यह  ऐसा  विषय  जिस  पर  इस  सभा
 में

 चर्चा  नहीं  की  सकती  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रक्रिया  श्राप
 आइये

 ओर  बात  कीजिये  ।
 **

 अध्यक्ष  महोदय
 :  अनुमति  नहीं  है  ।  *  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  ।  श्री  राम  विलास  पासवान

 (=a  घान

 अध्यक्ष  महोदय  :  देखिए

 ह  ७  के
 श्री  रामावतार  शास्त्री  (9zaT) p  :  अध्यक्ष  महोदय

 अध्यक्ष  महोदय  :  बेठ  जाइए  |

 aff  रामावतार  शास्त्री  :  डा०  गुप्ता  के  ट्रांसफर  के  बारे  में  सब
 सदस्यों

 ने  पत्र  लिख  कर

 दिया  enae.

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  हो  जाएगा  ,

 मैं  एक  अर्ज  करना  चाहता  आए  दिन  मुंझे  धमकी  दी  जाती  हैं  कि  हाउस  नहीं  चलने

 दिया  जाएगा  |  अगर  नहीं  चलने  तो मुझे  क्या  तकलीफ
 मैं  तो  हाउस  को  कानून  से  चला

 सकता  हु  अगर  यह  कानून  से
 चलता  तो  मैं

 चलाऊँगा  |

 _  **कार्यवाही-व्ताति
 में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  सहोदय  :  रोजाना  सुबह  भाते  ही  घमकी  दी  जाती  है  ।  मुझे  धमकी  मत  दीजिए  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :  रोजाना  यह  धमकी  दी  जाती  है  कि  हाउस  नहीं  चलने  दिया  जाएगा  ।

 यह  आप  लोगों  का
 हाउस  है,.न  चलाइए  |  मैं  बगैर  कानून  बगैर  स्टेज  की

 मदद  हाउस  नहीं

 चला  सेंकता  |  यह  गाज  बन्द  हो  जाए  हा  कल  बन्द  हो  मगर  जब  तक  यह  कानून  से

 चलेगा  ।  बगैर  कानन  के  मैं  हाउस  को  नहीं  चला  सकता  ।
 )

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रशन  कया  है
 ?

 श्री  सत्य साधन  चकर्वर्ति  :  मैं  आपका  ध्यान  नियम  41  (2)  (7)  की  ओर  आकर्षित  करता

 यास  कर  रहे  हैं  ।  आप  उसके वे  उत्तर  प्रदेश  में  राजनीतिक  हत्याओं  का  मामला  उठाने  का

 लिए  अनुमति  नहीं  दे  रहे  हैं
 ।  यह  ठीक है

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  (  शी  बूटा
 सिंह  |—ae  खड़े  हुए  ।

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  आपने  उन्हें  अनुमति  दी  थी  या  मुझे

 उत्तर  प्रदेश  में  राजनीतिक  हत्याएं  हुई  आप  इस  विषय  को  उठाने  की  अनुमति  नहीं

 देत ेहैं  ।  परन्तु  आपने  प्रश्न  संख्या  153  को  अनुमति  दी  है  ।
 इसका  सम्बन्ध  जम्मू  और  काश्मीर

 में  कानून  भर  व्यवस्था  की  बिगड़ती  हुई  स्थिति  से  है  |  ये  सदस्य  एक  ऐसे  मामले  को  उठाने  का

 प्रयास  कर  रह ेहैं
 जिसके  लिए  आप  नियम  41  (vii)  के  अंतगर्त  अनुमति  नहीं दे  रहे  हैं  क्यों  कि

 आप  ऐसे  किसी  प्रश्न  को  उठाने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकते  जिसका  सम्बन्ध  भारत  सरकार  से  नहीं

 परन्तु  आपने  इस  प्रश्न  को  उठाने  की  अनुमति  दे  दी  है  ।  मैं  नहीं  क्यों  ?  ag  प्रश्न कैसे

 स्वीकार  कर  लिया  गया  ?

 झष्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपसे  सहमत  हूं  ।  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  जां  सकता  था  ।

 कृष्ण  चन्द्र  हात्दर  :  इसे  हटा  दिया  जाना  चाहिए  ।
 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  गलती हुई  गलती हुई  तो  मैं  उसे  मानता हूं  ।  मैं
 कोई  खुदा

 नहीं  हुं

 भरा  स्टाफ  कोई  Gar  नहीं  है  कि  वह  कोई  गलती  नहीं  कर  सकता  ।  उन्होंने  गलती  कर  दी  होगी  ।

 उन्हें  इसे  ग्रहीत  नहीं  करना  चाहिए  था
 |

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  जम्मू  और  काश्मीर  का  संविधान  में  विशेष  दर्जा  है  ।

 आप  इस  प्रश्न  को  ग्रहीत  कर  सकते  हैं
 ?

 )
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 श्र  इन्द्रजीत  गुप्त  )  कुछ  दिन  पहले  मध्य  प्रदेश  के  राज्यपाल  द्वारा  भार क्षणों

 के  विरुद्ध  की  गई  टिप्पणी  का  उल्लेख  किया  गया  था

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  इसे  पहले ले  चुका  हूं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मानवीय  गृह  मंत्री
 यहां

 उपस्थित  थे  "

 अध्यक्ष  महोदय  मैंने  इस  पर  पहले  ही  कार्यवाही  आरम्भ  कर  दी  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  मुझे  वीडियो  फिल्म  प्राप्त  हुई  है  ।  यह  टेप  नवदीं

 यह  पूरी  वीडियो  फिल्म है  ।  मैं  इसे
 आपको  सौंप  रहा  ang

 इसे
 आगे

 गृह  मंत्री
 को

 दे

 सकते  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  क।येंवाह्ी  कर
 चुका  हूं  ।

 ि
 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  आप  इसे  केन्द्रीय  ना  में  चलाने  की  व्यवस्था  कीजिए  ।  मैं  इसे  wa

 आपको  दे  दूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यहां  नहीं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  राज्यपाल  ने  जो  कुछ  कहा  आपको  उसका  प्रमाण  चाहिए  था  i

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मेरी  किसी  से  कोई  हमदर्दी  नहीं  है  ।  मैं  तो  नहीं  करवाना  चाहता  हूं ।

 जो  सही  बात  है  उस  पर  मैं  पाबंद  रहूंगा  ।  भाप  गृह  मंत्री  से  भी  मिल  सकते हैं  ।  मुझे  कोई  आपत्ति

 नहीं  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मैं  इसे  आपको  दे  दूंगा  ।
 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  किसी  का  बचाव  क्यों  करूगा  ?

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 सदस्य  यह  स्वयं  देख लें  कि

 राज्यपाल  महोदय  ने  क्या  कहा  है  ह

 अध्यक्ष  महोदय  :
 जिसको  मैं  ठीक  समझता  ठीक

 कहता  हूं  लेकिन  जो  गनी  दै  वह  भी

 मानने  के  लिए  तेयार  हूं  ।  मैं  मानता  हुं  यह  सवाल  नही ंहै  मेरी  awa  लेकिन  मेरे  स्टाफ  ने

 इसको  एडमिट  किया  है  ।

 यह  गलत  है  ।
 मैं  इससे  पुर्णतया  असहमत  हूं  ।

 लेकिन  जब  एडमिट  कर  देते  हैं  तो  गवर्नमेंट  आंसर  देगी  ।
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 की  ओर  ध्यान  दिलाना

 एणणणणणएध्बव

 वहू  ऐसा  करने  के  लिए  बाध्य  मैं  यह  मानता  हुं  ।  मेंने  कहा  है  कि  यह  गलत  है  az

 यह  स्वीकार  नहीं  किया  जाना  चाहिए  था  ।  मैं  इस  प्रशन  पर  बहस  की  प्रयुक्ति  नहीं  दूंगा  ।  ag

 राज्य  का  विषय  है  ।  अब  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  चर्चा  होगी  ।  श्री  पासवान  ।  मैं

 किसी  को  अनुमति  नहीं  दे  रहा  यह  बिल्कुल  सीधी  बात  श्राप  समझें  या  मैं  सिद्धांतों

 पर  चलता  हूं  ।  मैंने  अपना  निर्णय  ले  लिया  है  और  मैं  इसे  रद  नहीं  करूंगा  ।
 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  नहीं  ।  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।  ye"

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  न  किया  जाए  मैं  अपनी  बात  से

 जरा-सा  भी  हिलने  वाला  नहीं  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  चर्चा  होगी  |  श्री  राम  विलास  पासवान  |

 )
 +*

 जगाए  ।  मैं  किसी  को
 कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  न  किया  ज  न  |  भी  इस  विषय  पर  बोलने  की

 अनुमति  नहीं  दूंगा  ।  अब  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव--श्री  पासवान  ।

 12.19

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  at  ओर  ध्यान  दिलाना

 पाकिस्तान  द्वारा  आधुनिकतम  शस्त्रास्त्रों  और  गोलाबारूद  को  खरीद  के  लिए

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  साथ  करोड़ों  डालर  का  कथित  करार

 राम  विलास
 मैं  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के

 निम्नलिखित  विषय  की  ओर  रक्षा  मंत्नी  का  ध्यान  दिलाता  हूं  और  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  दस

 पर  वक्तव्य  F—

 द्वारा  आधुनिकतम  शस्त्रास्त्रों  और  गोलाबारूद  की  खरीद  के  लिए

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  साथ  करोड़ों  डालर  का  कथित  करार  ale  उसका
 सामना

 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 की

 गई  कार्रवाई
 1.0

 रक्षा  मंत्री  भार०  अध्यक्ष  पाकिस्तान  में  भर  रोका  और  कुछ
 ee अन्य  देशों  की  सहायता  से  शस्त्रास्त्रों

 के
 भारी  जमाव  पर  सदन  की  चिनता  से  मैं  aaa  हंਂ

 **कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नवदीं  किया  गया  ।



 असली  य  लोक  महत्व  के  विषय  की  4 are  1984

 भोर  ध्यान  दिलाना

 शी  मनोराम  बागड़ी
 :

 अध्यक्ष  मेरा  प्वाइंट  श्राफ  भास्कर  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  न  प्वाइंट  ATH  आईं  |

 ्
 मनीराम  बागड़ी  :  अध्यक्ष  नियम  222  के  4

 aed  |

 अध्यक्ष  महोदय :
 व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  aa  किसी  बोत  पर  चर्चा  नहीं

 को
 जानी  है  ।  अब  श्री  रामविलास  पासवान  |

 श्री  रास  विलास  पासवान :
 अध्यक्ष

 जी  मैंने  नहीं  सुना  है  |

 अध्यक्ष  महोदय :
 आपने  नहीं  सुना  तो  मेरी  जिम्मेदारी  है  क्या

 श्री  राम  विलास  पासवान  मैं  तो  चुप  हूं  ।

 How

 amt  सहोदय  :
 अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।  श्री  वाजपेयी  जी  को  मैंने  प्रयुक्ति  नहीं  दी

 मैं  अपने  निर्णय  पर दुढ़ हूं ।. मैं इस पर हुं  ।.  मैं  इस  पर  दूर  रहूंगा ।

 aaa  महोदय  :  बोलिए  यदि  बोलना  है  तो  (
 व्यय

 श्री  एस०  राम  गोपाल  रेड्डी  :
 मंत्री  जी  ने  एक  विस्तृत  वक्तव्य

 दिया  है  ।  उनके  दिल  में  देश  का  हित  है  !  उनके  सुयोग्य  मेजर  के०  पी०  सिंह  देव  उनकी  सहायता

 कर  रहे  उन्होंने  देश  को  श्राश्वासन  दिया  है  कि  पाकिस्तान  से  देश  की  सुरक्षा  का  कोई  खतरा

 नहीं है

 थी  राम  विलास  पासवान :  मैं  केसे  बोलूंगा  ।  हाउस  को  arse  में  लाना  तो  आपका
 काम

 '

 )  '

 अध्यक्ष  महोदय  ।  उल्टा  चोर  कोतवाल  को  आज  |

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  सभा  को  व्यवस्था  में  रखना  आपका  काम  है  मैं  क्या  कर

 सकता हूं
 ?  रक्षा  मंत्री

 ने
 क्या

 कहा  मुझे  पता  नहीं है  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  '  आज  उल्टा  चोर  कोतवाल  को  डांटे  |  (  व्यवधान )

 wat  महोदय  :  जरूर  बैठिए  |

 **

 कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 शोर  ध्यान  दिलाना

 ———

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।  कार्यवाही  वृत्तांत  में  भी  शब्द  सम्मिलित

 नहीं  किया  जाना  है  क्योंकि  मैंने  किसी  को  भी  अनुमति  नहीं  दी
 हैं

 ।  मैं  अनुमति  नहीं  दूंगा
 ।  मैं  सभा

 को  दस  मिनट
 के  लिए  स्थगित कर  दूंगा  ।

 12.23

 सभा  दस  मिनट  के  लिए  स्थगित

 12.39

 लोकसभा  12.39.  बजे  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन  हुए ]

 .  एक  माननीय  सदस्य  :  अध्यक्ष  क्या  फैसला  हुआ  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  पंचायत  का  जो  हमला  होता  वह  अच्छा  ही  होता है
 ।  बिजनेस

 एडवाइजरी
 कमेटी  की  मीटिंग  करेंगे  और  जो  बात  आप  ने  उठाई  उस  पर  विचार  करेंगे  ।

 रामावतार शास्त्री  :  : पूरे  हिदुस्तान  के
 मामलों

 के
 बारे  में

 चर्चा  होनी

 चाहिए

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मंत्री  जी  आप  भी  होंगे  और  दूसरे  सारे  होंगे  और  मिल

 कर

 फैसला कर  लेंगे  ।

 थो  रतन सिह  राजद  :  रक्षा  मन्त्री  ढारा  दिया  गया  वक्तव्य  सुना  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  दुबारा  सुनवायें  आपको  |  ठोक  है

 भी  मनीराम  बागड़ी  :  अध्यक्ष  नियम  222  के  अन्तर्गत  मैंने  आपको  लिखकर  दिया

 कल  सारी  लोकदल  पार्टी  ने  सदन  का  त्याग  किया  इस  सवाल  को  लेकर  कि  श्री  मुलायम

 fag  पर  फायरिंग  हुई  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  फिर  वही  बात  हुई  यह  भी  ।

 मनोराम  बिगड़ो  :  भाकाशंवाणी  ने  उस  वाकआउट  की  चर्चा  तक  नहीं
 की

 ।

 अध्यक्ष
 महोदय

 :
 भाप  लिखकर

 दे
 दीजिए  मैं  देख  लूंगा  |

 st  अटल
 बिहारी

 वाजपेयी
 :  दिल्ली  sag  पार्लियामेंट  के  विशेषाधिकार  का

 मामला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देख
 लूंगा

 ।
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 ध्यान  दिलाना

 eft  चन्द्रपाल  इतनी  :  प्रत्यक्ष  Agieq,  यह  इनकी  मिली
 भगत  मैं  आपको

 बता  सकता

 अध्यक्ष  महोदय  :  यहां  कौन-सा  डिस्कस  हो  रहा  कोई  डिसकस  नहीं  हो  रहा  ।  कुछ

 नहीं  है  बैठ  जाइये  आप  ।
 कुछ  नहीं  हुआ  है  ।

 यहां  रिका  में  कुछ  भी  नहीं

 थ्री  मनीराम  बागड़ी  विशेषाधिकार

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देखूंगा  आपने  जो  222  में  दिया  एस  पर  विचार  फिर

 आपको  बताऊंगा  ।

 संसदीय
 खेल  तथा

 निर्माण  और
 आवास  मंत्री  बूटा  सिंह  )

 :  मुझे  एक  अनुरोध

 करना है  ।  आज  हमने  हाय  सुची  से  बाहर  के  विषय  पर  अधिक  समय  ले  लिया  है  ।  शरत: मैं मैं  आपसे

 अनुरोध  करता  हूं  कि  मध्याहन  अवकाश  न  किया  जाए  और  कार्यवाही  जारी  रखी  जाए । ं

 मनीराम  बागड़ी  :  भाज  भूखे  नहीं  रहेंगे  ।  या  तो  खीर  खिलानी  पड़ेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इनको  खीर  खिला  दीजिए  ।  मेरे  विचार  में  सभा  इससे  सहमत  है  ।

 कई  माननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 रक्षा  मन्त्री  आर०  :  अध्यक्ष  पाकिस्तान  में  अमेरिका  कौर  कुछ

 अन्य  देशों  की  सहायता  से  शस्त्रों  के  भारी  जम।व  पर  सदन  की  चिंता  से  मैं  सहमत  अमेरिका

 के  विदेशी  सेना  को  बिक्री  के  अधीन  शस्त्रों  का  हस्तान्तरण  उन  दरों  पर  किया  जाता है  जिनमें

 काफी  मात्रा  में  सहायता  दी  जाती  है  और  इस  dad  में  सार्वजनिक  रूप  से  बताए  गए  भारिक

 आंकड़े  पाकिस्तान  द्वारा  अमेरिका  से  प्राप्त  किए  जा  रहे  शस्त्रों  के  वास्तविक  मूल्य  से  कहीं  कम

 होने  की  सम्भावना  है  ।  हमारा  यह  विश्वास  करने  की  वजह  है  कि  इस  भारी  सहायता  के  अंश  के

 रुप  में  पाकिस्तान  ने  पहले  ही  आधुनिकतम  हथियार  प्रणाली  तथा  कुछ  प्रक्षेपास्त्र

 राडार  भौर  अन्य  आपत्तिजनक  उपस्कर  प्राप्त  कर  लिए हैं  ।  की  गई  जाने  वाले  सरकार

 ने  ऐसी  fone  भी  देखी  हैं  कि  इन  नई  प्राप्त  किए  जा  रहे  शस्त्रों  के  MAT HATA  शस्त्र  प्रणालियों

 में  से  कुछ  ने  हाल  ही  में  शीतकालीन  सैनिक  प्रशिक्षण  अभ्यासों  के  दौरान  परीक्षण भी

 किया है  ।

 12.43

 महोदय  पीठासीन

 पाकिस्तान  अपने  विमान  के  लिए  मध्यम  श्रेणी  की  हवा  से  हवा  में  मार  करने

 वाली  प्रक्षेपास्त्र  प्रणाली  प्राप्त  करने  के  प्रयत्न  के  बारे  में  हाल  में  प्रकाशित  समाचार  पर  सरकार

 ने  काफी  गम्भीरता  से  विचार  किया  है  ।  इसके  साथ  ही  अन्य  शस्त्रों  को  भी  ध्यान  में  रखना  होगा

 बाय  रक्षा  नौसेना  रात्रि  दृष्टि
 -

 सशस्त्र

 हेलीकाप्टर  टैंक  ale  अद्यतन  संचार  प्रणाली  ।  हमारे  उप  महाद्वीप  में  शस्त्रों को  इतनी  भारी
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 नन

 मात्रा  में  एकत्र  करने  से  शस्त्रों  की  होड़  के  लिए  एक  नई  प्रेरणा  मिल  रुकती  है  भोर  इससे  इस

 क्षेत्र में  तनाव  बढ़  सकता  है  ।

 पाकिस्तान  द्वारा  ये  प्रसत्र  प्राप्त  करना  मात्रा  में  और  अपनाता  को  दृष्टि  से  उनकी

 वैज्ञानिक  रक्षा  आवश्यकताओं  से  कहीं  अधिक  है  ।  इतने  अल्प  समय  में  इन  अधुनातन  हथियारों

 मौर  प्रणालियों  को  एकत्र  करना  अफगानिस्तान  से  या  उसके  जरिए  सम्भावित  खतरे  का
 मुकाबला

 करने  के  लिए  उचित  बताया  जा  रहा  है  ।  माननीय  सदस्य  यह  देखेंगे  कि  भारी  मात्रा  में  शस्त्रों  की

 सप्लाई  किया  जाना  अफगानिस्तान  के  विरुद्ध  शस्त्रों  फैलाव  करना  अनुचित  होगा  ।

 स्वतन्त्रता  के  बाद  से  हमारा  अनुभव  रहा  है  कि  पाकिस्तान  ने  जो  भी  शस्त्र  प्राप्त  किए  हैं  उनका

 इस्तेमाल  निश्चित  रूप  से  amit  विरुद्ध  हुआ  है  ।

 माननीय  सदस्यों  को  विदित  ही  है  कि  पाकिस्तान  रेनियम  में  विधि  करने  और  इस्तेमाल

 किये  गये  ईंधन  को  संसाधित  करने  के  लिए  तेजी  से  प्रयत्न  करता  रहा  है  ।  पाकिस्तान  द्वारा

 हथियार  ग्रेड  समृद्ध  यूरेनियम  के  उत्पादन  की  क्षमता  प्राप्त  करने  के  बारे  में  हाल  में  प्रकाशित

 समाचार
 रिपोर्टों  से  उत्पन्न  चिन्ता  को  सरकार  ने  नोट  कर  लिया  है  ।  इसका

 हमारी  सुरक्षा  पर

 गम्भीर  प्रभाव  पड़ेगा  जिसकों  सरकार  अनदेखी  नहीं  कर  सकती  |

 हमारे  दोनों  देशों  के  सम्बन्धों  को  सामान्य  बनाने  की  प्रक्रिया  पर  इन  बातों  का  जो

 प्रतिकूल  प्रभाव  पडेगा  उसके  बारे  में  हमने  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  और  पाकिस्तान  की  सरकारों

 को  स्पष्ट  रूप  से  बता  दिया  हमने  पाकिस्तान  को  भी  स्पष्ट  रूप  में  बता  दिया  है  कि  qata

 दम  उस  बेश  द्वारा  आत्मरक्षा  के  लिए  शस्त्र  प्राप्त  करना  उनका  प्रभुस सा  अधिकार  स्वीकार  करते

 हैं  किन्तु  उनके  द्वारा  अपनी  वैधानिक  रक्षा  आवश्यकताओं  से  कहीं  अधिक  हथियार  प्राप्त  करने  से

 हम  अत्यधिक  क्षुब्ध  हैं  ।

 मैं  सदन  को  विश्वास  दिलाना  चाहुंगा  कि  सरकार  स्थिति  की  गम्भीरता  के  बारें  में  प्री

 तरह  सचेतन  है  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  ने  सभी  आवश्यक  उपाय  शुरू  कर  दिए

 कि  हमारी  सशस्त्र  सेनाएं  शस्त्रों  से  पर्याप्त  रूप  मे  लेंस  हों  और  हमारी  सुरक्षा  के  लिए  उत्पन्न

 कीमती  भी  खतरे  का  सामना  करने  के  लिए  पुरी  तरह  तैयार  रहे  |

 श्री  राम  विलास  पासवान  उपाध्यक्ष  आज  हम  लोग  अत्यन्त  ही

 महत्वपूर्ण  विषय  पर  यहां  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 पाकिस्तान  और  यू०  एस०  ए  के  बीच  अब  खरीददारी  का  ही  मामला  नहीं  रह  गया
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 लाता

 राम  विलास  पासवान

 बल्कि  जहां  तक  मुझको  जानकारी  है  और  मन्त्री  महोदय  ने  भी  था  कि  पाकिस्तान  ने  अमेरिका

 को  बेस  फैसिलिटी  भी  दे  दी  है  ।  उस  फैसिलिटी  के  तहत  पाकिस्तान  के  हवाई  अड्डे  ate

 बंदरगाह  का  उपयोग  भी  आवश्यकता  पड़ने  पर  कर  सकता  है  ।  यदि  यह  बेस  फेसिलिटी  उसे  मिन

 गई  है  तो  इसका  मतलब  है  जिसके  लिए  वह  प्रयत्नशील  इण्डियन  ओशन  FY.  उसका  पांव  जम

 गया है  ।  इसके  लिए  पाकिस्तान
 चाहे

 अमेरीका  को  पैसा  दे  या  नहीं  इतनी  बड़ी  चीज  को  प्राप्त

 करने  के  लिए  अमेरीका  को  मुफ्त  में  भी  पाकिस्तान  को  अथ  की  सहायता  देनी  पड़े  तो  वह  देने  में

 नहीं  हिचकेगा  ।  मन्त्री  महोदय  ने  अभी  कहा  है  कि  पाकिस्तान  जहाज  80  से  ज्यादा

 मिल  गए  हैं  ।  यदि  आवश्यकता  पड़ेगी
 तो  और  भी  दिए  जायेगे  ।  सरकार  ने  कहा  है  कि  हम

 हर  दृष्टिकोण  से  उसके  लिए  तैयार  मन्त्री  जी  से  मैं  दो-तीन  बातों  की  जानकारी  लेना  चाहुंगा

 की  जो  नीति  उसके  आधार  पर  आपका  रशिया  से  कितने  समय  तक  का  समझोता

 है  ।  मेरे  जैसा  आदमी  यह  समझकर  चल  रहा  है  कि  ये  दोनों  जो  आपकी

 निरपेक्षता  की  नीति  है  और  भारत  जिसका  चेयरमैन  उसको  बह  चलने  नहीं  देना  चाहती  ।  यही

 कारण  है  कि  दोनों  के  पांव  अपनी  तरह  से  बढ़  रहे  हैं
 ।  पाकिस्तान  पर  कब्जा  होने  का  मतलब

 पडोस  में  ईरान
 है  और  ईरान  के  बगल  में  साऊदी  अरब  वहां  उसका  far  जम  रहा  है  ।

 अफगानिस्तान में  रशिया  जो  बेस  हुए  उसको  भी  छू  इस  तरह से
 जो

 इन

 इन्टरनेशनल  क्राइसिस  वहू  बढ़  जायेगी  ।  आर  जब  बढ़ेगी  तो  नतीजा  उसका  भारत  भुगतना

 पड़ेगा  अन्ततोगत्वा  ।  पाकिस्तान  की  बगल  में  ईरान  और  सऊदी  अरेबिया  है  इसलिये  आपकी  जो

 नान-एलाइनमेंट  की  पौलिली  है  वह  खतरे  में  है  और  दोनों  सुपर  पावसं  नहीं  चाहती  हैं  कि  आपका

 गुटनिरपेक्ष  आंदोलन  और  नीति  चल  पाये  ।  हमारे  जसे  लोगों  को  कहने  में  हिचक  नहीं  है  हम

 निरपेक्ष  के  चेयरमैंन  थोड़ा  बहुत  शतरंज  खेलने  में  दिलचस्पी  भी  लेते हैं
 और  खेलते  भी  तो

 जैसे  शतरंज  में  होता  है  कि  एक  प्यादा  आगे  बढ़ता  है  तो  दूसरा  प्यादा  आटोमेटिकली  आगे  बढ़ता

 है  ।  यही  दोनों  महाकवियों  को  हालत  है  ।  जब  अमरीका  का  प्यादा  बढ़ता  है  तो  रशिया  भी  अपना

 प्यादा  बढ़ाता  और  इसमें  चाहे  रशिया  आड़  ले  ले-अमरीका  कि  अमरीका  ने  पाकिस्तान  में  बेस  बना

 लिया  है  इसलिए  डेमोक्रेसी  लाने  के  लिए  हमारा  अफगानिस्तान  में  रहना  जरूरी  है  y  या  पाकिस्तान

 में  अमरीका  यह  कह  कर  बात  करे  कि  चूंकि  अफगानिस्तान  में  रशिया  का  बेस  बना  हुआ  है

 इसलिए  ही  पाकिस्तान  में  बेस  बनाना  जरूरी  है  ।  दोनों  ही  हालत  में  भारत  का  नुकसान  होने  वाला

 और  जो  हमारी  इंडियन  aint  और  मिडिल  ईस्ट  क्रीज  हैं  उस  पर  खतरा  उत्पन्न  हो

 चका  है  ।

 इसलिए  जसा  मैंने  प  हो  कहों  अ  कां  पोलिसी हू  ए
 a  अभी  हमारा  रशिया

 से  समझौता  वहां  के  रक्षा  मन्त्री  आजकल  देश  आये  हुए  लस  कितनी  दूरी  तक  मदद  करने
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 )

 ओर  ध्यान  दिलाना
 ey

 के  लिए  तेयार  हमारी  अपनी  afer है  नहीं  क्योंकि  जो  हमारे  पास  रेजीमेंट  है
 वह  हमें  मालूम

 हमारी
 फौज  बहुत  तेजी  से  बढ़  रही  प्रयास  कर  रही  लेकिन  फिर  भी  अमरीका  भौर  रूस

 जिस  तरह  के  हथियार  का  प्रोडक्शन  कर  रहे  हैं  उसके  मुकाबले  में  हमें  काफी  समय  लगेगा  ।  ak

 इस  बीच  में  उन  शक्तियों  से  निपटने  के  लिए  और  अपने  सेन्य  बल  को  मजबत  करने  के  लिए

 रिकी  के  खिलाफ  में  आपको  हर  हालत  में  हथियार  लेने  पड़ेंगे  चाहे  वह  रूस  से  लें  या  फ्रांस  से

 लें  ।  हम  भी  चाहते  हैं  कि  आप  मजबूत  हमारी  शक्ति  मजबत  हो  ।

 अभी  कुछ  दिन  पहले  हम  अंडमान  निकोबार  गये  थे  ।  वह  हमारा  नग  है  ।  जो  फाक लड़  में

 गजन्टीना  का  फेट  हमारे  देश  में  500  किलोमीटर  की  दूरी  पर  अपमान  निकोबार  हमारे

 देश  का  अंग  वेसे  ही  उतनी  दूरी  पर  लक्ष्यद्वीप  लेकिन  अंडमन  निकोबार  की  महत्ता  काफी

 अगर  उस  पर  खतरा  हो  गया  तो  पूरा  का  पुरा  इण्डियन  मोशन  खतरे  में  आ  जायेगा  ।  इसलिए

 अण्डमान  निकोबार  में
 जो

 आप  अपना  मिलिटरी  बेस  बना  रहे  &  गतका  जितना
 महत्व

 होना  चाहिए

 भौर  जितना  उसको  बढ़ाना  चाहिए  क्या  उतना  आप  करवा  रहे  हैं  ?

 इसी  तरह  से  सेतुसमुद्रम  प्रोजेक्ट  है  जो  अंडमान  भर  पावन  के  बीच  में  है  ।  अभी  वहां

 पुल  भी  बन रहा  है  ।  लेकिन  हिन्दुस्तान  का  अगर  नक्शा  देखेंगे  तो  जो  श्रीलंका  अगर  कलकत्ता

 से  बम्बई  जीना  पुरा  घमकर  जाना  पड़ता  हैं  ।  क्या उस  नहर  को  चौड़ा  करने  के  लिये  डिफेंस

 के  दृष्टिकोण  से  उस  प्रोजेक्ट  को  बनाने  का  आपने  कोई  उपाय  निकाला  है  कि  नहीं  ?  हमारे  पास

 साधन  की  कमी  नहीं  है  ।  और  मैं  जब  अंडमान  निकोबार  ay  हमने  वहां  देखा  था  जब

 जापानी  सेना  आयी  थी  तो  सबसे  पहला  पड़ा  उनका  अंडमान  निकोबार  में  हुआ  था  भीर  तब

 हिन्दुस्तान  पर  उसने  चढ़ाई  को  थी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पुरा  घूमकर  जाए  बिना  यदि  आप  बम्बई  से  कलकत्ता  साध  जाना

 चाहते  हैं  तो  आपको  सेतु  नहर  की  आवश्यकता
 s¥r¥
 ela  |  याद  सेतु  नहर

 re  ह
 होते  भाप  सीध  जा

 सकते  हैं  ।

 श्री  राम
 विलास  पासवान  :  वही मैं  कह  रहा हूं

 ।  अन्तर  इतना
 ही  है  कि  मैं  हिन्दा में  कह

 रहा  आप  अंग्रेजी  में  कह  रहे  हैं  ।

 क्योंकि  ag  रक्षक
 और  HItT-AHAT  का  मामला  इसमें  चाहे  सरकारी  पक्ष  की  नीति

 हो  या  विपक्ष  की  नीति  हमारे  सामने  राष्ट्रीय  नीति  न  इस  पक्ष  की  नीति  है  न  उस  पक्ष

 की  नीति  है  ।  घरेलू  मामले
 में  हम  भले  ही  आपस  में  लड़ते  की  नुक्ताचीनी  करते  रहें

 लेकिन  जहां  तक  डिफेन्स  और  एक्सटरनल  रफेयर्स  का  हम  चाहते  हैं  कि  इस  पक्ष  के  लोग
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 भोर  ध्यान  दिलाना

 नाला

 श्री  राम  विलास

 एक  हों  भर  जब  भी  देश  के  सामने  कोई  खतरा  उत्पन्न  ar  arr
 हुआ  |  है  हमने  देश  को

 राष्ट्रीय  नीति
 मानकर  देश  की  सुरक्षा  और  अखंडता  के  लिए  पुरा  प्रयास  किया  है  ।

 यह  बात  सही  है  कि  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  सुरक्षा  के  दृष्टिकोण  से  या  स्ट्रेटेजिक  प्वाइन्ट

 आफ  व्यू  से  यह  सम्भव  नहीं  है  कि  मन्त्री  महोदय  सब  चीजें  सदन  को  एक्सप्रेस  करें  लेकिन  मैं

 मन्त्री  महोदय  से  इतना  आश्वासन  जरूर  चाहूंगा  कि  जिस  तरह  से  दोनों  महाशक्तियों  के  पांव  बढ़ते

 जा  रहा  रहे  अमेरिका  का पांव  पाकिस्तान  में  बढ़ता  जा  रहा  रूस  का  पांव  अफगानिस्तान

 में  बढ़ता  जा  रहा  और  दोनों  का  मिला-जुला  hae  भारत  पर  पड़ने  वाला  हिन्दुस्तान

 में  काले
 बादले

 मंडरा  रहे  आज  मिडिल  ईस्ट  arta  att  इण्डियन  ओशन  खतरे  से

 घिर
 गया  क्या  सरकार  ने  उसके  लिए  पुरी  तैयारी  की  है  ?  क्या  हम  अपनी

 में  कोई  अमैंडमैंट  चाहते  हैं  ?  अमेरिका  से  जो  सीधे  कन्फ्रंटेशन  की  स्थिति  उत्पन्न  हो

 गई  क्या  उसको  रोका  जा  सकता है  ।  आपने  एक  बात  कही  है  कि  हमने
 पाकिस्तान

 कौर

 धमेरिकां  को  साफ  बतला  दिया  है  कि  हम  बर्दाश्त  नहीं  करेंगे  ।  हम  भी  कहते हैं  कि  बर्दाश्त

 नहीं  करना  हम  यह  भी
 मानते  हैं  कि  कोई  भी  दुश्मन  अगर  हमारे  ऊपर

 उंगली  उठायेगा  तो  हम  उसकी  आंख  निकाल  लेंगे  और  हमारी  इतनी  क्षमता  होनी  लेकिन

 स्प्रे  टेक्निकल  प्वाइन्ट  भी  होना  कोई  भी  दुश्मन  को  अपने  घर  में  नहीं  रखना  चाहेगा  ॥

 हिन्दुस्तान  कभी  नहीं  चाहेगा  कि  हमारे  घर  में
 रशिया

 बैठ  पाकिस्तान  कभी  नहीं

 चाहेगा  fe  उसके  घर  में  water  आकर  बैठ  अफगानिस्तान  भी  नहीं  चाहेगा

 कि  कोई  बाहरी  शक्ति  आकर  पंजा  जमाने  की  कोशिश  कर  रहो  हो  सकता
 है  पाकिस्तान

 के  सामने  उसकी  लाचारी  आ  गई  बेबी  तरीके  से  उसको  य० प  एस०  To  की
 मदद

 लेना

 जरूरी
 तो  उससे

 हमको  मुकाबला  करना  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  सरकार

 ने  कोई
 स्तर  तेजी

 aa  की  है  या  नहीं  ?  एक  तरफ  जब  हम  खुलेआम  पाकिस्तान
 कौर

 अमेरीका  को  कह  सकते  हैं  तो  हमें  दबे  पांव  से  रशिया  को  भी  कहना  चाहिए  ।  यह  भी  देखना  है

 कि  कहां  तक  यह  सम्भव  है  कि  पाकिस्तान  से  अपनी  फौजें  अमेरीका  हटा  ले  कौर  रशिया  अपनी

 फौजों  को  अफगा  पिस्तान
 से  हटा  ले  जिससे  भारत  पर  जो  बादल  मंडरा  रहे  हैं  वह  कम  हो  जायें  ।

 जहां  मैं  यह  जानता  वहां  यह  भी  जानना  चाहुंगा  कि  सरकार  अपने  सैन्यबल  को  मजबूत

 की  feat  में  कौन  सी  करने  कार्यवाही  कर  रही  हैं  और  भागे  आने  वबाले  खतरे  से  निपटने  के  लिए

 सरकार  ने  क्या  विशेष  योजना  तयार  की  है  ?

 292
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 at  धार ०  वेंकट  रामन
 :

 प्रारम्भ  में  मैं  श्री  पासवान  जी  का  इस  बुनियादी  सिद्धान्त

 राने  के  लिए  saa  करता हूं
 कि  हममें  परस्पर  तथा  अन्य  मामलों  पर  चाहे  कुछ  भ

 आन्तरिक  मतभेद  क्यों  न  हों  परन्तु  जहां  तक  देश  की  सुरक्षा  और  faa  नीति  सम्बन्ध  है

 सभी  सदस्यों  और  सभा  सभी  वर्गों  के  बीच  पूर्ण  सामजस्य  है  और  वापसी  समय-बूम  इस

 प्रकार  के  वक्तव्य  से  न  केवल  भारत  सरकार  सुदृढ़  होगी  बल्कि  अन्य  लोगों  में  भी  यह  भय  उत्पन्न

 होगा  कि  वे  आन्तरिक  मतभेदों  का  लाभ  उठाकर  राजनीति  खेल  खेलने  का  प्रयास  नहीं  कर  सकते  |

 देश  में  व्याप्त  मतभेदों  से  उत्पन्न  होने  वाली  कमजोरियों  से  राष्ट्रीय  शक्ति  कम  हो  जाती  है  ।

 परन्तु  एक  बार  दुश्मन  को  यह  पता  चल  जाए  कि  अन्य  मामलों  में  चाहे  कसे  भी  मतभेद  क्यों  न

 a
 परन्तु  जहां  sar  की  सुरक्षा  का

 संबंध  देश  एक  है  तब  वे  किसी  भी  प्रकार  का  दुस्साहस  करने

 से  पहले  कई  बार  mat  ।  मैं
 अत्यन्त

 प्रसन्न  हूं  और  मैं  पासवान  जी  का  आभारी  हूं  कि  उन्होंने

 विपक्ष  की  ओर  यह  बात  कही  है  ।

 13.00

 श्री  पासवान  जी  द्वारा  उठाए  गए  ge  सुविदित  हैं  ।  उदाहरण  के  अमरीका

 ने  पाकिस्तान  और  कुछ  अन्य  देशों  में  अड्डे  बनाने  की  सुविधाए  प्राप्त  कर  ली  है  ।  अमरीका  ने

 सरकारी  तौर  पर  इसका  खण्डन  किया  है  ।  कल  वाद  विवाद  के  दौरान  विदेश  मन्त्री  ने  बिल्कुल

 स्पष्ट  शब्दों  में  यह  कहा  कि  उन्होंने  इस  मामले  को  उस  देश  की  सरकार  के  साथ  उठाया  था

 और  उन्हें  उत्तर  seg  हो  गया  है  जिसमें  अमरीका  द्वारा  अड्ड  बनाने  का  बिल्कुल  स्पष्ट  शब्दों  में

 खण्डन  किया  गया  है  ।  कुछ  भी  दावे  किए  खण्डन  कुछ  भी  किए  जहां  तक  रक्षा  मन्त्री

 का  सम्बन्ध  उन्हें  इन  ओर  से  होने  वाले  खतरों  की  संग्भावना  पर  गौर  करना  होगा  और  तैयार

 रहना  होंगा  |  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  दृष्टिकोण  यह  है  कि  उनके  पास  कोई  ass  हैं  या  नहीं

 उन्होंने  अड्डे  प्राप्त  किए  हैं  या  रक्षा  की  तैयारी  इस  तथ्य  को  निगाह  में  रखकर  करनी

 होगी  कि  यदि  उनके  पास  भीड़  हैं  तो  सामना  कैसे  करना  है  ।

 मैं  केवल  यह  कह  सकता  हु  कि  सरकार  ने  विभिन्न  समाचार  माध्यमों  की  रिपोर्टों  पर

 सावधानी  से  गौर  किया  है  और  अब  हम  अपनी  सुरक्षा  व्यवस्था  में  पाई  गई  त्रुटियों  को  दूर  करने

 का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  उदाहरण  के  हम  अब  अपनी  नौसेना  में  सुघार  कर  रहे  हैं  और  उसमें

 विधि  कर  रहे  हैं  ।  हम  अपनी  पनडुब्बियों  की  संख्या  में  वृद्धि  कर  रहे  हैं  ।

 यदि  अन्य  स्थानों  पर  भी  सेनिक  ages  पाए  जाते  हैं  इनका  मुकाबला  करने  के  लिए

 समुद्री  पनडुब्बी  और  उससे  सम्बद्ध  सभी  प्रकार  के  रक्षा  उपस्कर  जुटाने  के  सिवाय

 कोई  चारा  नहीं  है  और  सरकार  ने  निगरानी  रखने  किसी  प्रकार  के
 दुस्साहस

 की  स्थिति  में

 प्रहार  करने  हेतु  पर्याप्त  नौसैनिक  शक्ति  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  हैं  |  TA  पुरा

 विशवास  है  कि  इन  सैनिक  अड्डों  को  लेकर  हमारी  तैयारी  के  बारे  में  देश  में  विश्वास  जगाने
 हेतु

 इतना  ही  पर्याप्त  है  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  जो  दूसरा  मुद्दा  उठायाਂ  था  वह
 2  ४

 16  भर  जो  और  अधिक
 वे  प्राप्त  कर  रहे

 हैं  उसके  बा
 रे  में  है  ।  यह  सच  है  कि  एक  बहुत  ही  फुर्तीला

 293
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 rs

 [ait  धार
 ०  वेंकट

 लड़ाकू  विमान  है  ।  इसमें  नीचे  देखने  और  मार  करने  तथा  ऊपर  देखने  भौर  मार  करने  की  क्षमता

 है  ।  इसमें  नीची  उड़ान  भरने  वी  कुशलता  हैं  और  इसीलिए  यह  आजकल  प्रयोग  में  लाया  जाना

 वाले  आधुनिकतम  लड़ाकू  विमानों  में  से  एक  है  ।  जहां  तक  भारत  का  सम्बन्ध  ऐसी  बात  नहीं

 हैं  कि  हमारी  रक्षा  प्रणाली  केवल  इसीलिए  घटिया  है  क्योंकि  दूसरों  के  पास
 एफ

 16  या  कोई

 विशिष्ट  प्रकार  का  आधुनिकतम  लड़ाकू  विमान  है  ।  dar  कि  माननीय  सदस्य  जानते  जगुआर

 एक  दुर  तक  मार  करने  वाला  लड़ाकू  विमान  है  और  भीतर  तक  करने  की  इसे  अत्यधिक

 महत्वपूर्ण  भूमिका  निभानी  पड़ती है
 ।  हमारे  घास  के  समान  चपलता  वाला  मिराज  है

 और  हम  अपने  सोवियत  मित्रों  से  मित्र  की  सुधरी  हुई  किस्म  वाले  जो  कि  da  afaatat

 के  मतानुसार  शरणी  से  कहीं  उत्तम  देने  का  निवेदन  कर  रहे  हैं  ।

 ण  साननीय  सदस्य  :  कितने  ?

 श्री  कार  बेस्ट  रामन  :  मैं  तो  केवल  इतना  ही  कह  सकता  हू  कि  हम  मित्र  विमानों  का

 सुधरा  हुआ  रूप  चाहिए  उनकी  संख्या  तो  मैं  भी  नहीं  जानता  हू  ।  हम  तो  मिंग  के
 सुधरे  हुए

 रूप  की  मांग  कर  रहे  हैं  और  न्याय  पत्रिकाओं  के  अनुसार  जो  कि  विश्व  के  अनेक  देशों  द्वारा

 प्रयोग  में  लाये  जाने  वाले  विभिन्‍न  प्रकार  के  लड़ाकू  विमानों  के  बारे  में  टिप्पणियां  देते  रहते  हैं  ।

 वे  और  मिराज  से  बढ़िया  बताये  जाते  हैं  ।  इसीलिए  हमने  इस  पर  पर्याप्तਂ  ध्यान

 दिया है

 जहां  तक  थल  सेना  के  तोप  ख़ाने  और  थल-बल  का  सम्बन्ध  पाकिस्तानियों  के  टैंकों  से

 हमारे  टेंक  बढ़िया  हैं  ।  हमारे  aga  और
 हमारी

 प्रणालियां  बहुत  अच्छी  हैं  ।  इस  क्ष  व  में

 भी  शंका  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 यह  सच  है  कि  हिन्द  महासागर  महाशक्तियों  की
 होड़  का  अखाड़ा  बन  गया है

 ।  वास्तव

 आज  सारे  का  सारा  हिन्द  बहुत  से  देशों  की  युद्धक  जलयानों

 भारी  से  छलनी  हुआ  पड़ा  और  न  केवल  दो  महाशक्तियां  अपितु  ब्रिटेन  और  फ्रांस  जैसे

 बहुत  से  देश  वहां  जमे  हुए  हैं
 ।

 जहां  तक  हमारी  स्थिति  का  सम्बन्ध  हमारा  बचाव  पक्ष  है  ।  किसी  पर  आक्रमण  करने

 का  हमारा  इरादा  नहीं  है  या  स्वयं  कोई  गलत  कदम  उठाने  का  हमारा  इरादा  नहीं  है  ।  अपनी

 सुरक्षा  के  लिए  हम  केवल  यह  सुनिश्चित  करना  चाहते  हैं  कि  हमारे  पास  पर्याप्त  मात्रा  में

 सामान  हो  जिससे हम  अपनी  तटवर्ती  बम्बई  हाई  जैसे  आधिक  हितों  और

 निकोबार  तथा  लक्षद्वीप  जैसे  समुद्रों  से  घिरे  द्वीपों  को  पूर्ण  सुरक्षा  प्रदान  कर  सकें

 qa  प्रसन्नता  है  कि  माननीय  सदस्य  अण्डमान
 हो  भाए  हैं

 ।  उन्होंने  वहां  यह  अवश्य  सुना

 होगा  हम  उस  क्षत्र  में  सुरक्षा  पंक्ति  बनाने  के  लिए  काय  कर  रहे  हैं  और  उसे  संगीत  कर  रहे  हैं

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  हमारे  सैन्य  बलों  के
 केन्द्र  बिन्दु  हैं  ।  श्री  लंका  के  चारों  भोर

 cham  से  पूर्वे  तक  पहुंचने  के  प्रश्न  पर  भी  हमारा  ध्यान  लगा  हुआ  है  ।  सरकार  इस  समय  दो
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 या  तीन  प्रस्तावों  की  जाँच  कर  रही  है  ।  जेसा  कि  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  बताया  एक  प्रस्ताव  तो

 सेतु  समुद्रम  परियोजना  का  है  जिसमें  कि  इस्थुमस  को  एक  विशिष्ट  क्षेत्र  में  काटना  जिससे  कि

 वह  रास्ता  दे  सके  |  बुरा  प्रस्ताव  है  पाक  जल  डमरू  मध्य  को  गहरा  करना  और  हमारी

 शास्त्र-नावों  को  जाने  देना  बड  जहाजों  या  यहां  तक  कि  राजपुत  श्रेणी  के  युद्ध  पोतों  को  वहां  से

 ले  जाना  संभव  नहीं  होगा  |  परन्तु  प्रक्षेपास्त्र  को  लाना  ले  जाना  संभव  है  जिनकी  मारक

 क्षमता  बहुत  होगी  |  हम  अनेक  विकल्पों  पर  भी  विचार  कर  रहे  हैं  ।  माननीय  सदस्य  ag  at

 जानते  ही  हैं  कि  यह  बड़ी  भारी  लागत  का  काय  है  ।  हमें  asa  अपनी  भावदयकताओं  की

 लिकता  और  उन  पर  होने  वाले  ay  के  सन्तुलन  बिठाना  पड़ता  है  ।  हम  इस  पर  ध्यान

 दे  रहे  हैं  और  इस  पहलू की  जाँच  कर  रहे हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  भी  सन्तुष्ट  है  ।  जब  कभी  भी  उत्तर  दिए  जाते  ag  कभी  भी

 wer
 सन्तुष्ट  नहीं  हुए  हैं  और  राज  मैं  देख  रहा  हुं  कि  वह  बहुत  हीं  स  ted  |

 श्री  रॉम  विलास  पासवान  :  मैंने  दोनों  महाशक्तियों  पर  afar  दबाव  डालने

 के  बारे  में  एक  मुद्दा  उठाया  था  |

 श्री  एम०  राम  गोपाल  रेडडी  एक  संक्षिप्त  और  स्पष्ट  वक्तव्य  में  मन्त्री

 प्रमोद  ने  सारे  ही  तथ्य  और  आंकड़े  समाहित  कर  दिए  हैं  और  राष्ट्र  को  यह  आश्वासन  दिया  है

 कि  देश  की  सुरक्षा  को  कोई  खतरा  नहीं  है  ।  सौभाग्य  से  हमारे  साथ  सभा  में  दो  जनरल  भी  हैं  ।

 वास्तव  मन्त्री  महोदय  एक  स्वतन्त्रता  सेनानी  और  जनरल  हैं  तथा  वह  आन्दोलन  के

 साथ  ही  बड़े  हुए  हैं  ।  सभा  को  उनके  नेतृत्व  में  गहन  विश्वास  है  ।  दूसरे  जनरल  वास्तव  में  लड़ने

 वाले  जनरल  जो  कि  हमारे  मन्त्री  महोदय  की  सहायता  वर  रहे  हैं  ।  हमने  लद्दाख  और  अन्य

 क्षेत्रों  का  दौरा  किया  जबकि  हम  तो  11,000  फुट  तक  ही  ऊपर  गए  मन्त्री

 महोदय  at  18,000  फुट  तक  गए  और  वहां  पर  उन्होंने  आवसीजन  तक  का  उपयोग

 नहीं  किया  ।  उससे  वहां  हमारे  जवानों  और  जनता  का  मनोबल  ऊंचा  हुआ  है  |

 पाकिस्तान  आंख  का  कांटा  वेवल  हमारी  सम्पन्नता  हैं  और  वहू  हमारी

 सम्पन्नता  को  नष्ट  करके  हमारे  धन  को  सेन्य  are  में  लगवाना  अब  उसने  परिशोधित

 यूरेनियम  भी  प्राप्त  कर  लिया है
 ।  हम  शान्तिपूर्ण  उद्देश्यों  के

 लिए  परमाणु  विस्फोट  पहले  ही  कर

 चुक ेहैं
 और  अब  हम  इसका  उपयोग

 बिजली
 और  देश

 के
 अन्य  कल्याण  कार्यों  के  लिए  कर

 रहे
 हैं  ।

 aa,  जबकि  पाकिस्तान  परमाणु  बम्ब  बना  रहा  है  तो  मैं  यह  जानना  चाहता  g  कि  कया  भारत

 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  अपना  रवैया  और  नीति  बदलेगी  |  यदि  मंत्री  महोदय  कोई  व्यक्त व्य  नहीं

 देना  चाहते  हैं  तो  मैं  इस  पर  जोर  नहीं  दूगा  ।

 पाकिस्तान  द्वारा  दिए  गए  सभी  व्यक्त व्य  निर्दोष  किस्म  के  परन्तु

 वास्तव  में  वे  ऐसे  हैं  नहीं  इसमें
 उनका  गहरा  षडयन्त्र  है  ।  हमारी  विश्वास  हृदयता

 तो  देखिए  जब  हमने  उनकी  7,000  किलोमीटर  भूमि  पर  कब्जा  कर  लिया  था  तो
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 मित्रवत  व्यवहार  में  उसे  खाली  कर  दिया  था ।  हमने  एक  लाख  पाकिस्तानी  युद्ध  बन्दी

 पकड़े  थे  और  सम्मानपूर्वक  उनको  लौटा  दिया  था  ।  इस  सबके  पाकिस्तान

 हमारे  देश  के  विरुद्ध  बुरी  दुष्टि  गड़ाए  रहता  हम  तो  उनको  अपनी  मित्रवत  भावना

 दर्शा  चके  हैं  और  शिमला  समझौते  की  भावना  तथा  अन्य  भावनाएं  भी  तो  परन्तु  मैं  यह  जानना

 चाहता  हुं  किं  क्या  वे  उस  भावना  के  अनुरूप  वास्तव  में  कार्य  कर  भी  रहे  हैं  या  नहीं  ।  हमें  वक्तव्यों

 के  धोखे  में  नहीं  ना  चाहिए  |  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  पाकिस्तानी
 '

 चालों  के  विरुद्ध  मन्त्री

 महोदय  कौन  से  ठोस  कदम  उठाने  जा  रहे  हैं  ।  दुर्भाग्य  अमरीका  जो  कभी  खाद्यान्नों  के  मामले

 में  हमारी  सहायता  करता  रहा  था  और  चीन  के  आक्रमण  के  समय  भी  जिसने  हमारी  सहायता  की

 मैं  यह  नहीं  जान  पा  रहा  हूं  कि  वह  अचानक  कसे  बदल  गया  |  हमारा  '  सबसे  बड़ा

 लोकतन्त्र  है और  अमरीका  सबसे  पुराना  लोकतन्त्र  है  ।  उसके  बावजूद  भी  अमरीका  लोकतन्त्र  का

 समन  नहीं  कर  रहा  है  ।  बह  तो  चिकन  भर  तानाशाहियों  को  संवर्धन  कर  रहा है
 ।  मैं  यह

 चाहता  हूं  कि  ऐसे  मुद्दों  पर  क्या  हमारे  रक्षा  मनकी  महोदय  या  प्रधान  मन्त्री  महोदया  ने  रीगन

 महोदय  ait  उनके  प्रशासन  से  बातचीत  की  है  |  क्या  हम  स्पष्ट  रूप  से  नहीं  बता  सकते  हैं  कि

 उन्हें  उनके  आन्तरिक  मामलों  में  इस  प्रकार  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिए  ?  हम  सुरक्षा  पर  हजारों

 करोड़ों  रुपये  खर्चे  कर  रहे  हैं  ।  यह  अनिवार्यता  इसलिए  नहीं  कि  हमें  इसकी  आक्रमण

 के  लिए  आवश्यकता  है  ।  यदि  अन्य  देशों  की  भूमि  हड़पने  का  हमारा  कोई  इरादा  या  योजना  होती

 तो  गत  युद्धों  के  दौरान  कब्जा  की  गई  oY  स्तान  ay  भूमि  को  हम  वापिस
 नहीं  लौटते  ।  ऐसा

 एक  बार  परन्तु  दो  या  तीन  बार  हुआ  था  ।  अब  हमें  पूर्वोपाय  करने  होंगे  |  इस  बार  यदि

 ag  हमसे  किसी  भी  प्रकार  की  छेड़छाड़  करता  है  तो  उसे  हमारी  ओर  से  मुह  तोड़  जवाब  मिलना

 चाहिए  ।

 एकमात्र  खतरा  बम्बई-हाई  को  है  |  यह  उनकी  आंख  ना  कांटा  क्योंकि  ag  हमलों  तेल

 दे  रहा  है  और  तेल  के  मामले  में  देश  भात्म  निर्भर  बनने  वाला  है  ।  यह  तो  उन  सभी  देशों  की  आंख

 की  निरंकारी  है  जो  हमें  सिद्ध  देखना  नहीं  चाहते  हैं  ।  समस्या  के  बावजूद  और  हमारे  देश

 की  जनसंख्या  को  देखते  न  हम  सम्पन्न  हो  रहे  हैं  और  हम  किसी  भी  शक्ति  से  अपनी  रक्षा  करने

 की  स्थिति  में  हैं  ।

 ऐसा  अच्छा  वक्तव्य  देने  के  लिए  मैं  मन्त्री  महोदय  को  बधाई  देता हूं
 ।  हमारा

 देश  श्री  वेंकटरामन  महोदय  और  प्रधानमन्त्री  महोदया  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  हाथों  में

 सुरक्षित  है  ।

 मेंने  बम्बई  हाई  का  उल्लेख  किया  जहां  पर  हमें  भारी  मात्रा  में  तेल  मिला  है  ।

 हम  और  आगे  भी  खोज  कर  रहे  वे  हमें  हानि  पहुंचाना  चाहते  हें  ।  में  मन्त्री

 महोदय  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  वह  हमारे  उन  प्रतिष्ठानों  की  रक्षा  कसे  करेंगें  जो  पाकिस्तान

 की  सहज  पहुंच  के  भीतर  हैं  ।

 श्री  कार  घेंकटराम  न  wats
 गए  है  ध्  4  माननीय  सदस्य  द्वारा

 बरसाई
 गई  सभी  सद्भावनाओं
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 के  लिए  उनका  धन्यवाद  करता  ।  उनके  द्वारा  पूछा  गया  यह  प्रश्न  ही  कि  कया  हमने  माम  ले  को

 अमरीका  के  साथ  उठ!या  था  एकमात्र  ऐसा  मुद्दा  हैं  जिसके  कि  स्पष्टीकरण  की  आवश्यकता  है  ।

 प्रधानमंत्री  महोदया  इस  मामले  को  पहले  ही  अमरीका  के  साथ  उठा  चुकी हैं
 और  उन्होंने  कहा

 है
 कि  हमारे  पड़ौस  में  agharar  हथियारों  के  दिए  जाने  से  हमारे  लिए  सुरक्षा  की  समस्या  उठ

 खड़ी  हुई  है  ।  ऐसा  किसी  और  ढंग  से  नहीं  किया  गया  है  ।  tat  कि  आमतौर  से  feat  जाता

 यह  राजनयिक  माध्यम  से  किया  गया  है  ।

 ऐसी  बात  नहीं  है  कि  अन्य  सरकारें  यह  नहीं  समिति  हैं  कि  इन  आधुनिकतम

 उपस्कर  आदि  के  दिए  जाने  से  पड़ोसियों  के  लिए  अपरिहायें  रूप
 से  सुरक्षा  की

 समस्याएं  उठ

 खड़ी  होंगी  ।  वे  इतने  भोले-भाले  या  अनभिज्ञ  लोग  नहीं  हैं  जो  कि  जो  कुछ  वे  रहे  हैं  उसके

 परिणामों  को  ही  न  समझें

 जहां  त्तबं  आम  सुरक्षा  का  सम्बन्ध  मैं  पहले  ही  यह  स्पष्ट  कर  चुका  हूं  कि  हमने  अपनी

 तीनों  सेनाओं  की  शक्ति  में  वृद्धि  की  है  और  afer  बढ़ने  प्रक्रिया  सतत  चल  रही  है  और  हम

 इसको  चालू  रखेंगे  और  हम  यह  देखेंगे  कि  हर  बात  शोष  स्तर  पर  देश  की  सुरक्षा  को  बनाए  रखा

 जाए ।

 निश्चित  रूप  से  fear  के  विरुद्ध प्रो०  सैफुद्दीन  सोज  उपाध्यक्ष  महोदय

 हूं  और  इसलिए  विश्वव्यापी  हथियारों  की  होड़  से  मुल्क  सदन  दु:ख  हुआ  है  ।  परन्तु  gy  राहत

 अनुभव  होती
 है  कि  हमारा  देश  शान्तिप्रिय  है  ।  परन्तु  इसका  यह  ae  नहीं  है  कि  हमने  यदि  शान्ति

 का  पक्ष  लिया  है  तो  हम  पर्याप्त  सुरक्षा  तैयारी  न  करें  ।  प्रधानमंत्री  महोदया  और  उनके  सहकर्मियों

 विशेषकर  रक्षा  मंत्री  महोदय  ने  उन  मामलों  पर  अपना  मत  प्रकट  कर  fear  है  जिन  पर  कि  यहां

 चर्चा  चल  रही  परन्तु  मैं  ऐसा  अनुभव  करता  हूं  कि  भारत  सरकार  को  प्रथम  बार  इस  समस्या

 पर  ध्यान  देने  कीं  आवश्यकता  है  ।  मन्त्री  महोदय  ने  वक्तव्य  में
 यह

 स्पष्ट  कर  दिया  है  और

 उन्होंने  सह  स्वीकार  क्रिया  है  कि  पाकिस्तान  ने  आधुनिकतम  हथियार  एकत्र  किए  हैं
 |  जहां  तक

 पाकिस्तान  के  सैनिक  अड्डों  का  सम्बन्ध  मैं  नहीं  समझता  कि  हमारे  रक्षा  मंत्री  महोदय  उन

 अड्डों  के  बारे  में  निश्चित  रूप  से  कुछ  कहने  स्थिति  में  नहीं  है  जो  कि  पाकिस्तान  अमरीका  को

 देने  वाला  है  ।  परन्तु  मैं  पहने  ही  यह  अनुभव  करता  हू  कि  उन्होंने  अवसर  के  अनुरूप  रक्षा  बजट

 में  450  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  की  मांग  की  यद्यपि  जहां  तक  सुरक्षा  का  संबंध  है  वह  कोई  बड़ी

 रकम  नहीं  है  क्योंकि  का  सबसे  .  अधिक  महत्व  है  ।

 किन्तु  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  बधाई  देता  ह  कि  वह  के  लिए  अधिक  धनराशि

 उपलब्ध  कराने  में  कामयाब  हो  गए  हैं  ।  मैं  उन्हें  ब्यक्ति  के  अंतिम  भाग  के  लिए  भी  बधाई  देता

 हु  जो  कि  उन्होंने  यहां  अभी  बताया  ।  उसमें  उन्होंने  कहा  है
 :

 Ay  सदन  को  विश्वास  दिलाना  चाहे  गा  कि  सरकार  स्थिति  की
 गंभीरता  के  बारे  में  पूरी

 तरह  सचेत  है  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  ने  सभी  आवश्यक  उपाय

 शुरू  कर  दिए  हैं  ताकि  हमारी  सशस्त्र  सेनाएं  शस्त्रों  से  पर्याप्त  रूप  से  लैस  हों  और

 हमारी  सुरक्षा  के  लिए  उत्पन्न  किसी  भी  खतरे  पग  सा  करने  के  लिए  पुरी  तरह

 तयार
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 | प्रो ०  सैफुद्दीन  सोज

 पावन
 es

 पद्य  Waal
 का  काका  => प इससे  लगता  है  कि  हम  किसी  भी  प्रकार  की  चे  रने  के  लिए  पुरी

 तरह  तयार  हैं  ।  और  यह  बहुत  ही  अच्छा  आश्वासन  है  ।  मैं  किसी  भी  प्रकार  के  ब्यौरे  के  बारे  में

 नहीं  पूछा गा
 क्योंकि  कुछ  ऐसी  बातें  हैं  जिन्हें  चर्चा  के  लिए  सदन  में  नहीं  लाना  चाहिए  ।  कुछ

 ब्यौरा  देने  से  इन्कार  कर  सकते  हैं  |

 पाकिस्तान  को  पैरो  प्रक्षेपास्त्र  की  आपूर्ति  के  बारे  मेरे  विचार  से  भारत  सरकार  को

 इस  बारे  में  निश्चित  जानकारी  है  और  पाकिस्तान  के  पास  पहले  ही  विमान  हैं  ।  यदि

 हम  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  कोई  कदम  नहीं  उठाते  तो  हमारी  सुरक्षा  को  बहुत  बड़ा  खतरा

 पैदा  हो  जाएगा  |  इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  हमारी  भरतीय  वायु  सेना  को  आधुनिकतम

 विमानों  की  भावुकता  है  और  यह  विशेषतौर  पर  आवश्यक  हैं  ।
 जैसा  कि  आपने  सीरिया  तथा

 इजराइल  के  बीच  युद्ध  में  देखा  कि  नष्ट  हो  गया  था  और  अब  आप  को  प्राप्त

 करने  के  बारे  में  सोच  रहे  और  इसके  पहचान  आप  को  प्राप्त  करने  की  कोशिश  करेंगे  tt

 जो  कुछ  भी  आप  HITT  यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  आप  अपनी  सीमा  की  प्रतिरक्षा  के

 लिए  पूरी  तरह  तेयार  हैं  ।  नौसेना  वायुसेना  सेना  हो  सभी  जगह  आपको  तैयार  रहना  है  |

 किन्तु  मैं  समझता  g  कि  अमेरिका  को  बहाना  मिल  गया  उस  वजह  से  वह  समझता है
 कि  रूस

 अफगानिस्तान  मे  विद्यमान  है  ।  मैं  व्यक्ति  तौर  पर  समझता  हु  यह  सिफ॑  एक  बहाना  कयोंकि

 वे  सभी  जगह  अपने  मित्र  राष्ट्र  चाहते  हूं  और  वे  fore  देशों  आदि  की  खोज  में  हैं  ।  किन्तु  जहां

 तक  अफगानिस्तान  का  संबंध  हमारी  प्रघानमंत्री  ने  कई  अवसरों  पर  नम्रतापूर्वक  परन्तु

 दृढ़तापूर्वक
 अपने  मित्र  देश  रूस  को  बताया  कि  भारत  ने  अफगानिस्तान  में  रूस  की  मौजूदगी

 को  ठीक  नहीं  समता  है  |

 मैं  इस  प्रदान  को  इसीलिए  यहां  ह  क्योंकि  मैं  समक्षता  हू  कि  पाकिस्तान  में  अड्डा

 तथा  अन्य  सम्बद्ध  मामलों  —eqay  प्रक्षेपास्त्र  तथा  अन्य  आधुनिकतम  दे  gt  में  सकता  है  और

 भी  अधिक  हथियार  उनके  पास  हों  जिन्हें  हम  नहीं  जानते  |  हमारे  माननीय  रक्षा  मंत्री  भी  नहीं

 जानते  होंगें  और  अगर  वह  जानते  हों  भी  वह  हमें  नहीं  बता  सकते  ।  qh  भाषा  की

 किरण  नजर  आती  अगले  महीने  पाकिस्तान  में  अड्डों  के  प्रश्न  पर  पाकिस्तान  के  साथ

 हमारी  वार्ता  होंगी
 और  हम  प्राणघातक  हथियार  अन्य  बातें  भी  TST  सकते  मैं  यही

 बात  कहना  चाहता  था  |

 मैं  निजी  तौर  पर  वह  महसुस  करता  हु  कि  पाकिस्तान  के  कारणों  को  बुद्धि  से  काम  लेना

 चाहिए  तथा  भारत  के  साथ  मैत्री  के  लिए  ary  आना  चाहिए  ।  उसे  अपने  विकास  के  लिए  ढेर-सा

 धन  चाहिए  ।  उसने  अपने  यहां  किसी  भी  प्रकार  के  भूमि  सुधार  नहीं  किए  ।.  aifHea4rt  औद्योगिक

 देशों  के  मानचित्र में
 स्थान  पाने  के  लिए  निश्चय  ही  इच्छुक  है  और  इसके  लिए  उसे  बहुत  सारा  घन

 चाहिए  ।

 उसे  भारत  के  साथ  शांति  से  रहना  चाहिए  ।  पाकिस्तान  इस  सांस्कृतिक  विचारधारा

 से  संबंधित  है  ।  उप-मलद्वीप  एक  ही  और  पाकिस्तान  इस  सांस्कृतिक  विचारधारा  काਂ  एक

 हिस्सा  है  ।  क्या  माननीय  मंत्री  जी  बता  सकते  हें  कि  पाकिस्तान  के  साथ  वार्ता  हम  उस
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 दिशा  में  भी  कोशिश  करेंगें  ?  हम  पाकिस्तान  के  साथ  शांति  से  रहना  चाहते  और  माननीय  मंत्री

 जी  ने  सदन  को  आश्वासन  दिया  है  कि  हम  किसी  भी  चुनौती  का  सामना  कर  सकते  चाहे  वह

 पाकिस्तान  हो  अथवा  उसके  सैनिकों  से  हम  को  समृद्धि  की  ओर  भी  अग्रसर  करना  चाहते  हैं

 समाज  की  ओर  हम  एक  समाजवादी  समाज  की  भी  स्थापना  करना  चाहते  हम  जनता  को

 दुःख  और  गरीबी  से  भी  मुत  दिलाना  चाहते  हैं  ।  निश्चित  ही  लोग  गरीबी  की  रेखा  के

 नीचे  रह  रहे  हैं  और  लोगों  का  एक  बहुत  बड़ा  भाग  गरीबी  की  इस  रेखा  के  नीचे  रह  रहा  है

 इसीलिए  हमें  भी  wife  की  आवश्यकता  है  ।  जब  हमारे  मंत्रियों  की  पाकिस्तान  के  साथ  संधिवात

 क्या  वे  इस  बार  प्रभावपूर्ण  तरीके  से  पाकिस्तान  को  यह  संभालेंगे  कि  यह  उस  ददा  वी

 तथा  हमारे  की  भलाई  में  अगर  हम  शांतिपूर्वक  रहें  और  अगर  पोस्तीन  शांति  की

 ओर  सकारात्मक  पहल  करे  ?

 श्री  कार  घंट  रामन  :  पाकिस्तान  तथा  भत  के  बीच  संबंद्ध  aw  भी  सौहार्दता  go

 हैं  ।  वास्तव  में  संयुक्त  आयोगों  नी  बैठक  हो  रही  है  तथा  वार्तालाप  हो  रहे  हैं  ।  विश्व  में  सभी  को

 यह  बात  स्पष्ट  हो  जानी  चाहिए  कि  भारत  को  किसी  प्रकार  वी  क्षेत्रीय  इच्छा  नहीं  है  ।  भारत

 ने  कोई  भी  ऐसा  युद्ध  नहीं  frat  जिसमें  हमने  एक  इंच  भी  अतिरिक्त  क्षेत्र  को  अपनाया  हो  अभी

 तक  हुए  दो  या  तीन  युद्ध  यह  श्री  एम०  रेड्डी  ने  जैसा  बताया  है  कि  हमने

 शिमला  समझौते  के  अन्तर्गत  क्षेत्र  लौटे  दिये  हैं  ।  यह  सभी  को  स्पष्ट  हो  जाना  चाहिये  कि

 जहां  भारत  का  संबंद्ध  इसे  किसी  भी  प्रकार  की  क्ष  त्रीय  इच्छा  नहीं  है  और  यह  कोई  भी

 अनिष्ट  नहीं  करेगा  |  मैं  इसे  क्षेत्रीय  लाभ  उठाना  सभा गा  ।  यह  हमारी  मूलभूत  नीति  है  ।  यह

 ae  पाकिस्तान  तथा  हमारे  बीच  सभी  चर्चाओं  शुरूआत  लिए  अच्छा  मुद्दा  होना  चाहिए

 भर  जब  पाकिस्तान  ने  कहा  युद्ध  न  करने  की  संधि  करेंगेਂ  तो  हमने

 उससे  भी  आगे  की  बात  कह  रहें  हैं  कि  हम  मंत्री  संधि  करेंगे  ।

 भारत  तथा  पाकिस्तान  के  संबंधों  को  सामान्य  बनाने  में  हमारी  तरफ  से  प्रयासों  में

 कोई  कमी  नहीं  है  ।
 और  मुक्त  होने  की  अथवा  जीतने  की  कोशिश  करते  हैं  ।  मैं  करना '

 नहीं  कहुंगा  अपितु  मैं  पाकिस्तान  को  भारत  के  प्रति  मित्रता  पूर्ण  war  अपनाने  के  लिए  राजी

 करने  के  लिए  कहू गा  ।  यह  हमारी  बहुत  बड़ी  इच्छा  किन्तु  उस  व्यक्ति  की  भांति  जिसके

 इरादे  नेक  एक  व्यक्ति  जो  भगवान  में  विश्वास  रखता  उसे  लड़ाई  से  भी  बचना  होगा  ।

 इन  सभी  अच्छी  भावनाओं  के  बावजूद  भी  जब  हम  देखते  हैं  कि  प्राण घात  हथियार

 ang  किये  जा  रहे  है  ।  बारूद  इकट्ठा  किया  जा  रहा  तो  इस  बारूद  का  जानबूझ  कर  अथवा

 अनजाने  में  विस्फोट  न  हो  जाये  इसलिए  मेरे  लिए  सावधानियां  बरतना  आवश्यक  हो  जाता  है  ।

 हम  सभी  अग्नि  दमक  का  अभ्यास  कर  रहे  हैं  ।  हम  युद्ध  के  उद्देश्य  से  बारूद  इकट्ठा  नहीं  कर

 रहे हैं
 मैं  मानीय  सदस्य  तथा  उन  सदस्यों  से  अनुरोध  करूंगा  जो  कि  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में

 पूर्ण तय  संतुष्ट  है  कि  जहां  तक  भारत  का  संबंद्ध  वह  ईमानदारी  वास्तविक  रूप

 निष्कपटता  से  पाकिस्तान  कें  साथ  सामान्य  मित्रता  बनाये  रखने  का  इच्छुक  है  साथ  जब  हम
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 गए  एए  एएए
 ato  gaz

 अपने  इस  सिद्धान्त  पर  चलते  है  और  अगर
 हम  पाते  हैं  कि  दूसरी  ओर  उपकरणों  तथा  विनोदा

 के  अन्य  हथियारों  को  इक्ट्ठा  feat  जा
 रहा  हैं  ्तो  हम  इसका  अनदेखा  कर  सकते  |  हुम

 क्या  पाते  हैं  ?  सभी  उपकरण  जो  उन्हें  प्राप्त  हो  रहे  हैं  ae  उनकी  रक्षा  आवश्यकता  से
 कहीं

 अधितर हैं
 हैं

 !  atte  के

 जनने  े
 के  पाकिस्तान  फी  र  तय  सामग्री -  कम  हो  गई

 कितु
 हमारे  पस  आं

 जो
 बताते

 हैं  किन्तु  पाकिस्तान  के  रक्षा  उपकरणों  में  वृद्धि  हुई

 है  और  यह  वृद्धि  बंगलादेश  के  अलग  होने  से  qa  की  स्थिति  से  दुगुनी  है  ।  जश्न  एक  देह

 अपनी  रक्षा  से  अधिक  हथियार  तथा  उपकरण  प्राप्त  करने  लगता  है  तो  हमें  भी

 अपनी  तरफ  से  पर्याप्त  तैयारियां  करनी  होगी  |

 दूसरा  मुद्दा
 जो  कि  मानीय  सदस्य  ने  स्तरों  प्रक्षेपास्त्र  के  बारे  में  है  ।  हमने  इस

 बार  में  समाचार  देखे
 हैं  और  इस  फर  ध्यान  भी  दिया  है  ।  हम  नहीं  सकते  कि  स्प फैट ों  प्रक्ष  पात्रों

 को  में  फिट  किया  जा  सकता  हैं  ।  वे  अलग  किस्म  की  हैं  और  सरकार  इन  समाचारों  से

 अधिक  न्रिन्तित  नहीं  है  ।  पाकिस्तान  सरकार  ने  जो  बचाव  मैं  कहा है
 कि  हमें  अफगानिस्तान  की

 स्थिति  के  विरुद्ध  अपना  बचाव  करना  है  उनकी  इस  बाज  में  कोई  दम  नहीं  है  क्योंकि  यदि

 और  शास्त्रों  का  उपयोग  अफगानिस्तान  में  उत्पन्न  स्थिति  के  विरुद्ध  करने  के  उद्देश्य  से  है

 तो  सपनों  का  कोई  महत्व  नहीं  होगा  ।  हां पु  न  समुद्री  स्की  पिंग  प्रक्षेपास्त्र  है
 ।  न  ही  पनडुब्बियों

 का  कोई  महत्व है  ।  आप  अफगानिस्तान  के  विरुद्ध  पनडुब्बियां  का  इसरी  माल  नहीं  कर  सकते  ।

 वे  क्या  इस  प्रकार  के  विध्वस्त  प्राप्त  करते  है  जिन्हें  उपयोग  में  नहीं  लाया  जा  सकता

 इस  eqezy  करण  इस  आधार  पर  कोई  महत्व  नहीं  है
 ।

 हमने  अपने  हितों  की  सुरक्षा  के  लिए  सभी  उपाय  कर  किये  है  तथा  मु  विश्वास  हम

 स्वयं  की  रक्षा  करने  में  समय  होगें  ।

 श्री  हरीश  रावत
 )

 उपाध्यक्ष  1971  की  लड़ाई  के  बाद  पाकिस्तान  ने

 पने  रक्षा  बजट  में  जो  हमकी  ज्ञात  है  उसके  अनुसार  500  प्रतिशत  से  भी  अधिक  की  वद्ध  की  है

 कौर  अमरीका  सरकार  का  यह  ग्लोबल  इंट्रस्ट  हमारे  देश  के  साथ  क्लेश  करता  है  ।  अमरीका

 सोचता  हे  फि  दास्तान  में  जब  तक  स्थायी  मजबूत  सरकार  वह  हमेशा  इंटरेस्ट

 को  चुनौती  देगा  ।  इसलिए  उसकी  बराबर  कोशिश  रही है  कि  यहां  पर  अस्थायित्व  पैदा  हो  भर

 हमारी  सीमाओं  पर  खतरा  बना  रह  ।

 आज  हमारें  महान  मित्र  देश  रूस  के  रक्षा  मंत्री  यहां  पर  आए  हैं  ।  रूस  ने  हमेशा

 इसका  के  नसीर  हमें  मदद  दी  उसने  हमें  वेस्टेज  ब्लाक  का  जो  पोलिटिकल  ब्लैंक

 मेलिंग  उससे  बहत  वाद  उबारा  है  ।  हम  रूस  को  इस  बात  के  लिए  घन्यवाद  देना  चाहेंगे  और

 यह  भी  सत्यता  हैं  कि  केवल  हथियार  से  कोई  सेना  या  देश  मजबूत  नहीं  होता  ।  सबसे  बड़ी

 ताकत  है  हमारी  जनता  की  देश  का  दरदर्धी  नेतृत्व  और  का  संकल्प  शक्ति  और

 ट्रेनिंग  ।  इन  सारी  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  भी  जो  खबरें  अखबारों  में  छपी  उसके

 अनुसार  ऐसा  लगता है  कि  रक्षा  तुलना  राज  पाकिस्तान  के  पक्ष  में  है  ।  पाकिस्तान  ने  लेटेस्ट

 area  अपने  यहां  Les  कर  लिए  हैं  ।  जिस  प्रकार  अमरीका  और  गल्फ  कंट्रीस  में
 उनको  ट्रेनिंग  दी
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 रही  है  ।  उससे  हमको  चेतना  जरूर  चाहिए  ।
 मैं  रक्षा  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि

 लेटेस्ट  सिचुएशन
 जो  उसके  अनुसार  डिफेंस  बैलेंस  क्या  पाकिस्तान  के

 पक्ष  में  यदि

 पाकिस्तान  के  पक्ष  में  है  तो  शक्ति  संतुलन  बना  रह  सके  भारत  के  पक्ष  q,  इसके  लिए  डिप्लोमैटिक

 स्तर  पर  और  डिफेंस  प्रिपेयडनेस  के  स्तर  पर  क्या  कदम  उठाने  जा  रहे  हैं  ।

 जेसे  मिसाइल  का  जिक्र  किया  गया  |  अखबारों  में हारपून

 छपा  है  कि  हारपून  मिसाइल  वजह  &  कोस्टा  एरियाज  में  जितने  डिफेंस

 इस् टाले दन  ट्रोब  या  दूसरे  जो  इ  स्टेशन  उन  पर  एक  तरह  का  खतरा  हरदा  हो  गया

 मैं  रक्षा  मंत्री  जी  से  चाहता  हु  कि  ऐसी
 स्थिति

 में  हमारे  कोस्टलणुरियाज  की  रक्षा

 की  क्या  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।  अखबारों  में  खबरें  छपी  हैं  कि  चीन  के  राष्ट्राध्यक्ष  और

 पाकिस्तान  के  राष्ट्राध्यक्ष  की  बात-हित
 हुई  है

 ।  उसमें  उन्होंने  तय  किया  है  कि
 आक्यूपाइड

 कदमी र  में  कुछ  इस  प्रकार  के  हवाई  अड्डे  बनाएंगे  और  वहां  पर  इस  प्रकार  के  हवाई  जहाजों

 को  रखेंगे  जिनके  लिए  बहुत  लम्बे  रनवे  की  जरूरत  नहीं  पड़ती और  शाटंटाइम  में  मेकअप  कर

 सकते  हैं  ।  इस  वजह  सें  हमारे  नार्दन  पार्ट  कश्मी  हरियाण  में  जितने  हमारे  सेनिक

 संस्थान  हैं  उन  के  लिए  खतरा  उत्पन्न  होने  बात  कही  गई  है  ।  क्या  ऐसी  स्थिति  है  ।

 यदि  ऐसी  स्थिति  है  तो  जो  आक्यूपाइड  कश्मीर  में  चीन  की  मदद  से  पाकिस्तान  हवाई  अड्डे

 बनाने जा  रहा  इसका  सामना  करने  के  लिए  आप  क्या  व्यवस्था  कर  रहें  हैं  इसके  लिए

 क्या  कदम  उठाने  जा  रहे

 उपाध्यक्ष  पाकिस्तान  की  सीमा  की  बात  कई  बार  उठी  है  और

 पाकिस्तान  और  हालांकि  चीन  के  साथ  संबंध  सुधारने  की  बात  चल  रही  उस  दिशा  में

 हम  काफी  हद  तक  आगे  भी  बढ़  लेकिन  इन  तीनों  देशों  का  इंटरेस्ट  इसमें  हैं  कि  भारत  में

 कमजोरी  पैदा  इसकी  सीमाओं  पर  ख़तरा  पेदा  हो  ।  पाकिस्तान  की  तरफ  हमने  अपना  सारा

 ध्यान  लगया
 लेकिन

 चीन  की  तरफ  भी  कोई  गलत  न  इस  विषय  में  भी  माननीय  मंत्री

 महोदय  से  आश्वासन  चाहुंगा  ।

 बहुत  पहले  अखबारों  में  यह  ख़बर  छपी  थी  कि  पाकिस्तान  की  सीमा  पर  हमारा  राडार

 सिस्टम  अप-ट्-डेट  लेकिन  चीन  की  सीमा  पर  उतना  अप-ट्-डेट  नहीं  है  जितना  होना  चाहिए

 था  |  क्या  यह  खबर  सत्य  इस  विषय  में  बताने  की  कृपा  करें  ?  ट्रान्सपोर्ट  एयरक्राफ्ट  की  रक्षा

 सेवाओं  में  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  है  ।  हमारे  इन  सब  पुराने  एयर क्राफ्ट्स  को  बदलने  की  बात  सदन

 में  कई  बार  उठी  है  ।  उन  एयर क्राफ्ट्स  को  बदलने  के  लिए  भाप  क्या  कदम  उठा  रहे  हैं  बौर  कब

 तक  रक्षा  सेवाओं  के  पास  नई  टेक्नोलॉजी  के  seat  जहाज  उपलब्ध  होंगे  ?  हमारे  मित्र  रेड्डी

 साहब  ने  मांग  की  उनके  साथ  मैं  भी  अपनी  भावनाओं  को  जाहिर  करना  चाहूंगा  |  वहां  के

 सैनिक  संस्थान  के  निदेशक  ने  यह  ब्यान  दिया  था  कि  हथियार  खरीदने  के  लिए  हम  किसी  भी

 सीमा  तक  सकते  हैं  चाहे  अमेरिका  को  अड्डा  बनाने  की  इजाजत  ही  क्यों  न  देनी  पड़े  ।

 बंगलादेश  की  लीडरशिप  को  अमेरिका  द्वारा  प्रेशराइज  करने  की  बात  हो  चुकी  है  ।  श्रीलंका  की

 बात  आपने
 खुद  ही  कही  डिएगो-गदिया  में  भी  उसी  प्रकार  की  स्थिति  है  ।  हो  सकता  है
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 ether  रावत ]

 पाकिस्तान  ने  वहां  अणु-बम  बना  हो  और  वह  णा पाया  हमें  मालम  a  हो  |  कय
 न  REA  1  आप  भी-बम

 बनाने  के  परन  पर  भी  विचार  करेंगे  ?
 यह  हमारी  माग  चाहे  आप  इस  विषय  में  कुछ  कहें

 या  न  कहें  ताकि  लोगों
 के

 दिमाग  में  जो  पाकिस्तान  का  खतरा  पदा  हो  जाता  है  कि  वहां  अब-बम

 नहों  उस  भय  से  मुक्त  हो  |

 श्री  शर ०  वेंकटरामन  :  श्री  रावत  एक  जानकार  सदस्य हैं
 ।  उन्हें  हमारी  रक्षा  संबंधी  बहुत

 सी  बातों  की  जानकारी  हैं  ।  मैं  उनका  पहला  वक्तव्य  ठीक  करना  चाहता  F  ।  उन्होंने  कहा  है  कि

 शक्ति  संतुलन  अब  पाकिस्तान  के  पक्ष  में  है  ।  मुत  आशा  है  कि  मैं  ठीक  कह  रहा  हूं  ।  आपने  बिल्कुल

 यही  बात  कही  मैं  यह  स्पष्ट  रूप  सें  बता  देना  चाहता  हूं  फि  इस  क्षण--इस  हमारा

 पलड़ा  भारी  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  आपसे  स्पष्ट  उत्तर  लेना  चाहते  हैं  ।  इसीलिए  उन्होंने  इस  प्रशन

 को  उस  तरह  से  रखा है  ।

 श्री  प्यार  बेकटरमन  :  लेकिन  साथ  ही  मैं  सदन  को  विश्वास  में  लेते  हुए  यह  कहना

 चाहता  g  कि  यदि  वे  सेना  वायुसेना  और  इलैक्ट्रानिक  सघन  आदि  में  प्रयुक्त  होने

 वाले  और  इसी  तरह  अन्य
 सभी  चीजें  प्राप्त  हो  रही  हैं  जिनका  समाचार  पत्रों  में  उल्लेख  रहता  है

 होगी  और  इसी  कारण  हम  भी  हर  समय  चुनौतियों  का  सामना तो  संतुलन
 में  गम्भीर  गड़बड़ी

 करने  के  लिए  पर्याप्त  तैयारियां  कर  रहे  हैं  ।  हम  वे  आधुनिकतम  उपकरण  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।

 जो  हमारे  लिए  आवश्यक  हैं  अतः  आपको  मुद्दे  पर  मुद्दा  तुलना  करनी  होगी  ।  आप  यह  नहीं  कह

 ana  कि  ये  सब  प्राप्त  करने  के  बाद  पाकिस्तान  7.0  स्थिति  होगी  और  भाप  मेरी

 वर्तमान  स्थिति  की  उनसे  तुलना  नहीं  कर  सकते  जसा  कि  मैंने  पहले  कहा  वेतनमान  स्थिति  यह  है

 कि  हमारा  पलड़ा  पाकिस्तान  से  भारी  है  ।

 पांच  या  तीन  वर्ष  के  जब  वे  विद्वेष  प्रकार  के  उपकरण  प्राप्त  कर  लेंगे  तो  हम

 भी  उन  उपकरणों  की
 बराबरी

 ही  अन्य  उपकरण  प्राप्त  करेंगे  इसका  मुकाबला  करने  के  लिए

 हम  उसी  स्तर  के  उपक्र रण  हासिल  कर  रहे  हैं  ।  हमारे  ऊपर  जो  बहुत  बड़ा  उत्तरदायित्व  है  va

 दुष्टि  में  रखते  हुए  हम  देव  आगे  रहने  का  प्रयास  करेंगे  ।  भारत  के  अनेकों  उत्तरदायित्व

 ह  ।  इसीलिए  उनको  ध्यान  रखते  हम
 asa  आगे  रहने  का  प्रयास  करते हैं  ।

 माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाया  गया  दूसरा  मुद्दा  यह  है  कि  खाड़ी  के  देश  पाकिस्तान  की  सहा

 यता  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  :  यह  बात  हम  समय-समय  पर  सुनते  रहते  हैं  ।  हमारे  राजनयिक

 सम्बन्ध  दूसरे  देशों  के  साथ  भी  हैं  ।  ऐसी  क्या  बात  है  कि  कुछ  देश  हमारे  शत्रु  हों  ।  हमारे  उनके

 साथ  बहुत  मित्रतापूर्ण  सम्बन्ध हैं
 ।  हमारे  राजनायिक  सम्बन्ध  जारी  हैं  और  हमें  उस  मोर  से  कोई

 आशंका  नहीं  है  |

 माननीय  सदस्य  ने  प्रक्षेपास्त्र  के  बारे  में  कहा  ।  मैं  केवल  इतना
 कह

 सकता

 हूं  कि  हारपून  प्रक्षेपास्त्र  नम्  मुकाबला  करने
 के  लिए  हमने  कुछ

 क्षमता
 हासिल  कर  ली  है  ।  इससे

 अधिक  इस  सम्बन्ध  में  मैं  और  कुछ  नहीं  कहू  सकता  हमने  धमकी  पर  ध्यान
 दिया  है  कौर
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 एक्सचेंज  में  आग  लगने  के  बारे  वक्तव्य

 __

 हारपून
 प्री  शास्त्र  का  मुकाबला  करने  की  हमारे  पास  इसकी  क्षमता

 माननीय  सदस्य  ने  पाकिस्तान  अधिकृत  कश्मीर  में  गिलगित  स्कारूद  में  चीन  और

 पाकिस्तान  द्वारा  बनाए  गए  हवाई-अड्डे  का  जिक्र  किया  ।  इन  दोनों  स्थानों  पर  वे  हवाई-अड्डे

 का  निर्माण  कर  रहे  हैं  ।  सरकार  को  इसका  पता  हैं  और  हम  लद्दाख  में  अपनी  सुरक्षा  को
 '

 मजबूत  बना  रहे  हैं  जो  उस  क्षेत्र  में  पैदा  होने  वाली
 समस्याओं

 से  निपटेगी  ।

 अब  हमारे  पात  बहुत  संतोषजनक  संचार  व्यव्सथा  किन्तु  संचार  क्षेत्र  में  बहुत

 शीघ्र  ही  पुरानी  पड़  जाती  हैं  ।  वास्तव  में  दिन-प्रतिदिन  gen  चीज़ें  आती  जा  रही  ह  att

 हम  उनकी  जानकारी  रखने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  इस  समय  हमारी  संचार  व्यवस्था  संतोषजनक

 किन्तु  फिर  भी  हम  अपना  ध्यान  संचार  व्यवस्था  पर
 केन्द्रित  किए हुए  हैं  क्योंकि  हम  विश्व

 की.भद्यतन  औद्योगिकी  को  अपनी  संचार  व्यवस्था  में  अपनाना  चाहते  हैं  |

 माननीय  ने  परिवहन  विमानों  के  बारे  में  पूछा  मैं  सभा  में  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि

 हम  पैकेज  विमान  को  बदल  रहे  हैं  और  उनके  स्थान  पर  ए  और  आइ  बिमान

 खरीद  रहें  हैं  ।  ए  इसी  वर्ष  आने  लगेगा  और  बाद  में  आता  रहेंगा  ।

 जहां  तक  अडडों  का  सम्बन्ध  सम्बद्ध  सरकारों  ने  इसेका  खंडन  किया  है  भीर  जो  कुछ

 उन्होंने  कहा  है  हम  उसे  उसी  रूप  में  स्वीकार  कर  रहें  हैं  ।  arg  कि  ओलिवर

 क्रॉमवेल  ने  में  विश्वास  रखो  और  अपने  बारूद  का  प्रयोग  मत  और  हम  अपने

 बारूद  का  प्रयोग  नहीं  करेंगे  |

 |
 | उन  द्वारा  उठाया  गया  अंतिम  परमाणु  बम  के  बारे  में  था  मैं  केवल  इतना  कहूंगा

 fa  परमाणु  शस्त्रास्त्रों  के  बारे  मेँ  हम  अपनी  विंमान  होती  ats  है  ।  अर्थात्‌  देश  के  लिए

 परमाणु  शास्त्र  हासिल  करना  हमारी  नीति  के  विरुद्ध  है  ।

 2  1984  को  दिल्‍ली  में
 तीसहजारी  टेलीफोन  एक्सचेंज

 में  आग  लगने  के  बारे  में  वक्तव्य

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ato  छत  :  तीसहजारी  एक्सचेंज  में  लगी

 आग  का  पता  2  1984  की  रात को  लगभग  7  बजकर  45  मिनट  पर  चला  ।  ऐसा  प्रतीत

 होता  है  कि  यह  आग  तीस  हजारी  एक्सचेंज  के  नए  भवन  के  बैटरी  वक्ष  के  साथ  लगे  भंडार  कक्ष  में

 लगनी  शुरू  हुई  थी  ।  आग  लगने  पर  तुरन्त  फायर  ज्रिंगेंड  को  बुलाया  गया  और  लगभग  डेढ़

 घंट ेमें  आग  पर  काबू  पाया  जा  सका  ।  एक्सचेंज  में  ड्यूटी  पर  तैनात  किसी  भी  व्यक्ति  को  कोई

 चोट  नहीं  भाई  |  आग  का  पता  लगते  हो  मुख्य  एच०.टी०
 पावर  al  तुरन्त  बंद  कर  दिया  गया  |

 इसके  बाद  शॉट  सकी  तथा  और  अधिक  नुकसान  न  होने  इस  उद्देश्य  से  रेक्टिफायरों  एवं

 तीन  एक्सचेंजों को  चलाने  वाली  बैटरियों  को  अलग  नर  गया  ।  इस  कार्य  के  लिए
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 आग  लगने  के  बारे  में  वबकक्‍्तब्य

 बी०  एन०  गाडगिल

 हमारे  दो  कमेंचारियों  को  गेस  मास्क  पहनाकर  पहली  मंजिल  पर  स्थित  धुएं  से  भरे  पावर  कक्ष

 भेजा  गया  और  उन्होंने  अपनी  जान  की  परवाह  किए  बिना
 यह  कार्य  पूरी  किया  ।  लगभग  27,000

 उपभोक्ताओं  को  सेवा  प्रदान  करने  वाले  22  23  और  25  तीनों  एक्सचेंज  बंद  कर  दिए  गए  ।  भंडार

 कक्ष  में  लगी  झाग  की  गर्मी  से  एस०पी ०  सी
 ०  एक्सचेंज  के  वे  बेटी

 बे
 बिल  भी  प्रभावित  जिनकी

 स्थापना  की  जा  रहूँ  थी  ।  शॉट  afer  और  निश्चित  नुकसान  की  संभावनाओं  को  रोकने  के  लिए

 ह

 केबिलों  को  काटकर  कौर  संपर्कों  को  अलग  करके  अन्य  बैटरियों  को  अलग  कर

 दिया  उसी  रात  को  उपराज्यपाल  को  ईदगाह  एक्सचेंज  से  दो  टेलीफोन  कनेक्शन  दे  दिए  गए  ।

 3.3.84  की  gag  दिल्‍ली  प्रशासन  के  मुख्य  सचिव  भीर  गह  सचिव  को  भी  ईदगाह  एक्सचेंज  से

 एक-एक  कनेक्शन  दे  दिया  गया  ।

 2,  भवन  में  छाये  धुएं  और  च् ञझ्घ रे  की  वजह  से  उसी  रात  को  पुर्नस्थापैन  शुरू  करना

 संभव  नहीं  हो  सका  ।  यह  काय  3.3.84  सुबह  बड़े  उत्साह  से  करना  शुरू  गया  ।

 रेक्टिफायरों  एवं  लीड्स  की  इन्सुलेशन  क  अलग-अलग  जांच  की  गई  ओर

 =]
 यह  पाया  fe  इनको  गंभीर  नुक्सान  नहीं  जैसा  fe  ऊपर  गया  ्  ड

 बेटी  लीड्स  को  पहले  ही  अलग  कर  दिया  गया  था  और  इंजन  ऑल्टरनेटर  से  प्राप्त  पावर  की

 मदद  से  प्रत्येक  रेक्टिफायर  को  बिना  लोड  और  टेस्ट  के  बारी-बारी  चालू  कर  गया  ।  इजन

 आल्टरनेटर  की  मदद  से  ''23'  एक्सचेंज  को  12  बजकर  45  मिनट  पर
 साम।न्य  हालत

 में  चालू  कर  दिया  गया  ।  डेसू  को  पावर  सप्लाई  ठीक  करने  के  लिए  कहा  गया  ats  अन्य  एक्सचेंजों

 में  भी  सेवा  को  चालू  किया  ज़ा  सके  ।  पावर  सप्लाई  2  बजकर  15  मिनट  पर  चाल

 हुई  ।  इसके  पश्चात्  तीनों  एक्सचेंजों
 से  वी०आई  effo  नंबरों  को  टेलीफोन  सुविधा  प्रदान  की  गई

 कुछ  मिनटों  तक  टेली
 फोन  प्रचालन  को  प्रेषण  करने  के  पहचान

 *  तीनों  एक्सचेंजों  टेलीफोन

 सेवा  को  3  बजे  पूर्णतया  साम।न्य  हालत  में  चालू  कर  दिया  गया  |

 3.  बैटरी  कक्ष  में  सवार  पर  लगी  कालिख  और  अन्य  धूल  साफ  की  गई  ।  उन

 बेटियों  को  भी  कोई  नुकसान  नहीं  पहुँचा  जो  मुख्य  सप्लाई  फेल  हो  जाने  की  स्थिति  में  पावर

 सप्लाई  का  अतिरिक्त  साधन  थी  ।  4.3.84  को  बजे  उचित  जांच  करने  के  बाद  ल ay  कट

 में  लगा  दिया  गया  ।  उन  बैटरियों  को  जिन्हें  पीसी  फेंटे बंस  एक्सचेंज  के  लिए  स्थापित  किया

 गया  था  मौर  जिनकी  स्थापना  की  जा  रही  गर्मी  के  कारण  कुछ  नुकसान  पहुंचा  ।  इस

 की  बारीकी  से  जाँच की  जा  रही  है  और  मूल्यांकन  के  आघार  पर  उचित  कार्रवाई  की

 जायेगी  ।

 4.  आगे  लगने  के  कारणों  की  छानबीन  की  जा  रही  है  ।  फायर
 fats  द्वारा  की  गई

 त्वरित  प्रभावी  कार्रवाई  और  दिल्‍ली  पुलिस  तथा  डस  के  सहयोग  से  आग  पर  शीघ्र  काबू  पाना

 और  20  घंटों  के  अन्दर  ही  सेवा  को  चालूं  कर  पाना  संभव  हो  सका  |  ऐसी  घटनाए  दुबारा
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 नियम  377  के  अधीन  मामले

 उत्तर  प्रदेश  के  कालेजों  तथा  विद्यालयों  शिक्ष रों  द्वारा  परिणामों  का

 बहिष्कार

 थ्रो  चन्द्रपाल  शैतानी  :  उपाध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  दें

 कालेजों  तथा  स्कूलों  के  शिक्षकों  हवा  फिर  से  आन्दोलन  शुरू  करने  तथा  परीक्षाओं  के  बहिष्कार

 का  फैसला  करने  से  बड़ी  गंभीर  समस्या  पैदा  हो  गई  है  ।  विश्वविद्यालय  एवं  कालेज  शिक्षकों

 के  संघ  के  प्रतिनिधियों  का  कहना  है  कि  राज्य  सरकार  ने  उन्हें  जो
 आश्वासन  दिये  उनसे  बह

 पीछे  हट  रही  इसलिए  अंब  वे  फिर  रली  ate  प्रदर्शनों  का  दौर  चलायेंगे  ।  इससे  पहले  दो  मुद्दों

 को  लेकर  बहुत  दिनों  तक  शिक्षकों  के  आन्दोलन  चलते  रहे  जो  पिछले  महीने  ही  वापिस  लिये

 गये  हैं  ।  एक  आन्दोलन  तो  दिन  कों  के  वेतन-वुद्धि  महान  अन्तरिम  राहत  कौर

 लोकਂ  सेवा  आयोग  में  प्रतिनिधित्व  की  मांग  को  था  तो  दूसरा  दिक्षा  राष्ट्रीयकरण  की

 मांग  को  लेकर  ।  आन्दोलनों  के  कारण  शिक्षा  संस्थाओं  की  कितनी  पढ़ाई  इसका  areas

 सहज  ही  लगाया  जा  सकता  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  की  दिक्षा  संस्थानों  में  इस  समय  जो  आपाधापी  मची  हुई  है  कौर

 शिक्षकों  farerifaat  तथा  प्रबन्धकों  के  बीच  सम्बन्धों  में  रस्साकशी  चल  रही  उससे  वहां

 अनिश्चय  और  अशांत  वातावरण  बना  हुआ  है  जिसके  कारण  लाखों  विद्यार्थियों

 का  भविष्य  खतरे  में  पड़  गया  है  ।  बनारस  विश्वविद्यालय  में  तो  1983  की  परीक्षाएं  अभी  होना

 बाकी
 दो-दो  पत्र  एक  साथ

 चल रहे  हैं  ।

 सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  farett  और
 दिक्षा  की  वर्तमान  स्थिति  पर

 तत्काल  ध्यान  देकर  उसे  सुधारने  के  लिये  Tah Far  दे  और  उत्तर  प्रदेश  सरकार  जहां  कुछ

 ही  दिनों  में  आरम्भ  होने  वाली  सम्भ।वित  गड़-बड़ी  से  निपटने  के  लिये  निर्देश  दे

 ताकि  लाखों  विद्यार्थियों  का  भविष्य  बिगड़ने  से  बच  सके  |

 अल्कोहल
 gra  औषधियों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  हेतु  state  अधिनियम

 में  संशोधन  करने  को  श्ावइयकता

 श्री  हरीश  रावत  :  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  अत्यधिक  अल्कोहल  मात्रा

 बाली  सुरा  एवं  बायोटिक्स  खुलेआम  बिना  किसी  नियंत्रण  के  बेचे  जा  रहे  हैं  ।  सस्ती  कीमत

 पर  प्राप्त  मादक  पेयों  का  प्रयोग  इतनी  भाम  बात  होती  जा  रही  है  कि  स्थानीय  समाज  अपनी

 सामाजिकता  को  खोता  जा  रहा  है  |  स्वास्थ्य  के  लिये  हानिकारक  इन  द्रव्यों  के  उपयोग  से  इन

 क्षेत्रों  में  मृत्यु  दर  में  अचानक  वृद्धि  हो  गई  है  ।  क्षेत्र  के  क्षेत्र  क्षय  रोग  से  ग्रसित  होते  जा  रहे
 7

 fi  इन  सीमांत  पर्वतीय  क्षेत्रों  ने  देश  को  हमेशा  बहादुर  सैनिक  प्रदान  किये  वहाँ  इस  प्रकार

 की
 स्थिति  चिन्ता  जनक

 है
 ।

 डाबर  उत्तर  प्रदेश  सर  कार  के  आय
 DI,  तो  ठ  करता  विभाग  द्वारा  नियंत्रित  को-आपरेटिव  ड्रग
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 [ sit  हरीश  रावत

 मृत  संजीवनी  सम्राट  अशोक  लिक्विड
 विभिन्‍न

 नाम
 व

 ब्राडों  से  यहां  कई

 प्रकार  दिन  मादक  द्रव्य  उत्तर  प्रदेश  शासन  के  स्वास्थ्य  विभाग  द्वारा  प्रदत्त  दवा  बेचे  जाने  के

 लाइसेंस  के  तहत  बेचे  जा  रहे  हैं  ।  दवाओं  के  वर्गीकरण  में  यह  पदार्थ  भी  दवाओं  में  गिने  जाते

 मगर  इनमें  लगभग  100  प्रतिष्ठित  तक  अल्कोहल  होता  है  ।  सन्‌  1977  में  rl  मद-निषऋ

 के  बाद  से  फेली  यह  व्याधि  स्वास्थ्य  व  सामाजिक  व्यवस्था  में  इतनी  तेजी  से  गिरावट  ला  रही  है

 कि
 यदि  इसे  रोका  नहीं  गया  तो  यहां  का  पूरा  समाज  हर  प्रकार  से  क्षय  से  रूग्ण  हो  जायेगा  |

 डि  वर्तमान  वाणिज्य  मंत्री  जब  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  तो  उन्होंने  इन  पदार्थों  की

 बिक्री  पर  अध्यादेश  के  जरिये  रोक  लगाई  परन्तु  विक्रेताओं  द्वारा  दवाई  कोटे  से  स्थगन  आदेश

 प्राप्त  करने  के  कारण  यह  अध्यादेश  प्रभावशाली  नहीं  हो  पाया  है  |

 मेरा  सदन  के  माध्यम  से  स्वास्थ्य  मंत्रायल  से  आग्रह  है  कि  ड्रग्स  एंड  कॉस्मेटिक्स  कन्ट्रोल

 एक्ट  में  परिवर्तन  कर  इस  प्रकार  के  मादक
 द्रव्यों

 के  उत्पादन  पर  कड़ाई  से  रोक  लगाने  के
 पाय

 खोजे  जायें  ।

 बकिंघम  एंड  कर्नाटक  care  का  सरकार  दारा  प्रबन्ध  ग्रहण

 करने  की  आवश्यकता

 श्री  सुनील  मेरा  उत्तर  :  श्री मन  1981  के  दौरान  छह  तक  बंद

 रहने  और  दास  तथा  नयी  दिल्‍ली  में  लम्बे  समय  तक  चलने  बात-चीत  के  बाद  बकिंघम

 एड  कर्नाटक  मद्रास  को  खोला  गया  था  ।  मिल  को  खोले  जाने  के  साथ

 चारियों  की  3,000  छटनी  कर  दी  गई  थी  ।  प्रबन्ध  उत्पादन  मानदडों  को  भी  अव्यावहारिक

 स्तर  तक  बढ़ाने  में  सफल  हो  गया  ।  और  श्रमिकों  को  मिल  को  खोले  जाने  की  कीमत  के  रूप

 में  उन्हें  वीकार  करना  पड़ा  था  |  किन्तु  मित्र  के  पास  इतनी  आधारभूत  सुविधाएं  नहीं  थी  कि  वह

 इस  स्थित  उत्पादन  स्तर  को  वहन  करने  लगता  |  अब  ग्रह  अवश्यक  हो  गया है  कि  काम  के

 मानदंड  और  कर्मचारियों  की  संख्या  के  बारे  में  पुनः  बात-चीत  की  जाए  और  इस  बारे  में  परस्पर

 मिलकर  वास्तविक  और  सही  लक्ष्य  निर्धारित  किए  जायें  ।

 श्रीमान  केन्द्रीय  सरकार  के  समक्ष  एक  ही  विकल्प  है  कि  इस  प्रसिद्ध  और  सक्षम  मिल

 को  बढ़ाने  तथा  देशों  के  वित्तीय  और  आधिक  हितों  में  इसका  उपयोग  करने  के  लिए  वह  इस  मिल

 का  अधिग्रहण  जाए  इसीलिए  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वह  निम्नलिखित

 मुद्दों  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  त्रिपक्षीय  son  बुलाएं  :

 (1)  बर्किना  एंड  कर्नाटक  मिल्स  का  तत्काल  अर्जन  करना  |

 (2)  1982-83  के
 लिए

 सांविधिक  बोनस  को  अदायगी  तथा  रूगणता  भत्ता  जो  अब

 तक  कर्मचारियों  को  नहीं  दिया
 गया  देने  की  व्यवस्था  करना  |

 (3)  काय  मानदंड  और  कर्मचारियों  की  संख्या  के  बारे  में  बात-चीत  करना  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  धन्यवाद  यह  मिल  मेरे  निर्वाच॑न-क्षेत्र  में  है  ।
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 डा०  वी०
 कुलअदम

 वेलु ,

 रामकृष्ण पुरम  नई  दिल्ली  में  रह  रहे  कुछ  तमिल  परिवारों  को  श्रावासीय

 सुविधाएं  प्रदान  करने  को  श्रावइयकता

 डा०वी०्कुलनदई  बेल  चिदम्बरम
 :

 मैं  आवास  मंत्री  का  ध्यान  इस  ओर  आकृष्ट  करता

 हूं  कि  रामकृष्ण पुरम  तई  दिल्ली  में  लगभग  271  तमिल  परिवार  पिछले  दस  वर्षों  से  अधिक  समय

 से  रह  रहे  हैं  और  उन्हें
 अब  तक  कोई  आवास  स्थल  या  बना  बताया  सान  भाव  fra  नहीं  किया

 गया है

 इनमें  से  अधिक  श  हरिजन  लोग  हैं  और  ये  पालम  हवाई  अड्डे  पर  कुली  ना  काम  करते

 थे  लोग  या  तो  अधिकारियों  के  मकानों  को  गरज  में  रहते  हैं  या  प्यू टपा थों  पर  ।

 बिना  किसी  आवास के
 के  जीवन  बिताने  वाले  इन  निर्धन  श्रमिकों  ने  खाली  जगहों  या  बने

 बनाए  मकान  के  आवंटन
 के

 लिए  दिल्ली  fasta  अधिकरण  में  अपना  नाम  दर्ज  करवाया  हुआ

 इस  सम्बन्धें  प्रधान  मंत्री  को  भी  संसद-सदस्यों  द्वारा  अभ्यावेदन  भेजे  गए  हैं  ।

 13.62

 चितामणि  पाणि ग्र हो  carats

 रामकृष्ण पुरम  में  बसे  इन  निर्धन  लोगों  को  gear  को  देखते  मैं  सम्बद्ध  अधिकारियों

 को  इन  271  तमिल  परिवारों  को  शीघ्र  ही  आवास  स्थल  अथवा  बने  बनाए  महान  आवंटित

 करने  और  उन्हें  इस  विपत्ति  से  निकलते  का  अनुरोध  करता  हूँ  ।  धन्यवाद

 हिमाचल  प्रदेश  में  कुछ  पुलों  के  निर्माण  हेतु  facia  सहायता

 देने  को  श्रावित  कता

 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  पवेलियन  राज्य/क्षेत्रों  में  विभिन्न  पन  बिजली

 तथा  सिचाई  परियोजनाओं  के  निर्माण-कार्य  से  वहां  अनेक  कठिनाइयाँ  *  खड़ी  हो  गयी  हैं  ।  इसके

 दो  उदाहरण  हूँ  भाखड़ा-नंगल  परियोजना  से  बिलासपुर  और  ऊना  जिले  के  लोगों  को  कठिनाई

 हुई  तथा  पौंग  बांध  कारण
 कांगड़ा

 जिले  के  लोगों  को  कठिनाई  हो  रही  इन  प  योजनाओं  के

 निर्माण के  कारण  उन  जिलों  वी  सड़कें  तथा  पुल  पानी  में  डूब  गये  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  तथा

 भाखड़ा  व्यास  प्रबन्धन  बोर्ड  को  सतलज  और  उसकी  सहायक  नदियों  पर  निम्नलिखित  छह  पुलों

 के  निर्माण  के  लिए  वित्त  का  प्रबन्ध  करना  चाहिए  ताकि  लोगों  की  कठिनाइयां  दूर  हो  सकें  ।  ये

 पुल  हैं

 (i)  देकर  पुल  बिलासपुर

 (ii)  अल् ही  खड़

 (iii)  भजवानी  के
 निकट

 (iv)  बागफल  प्रखंड  बिलासपुर  जिला  )

 (  )  मनवा  (  हो  » ) ॥
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 ee

 ०  नारायण  चन्द  पराशर  ]

 (vi)  ले थि यानी  और  मांडली  के  बीच  लेखक  खड़  के  ऊपर  पुल  |

 इन  सभी  को  1984-85  की  वार्षिक  योजना में  शामिल  Frat  जाए  और  सातवीं

 वर्षीय  में  पूरा  किया  जाए  ।

 )  उड़ीसा  के  ठेका  श्रमिकों  को  शोषण  से  बचाने  के  लिए  तुरन्त

 संरचनात्मक  उपाय  करने  को  आवश्यकता

 श्रीमती  जिन्हों  पटनायक  उड़ीसा  से  प्रति  वर्ष  हजारों  की  संख्या  में  श्रमिकों

 को  राज्य  मे  बाहर  जाकर  उनका  शोषण  किया  जा  रहा  है  ।  शाल  ही  में  क्यों कर  जिले

 वकील  खान  भ्षेत्र  से  45  युवा  आदिवासियों  को  श्रमिकों  के  ठेकेदार  के  एजेंटों  ने  भर्ती  करदे

 आसाम  में  का,मरूप  के  समीप  एक  विद्युत्  गह  के  निर्माण-स्थल  पर  भेजा  ।  इन  भोले-भाले  लोगों  को

 श्रमिक  ठेकेदार  और  उनका  एजेंटों  आकर्षक  :  निःशुल्क  आवास  भोजन  एवं  अन्य

 सुब्रिघाओं  का  प्रयोग  देकर  उनको  उनके  गांव  से  दूर  भेज  दिया  किन्तु  जब  वे  कार्यस्थल  पर

 पह  चे
 तो  उनके  साथ  दासों  का  व्यवहार  किया  दिन  में  arse  घंटे  काम  करने  के  लिए

 उन  पर  दबाव  डाल  और  उन्हें  उतनी  मारी  नहीं  दी  जितनी  का  वचन  दिया  गया  ar

 पहां  तक  उन्हें  प्राथमिक  चिकित्सीय  सुविधाओं  से  भी  वंचित  रखा  गया  था  faa  लोगों  ने

 वहां  से  भागने  की  की  शीश  उन्हें  ठेकदार  क  गुणों  ने  डराया-धमकाया  और  उनकी  पिटाई  की  ।

 एक  अन्य  मामले  में  मयूरभंज  और  बालासोर  जिले  से  36  लोगों--जिनमें  21  स्त्रियां

 थीं--को  भर्ती  करके  नेपाल  गया  था  |  हाल  ही  में  लड़कों  के  समूह  को  गंजा  जिले  से  भर्ती

 करके  पंजाब  में  ताप  संयंत्र  के  निर्माण-स्थल  पर  भेजा  गया  था  ।  उन्हें  वहां  अत्यन्त  अमानवीय

 परिस्थतियों  में  काम  करने  के  लिए  विवाद  विया  गया  ।  यह  खेद  की  बात  है  कि  अन्तर्राज्यीय

 प्रवासी  कामगार  1979  अधिनियमन  के  बावा द  भी  भोले-भाले  लोगों  का  शोषण

 किया  जा  रहा  है  ।  जब  तक  इन  निर्धन  लोगों  के  लिए  तत्काल  सुरक्षा  उपाय  नहीं  किए  जाते

 तब  तक  इन  लोगों  की  हालत  में  कोई  सुघार  नहीं  हो  सकता  |  इस  तरह  की  तत्काल  जांच  wag

 जानी  चाहिए  और  इन  निधन  लोगों  को  शोषण  से  बचाया  जाना  चाहिए  |

 शिक्षा  प्रणाली  में  सुधार  करने  हेतु  उपाय  करने  की  आवश्यकता

 आज  सब  सरकार  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  देश  के श्री  बी  डॉ०  fag

 सभी  बालक-बालिकाओं  के  लिए  समान  शिक्षा
 की

 व्यवस्था  करती  सरकार  की  नीतियों

 के  कारण  देश  में  दोहरी  दिक्षा  व्यवस्था  की  जड़ें  व्याप्त  होती  जा  ही  हैं  ।  इसमें  दो  राय  नहीं  हो

 सकती  कि  किसी  भी  नागरिक  के  व्यक्तित्व  के  विकास  के  लिए  ,  समाज  एवं  राष्ट्र  के  विकास  के

 शिक्षक  एक  बुनियादी
 जरूरी  चीज  है  परन्तु  ग्रामीण  म्रंचलों  में  रह॒  रहे  एवं  नगरों  के  निर्धन

 परिवारों  के  बालक-बालिकाओं  की  शिक्षा  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ?  इनके  लिए  उच्च

 शिक्षा  की  तो  बात  प्राथमिक  एवं  माध्यमिक  शिक्षा  की  कैसी  व्यवस्था  है
 ?  शिक्षा  का  स्तर

 दिन  व  दिन  तेजी  से  गिरता  जा  रहा  है  ।  शिक्षा  स्तर  में  होते  हुए  तीव्र  ह्वास  के  लिए  यह  दोहरी

 शिक्षा  व्यवस्था  भी  उत्तरदायी  यह  व्यवस्था  निर्धन  नवयुवकों  के  ary  में  बाधा  है  ।  नगरों  वे

 सुविधा  सम्पन्न  परिवार  किसी  भी  कीमत  पर  पब्लिक  स्कूलों  मे  अपने  बच्चों  की  शिक्षा  की  व्यवस्था

 कर  लेते  परन्तु  निर्धन  बच्चे  अच्छी  शिक्षा  से  वंचित  रह  जाते  नतीजा  यह  होता  है  कि  नाना
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 प्रकार  की  प्रतिस्पर्धाओं  में  ये  गरीब  नवयुवक  पीछे  रह  जाते  हैं  ।  शिक्षा  की  दोहरी  व्यवस्था  यदि

 दुर न  की  गई  तो  सामान्य  जनों  की  दिक्षा  का  स्तर  ऊंचा  नहीं  उठ  सकेगा  और  शिक्षा  के  आघार

 पर  शोषण  जारी  रहेगा  ।  स्थिति  दिन  व  दिन  गम्भीर  होती  जा  रही  लाइलाज  होने  के  पहले

 रोकथाम  आवश्यक

 अतएव  मैं  माननीय  दिक्षा  मंत्री  से  निवेदन  करूगा  कि  वे  गम्भीरता  से  इस  पहलू  पर

 विचार  दिक्षा  शास्त्रियों  से  आवश्यक  परामर्श  सामान्य  दिक्षा  में  सुधार  के  माध्यम  से

 तथा  अनप  उपायों  द्वारा  दोहरी  शिक्षा  व्यवस्था  को  '  ऋम  समाप्त  करने  की  दिदा  में  तत्काल

 ATARI
 कदम  उठायें

 ।

 पूर्वोत्तर  राज्यों  में  उग्रवादी  गतिविधियों  पर  काबू  पाने  हेतु

 उपाय  करने  की  प्रावइयकता

 करो  अजित  कुमार  मेहता  :  पूर्वोत्तर  भ्रंश  में  विद्रोही  गतिविधियों  में  फिर

 से  तेजी  के  लक्षण  प्रकट  हो  रहे  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  इसको  शान्त  करने  के  लिए  विद्रोहियों

 की  संस्थाओं  पर  पाबन्दी  लगाने  का  विचार  कर  रही  है  पर  यह  समस्या  का  कारगर  इलाज  नहीं

 आपात  स्थिति  के  बाद  चुनावों  में  मध्यमा्ियों  की  सरकार  बनी  थी  तो  राजनैतिक  माहौल  में

 परिवहन  आया  था  और  1978  के  बाद  विद्रोहियों  की  ताकत  कम  हुई  ।  लेकिन  पिछले  दो  वर्षों  से

 हालत  faz  बिगड़  रही  है  ।  इसी  से  आराकान  की  पहाड़ियों  में
 और

 की

 स्थिति  मजबूत  हुई है
 ।  सेना  ईसाई  स्व  उत्तर  इलाकों  में  तथा  तांगखुल  मुइ वाह  मणिपुर  के

 तांग खुल

 इलाकों  के  पार  अपना  केन्द्र  बनाए  हुए  हैं  |

 उत्तर  वर्मा  के  अरुणांचल  से  ले  कर  मणिपुर  तक  के  सीमावर्ती  इलाकों  में  नागा  विद्रोहियों

 के  अड्डे  बने  हुए  हैं  ।  वे  अरुणांचल  के  तिरप  att  नागालेंड  के  मौन  जिलों  के  उस  पार  से  दुर्गम

 सीमा  का  लाभ  लेकर  घुसपैठ  करते  रहते  हैं  ।

 ऐसी  परिस्थिति  में  विद्रोही  गतिविधियों  को  केवल  कड़े  कानूनों  और  सेना  के  जरिए  ठण्डा

 करना  कठिन  इन  तरीकों  से  आम  नौजवानों  में  विद्रोही  होने  की  प्रवृत्ति  ही  पनपती  है  ।

 विद्रोह  यहां  ऐतिहासिक  कारणों से  अपनी  मनोवैज्ञानिक  जड़ें  जमा  चुका  है  इसका  हल

 राजनैतिक  माहौल  के  परिवर्तन  से  ही  हो  सकता  है  और  सरकार  को  स्थिति  बिगड़ने  पहले  ही

 wae  होना  चाहिए  |

 सीतापुर  में  एक  कृषि  कालेज  बोलने  को  आवश्यकता

 श्री  रामलाल  राही  :  उत्तर  प्रदेश
 '

 के  जनपद  सीतापुर  तथा  इसके  गिर्द

 जनपदों  में  इंटरमीडिएट  कक्षाओं  तक  कृषि  विज्ञान  पढ़ाने  की  सुविधा  तो  है  परन्तु  इसके  लगभग

 150  किलोमीटर  के  बदं-गीत  बसे  जनपदों  में  कोई  भी  स्नातक  अथवा  स्नातकोत्तर  कृषि

 विज्ञान  farert  के  लिए  सुविधा  नहीं  कोई  कालेज  अथवा  डिग्री  कालेज  न  तो  निजी  क्षेत्र  में  है

 और  न  सार्वजनिक  क्षेत्र  में
 है

 जिसमें  कृषि  विज्ञान  पढ़ाया  जाता  हो  ।  कृषि  विज्ञान  में  इंटर  तक

 शिक्षा  ग्रहण  करने  के  बाद  इन  विषयों  में  उच्च  feta  के  लिए  बहुत  दूर  जाने  पर  नाम
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 | है... |  रामलाल

 लिखाने  के  लिए  स्थान  रिक्त  नहीं  मिलते  और  कुछ  छात्र  ऐसे  भी  हैं  जो  अपनी  गरीबी  के  कारण

 बहुत  दूर  पढ़ने  नहीं  जा  सकते  !  अभी  तक  लखनऊ  परिक्षेत्र  तथा  इसके  बदं-गीत  free  जनपदों

 में  कहीं  भी  कृषि  विज्ञान  की  सुविधा  के  लिए  स्नातक  अथवा  स्नातकोत्तर  विद्यालय  सरकार  खोलने

 में  असम  रही  है  ।  यह॒  सच्चाई  है  यदि  सीतापुर  जनपद  में  एक  कृषि  विश्वविद्यालय  की

 स्थापना  कर  दी  जाय  तो  उत्तर  भारत  के  नेपाल  तराई  से  सटे  अनेकों  पिछड  जिलों  के

 छात्राओं  को  कृषि  विज्ञान  शिक्षण  की  सुविधा  प्राप्त  होगी  |

 हमारी  केन्द्र  सरकार  से  मांग  है  कि  जनपद  सीतापुर  के  किसी  भी  स्थान  पर  एक  कृषि

 बिज्ञान  शिक्षण  हेतु  स्नातक  अथवा  स्नातकोत्तर  विद्यालय  खोलने  की  घोषणा  करे  और  इसके  लिए

 भावर यक  संसाधन  जवाब  तथा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  सहायता  दें  |

 श्री  चन्द्रशेखर  आजाद  को  स्मृति  में  एक  स्मारक  डाक  टिकट

 ज़ारो  करने  को  आवश्यकता

 श्री  रामावतार  शास्त्री  पटना )
 सभापति  शहीदों  की  चिताओं  पर  लगेंगे  हर

 बरस  वतन  पे  मरने  वालों  का  यही  बकी  निंदा  होगा  ।

 इस  नग्मे  की  इन  पंक्तियों  को  सुनते  ही  भारत  के  नौजवान  भारत  सेंटर  जी  राज  को  सात

 समुन्दर  पार  भेजने  के  उछल  पड़ते  थे  ।  वे  अपने  प्राणों  की  बाजी  लगाकर  भ्रंग्रेजी  राज  से

 भिड़  जाते  ।  फलस्वरूप  सरकार  भगत  सिंह  और  दाह्दी दे  आजम  चन्द्र  शेखर  आजाद  की  तरह  हजारों

 नौजवान  जेद्दा  की  आबादी  के  लिए  फासी  के  तखतों  पर  भूल  गए  ।  दुख  है  कि  हम  उनकी

 महान  परम्परा  को  आगे  बढ़ाने  में  चूक  गए  ।  देश  को  आजादी  तो  मिल  पर  कितने  नौजवान

 उस  शहीदों  की  शहादत  के  शानदार  को  जानते  उनके  चिह्नों  पर  चलने  को

 तैयार  हैं  ।  इसका  एकमात्र  कारण  यही  है  हमने  उनके  वीरतापूर्ण  कायें  कलाओं  की
 जानकारी  न

 बच्चों  को  दी  भौर  न  नौजवानों  की  ।  वे  हमारे  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  शानदार  एवं  महान

 इतिहास  को  नहीं  जानते  और  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  नाम  सुनते  ही  मजाक  उड़ाने  लगते  हैं  ।

 इस  सदन  के  अन्दर  और  बाहर  बार-बार  इस  बात  की  मांग  गई  शहीदे  आजम

 चन्द्र  शेखर  आजाद  के  नाम  से  डाक-टिकट  जारी  किया  जाए  ।  दुख  की  बात  है  कि  उक्त  डाक

 टिकट  का  भारतवासियों  को  तक  दर्शन  नहीं  हो  सका  है  ।

 मैं  आद्या  करता  हुं  कि  सरकार  इस  नए  साल  में  उनके  नाम  पर  डाक-टिकट  जारी  कर

 उनकी  शहादत  की  समति  को  ताजा  करेगी  ।
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 सामान्य  चर्चा  जारी

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  रेल  बजट  पर  चर्चा  आरम्भ  करेंगे  ।  कल  प्रो ०  awe  सोज

 बोल  रहे  थे  ।  वे  आगे  जारी  रखेंगे  ।  उससे  पहले  मैं  सदन  को  सुचित  करना  चाहूंगा  कि

 शाम  साढ़े  पांच  बजे  मंत्री  महोदय  बहस  का  उत्तर  देंगे  ।
 मैं

 माननी
 य

 सदस्यों  से  अनुरोध

 करूगा  कि  वे  संक्षेप  में  बोलें  ।  अब  प्रो ०  सैफुद्दीन  सोज  कृपया  आगे  जारी  रखें  |

 Sto  सैफुद्दीन  सोज  :
 जसा  मैं  कल  कह  रहा  था  रेलों  का  बहुत

 महत्त्व
 न  केवल  इसलिए  फि  यह  fara  में  दूसरी  सबसे  बड़ी  रेल  लाइन  बल्कि  इसलिए  कि

 यह  देवा  में  सबसे  बड़ा  एकल  उद्योग  है  जिसमें  लगभग  15  लाख  लोग  कार्यरत  हैं  अत  इस  महत्व

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  माननीय  रेल  मंत्री  से  की  जाती  है  कि  दे  स्थिति  के  अनुरूप  कदम

 तथा  भारत  के  लोगों  को  उनकी  आवश्यकता  के  अनुसार  सुविधाएं  प्रदान  करें  ।  प्रो ०  ag

 दण्डयते  ने  उस  समय  एक  बहुत  अच्छा  मुद्दा  उठाया  था  जब  उन्होंने  ae  सुभाव  दिया  कि  रेलवे  के

 पास  और  अधिक  धन  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ताकि  रेल  मंत्रालय  जनता  की  आवांक्षाश्षों  को

 पूरा  कर  सके  ।  मैं  व्यक्तिगत  तौर  पर  कह  रहा  हूं  कि
 जब  मैंने  बजट  में  राजस्व  में  5457  करोड़

 रुपए  की  राशि  तथा  घाटे  में  70  करोड़  रुपए  की  राशि  देखी  तो  मैंने  अनुभव  किया  कि  यह  एक

 बहुत  बड़ा  बजट  है  तथा  राशि  बहुत  बड़ी  तथा  पर्याप्त  है  ।  लेकिन  जब  मैंने  बजट  के  प्रावधानों  का

 गहराई  से  अध्ययन  किया  और  इस  विभाग  की  समस्याओं  तथा  जनता  की  समस्याओं  को  जाना

 तथा  रेल  प्रणाली  के  आधुनिकीकरण  तथा  कम्पयूटीकरण  की  आवश्यकता  को  सभा  तो  मैंने  स्वयं

 को  प्रो०  ng  दंडवते  से  सहमत  पाया  जिन्होंने  कहा  कि  रेलवे  के  पास  पर्याप्त  तथा  उपयुक्त

 वित्त  व्यवस्था  होनी  ताकि  इस  विभाग  को  आधुनिक  बताया  जा  सके  तथा  समाज  की

 आवश्यकताओं  को  पुरा  किया  जा  सके  ।  मैं  नहीं  जानता  किं  माननीय  मंत्री  का  क्या  करने  का

 प्रस्ताव  है  ।  यह  देखना  माननीय  मंत्री  की  कायें  है  कि  वहू  अपने  मंत्रालय  को  कसे  चलाते  हैं  ।  एक

 अवसर  पर  जब  उन्होंने  नौकरशाहों  की
 सिंचाई की

 तो  gu  संतुष्टि  हुई--मैं  नहीं  जानता  कि

 कौन  सही  थां  ।  लेकिन  मेरा  मुद्दा  यह  है  कि  जनता  के  प्रति  नौकरशाह  उत्तरदायी  नहीं  अन्ततः

 मंत्री  ही  जनता  के  प्रति  उत्तरदायी  हैं  ।'  जब  किसी  मुद्दे  पर  मंत्री  अपने  औचित्य  बारे  में  भाइवस्त

 हों  तो  उन्हें  उस  पर  अड़ता  चाहिए  और  उन्हें  नौकरशाहों  को  यह  बात  मनवानी  होगी  कि  उन्हें

 उनके  अदे दों  का  पालन  करना  होगा  ।  और  जब  मुक्त  यह  पता  चला  श्री  चौधरी  बड़े  जोरदार

 ढंग  से  अपनी  स्थिति  पर  अडिग  रहे  तो  मु  बहुत  al  हुई |
 मैं  मामले  के  गुण-दोषों  में  नहीं

 यदि  कोई  व्यक्ति  यह  सिद्ध  कर  दे  कि  वे  गलत  थे  तो  वहू  ऐसा  कर  सकता  है  |

 लेकिन  इससे  यह  सहज  ही  निष्कर्ष  निकाला  at  सकता  है  कि  यदि  मंत्रियों  की  इच्छा  हो  ती  उन

 कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  कर  सकते  हैं  जिन  पर  वे  संसद  के  प्रति  बचनबद्ध  हैं  ।

 बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  विभिन्‍न  मुद्दे  उठाए  हैं
 तथा  मैं  उनमें  जाकर  उनकी  पुनरावृत्ति

 नहीं  करूंगा  ।  उदाहरण  मैं  दुर्घटनाओं  के  जान  तथा  माल  के  नुकसान  जैसे  प्रश्नों  को

 नहीं  उठाना  चाहूंगा  ।  मैंने  एक  अतारांकित  sea  उठाया  था  जिसका  1
 1984  को  इस  सदन
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 सैफुद्दीन  सोज

 में  उत्तर  दिया  गया  था  ।  मेरे  इस  प्रदान  के  उत्तर  में  कि  पूरी  तरह  क्षतिग्रस्त  डिब्बों  का  मुल्य  क्या

 है  तथा  उन  डिब्बों  आदि  का  मुल्य  कितना
 है  जिनकी  मुरम्मत  हो  सकती  है  और  जिन्हें  उपयोग

 योग्य  बनाया  जा  सकता  है,.माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि  रेलवे  को  पूर्णत या  क्षतिग्रस्त  डिब्बों  तथा

 आंशिक  रूप  से  क्षतिग्रस्त  जिनकी  मुरम्मत  की  जा  सकती  से  होने  वाली  हानि  के  अलग

 आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  ।  ये  आंकड़े  क्यों  नहीं  रखे  जाते  ?  तथापि  मैं  इसके  ब्यौरे  में  नहीं  जाऊंगा  ।

 क्योंकि  बहुत  से  माननीय  सदस्य  रेल-दुर्घटनाओं  में  हुए  जान  कौर
 मूल

 के  नुकसान  के  बारे  में  पहले

 ही  बोल
 चूके  हैं  ।

 ह  जानते  हैं  कि  रेलवे  में  कितना  भ्रष्टाचार  व्याप्त  है  ।  लोगों  को

 दो  तथा  तीन  शयन यानों  में  आरक्षण  नहीं  मिलता  ;  उन्हें  जाता  है  कि  सीटें  उपलब्ध  नहीं

 लेकिन  यदि  वे  गुप्त  रूप  से  दस  का  एक  नोट  थमा  दें  तो  उन्हें  आरक्षण  मिल  जाता  है  तथा  इस

 प्रकार  का
 भ्रष्टाचार

 चलता  रहता  सभी
 स्तरों

 पर  भ्रष्टाचार  को  गम्भीरता  से  रोकने  की

 आवश्यकता  है  ।

 मैं  संक्षेप  में  यह  उल्लेख  भी  करना  चाहूंगा  कि  रेलवे  में  मजदूर  संघ  कसे  कार्य  कर  रहे  हैं

 और  इनका  कसे  राजनीतिकरण  किया  गया है  ।  सत्ताधारी  दल  के  ही  एक  सदस्य  ने  संघों  के

 कार्यकरण  के  बारे  में  काफी  शोर  मचाया  था  तथा  रेल  संघों  में  निष्पक्ष  चुनाव  सुनिश्चित  करने

 की  मांग  की  थी  ।  यह  तमिलनाडु  के  कांग्रेसी  लोक  सभा  सदस्य  ईराँ  अनबौारासु  थे  जिन्होंने  रेल

 कर्मचारियों  आदि  के  संघों  में  निष्पक्ष  चुनाव  सुनिश्चित  कराने  के  लिए  रेल  मंत्री  से  एक  निगरानी

 करने  बाला  निकाय  नियुक्त  करने  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाने  का  अनुरोध  किया  था  |

 मैं  खेलने  की  अकुशलता  तथा  इसके  कारण  ग्राहकों  को  होने  वाली  कठिनाइयों  के  ae  को

 नहीं  SSSA  लेकिन  कुछ  ऐसे  महत्वपूर्ण  मुद्दे  हैं  जिनका  मैं  संक्षेप  में  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।

 हरण  के  लिए  लोक  लेखा  समिति  ने  रेलवे  के  इस  दावे  भुलाया  है  कि  नई  रेलगाड़ियां *

 आरम्भ  करने  में  इंजनों  तथा  सवारी  डिब्बों  की  कमी  मुख्य  बाधाएं  थीं  ।  लोक  लेखा  समिति  ने

 कहा है  कि  क्षेत्रीय  रेलवे  के  पास  इजन  बहुलता  में  उपलब्ध  थे  ।  इससे  पता  चलता  है  कि  रेल

 मंत्री  ने  तथ्यों  का  पता  लगाने  का  प्रयास  नहीं  किया  ।

 रेलवे  की  कुशलता  के  बारे  में  सदन  के  ध्यान-में  इतना  ही  लाना  पर्याप्त  होगा  कि  भारत

 के  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  ने  यह  पाया  है  कि  रेलवे  से  विश्वास  उठ  जाने  के  कारण  उच्च

 मुल्य  की  अनेक  जिनसें  सड़क  यातायात  के  हाथ  में  चली  गईं  तथा  परिणामस्वरूप  1977  तथा  1982

 के  बीच  77.66  करोड़  रुपए  के  राजस्व  की  हानि  हुई  ।  1982-83  के  अपने  अग्रिम  प्रतिवेदन  में

 नियंत्रक  तथा  महालेखा  पर  एक  ने  अनेक  बातें  कही  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अब  समाप्त  करें  ।
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 17  ब  दन  हूर
 1005  fore

 )  रेल

 प्रो०  सैफुद्दीन  सोज  :  मुक्के  कुछ  मिनट  और  दें  ताकि  मैं  अपने  राज्य  के  बारे  में  कुछ  बातें

 कहू  सकू  |

 सभापति  महोदय  :  आपको  ये  पहले  कहनी  चाहिए  थीं  ।  कृपया  अब  समाप्त  कीजिए  |

 बहुत  वक्ताओं  की  अभी  बोलना  है  |

 प्रो०  सैफुद्दीन  सोज  :
 प  कुछ  समय  ।  इस  चर्चा  में  मैं  एक  का

 प्रतिनिधित्व  कर

 रहा  हु
 ।

 सभापति  महोदय  :  कौर  बड़े  दल  भी  हैं  ।

 त्न
 घो ०  aga  सोज  :  आपने  पलामू  बोलने  के  रि  ए  कहा  लेकिन  आप  qa  समय  नहीं  दे

 रहे  हैं
 ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  दो  मिनट  के  अन्दर  समाप्त  करें

 प्रो  सैफुद्दीन  सोज  :  कृपया  मुक्के  समय  दें  ताकि  मैं  अपने iad  त  राज्य  में  रेलवे  के  विकास  के

 मुख्य  मुद्दों  पर  बोल  सकू  ।

 कुछ  साधारण  समस्याएं  हैं  ।  दिल्‍ली से  जालन्धर  तक  दोहरी  लाइन  होनी  चाहिए  ।

 जालन्धर  से  जम्मू  तक  दोहरी  लाइन  लेकिन  दिल्‍ली  से
 जालन्धर

 के  बीच  ऐसा  नहीं  है  ।

 जहां  तक  शालीमार  एक्सप्रेस  TA  वा  सम्बन्ध  सदियों  में  रेलवे  इसे  सप्ताह  में  तीन

 दिन  ही  चलाता  है  |  सदियों  के  दौरान  वैष्णों  देवी  के  लिए  aga  भीड़  रहती  है  तथा  कइमीर  घाटी

 से  भी  बहुत  भीड़  होती  है  विशेषकर  उन  लोगों  की  जो  सर्दियों  के  दौरान  बाहर  जाते  हैं  ।  सदियों

 के
 दौरान  पूरे  सप्ताह  नहीं  चलती  है  ।  यह  सारा  सप्ताह  चलनी  चाहिए  |

 काफी  समय  पहले
 श्री  डोगरा  तथा  अन्य  लोगों  ने  यह  मुद्दा  प्रधानमंत्री  के  साथ  उठाया

 था  |  वह  मान  गई  थीं  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  माननीय  मंत्री  ने  को  सप्ताह  के  सभी  सात

 दिन  चलने  की  अनुमति  क्यों  नहीं  दी  है  ।  इस  गाड़ी में  2-  शयनयान  वातानुकूलित  भी  होने  चाहिए

 यह  इसमें  नहीं  है  ।  इसका  प्रावधान  किया  चाहिए  ।  ये  साधारण  बरातें  हैं  ।

 चू  कि  समय  नहीं  मैं  जम्मू  और  काश्मीर  के  बारे  में  एक  या  दो  बातें  कहूंगा  जो  अत्यधिक

 महत्वपूर्ण  हैं  |  मुक्के  पह  कहते  हुए  दु:ख  होता  है  कि  यद्यपि  जम्मू  और  कश्मीर  देश  का  अभिन्न  रंग

 तथापि  यह  रेलवे  मानचित्र  में  बिल्कुल  नहीं  है  ।  जम्मू  तक  रेल  लाइन  और  जम्मू  तथा

 ऊधमपुर  के  बीच  रेलवे  ने
 पहले  ही  रेल  लाइन  निर्माण  कार्य  शुरू  कर  दिया  है  ।  70  करोड़

 रुपए  में  से  अभी  तक  5  करोड़  रुपए  भी  खर्चे  नहीं  किए  गए  मेरी  समभ  में  नहीं  आता  कि

 रेलवे  कब  इस  लाइन  को  पूरा  करेगा  ।  भर  यह  नेक  इरादा  नहीं  है  क्योंकि  क्या  मंत्रालय  अन्ततः

 श्नीनगर  तक  रेल  लाइन  नहीं  जाना  चाहता  ?  आपको  यह  करना  क्योंकि  आधुनिक

 टेक्नोलॉजीਂ
 में  यह  सम्भव  है  ।
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 [  करो  ager  सोज  |

 मेरे  इस  प्रदान  के  उत्तर
 में

 कि  यद्यपि  गुनाह  से  बारामूला  तक  रेल  लाइन  कै  निर्माण

 के  लिए  रेलव ेने  काफी  समय  पहने, - यों  कहिए  छह  बर्ष  सर्वेक्षण  किया

 फिर  भी  यह  लाइन  क्यों  नहीं  बनी  माननीय  मंत्री  ने  यह  वहा  पास

 79  करोड़  रुपए  नहीं  इसलिए  हम  उस  रेल  लाइन  का  निर्माण  नहीं  कर  सकते  ।'  उनका  विभाग

 बहुत  वड़ा  कश्मीर  के  लोग  राष्ट्रीय  मुख्यधारा  में  जुड़  गए  हैं
 ।  उन्हें  भी  वही

 सुविधाएं  मिलनी  चाहिएं  जो  सरकार  देश  के  सभी  लोगों  को  दे  रही  आप  काजी  गुण्ड  तथा

 बारामूला  के  बीच  रेल  लाइन  का  निर्माण  कयों  नहीं  कर  जबकि  इसके  लिए  सर्वेक्षण  बहुत

 पहले
 हो  गया  था  ?  भर  इसमें  कोई  बाधा  नहीं है  1

 ऊधमपुर  और  श्रीनगर  के  बीच  रेल  लाइन  का  निर्माण  करना  सम्भव  है  ।  सुरंग  कोई

 समस्या  नही ंहै  ।  हमें  उसके  लिए  धनराशि  a  edt  होगी  ।  इसके  लिए  मेरा  आगे  तक  यह  है  कि

 दूसरे  बर्थ-व्यवस्था  की  काफी  सघन-राशि  क्योंकि  हमें  हथियार  तथा  ट्रकों  के  ट्रक  सेना  की

 सप्लाई  तथा  असैनिक  जनता  के  लिए  भेजने  पड़ते  हैं  ।  यदि  ऊधमपुर  तथा  श्रीनगर  के  बीच  रेल

 लाइन  होगी  तो  काफी  बड़ी  बचत  होगी  ।  इससे  हमारे  पेंशन  उद्योग  को  भी  प्रोत्साहन

 मिलेगा  |

 सभापति  महोदय  कृपया  सभापति  का  भी  ख्याल  मैं  पहले  ही  आपको  बारह  मिनट

 दे  चुका  ।

 करो  सैफुद्दीन  सोज  :  आपका  बहुत-बहुत  qayare  |  4
 LN

 द  दि  द  दि  |  श्र ी  से  अनुरोध  करता

 हू ंकि  वह  मेरे  विशिष्ट  मुद्दों  का  उत्तर
 दें

 ।.

 श्राचाय  भगवान  देव  :  सभापति  हमारे  रेल  मंत्री  श्र  गनी  खां  चौधरी

 ने  जिस  डाइनेमिक  ढंग  से  गतवर्ष  ,  अपने  डिपो  मेंट  को  चलाया  और  उनके  अधिकारियों  ने  जिस

 निष्ठा  से  उन्हें  सहयोग  उसके  लिए  मैं  उनको  और  उनके  शियों  को  बधाई  देता  है  ।  उनके

 सक्रिय  ध्यान  रखने  से  चन-खींचने  में  बड़ा  सुधार  भाया  चोरियों  में  रुकावट  हुई  गाड़ियों  के

 समय  पर  चलने  में  सुधार  हुआ  खाने  की  चीजों  में  भी  सुघार  आया  कर्मचारियों  के  समय

 पर
 आने  में  सुधार  हुआ  स्टेशन  की  सफाई  की  तरफ  विशेष  ध्यान  दिया  गया  और  रेलवे  लाइन

 के  दोनों  तरफ  पेड़  लगाने  की  परम्परा  ने  भी  रिका इं  तोड़ा  है  ।  इन  बातों  के  साध-साथ  जो  नई

 गाड़ियां  चलाई  गई  हैं  इसके  लिए  भी  मैं  डिपो मेंट
 को  बधाई  देता  हूं  ।  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  अजमेर

 में  रेलवे  का  एक  बहुत  बड़ा  वर्कशाप  है  उनका  fara  किया  जाने  के  लिए  प्रावधान  किया  गया  है

 — saa  लिए  भी  मैं  मंत्री  महोदय a1  बधाई  देता

 आपने  रेलवे  सर्विस  कमीशन  का  दफ्तर  अजमेर  में  खोला  अभी  तक  राजस्थान  के

 नौजवानों  को  बम्बई  जाना  पड़ता  था  और  बम्बई  में  उनको  सर्विस  नहीं  मिलती  लेकिन  अब

 अजमेर  में  दफ्तर  खुल  जाने  से  उनको  बहुत  सुविधा  हो  गई  है--इसके  लिए  भी  मैं  उनको  बधाई
 देता  हूं  इसके  सम्बन्ध  में  पैनल  में  जो  चार  नाम  आये  चाटता ह  कि  उनकी  स्वीकृति

 भाप  तुरन्त  दें  जिससे  यह  वाय  बीप
 तथा  सुचारु

 रूप  से  साकार  रूप  धारण  कर  सकें  ।
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 इसके  साथ a  साथ  मैं  एक  प्रार्थना  at  करना  चाहता  हूं  और  वह  यह  है  fir  कॉफी

 समय  से  ब्रांड  गेज  के  लिए  राजस्थान
 के

 लोगों  की  तरफ  से  मांग  की  जाती  रही  है  लेकिन  अभी

 तक  वह  मेरी  नहीं  हुई  है  ।  राजस्थान &
 विकास  लिए  वहू  बहुत  जरूरी  है  और

 मैं  यहं  भी

 कहना  चाहता  हूं  कि  कांडला  से  माल  उठाया  जाय  ।  बम्बई  में  fas  दो-दो  और  ढाई  महीने

 खड़  रहते  हैं  और  उनको  जल्दी  सामान  उतारने  का  अवसर  नहीं  मिलता  इस  तरह  से  माल  पर

 डेगुरेज  और  ड्यूटी  काफी  लग  जाती  है  ।  कांडला  में  पांच  डेक  हूं  और  अब  छटा  और  बन
 गया  है

 लेकिन  उसको  माल  नही  मिल  रहा  है  ।  मैं  स्वयं  जांच  करने  के  लिए  गया  था  और  मैंने  देखा  कि

 रेलवे  की  तरफ  से  रोजाना  125  था  130  डिब्बे  मिलते  हूं  जबकि  वहां  भावइवकता  500  से

 अधिक  रेल  डिब्बों  की  है  ।  कांडला  पर  जो  माल  उतारते  उनके  लिए  अगर  और  डिब्बों  की

 व्यवस्था
 की  तो  वहाँ  पर  रेलवे  को  ज्यादा  आमदनी  होगी  ।  और  आगे  चलकर

 ब्रांड  गेज

 रेलवे  लाइन  को  डालने  से  सम्बन्ध  में  या  डबल  लाइन  करने  उसको  सा कार रूप  देने से  इससे

 आपको  बडी  मदद  मिलेगी  ।

 एक  star  यह  है  कि  मीटर  गज  का  हैड  क्वाटर  जो  इस  समय  बम्बई  में  जहां  पर

 बड़ी  भीड़-भाड़  रहती  है  और  aaa  को  रहने  के  लिए  मकान  रहीं  मिलते  हें  और  उनको

 बड़ी  दिक्कत  होती  उसको
 बम्बई

 से  हटा  कर  अजमेर  में  कर  दिया
 जाए

 |  g AIS AAA  में  हमारे

 पास  काफी  जमीन  पड़ी  हुई  वहां  का  एरिया  काफी  बड़ा  है  और  वहां  पर  कर्मचारियों  के  रहने

 के  लिए  क्वाटर  भी  बनाएं  जाए  जा  सकते ३  |  मेरा  मंत्री  से  निवेदन  है  कि  मीटर  गेज  का

 हैड  क्वाटर  बम्बई  से  हटा  कर  अजमेर  कर  दिया  जाए  ।

 बात॑  और  कहना  चाहता  पुष्कर-अजमेर-मेडता  सर्वे  किया  गया  है  ।  आप

 Wa
 म

 100  रेलवे  लाइन  बनाने  जा  रहे  हैं  ।  उसमें  यदि  इसको  भी  दा  rat  fear  तो  बड़ी

 अच्छी  बात  होगी  |

 एक  बात  मैं  रेलों  के  ऊपर  पुल  बनने  के  बारे  में  कहना  चाहता  हू  ।  मैंने  देखा  है  कि  सभी

 प्रान्तों  में  रेलवे  क्रासिंग  पर  पुल  बनाने  के  लिए  आपने  बजट  बनाया  है  परन्तु  राजस्थान  इस

 से  बिल्कुल  अछूता  रखा  गया  है  ।  मेरे  चुनाव  क्षेत्न  अजमेर  डिस्ट्रिक्ट  के  अन्दर तीन  पुल बनाने

 की  आवश्यकता है
 ।  एक  पुल  तो  क्या वर  में  बनने  की  आवद्यवतता  है  क्योंकि  रेलवे  स्टेशन  वी

 दूसरी  साइड  में  तीन  कपड़ा  मिले ंहूं  और  वहां  पर

 दुर्घटना
 होती  रहती हें  ।  इसी

 महीने  एक

 नौजवान  की  मृत्यु  हो  गयी  क्योंकि  मजदूर  हजारों की वी  संख्या  में  शहर  से  मिल  की  तरफ  आते हैं

 भौर  मिल  से  शहर  की  तरफ  जाते  हूं  ।  इस  सम्बन्ध  में  पहले  भी  कई  बार  मांग  की  जा  चकी  है

 गौर  ब्यावर  में  एक  पुल  बनाने  की  बहुत  आवश्यकता  है  ।  दूसरा  पुल  अजमेर  में  ही  तोपदड़ा  में

 बनाने  की  बहुत  है  क्योंकि  वहां  पर  जो  अवसर  ग्राऊन्ड  पुल  उसमें  पानी  भर  जाता

 जिससे
 यात्रियों

 को  बहुत  दिक्कत  होती है  ।  तीसरा  पुल  किशनगढ़  से  रूपनगढ़  जाते  हुए  बनाने

 की  काफी  समय  से  मांग  की  जा  रही  है  ।  इस  तरह  से  मेरे  क्षेत्र  में  इन तीन  पुलों  को  बनाने  की
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 बहुत  आवश्यकता  है  और  मेरे  एरिया  में  कई  फाटक  जहां  पर  कमेंचारो  नहीं  रहते  हैं  ।  इससे

 किसानों
 को  अपने  गांवों  और  खेतों  की  तरफ  जाने  में  बड़ी  दिक्कत  होती  है  ।  वहां  पर  जितने  भी

 फाटक  उनपर  कम  से  कम  दिन  में  तो  आदमी  रहना  ही  चाहिए  और  इस  प्रकार  की  व्यवस्था

 आपको  करनी  जिससे  लोगों  को  राहत  मिले  |

 सपने  एक  सुपर  फास्ट  सतह  गत  as  चलाई  थी  और  उसके  लिए  मैं  आपको
 धन्यवाद  देता

 हूं  ।  दिल्‍ली
 से  अहमदाबाद  के  लिए  यह  गाड़ी  चलती  है  लेकिन  ख्वाजा  साहिब  की  दरगाह

 जहां  पर  आप  भी  जाते  हूं  और
 पुष्कर

 भी  एक  बहुत  बड़ा  स्थान  वहां  पर  इस  ट्रेन  के  रुकने

 का  आपने  जो  टाइम  रखा  वह  ठीक  नहीं  है  ।  वहां  पर  एक  बजे  रात  को  यह  गाड़ी  पहुंचती

 अजमेर
 से

 जो  यात्री  आते  हें  चाहे  वे  दरगाह  के  लिए  भाते  हों  या  पुष्कर  के  लिए  आते  हों  बाहर  से

 आते  हूं  और  रात  को  जब  एक  यी  दो  बजे  गाड़ी  पहुंचती
 तो  इससे  यात्रियों  को  बहुत  दिक्कत

 होती  है  |

 इसलिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  इस  सुपर  फास्ट  टैन  का  टाइम  या  तो  भाप  रात  को  10

 बजे  रखिये  या  4  बजे  के  बाद  रखिये  ।  इसके  अलावा  जो  जनता  एक्स प्र  स  चलती  उस

 का  टाइम  पहले  बड़ा  बरच्छा  और  वह  पहले  सवेरे  6  बजे  चलती  थी  और  साढ़े  चार  बजे

 पहुंचती  थी  ।  aq  उसका  टाइम  4  बजे  कर  दिया  गया  है  और  वह  रात  को  3  बजे  पहुंच ती

 जिससे  यात्रियों  को  बड़ी  दिक्कत  होती है
 ।

 इसलिए
 मेरा  कहना  यह  है  कि  इन  दोनों  ट्रेनों  के

 चलने  के  समय  में  आप  सुधार  कीजिए  |

 मैं  व्यापक  का  रहने  वाला  हू  ।  वहां  पर  कपड़  की  तीन  मिलें  हैं  और  ag  एक  बहुत  बड़ी

 मंडी  है  ।  वहां  पर  जो  भी  रेलें  रुकती  उनमें  सीटों  पर  आरक्षण  बहुत  कम  है  ।  पहले  8  का  थां

 लेकिन  अब  उसको  घटोकर  दो  कर  दिया  है  ।  201  अप  में  जनता
 में  और  मेल  जहां  का  मैं

 रहने  वाला  सीटों  का  भारक्षण  कमकर  दिया  है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  ag  है  कि  इसमें  वृद्धि

 करने  की  कृपा  आप  करें  |  व्यापार  में  जो  कर्मचारी  काम  करते  उनके  रहने  के  लिए  क्वार्टरों  की

 बहुत  HaRA Far  है  ।
 वे  वहां  दूर-दूर  रहते  हें  और  वहां  पर  भीड़  बड़ी  रहती  है  और  जगह  भी

 बहुत  कम  है  |  इसके  सम्बन्ध  में  भी  आप  विचार  करें  ।
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 के  साथ  मैं  arate  मंत्री  जी  को
 और

 ७. उनके  डिपार्टमेंट  को  बधाई  देता  हु

 कि  उन्होंने  बहुत  अच्छा  काम  किया  है  और  इतना  कहकर  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हू  ।

 थ्री  उत्तम  राठौर  :  सभापति  रेल  बजट  का  समन  करने  के  लिए

 उठते  समय  मेरी  प्रतिक्रियाएंਂ  कुछ  मिली-जुली हैं  ।  माननीय  मंत्री  द्वारा  सदन  के  सम्मुख  रखे

 गए  अधिकतर  प्रस्तावों  से  मैं  समहत  हू  क्योंकि  आपने  केवल  पाँच-छह  मिनट  ही

 दिए  मैं  सीधे  उन  कुछ  मुद्दों  पर  जाऊँगा  जिनकी  उपेक्षा  की  गई  है  या  जिन्हें  रेल  मंत्रालय

 हारा  गम्भीरता  से  नहीं  लिया  गया  है  ।

 मापकों  पता  है  कि  जब  अमरीका  में
 रेल

 तथा  सड़क  atta  को  सम्बोधित  किया  गया

 तो  तत्कालीन  प्रेसिडेण्ट  ने  कहा  था
 कि  खुशहाली  के  कारण  रेल  लाइन  तथा  सड़कें  नहीं  बनी  हैं

 बल्कि  रेलों  तथा  सड़कों  से  देश  में  सुहाली  आई  है  इसी  प्रकार  हमारे  देश  में  पिछड़े  क्षेत्र  हैं

 और  यदि  इन  क्षेत्रों  का  विकास  करना  यदि  हम  चाहते  हैं  कि  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने

 वाले  67  प्रतिष्ठित  लोगों  का  जीवन-स्तर
 सुधारना

 है  तो  हमें  रेलें  तथा  सड़कें  इन  क्षेत्रों  में
 पहुँ  चानी

 होंगी  ।  लेकिन  हम  देखते  हैं  कि
 सरकार  किसी  न  किसी  कारण  से  इसकी  उपेक्षा  करती  आई

 मेरे  पास  कुछ
 ठोस  उदाहरण  हैं  ।

 1977-78  में  मनवाड़-औरंगाबाद  खंड  को  बड़ी  लाइन  में  '  का  कार्य  आरम्भ

 किया
 गयो  ।  तत्कालीन  रेल  मंत्री  ने  ag  कहा  था  कि  उसे  1982-83  तक  पुरा  किया  जाना

 चाहिए  ।  आज  तक  60  से
 65  प्रतिष्ठित  कार्य

 भी  पुरा  नहीं  हुआ  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कारण  क्या  हैं

 यदि  हम  इसी  गति  से  चलते  रहेंगे  तो
 उस

 क्षेत्र
 के

 लोग  अवद्य  ese  होंगे  ।  इसलिए  नहीं  कि  हमने

 देखा  है  कि
 वे  लोग  क्षुब्ध  हैं  लेकिन  कत्त  व्य-स्वरूप  हमने  उन्हें  बताया है  कि  हम  इसे  पुरा

 करवाए गे  और  हमने  कहा  है  कि
 वहू

 इस  बात  को  रखेंगे  कि  कायें  पूरा  हो  ।  किसी  कारण

 वध  इसकी  उपेक्षा  की  गई  है  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  केवल  एक  बात  कहना  चाहता  है  श्री  गनी  खान  चौधरी  बहुत

 आदमी  हैं  ।  लेकिन  जब  कोई  गलती  की  बात  की  जाती  है  तो  वह  यह  बहाना  करते  हैं

 कि  वित्त  मंत्रालय
 उसकी  स्वीकृति  नहीं  दे  रहा  है

 अथवा  योजना  आयीग  इसे  नहीं  कर

 मैं  नहीं  जानता  कि  ag  ऐसा  क्यों  करते  हैं  ।  उन्हें  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लोगों  की  इच्छाओं  को  जानना

 चाहिए  और  यह  देखना  चाहिए  कि  रेल
 मंत्रालय

 द्वारा  पहले  जो  भी  वचन  दिए  गए  थे
 वह

 निर्घारित  अवधि  में  पुरे  किए  जाएं  ।  मैं  उन्हें  केवल  इस  विभाग-विशेष  में  परिवर्तन  करने  के  बारे

 में  कहना  चाहता  हू  ।  वह  इसे  कब  पूरा  करने  जा
 रहे  हैं  ?  स्थानीय  लोग  तथा  मराठवाड़ा  ak

 महाराष्ट्र
 की  जनता  उससे

 संतुष्ट हो  जायेगी  हम  नहीं  चाहते  कि  यह  ऐसे
 ही

 चलता  रहे  ।
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 जसा  कि  मैंने  पहले  भी  कहा  था  रेलवे  सदन  में  दिए  गए  अपने  आश्वासनों  को  अलग  तरीके  से

 पूरा  करता  है  ।  यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  छठी  योजना  में  मुदखेड-भादिलाबाद  लाइन  को

 छोटी  लाइन  से  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  कर  दिया  जायेगा  लेकिन  मैंने  इस  बारे  में  पूछा  तो  a

 यह  कहां  गया  कि  कोई  आश्व।सन  नहीं  दिया  गया  था  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  रेल  मंत्रालय  सदन

 में  दिए  गए  भाइवासनों  को  इतनी  लापरवाही  से  क्यों  लेता  है  ।  उन्होंने  ७,  लिखित  रूप  में

 आह्वान  दिया  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  ने  इसे  इतनी  लापरवाही  से  ले  रहे  हैं  ।  क्या  यह

 भा इवा सन  दिया  गया  था  या  नहीं  इसका  निर्णय  आश्वासनों  संबंधी  समिति  करेगी  रेल  मंत्रालय

 इसका  निर्णय  करने  में  सक्षम  तही है  ।  यदि  वह  इन  आश्वासनों  को  गंभीरता  से  नहीं

 लेती  तो  जनता  के  उन  सभी  जो  अपने  क्षत्र  के  मामले  के  संबंध  में  यहां  निवेदन

 करने  करते  के  लिए  बहुत  कठिनाई  पैदा  हो  जायेगी
 Co

 यदि  किसी  तरह  आदिलाबाद  लाइन  में  परिवर्तन  किया  आरम्भ  जाना  किया

 जा  सकता  तो  मभ भ्  बहुत  ख़दी चक  होगी  ।  मैंने  माननीय  प्रधानमंत्री  को  भी  लिखा  उन्होंने  aa

 लिखा  कि  यह  कार्य  किया  जाएगा  तथा  उन्होंने  रेल  मंत्रालय  से  मामले  की  जांच  करने  के  लिए

 कहा  तथा  यह  मामला  ग्रामीण  पुर्ननिर्माण  मंत्रालय  अथवा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी

 इसे  जो  भी  कहा  जाता  के  झंतगंत  लें  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  बारे  में  क्या  किया  गया

 है  ।  aa  खुशी  होगी  यदि  मंत्रो  महोदय  हमें  बताएं  कि  क्या  यह  काम  किया  जा  सकता  है  अथवा

 नहीं  केवल  इतनी  कामना  है  कि  वे  जनता  की  इन  मांगों  पर
 गंभी  रता पु वंक  विचार  करें  |

 यहां  तक  कि  छोटी-छोटी  बातों  जैसे  पी  ०टी ०  कनेक्शन  कौर  नए  स्टेशनों  पर  गाड़ी  रोब ने  संबंधी

 मांगों  को  दोहराना  पड़ता  है  ।  मेरा  शवल  इतन  अनुरोध  है
 कि  इसमें  अधिक  समय

 नहीं
 लगना

 चाहिए  |

 अंत  रेल  मंत्री  परवाह  मोनी  बाग  से  होकर  बड़ी  लाइन  तक  का  यातायात  सर्वेक्षण

 कराने  तथा  alfaadtare-tigeante  जड़ी  लाइन  शुरू  करने  के  लिए  बधाई  नहीं  देने  का  अर्थ  होगा

 कि  मैं  अपना  कत्तव्य  पुरा  नहीं  कर  रहा  हू  ।  मैं  अध्यक्ष  महोदय  को  भी  बधाई  देता  हु  जिन्होंने

 महाराष्ट्र  के  सर्वाधिक  पिछड़  क्षेत्रों  मुदित--आदिलाबाद  खंड  का  छः  में  एक  बार  नहीं

 अपितु  दो  बार  दौरा  किया  है  इसके  साथ-साथ  मैं  पूर्वोत्तर  सीमांत  क्षेत्र  में  काम  करने  वाले  रेलवे

 कर्मचारियों  को  भी  बधाई  देता  हुं  ।  वहां  एक  आंदोलन  किया  था  जिसमें  रेलवे  कालोनी  में

 एक  रेल  कर्मचारी  को  छुरा  भोंक  दिया  गया  लेकिन  ये  लोग  अपने  कत्तव्य से  पीछे  नहीं  हटे

 और  आंदोलन  में  भी  ये  लोग
 प्रति

 दिन  काय
 लय  जाते  थे  और  यह  देखने  को  कि  गाड़ियां  नियमित

 रूप  से  चलती  रहीं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  ही  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हुं  कि  वह  हमारे  क्षेत्र  की  लाइनों

 को  कलकत्ता  की  भूमिगत  लाइनों  की  तरह  मानें  तथा  इस  कार्य  के  लिए  हम  उन्हें  बनाई  देते  हैं
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 है  कि  इस  बार  रेल  मंत्री  जी  ने  जो  पहले  तमाम  बजट  भाए  उनमें  से  एक  अच्छा  बजट  पेश

 करने  की  कोशिश  की  है  ।  फिर  इस  बजट  से  गरीब  लोगों  पर  थोड़ा  दबाव  पड़ेगा  ।  क्योंकि

 प्लेट  फार्म  का  टिकट  बढ़ा  दिया  गया  या  जो  सरकार  लगा  दिए  उनसे  सेकण्ड  बलास  के

 यात्रियों  पर  एक  प्रकार  का  बोझ  पड़ेगा  ।  इस  वार  का  बजट  अगले  चुनाव  को  ध्यान  में  रखकर

 बनाया  गया  इसलिए  लोगों  पर  कम  बोझ  डालने  की  कोशिश  की  गई  ।  मैं  प्रारम्भ  में  ही  यह  बात

 कहना  पसन्द  करता  हूं  कि  मगर  संभव  हो  तो  माननीय  मंत्री  जी  यह  प्रयास  करे  कि  द्वितीय  श्रेणी

 किराया  कुछ  कम  कर  दिया  जाए  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि
 जब  वह  जवाब  देंगे  तो  द्वितीय  श्रेणी

 के  किराये  में  कुछ  कमी  की  घोषणा  करेंगें  ।  प्लेटफार्म  टिकट  के  दाम  भी  घटाने  चाहिए  ।  जिन

 नजदीक  के  स्टेशनों  का  किराया  प्लेटफार्म  टिकट  से  कम  तो  उससे  रेलवे  को  लाभ  नहीं  होंगा  ।

 एक  व्यक्ति  अगर  नजदीक  के  स्टेशन  का  टिकट  ले  लेता  है  और  यदि  उसकी  कीमत  प्लेटफार्म

 टिकट  से  कम  है  तो  ag  से  प्लेटफार्म  पर  जाकर  काम  करके  टिकट  को  लौटा  कर  पैसा

 वापिस  ले  सकता  है  ।  इसलिए  प्लेटफार्म  टिकट  के  दाम  घटाए  जाने  चाहिए  ।  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  की

 तरफ  fags  रूप  से  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकृष्ट  करूंगी  ।  कुछ  ऐसे  स्थान  हैं  जहां  पर  रेल  लाइन

 बना  दें  तो  अधिक  फायदा  नहीं  होगा  ।  लेकिन  उस  क्षेत्र  के  fara  के  लिए  आवश्यक  है  ।  मुख्य

 रूप  से  सरकार  वेलफेयर  का  काय  करती  है  |

 हीं  कहीं  घाटा  सह  कर  भी  इस  प्रकार  की  रेल  लाइन  बनाई  जाये  जिससे  पिछड़े  क्षेत्र  के

 लोगों  को  उन्नति  अवसर  faa  सके  ।  इसलिए  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  कुछ  नई  रेल

 लाइनें  देते  का  आप  प्रयास  करें  ।

 मैं  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  कहना  चाहूंगा  जहां  पर  रेल  लाइन  तो  है  लेकिन  कुछ  क्षेत्रों

 में  नहीं  है  भौर  वहां  के  लिए  बहुत  दिनों  से  मांग  भी  हो  रही  है  गोरखपुर  में  सहजीवन

 बड़हलगंज  के  लिए  रेल  लाइन  की  मांग  की  गई  थी  और  बार-बार  कहा  गया  विभाग  की  तरफ  से

 इस  रेल  लाइन  से  विभाग  को  नुकसान  होगा  ।  मैंनें  माना  कि  नुकसान  हो  सकता  लेकिन
 जहां स  ON

 यातायात  और  विकास  के  साधन  नहीं  हैं  ऐसे  क्षेत्रों
 कें लिए  कुछ  घाटा  भी  सह  कर  रेन  लाइन

 HAW  बनाई  जाये  |  अभी  हमारे  माननीय  अशफाक  हुसैन  साहब  जब  बिल  पर  बोलेंगे

 तो  वह  भी  मांग  करेंगे  महाराजगंज  क्षेत्र  में  रेत  लाइन  बनाने  के  लिए  ।  तो  मैं  आशा  करना  हूं

 कि  मन्त्री  जी  हमारी  समस्याओं  पर  विशेष  ध्यान  देंगे  ।

 देश  के  तमाम  दूसरे  भाग  जेसे  ईस्ट नें  री  उड़ीसा  और  बिहार  में

 जहां  बहुत  भी  जगहों  पर  रेल  लाइनें  नहीं  हैं  और  वहां  बनाने  की  जरूरत  मैं  नहीं  जानता  कि

 रेल  विभाग  के  तो  रिसो संज  हैं  उनसे  कितना  विकास  अप  कर  सकते  लेकिन  इनको  प्राथमिकता

 के  आधार  पर  देखना  चाहिए  झर  इन  जगहों  पर  रेल  लाइनें  बनाने  के  लिए  प्रयास  करना

 अब  मैं  अपने  गोरखपुर  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  हमारा  गोरखपुर  इस  समय  उत्तर
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 प्रदेश  के  बड़े  नगरों  में  आ  चुका  है  और  उसको  आजादी  लगभग  लाख  पहुंच  गई  है  मैंने  उसके

 बारे  में  कहा  कि  इसको  बी  ट  क्लास  feel  बनाया  जाये  ।  मैंने  वित्त  मंत्री  और  रेल  मन्त्री  को  लिखा

 था  और  यहां  पर  भी  कहा  था  लेकिन  मुझें  यही  बताया  गया  कि  चूंकि  वहां  की  आबादी  4  लाख  से

 कम  है  इसलिए  उसको  बी  टू  क्लास  सिटी  नहीं  बनाया  जा  सकता  ।  ऐसा  इसलिए  है  कि  आपने  1981

 की  जनगणना  को  आधार  बनाया  है  ।  लेकिन  यदि  इस  समय  वहां  की  आबादी  देखी  aid  गोरखपुर

 महा  नगरपालिका  क्षेत्र  की  तो  वहां  को  आबादी  5  लाख  हो  चकी  है  इसलिए  उस  शहर  को  वी  ट

 बनाया  जा  सकता  है  ।  एसा  होने  से  रेल  कर्मचारियों  को  ag  तमाम  सुविधायें  सिलने  लगेंगी  जो  एक

 बी  ट  शहर  के  लोगों  को  मिलती  हैं  ।  -  मंत्रो  जी  जानते  हैं  कि  इत  शहर  में  नाथ  ईस्ट नं  रेलवे  क

 हैडक्वाटर  है  और  वहां  पर  25  हजार  रेल  कर्मचारी  काम  करते हैं  ।  अतः  उनके  हितों  को  देख

 हुए  गोरखपुर  शहर  को  शीघ्र  ही  बी  टू  क्लास  घोषित  कराने  की  कृपा  करें  ।

 इसी  तरह  जो  नई  कोच  फैक्ट्री  बनने  वाली  है  उसको  पूर्वी  उत्त  र  प्रदेश  और  पश्चिमी  बिहार

 के  पिछड़ेपन  को  देखते  हुए  गोरखपुर  में  बनाया  जाय  ।  यह  प्रस्ताव  जब  आया  था  तो  कहा  गया  था

 यह  कारखाना  गोरखपुर  में  बताया  जायेगा  ।  लेकिन  अब  उस  कारखाने  को  वहां  से  हटाने

 का  प्रयास  हो  रहा  है  |  इसलिए  मैं  मंत्री  जी  से  कहूंगा  कि  अगर  उस  करखाने  को  बनाना  है  तो  पूर्वी

 उत्तर  प्रदेश  के  विकास  को  ध्यान  में  रखते  हुए  और  पश्चिमी  बिहार  के  पिछड़ेपन  को  देखते  हुए  उस

 कारखाने  को  गोरखपुर  में  ही  स्थापित  मंत्री  जी  ने  हमें  कई  बार  आश्वस्त  किया  है

 कि  जब  उसके  लिए  प्लानिंग  कमीशन  से  धन  जायेगा  तो  स्थान  के  बारे  में  चयन  होगा  और

 चयन  कोई  राजनीतिक  .  आधार  नहीं  अपनाया  जायेगा  ।  यह  तो  अच्छी  बात  है  लेकिन  हमें  नो

 जानकारी  मिली  है  कुछ  राजनीतिक  आधार  अपनाने  की  बात  चल  रही  है  ।  सदन  के  दोनों  तरफ  के

 सदस्यों  की  यही  मांग  है  कि  उस  कारखाने  को  गोरखपुर  में  ही  बनाया  जाये  ।  उनकी  मांगों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  उक्त  कारखाने  को  गोरखपुर  में  स्थापित  कराने  की  कृपा  करा  |

 कुछ  काम  माननीय  मंत्री  जी  जरूर  ऐसे  कर  रहे  हैं  जिनकी  तारीफ  दि.ये  बिना  मैं  नहीं  रह

 सकता  |  रेल  ऑक्सीडेंट्स  आमतौर  से  होते  हैं  जो  कि  बहुत  ही  दुखद  होते  हैं  और  उन  रेल  दुर्घटनाओं

 के  लिए  यह  देखा  जाता  है
 कि  छोटे  कर्मचारियों  को  दंडित  कर  दिया  जाता  है  ।  प्वाइंट

 स्टेशन  मास्टर  और  कुछ  छोटे  कम
 चा

 रियों  को  दण्डित  कर  दिया  है  ।  यहां  जब

 पालियामेंट  में  बहस  है  तो  हम  लोग  सरकार  और  माननीय  मंत्री  के  विरुद्ध  तमाम  बातें  कहते

 हैं  और  बराबर  यह  मांग  की  जाती  है  कि  बड़े  लोगों  के  खिलाफ  कार्यवाही  कयों  नहीं  दंडित

 कयों  नहीं  किया  जाता  ?  मुझे  इस  बात  की  खुशी  है
 कि  माननीय  मंत्री  ने  इस  बात  पर  ध्यान  दिया

 हमारी  जनता  और  सरकार  के  बीच  में  करने  वाले  लोग  अपनी  कोई  जिम्मेदारी  महसुस

 नहीं  वह  नहीं  चाहते  कि  उनके  खिलाफ  कोई  भी  बात  कहीं  जाये  चह  अपनी  कोई  जवाबदेही

 किसी  के  प्रति  नहीं  रखना  चाहते  ।  यह  उनकी  मजबूरी  है  कि  जनता  की  तरफ  से  भी  उन  पर

 दबात्र  पूरा  होता  है  और  सरकार  की  तरफ  से  तो  दबाव  पड़ता  ही  है  जिससे  ag  बहुत  बेचैनी  की
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 स्थिति  में  रहते  हैं  ।  वह  अपनी  जवाबदेही  कतई  मानना  नहीं  ।  यह  हमारे  रेल  के  afer

 हैं  और  दूसरे  विभाग  के  अधिकारी  भी  हैं  ।  आज  उनके  खिलाफ  रेल  मन्त्री  जी  ने  कोई

 कार्यवाही  की  है  तो  यह  अफसोस  की  बात  है  कि  उन्होंने  तमाम  हंगामा  खड़ा  कर  दिया  है  हड़ताल

 या  यह  करेंगे  वह  मैं  कतई  इस  प्रकार  की  चीजों  को  समर्थन  नहीं  दे  सकता  ।  मैं

 विरोध  पक्ष  में  राज  एक  आम  तरीका  बन  गया  है  कि  हर  हड़ताल  करने  वाला  यह  समझता  है

 कि  हमारी  हर  हड़ताल  हर  मांग  को  विरोध-पक्ष  वाले  समर्थन  प्रदान  करेंगे  ।  मैंने  यहां  पर  तमाम

 अपने  संसद-सदस्यों  से  इसके  बारे  में  बात  की  थी  ।  जब  यह  घटना  अखबारों  में  निकली

 तो  हम  इसे  पार्लियामेंट  में  उठा  सकते  ले  किन  जान-बूझकर  हमने  इसे  यहां  नहीं  उठाया  ।  इसलिए

 कि  इनकी  भी  कोई  जवाबदेही  है  या  नहीं
 ?

 हम  कोई  भी  बात  कहते  सवाल  उठाते  जो  काम  करने  के  लायक  भी  होता  उसको

 यह  अधिकारी  जनता  के  fer  में  नहीं  करेंगे  ।  मैंने  बराबर  इसको  देखा  है  ।  मेरा  अपना  विश्वास  है

 कि  अगर  ये  अधिकारी  जनता  की  समस्याओं  को  सहानुभूतिपूर्वक  सुनने  लगें  और  समाधान  का

 तरीका  ढंढने  लगें  तो  90  प्रतिशत  लोग  अपनी  समस्याओं  को  लेकर  हमारे  पास  नहीं  प्रायः  ।

 इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  अधिकारियों  की  बहुत  बड़ी  जिम्मेदारी  जिसका  अहसास  ag  नहीं

 करते  हैं  ।  माननीय  मंत्री  जी  ने  जो  कदम  उठाया  मैं  इसका  समन  करता  हूं  ओर  उनकी

 प्रशंसा  करता  हूं  ।

 श्री  जगपाल  सिंह  :  पुरा  सदन  उनके  साथ  है  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर :  जेसा  भाई  जगपाल  सिंह  जी  कह  रहे  हैं  कि  पूरा  सदन  उनके  साथ

 तो  मैं  समझता  हुं  कि  पुरा  सदन  उनके  साथ  होगा  और  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  जायेगी  |

 ताकि  रेल  एडमिनिस्ट्रेशन  को  चुस्त  और  दुरुस्त  बनाया  जा  सके  |

 जो  गैर-जिम्मेदाराना  हरकतें  चल  रही  गैर-जिम्मेदारी  की  चीजें  चल  रही  उससे

 देश  की  जनता  बिल्कुल  सन्तुष्ट  नहीं  आज  अपने  पब्लिक  रिप्रैजेन्टेटिगन  से  जनता  मिल  सकती

 मिनिस्टर  से  मिल  सकती  लेकिन  अधिकारियों  से  यदि  भाप  मिलना  चाहें  तो  नहीं  मिल

 सकते  ।

 मैं  एक  साधारण  बात  कह  रहा  इस  रेफरेंस  में  आ  गई  है  तो  कह  रहा  नहीं  तो

 नहीं  कहता  ।  मैंने  एक  दिन  रेलवे  बों  के  चेयरमन  को  टेलीफोन  किया  ।  तीन  दिन  तक  लगातार

 टेलीफोन  लेकिन  उनके  सैनेटरी  ने  कहा  कि  आपको  जो  कहना  आप  लिखकर  भेज

 आकर  मिल  लीजिये  ।  मैंने  कहा  कि  क्या  वह  टेलीफोन  पर  बात  नहीं  कर  संकते  ?  उसने

 कहा  कि
 मीटिंग

 वगेरह  में  चले  गये  तमाम  बहानेबाजी  चलती  रही  ate  उन्होंने  टेलीफोन

 पर  बात  नहीं  की  ।  भाप  प्रधान  मन्त्री  से  टेलीफोन  पर  बात  कर  सकते  लेकिन  रेलवे  are
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 हरिकेश  TEE |

 चेयरमेन  से  बात  नहीं  कर  सकते  ।  जब  आपके  इन  अधिकारियों  का  दृष्टिकोण  पब्लिक

 रिप्रेजेन्टेटिव्ज  के  साथ  यह  है  तो  जनता  का  तो  कोई  भी  प्रतिनिधि  इनसे  मिल  नहीं  सकता  ।

 चैकिंग  स्टाफ  के  लोगों  ने  24  सूत्री  कार्यक्रम  लेकर  माननीय  मंत्री  जी  के  घर  पर  5

 1983  को  धरना  दिया  था  ।  मैं  मिनिस्टर  साहब  से  अनुरोध  करूंगा  कि
 उनकी  मांगों  पर

 सहानुभूतिपूर्वक
 विचार  कर  उनको

 मानने
 की  कृपा  करें  |

 ara  इंडिया  गार्ड  काउंसिल  का  धरना  भी  कुछ  दिन  पहल े3  मंच  को  मन्त्री  जी  के  घर  पर

 हुआ  था  ।  मैं  वहां  पर  गया  था  और  मैंने  उनसे  कहा  था  कि  मैं  उनके  मामले  में  माननीय  स्त्री  जी

 का  ध्यान  आकृष्ट

 मैं  आग्रह  करता  हूं  कि  मन्त्री  महोदय  उनकी  समस्याओं  पर  विचार  करें  और  उनके  समाधान

 का  रास्ता  निकालें  |

 सिगनल  एण्ड  टेली-कम्युनिकेशन्ज  स्टाफ  ने  अपनी  सेवा-शर्तों  के  सम्बन्ध  में  जो  मांगें  रखी

 मेरा  अनुरोध  है  कि  मन्त्री  महोदय  उन  पर  विचार  करें  और  उन्हें  स्वीकार  करें
 ।

 मैं  मांग  करता  हूं  कि  आर०  पी०  एफ०  कर्मचारियों  को
 बोनस

 की  फैसिलिटी  दी  जाए

 रूल  14(2)  एक  ऐसा  रूल  जिसके  आधार  पर  अधिकारी  मनमाने  ढंग  से  कर्मचारियों

 के  खिलाफ  कार्यवाही  करते  हैं  ।  इस  रूल  को  हटा  देना  ताकि  कर्मचारियों  पर  अत्याचार  न

 होने पाए  ।

 जहां  तक  कैजुअल  लेबर  का  सम्बन्ध  वे  पंद्रह  साल  TH  काम  करते  रहते

 लेकिन  उन्हें  स्थायी  नहीं  किया  जाता  मन्त्री  महोदय  कोई  प्रभावशाली  कदम  उठाए ,
 जिससे

 उन  ध्राकस्मिक  श्रमिकों  की  सेवा  नियमित  हो  सके  ।

 रेलवे  सर्विस  कमीशन  की  परीक्षाओं  में  जो  भ्रष्टाचार  व्याप्त  उसके  बारे  में  माननीय

 सदस्यो ंने  कहा  है  ।.  मन्त्री  महोदय  उसको  खत्म  करने  के  लिए  जो  भी  कदम  उठाए  हम  उसका

 समर्थन  करेंगे  ।  भ्रष्टाचार  को  किसी  भी  कोमल  पर  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।

 शाहदरा-सहारनपुर  लाइन  को  1975  में  बड़ी  लाइन  बनाया  गया  था  ।  शाहदरा  से  शामली

 तक  कई  गाड़ियां  जाती  लेकिन  सहारनपुर  तक  केवल  एक  गाड़ी  जाती  है  ।  दिल्‍ली  से

 तक  की  दूरी  केवल  100  किलोमिटर  मगर  ट्रे  न  को  वहां  पहुंचने  में  घंटे  लग  जाते

 जबकि  रोडवेज  की  बसें  ढ़ाई  घंटे  में  वहां  पहुंच  जाती  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि
 सहारनपुर  तक

 अधिक .  गाड़ियां  चलाई  और  उनकी  स्पीड  को  बढ़ाया  ताकि  लोगों  को  सुविधा

 मिल  सक े।
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 सत्यदेव  fag  :  सभापति  मैं  रेल  मन्त्री  द्वारा  रखे  गये  संतुलित

 बजट  का  हार्दिक  स्वागत  और  समर्थन  करता  हूं  ।

 हमारी  पुरानी  मांग  है  कि  गंगा  नदी  पर  पानेजाघाट  और  दीघा घाट  के  सामने  रेलवे  पुल

 का  शीघ्र  निर्माण  किया  जाये  ।  पूना  में  मिट्टी  की  जांच  पिछले  दस  सालों  से  हो  रही  मगर  अभी

 तक  उसका  कोई  परिणाम  नहीं  आया  है  ।
 हमारे  अनुरोध

 पर  रेल  मन्त्री  ने  उस  तरफ  ध्यान  दिया

 गौर  सर्वेक्षण  कायें  चल  रहा  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  उनके  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  ही

 कार्यवाही
 की  जिससे  इस  रेल

 पुल
 का  निर्माण

 जल्दी  ही  पुरा  हो  जिसका

 सपना  हम  भ्र रसे  से  देखते  रहे  हैं  ।

 आर्थिक  कठिनाइयों  के  बावजूद  रेल  मन्त्री  ने  सवारी-डिब्च्रों  को  बढ़ाया  है  और  अतिरिक्त

 गाड़ियां  चलाने  की  व्यवस्था  की  है  ।  इससे  रेलवे  की  काफी  प्रगति  और  विस्तार  हुआ  है  और

 यात्रियों  को  सतो  प्रद  सुविधा  मिली  है  ।

 मन्त्री  महोदया  ने  नई  दिल्ली  पटना  मगध  एक्सप्रैस  और  नई  दिल्ली  बरौनी  जनता

 एक्सप्रेस  ये  दो  गाड़ियां  चला  कर  बिहार  की  जनता  की  बहुत  सहायता  की  है  ।  इसके  लिए  हम

 उनके  प्रति  सादिक  आभार  प्रकट  करते  हैं  ।  इत  समय  जयन्ती  जनता  एक्सप्रैस  रोज  नहीं  चलाई  जा

 रही  हैं  ।  मेरा  आग्रह  है  कि
 उसको

 डेली  बलाया
 जाये  ।

 आसाम  मेल  उत्तरी  बिहार  की  गाड़ी  है  ।  उसको  पटना  से  न  ले  जाकर

 गोरखपुर  और  लखनऊ  होते  हुए  दिल्‍ली  लाया  जिससे  उस  क्षेत्र  के

 लोगों  को  और  सुविधा  मिल  सके  ।  इसके  प्रतिष्ठित  दिल्‍ली  के  लिये  नई  गाड़ियां  भी  चलाई

 जाएं  ।

 महात्मा  गांधी  सेतु  के  बन  जाने  से  सोनपुर  और  छपरा  के  बीच  काफी  यातायात  बढ़ा है

 इत  लिये
 मेरा  अनुरोध  है  कि  सोनपुर  और  छपरा  के  बीच  शीतल पुर  कौर  दिवा

 इन  तीनों  स्थानों  पर  ऊपरी
 पुलों

 का  निर्माण  किया  जाये  ।

 छपरा  बिलासपुर  रोड  छपरा  वाराणसी  और  गोरखपुर  लाइन

 कचहरी  स्टेशन  के  पास  और  छपरा
 माहो  डा

 रोड  पर  रेल  विभाग  द्वारा  पहले  से
 स्वीकृत

 पूलों  का

 निर्माण  शीघ्र  कराया  जाए  |

 छपरा  जंक्शन  स्टेशन  पर  द्वितीय  श्रेणी  के  विश्राम  भवन  तथा  स्टेशन  भवन  का  आंशिक

 शय्या  eS  निर्माण  पश्चिमी  खंड नव-निर्माण  हुआ  परन्तु  इस  स्टेशन  भवन  के
 पूर्वी  खंड में

 जेसा  ही  करना  अत्यावश्यक  हैं  ।

 समय-पालन  का  बहुत  ख्याल  रखा  गया  है  और  इसके  लिये  भी  वह  बधाई  के  पात्र  हैं  ।
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 सत्यदेव सिंह  |

 इनके  साथ-साथ  रेलवे  अधिकारियों  का  भी  उनकी  कत्तेंव्य  निष्ठा के  लिये  हम  भाभार  प्रकट  करते

 हैं  जिन्होंने  काफी  परिश्रम  करके  रेलवे  के  मानदंड  को  ऊंचा  किया  है  ।  जेसा  कि  aaa  भाषण  में

 माननीय  मन्त्री  जी  ने  भी  रेल  कर्मचारियों  के  भरपूर  परिश्रम  कौर  अटूट  seq  fassr

 की  हार्दिक  सराहना  की  है  और  उनके  प्रति  उनकी  कर्तव्य  परायणता  के  लिये  आभार  प्रकट  किया

 हम  भी  माननीय
 मन्त्री  जी  की  भावना  और  विचारों  से  सहमत  हैं  ।

 जयन्ती  जनता  एक्सप्रेस  जो  दिल्‍ली से  गोरखपुर  होकर  बरौनी  जाती  है  उसमें  नान  रेलवे

 के  अधिकारी  सहयोग  नहीं  देते  ।  जेसे  कि  इसी  3  arse  को  मैं  छपरा  गया  कानपुर  जाते-जाते

 यह  गाड़ी  तीन  चार  घंटे  विलम्ब  से  चलने  लगी  जिसका  नतीजा  ag  हुआ  कि  हम  चार-पांच

 घंटे  लेट  छपरा  पहुंचे  ।  मैंने  गोरखपुर  स्टेशन  पर  जनरल  मैनेजर  को  फोन  करके  इसकी  सुचना  दी

 और  शिकायत  की  ।  मैं  अनुरोध  करूंगा  कि  उत्तर  रेलवे  के  अधिकारी  भी  सहयोग  करें  जिसमे

 पूर्वोत्तर  रेलवे  को  प्रतिष्ठा  की  यह  गाड़ी  समय  पर  यात्रियों  को  पहुंचा  सके  ।

 मैंने  पिछले  बजट  भाषण  के  समय  पटना  सेवा  आयोग  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  को  भर्त्सना

 की  थी  ।  मेरे  पास  विजिलेंस  डिपार्टमेंट  के  लोग  आये  थे  ale  उन्होंने  मुझसे  नाम  पुछा  ।  मैं  निवेदन

 करता  हूं  कि  वहां  पर  धांधली  और  भ्रष्टाचार  बिजीलेंस  के  अधिकारी  जो  मुझसे  qua  हैं  वह

 वहां  पर  सही  निरीक्षण  करें  और  उसकी  जांच  देखें  कि  किस  तरह  से  गड़बड़ी  है

 रेलवे  प्लेटफार्म  का  टिकट  जी  एक  रुपए  किया  गया  है  उसे  कम  किया  जाय  और  उसे  उसी

 स्तर  पर  रखा  जाय  ।  द्वितीय  श्रेणी  के  किराये  में  भी  कमी  की  जाये  ।

 कल  माननीय  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  जी  ने  रेलवे  अधिकारियों  की  तो  भत्सेना  को  थी  लेकिन

 तृतीय  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  सराहना  की  थी  ।  हमारे  लिये  दोनों  पक्ष  महत्वपूर्ण  रेलवे

 का  भी  उसमें  सहयोग  भर  हाथ
 बाज  वाज  ऐसे  अधिकारी  हैं  जो  गलत  काम

 करते  रेल  मन्त्री  जी  का  ETAT  उन  पर  है  और  उन्होंने  रेल  सेवा  आयोग  के  अध्यक्ष  को  मुअत्तल

 किया  डी०  आर  ०  एम०  को  मुअत्तल  किया है
 जो  गलती  करता  है  वह  सजा  पाता  है  ।  लेकिन

 साथ  साथ  जिन्होंने  अच्छा  काम  किया  जिन्होंने  उसमें  gare  किया  है  उनको  प्रोत्साहन  मिलना

 चाहिए  ।  एक  ही  डंडे  से  सबको  हांकना  अच्छा  नहीं  है  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  रेल  बजट  का  हार्दिक  स्वागत  करता  अभिनन्दन  करता  हूं  और

 उसका  समान  करता

 श्री  अर्जुन  सेठी  :  सभापति  आपको  धन्यवाद  देता  हूं
 कि

 आपनें  मुझे  रेलवे  बजट  पर  कुछ  शब्द  कहने  का
 अवसर

 दिया  ।

 वास्तव  में  मैं  कल  से  इस  बजट  पर  बोलने  का  इन्तजार  कर
 रहा  हूं  और

 मैंने  देखा
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 है  विपक्ष  तथा  विपक्ष  दोनों  ओर  के  सदस्यों  ने  यह  मांग
 की  है  कि  रेलवे  को  अधिक  धन  उपलब्ध

 कराया  जाना  ताकि  विशेषकर  नयी  परियोजनाओं  तथा  अन्य  कई  जो  लम्बित  पड़े

 हैं  को  पूरा  किया  जाए  तथा  मैं
 उन

 माननीय  सदस्यों  की  मांग
 का  समर्थन करता  हूं  जिन्होंने  अधिक

 धन  की  मांग  की  है  योजना  जो  यह
 धन

 आवंटित  करता  तथा  योजना  मंत्री  यह

 देखना  चाहिए  कि  रेल  मंत्रालय
 को

 अधिक  धन  उपलब्ध  कराया
 ताकि  योजनाएं  लम्बित

 पड़ी  पिछले  क्षेत्रों  तथा  उन  क्षेत्रों  की  जनता  के  लाभ  के  लिए  उन्हें  पूरा  किया
 जा

 सके
 ।

 मैं  रेल  मंत्रालय
 की

 वार्षिक
 रिपोर्ट

 में  से  एक
 वाक्य  नीचे

 उद्धत  करना

 चाहता  हूं
 |  te  मंत्रालय की  वर्ष  1982-83 की  ation  रिपोर्ट  के  पृष्ठ 3  के

 पैरा
 2  में  कहा  गया

 बढ़ती  हुई  लागत  तथा  माल  ढुलाई  की  उपलब्धता में  मंदी  के  प्रभाव

 का  सामना करने  के  में  वृद्धि  करने  के  विशेष  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं
 ्

 यह  सच  है  कि  पिछले  वर्ष  के  बजट  राजस्व  अजित  करने  वाले  यातायात  में  जो  भी

 अनुमान  लगाए  गए  थे  वे  पुरे  नहीं  किए  जा  सके  ।  इसी  कारण  ait  महोदय ने  किराए  तथा

 भाड़े  में  वृद्धि  करके  अधिक  धनराशि  देने  का  बजट  में  हुए  घाटे  को  पूरा  करने
 का

 प्रयत्न

 किया
 है  ।

 मैं  मन्त्री  महोदय  तथा  सदन  द्वारा
 विचार  किए  जाने के  लिए  केवल  कुछ  मुद्दे  रखना

 चाहता हूं

 मैं  तो  कहूंगा  कि  सिफारिशें  रेल  अभिसमपध्र  समिति  द्वारा की  गई  हैं  ।  उन्होंने  कहा  हैं  कि

 12  वर्षों  के  दौरान  कार्यों  पर  होने  वाले  खर्चे  में
 4

 गुना  वृद्धि  हुई  है  उदाहरण के  लिए यह

 राशि  1971  में  862.22  करोड़  से  बढ़करਂ  1981-82  में  3224.70  करोड़  रुपये  तक  पहुंच  गई  ।

 उन्होंने  विशेष  रूप  से  इसका  उल्लेख किया  है
 कि  पिछले  5  वर्षों  दौरान

 लागत  में  भी  वृद्धि  हुई

 है
 ।

 उन्होंने  यह  उल्लेख  किया
 है

 इस  सम्बन्ध  में  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहती  है  कि  भारी  निवेश तथा  रेलवे

 में  लाई  गई  कई  तकनीकी  नवीनताओं  तथा  के  आधुनिकीकरण  ml  ध्यान  में  रखते

 आय  में  वृद्धि
 न  कि

 किराए
 और  भाड़े दरों  में

 अव्यवस्थित
 रूप  से  वृद्धि

 wet  अपितु  आस्तियों  का  पूरा-पूरा  उपयोग  अधिक
 माल  ढुलाई  से  तथा  राजस्व  की

 चोरी  को  रोककर  वित्तीय  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  किया  जाना

 मैं  इस  बात  पर  प्रकाश  डालना  चाहता  हूं
 कि

 उन्होंने  इस
 बात

 का  जिक्र  किया  है  कि  किराए

 तथा  भाड़े  में  अवांछनीय  वृद्धि  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।  अतः
 जिसके  ong  अध्यक्ष  रहे

 यह  उल्लेख  किया  है  कि  किराए  तथा  भाड़े  में  अवांछनीय  वृद्धि  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।  दूसरी  ओर
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 रेलवे  में  निवेश  किए  गए  धन  देश  के  लाभ  के  लिए  तथा  रेलवे  को
 सुव्यवस्थित  करने  के  लिए

 भी
 पूरा-पूरा  उपयोग  किया  जाना  चाहिए

 ।

 मैं  नियन्त्रकਂ  तथा
 महालेखा  परीक्षक

 द्वारा  1981  की  अपनी  रिपोर्ट  में  दिए  गए  एक  पहलू

 के  बारे  में  बताना  चाहता  हूं
 :

 वित्तीय  वर्षों  में  बजट  में  जो  कुछ  अनुमान  लगाए  गए  उनमें  समय  के  अनुसार

 परिवर्तन हुआ  है  (1

 इससे  पता  चलता  है  कि  आरम्भ  में  दिया  गया  धन  पर्याप्त्  नहीं था  ।  उसका  अभिप्राय  है  कि  रेल

 मन्त्रालय  ने  एक  वर्ष  विशेष  में  जितना  राजस्व  वसूल  करने का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  उसमें

 समय-समय  पर  परिवहन  किया  जा  रहा  है  ।  उसका  अर्थ  है  कि  योजना  ठीक  नही ंहै  और  उसमें

 समय-समय  पर  परिवर्तन  किया  गया  है  ।  इसी  कारण  नियंत्रक  तथा  महालेखापरीक्षक  ने  1981-82

 की  अपनी  रिपोर्ट  में  उल्लेख  किया  है  कि  703  48  करोड़  रुपये  तथा  206.45  करोड़  रुपये  भारत

 करने  के  लिए  उन्होंने  एक  वर्ष  के  दौरान  28  पूरक  मांगें  मांगें  सदन  द्वारा  विचार किए  जाने

 के  लिए  प्रस्तुत  कीं  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  नीलांचल  एक्सप्रेस  इस  समय  सप्ताह  में  3  बार  चलाई  जा

 रही  है  ।  हमने  बार  मांग  की  है
 तथा  हम  मन्त्री  महोदय  से  भी  मिले  हैं  कि  इसे  हर  रोज  चलाया

 जाना  चाहिए ।  साथ  यह  जितना  समय  लेती  उसे  किया  जाना  चाहिए
 ।

 दिल्‍ली
 से

 इसके

 चलनें  तथा  दिल्ली  पहुंचने  के  समय  में  परिवर्तन  किया  जाना  चाहिए  ताकि  जो  लोग  इंतनी  दूरी  की

 यात्रा
 करते  उन्हें  सुविधा  हो  सके  ।

 इससे  यात्रियों
 को

 सुविधा होगी  ।

 हमें  खुशी  है  तथा  बहुत  से
 सदस्य  पहले ही

 अपना
 मत  व्यक्त कर  चुके  हैं  कि

 तालचेर--सम्बलपुर लाइन  को  इस  वर्ष  के  बजट  में
 रखा

 गया  और  मैं  मन्त्री  महोदय से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  इसे  तत्काल  आरम्भ  किया  जाना
 चाहिए  तथा  इसे  समय  पर  पूरा  किया  जाना

 मैं  एक  और  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 ।  नीलांचल  एक्सप्रेस  बनारस  तथा  बिहार  में

 टाटानगर से  होती  हुई  जाती  है  ।  पक्ष  तथा
 विपक्ष  दोनों

 ओर
 के  सदस्यों  ने  मांग  की  है  कि  जब  यह

 गाड़ी  रोज  चलना  आरंभ  हो  जाए  तब  इसे  सप्ताह  में
 तीन  दिन  मुगलसराय  से  होकर  और  शेष  दिनों

 में  बनारस  से  होकर  चलाया  जा  सकता है
 ताकि  लोग  आसानी  से  यात्रा  कर  सकें  और  इससे  रेल

 सेवाएं  जनता  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  करेंगी  ।

 जाखापड़ा--बांसंपानी  रेलवे  लाइन  की  क्या  स्थिति  है  ?  काम  आरंभ  हो  चुका है  और
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 परियोजना  का  पहला  चरण  पूरा  हो  चुका  है  ।  लेकिन  आपको  यह  जानकर
 आश्चर्य  होगा  कि

 परियोजना  के  जो  लक्ष्य  और  उद्देश्य  हैं  वे  पूरे  नहीं  हो  रहे  हैं  ।  वह  बहुत  महत्वपूर्ण है  ।.  निवेश  पहले

 ही  किया  जा  चुकाने  ।  लेकिन  यातायात  स्थिति  में  सुधार  नहीं  किया  गया  है  ।
 इन  लाइनों  का  पुरा

 उपयोग  नहीं  किया  गया  है  ।  इसीलिए  मैं  मन्त्री  महोदय से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  देखें  कि  यह

 लाइन  जिस  उद्देश्य  से  बनाई  गई  उसे  पुरा  किया  जाए  तथा  जनता  के  लिए  लाभदायक हो

 सभापति  महोदय  :  श्री  कृष्ण  चन्द्र  केवल
 5  मिनट  ।  5  मिनट के  बाद  मैं  घँटी

 बजा  दूंगा  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर
 :  मैं  संक्षिप्त  रूप  से  बोल  रहा  हूं  ।.  आपको  घंटी  बजाने

 की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 मन्त्री  महोदय  ने  दूसरी  श्रेणी  पर  अधिशुल्क  यात्री  किराये  में  वृद्धि  करने

 का  नया  तरीका  अपनाया  सिक्कों  की  कमी  और  रुपये  भुनाने  में  आने  वाली  दिक्कत  के

 उन्होंने अगले  रुपये  तक  किराया  बढ़ा  दिया  मैं  एक  सुझाव  देना  अगले
 रुपये

 तक

 किराया  बढ़ाने  की  मन्त्री  महोदय  नीचे  के  स्तर  पर  रुपये  तक  घटा  सकते हैं  ।  सीजन  टिकटों

 में  वृद्धि  समाप्त
 की

 जानी  चाहिए
 और

 फार्म  टिकट  भी  पुनः  पचास
 पैसे

 का  कर  दिया  जाना

 चाहिए

 उन्होंने  सुरक्षा
 और

 समय  पालन  के  लिए  नए  नारे  दिए  हैं
 ।  उनके  अपने ही  दल  के  एक

 सदस्य  ने  कहा  है  कि  अब  रेल  यात्रा  असुरक्षित  हो  गई  है  और  रेलगाड़ियां  समय  पर  नहीं  आती

 जाती  हैं  ।  मैं  कहता  हूं  कि  इस  बात  में  सच्चाई  है  |

 aa  माननीय  मंत्री  द्वारा  विचारा  और  लागू  करने  के  लिए  कुछ  सुझाव
 दे  रहा  हूं

 कृपया  बर्दवान-आसनसोल  लाइन  को  उपनगरीय  सेक्शन  घोषित  करके  वहां  बिजली  से  चलने  वाली

 गाड़ियां  शुरू  की  जाए  |  अगर  आवश्यक  हो  तो  ट्रेन  को  इनके  अनुरूप  बनाया  जाए

 और  10  फुट  चौड़ी  बिजली  गाड़ी  के  डिब्बों  का  निर्माण  fear  मेजिया  से  होकर

 रानीगंज  से  बांकुरा  तक  लाइन  को  शीघ्र  बनाया  चाहिए  ।  जब  वह  ऊर्जा  मन्त्री  तो

 उन्होंने  मेरी  इस  बात  का  समर्थन  किया  क्योंकि  कालीदासपुर  कोयला  खान  परियोजना  और

 लोटबानी  में  थर्मल  स्टेशन  लग  रहा  था  ।  बाँकुरा  से  होकर  रानीगंज  और  हमीदिया  के  बीच  यह

 लाइन  बिछाई  जानी  ताकि  बांकुरा  और  पुरुलिया  के  पिछड़े  क्षेत्र  इसके  अंतगर्त  आ

 क्योंकि  वहां  अब  उद्योग
 लगेंगे  और  लोगों  को  रोजगार  भी  मिलेगा  ।

 बजबज  नमखाना  रेल  लाइन  के  लिए  केवल  1,000  रुपये  रखे  गए  अगर  आप  इसी

 प्रकार  से  चलते  रहे  तो  ag  लाइन  2,000  Fo  तक  भो  पूरा  नहीं  होगी  ।  इसी  प्रकार

 विचाखला  मीटर  गेज  और
 हावड़ा--क्षमता  रेल

 लाइन  के  लिए  भी  बहुत  कम
 राशि

 रखी  गई
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 कृष्ण  चन्द्र

 इस  प्रकार  यह  शायद  2025  ई०  तक  ही  पूरी  हो  पायेगी  ।  इसलिए  मैं  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन

 करता  हूं  कि  इन  दो  रेल  लाइनों  के  लिए  अधिक  धन  का  अवधान  तांकि  इन  परियोजनाओं

 को  जलदी  प्रा  किया  जा  सके  ।  खाना  लिंक  पर  हाल्ट  स्टेशन  बनाने  की  अ  आवश्यकता  कयोंकि

 यहां  मूं  खाना  साइब गंज  लूप लाइन  मिलती  है  ।  रामपुर हाट  खाना लिक  आसनसोल  तक

 सीधी  गाड़ी  चलाई  जानो  ताकि  भोलापुर-विश्वभारतो  के  लोगों  की  आवश्यकता
 की

 पूति
 की  जा  सके  ।

 15.00

 मैं  माननीय  रेल  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  पाराज  और  मन कर  के  बीच  हाल्ट  स्टेशन

 का  निर्माण  किया  जाए  |

 बंडेल-कटवा  एक  उपनगरीय  सेक्शन  है  ।  मैं
 मांग  करता  हूं

 कि  बंडेल  से  तक

 इकहरी  लाइन  को  दोहरी  लाइन  में  बदला  वहां  विद्युतीकरण  रि  या  जाए  और  अधिक  गाड़ियां

 चलाई  जाएं  ।

 मांग  करता  हूं  कि
 साहिबगंज  लूप  लाइन  पर  खाना  जंक्शन  से

 सिंधिया
 तक

 दोहरी  रेल  लाइन  बिछाई  जाए  |

 मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि
 जिस  समय  यात्रियों  कं  पा  कम  होती  दोपहर  के

 बदं वान  से  आसनसोल  तक  चार  गोलियां  आरम्भ  की  और  आसनसोल  से  मधुमूल  तक  दो

 गाड़ियां  आरम्भ  की  जाएं  |

 जितनी  जल्दी  सम्भव  हो  धनबाद से  हावड़ा  तक  दोहरी  ब्लैक  डायमंड  एक्सप्रेस  गाड़ी

 आरम्भ  की  जानी  चाहिए  ।

 यह  अत्यावश्यक  है  कि  कोयमबटूर  से  एर्नाकुलम  जंक्शन  तक  कोई  एक्सप्रेस  को  तोड़ने

 वाली  एक्सप्रेस  गाड़ी  इन  दोनों  स्टेशनों  से  चलाई  जानी  चाहिए  ।  यह  भी  आवश्यक  है  कि  कालीकट

 तथा  एर्नाकुलम  के  बीच  एक  एक्सप्रेस  गाड़ी  चलाई  जाए  |

 इसी  प्रकार  सियालदह  दक्षिण  सेक्शन  में  बरुईपुर  से  लक्ष्मीकान्त पुर  तक  लाइन  को  दोहरा

 किए  जाने  की  आवश्यकता  है  और  इसी  प्रकार  सियालदह  दक्षिण  सेक्शन
 के

 अंतगर्त  सोनारपुर  से

 केनिंग  तक  लाइन  को  दोहरा  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 इसी  प्रकार  सियालदह  से  डायमंड  gat  तक  दोहरी  लाइन  बिछाई  जानी  चाहिये  और

 रेलों  में  भीड़भाड़  को  कम  करने  के  लिए  ate  नई  गाड़ियां  आरम्भ  की  जानी  चाहिए  ।

 अब  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  एन ०  Qho  रेलवे
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 17.  1905  रेल  2084-85

 ीਂ

 के  तटीय  और  चतुर्थ  श्रेणी  के
 तमंचा  रियों

 की  सुविधाओं  में  कटोती  की  गई  है  ।  मैं  रेलवे  बोर्ड  के

 परिपत्र  संख्या  ई०  एल०  12-13  दिनांक  20-2-84  को  उद्धत  कर  रहा  हूं  ।

 इन  आदेशों  के  जारी  होने  पांच  अतिरिक्त  दिनों  का  आकस्मिक

 प्रतिवर्ष  अतिरिक्त  fara  और  उनके  छुट्टी  खाते  में  न  दिखई  जाने  वाली

 प्रतिष्ठित  छुट्टियों के  उपबन्ध  जो  कि  ae
 के

 पत्र  संख्या  ई०  एल०

 दिनांक  15.2.58  संलग्न  के  परा  1(1),  (2)  ate  1(3)  में  दिये  गये

 को  वापिस  लिए  गये  हैं  1.0

 सके  अतिरिक्त  प्रथम  श्रेणी  के  अधिकारियों  के  विशेषाधिकारों  में वद्धि  की  गई  मैं  एव

 परिपत्र  से  उद्धत  करता  हूं

 गुस्से  रेलवे  कमंचारी  जिनकी  अखिल  भारतीय  स्थानान्तरण  की  जिम्मेदारियां  हैं  या

 जिन्हें  आवश्यक  लोक  सेवा  के  लिए  नाथे  फ़न्टियर  रेलवे  के  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  )

 पदावधि  के  आधार  पर  भेजा  जाता  है  तो  उन्हें  मूल  वेतन  का  25%  विशेष  ड्यूटी  भत्ता

 जो  अधिकतम  400  रु०  प्रति  माह  होना  मंजूर  किया  जायेगा  |

 इस  प्रकार  तृतीय  ake  चतुर  श्रेणी  के  कमंचारियों  को  मिलने  वाली  रियायतों  में  कमी  की  गई

 जबकि  प्रथम  श्रेणी  के  अधिकारियों  की  रियायतों  में  वृद्धि  का  गई  में  आशा  करता  हूं  कि

 माननीय  मन्त्री  इस  मामले  को  देखेंगे  और  तूतिया  भोर  aga  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  साथ  समुचित

 न्याय  करेंग े।

 इसके  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि

 कटवा  सेक्शन  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाये  और ं  इसे  बड़ी  लाइन  में  बदला  जाना  चाहिये  ।  बदंवान

 कटवा  सेक्शन  की  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदल  कर  इसका  विद्युतीकरण  किया  जाना

 चाहिए  ।

 ब्यान-कटवा  सेक्शन  पर  प्रति  fo  मी०  किराये  में  विषमता  है  ।  इसे  अन्य  रेलवे के

 के  समात  लाया  जाना  चाहिए  ।  रना  से  बंकुरा  तक  एक  छोटी  लाइन  है  जिसे

 लाइन  कहा  जाता  है  ।  इसका  राष्ट्रीयकरण  करके  इसे  बड़ी  लाइन  में  बदला  जाना  चाहिए  ।

 15,05

 एन०  के ०  शेजवलकर  पीठासीन

 यह  लाइन  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  और  जंगलों  से  होकर  गुजरती  है  ।  अनुसूचित  जाति  और

 अनुसूचित  जनजाति  के  लोग  वहां  रहते  इसलिए  इसको  बड़ी  लाइन  में  बंदला  जाना  चाहिए

 ste  इसका  सही  प्रकार  से  रख  रखाव  होना  भर  अधिक  गाड़ियां  चालू  की  जानी

 चाहिए |
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 कृष्ण  चन्द्र

 हिमगिरी  एक्सप्रेस  को  बर्दवान  में  अवश्य  रुकना  चाहिए  ।  इससे  दार्जिलिंग  और  मालदा

 भौर  बोलपुर  तथा  विश्व  भारती
 )  ,  जम्मू  तवी  और  सीधे  जुड़

 जायेंगे  |  आप  मुझसे  सहमत  होंगे  कि  इससे  मालदा  की  आवश्यकताओं  की  भी  पूति  होगी  ।

 कंचनजंगा  एक्सप्रेस  को  भी  बदं बान  में  रुकना  चाहिए  और  इससे  रानीगंज

 दुर्गापर  के  यात्रियों  आवश्यकताएं  पुरी  होंगी  ।

 दुर्गापर  स्टेशन  के  नजदीक  रेलवे  ऊपरी  पूल  का  निर्माण  जाना  चाहिए  ।  यह  जी ०

 ०  को  पुरुलिया  से  हाकर  जमशेदपुर  को  जोड़ेगा
 .  इस  रेल  पुल  की  बहुत

 आवश्यकता  है  |

 एक  तारावती  प्रश्न  केरल  में  एक  बड़ा  रेलवे  वकंशाप  स्थापित  करने  के  बारे  में  था  ।

 आपने  कहा  था  अप  इस  पर  विचार  कर  रहे  आपको  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार

 करना  चाहिए  |

 ऐंजिल  के  लिए  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  को  पर्याप्त  मात्रा  में  आडर  दिए  जाने

 चाहिए  और  इसके  लिए  इत  संयंत्र  को  अच्छे  दवाम  दिए  जाने  चाहिए  ।  मैं  आपको  यह  इसलिए

 बता  रहा  हूं  कि  आपके  रेलवे  ने  बंगलौर  में  एक  संयंत्र  स्थापित  किया  है  ।  मुझे  और  सभा

 को  ग्राश्वासन  देना  चाहिए  कि  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  निमित  सभी  नक्सलों  को  रेलवे  द्वारा

 खरीद  लिया  जायेगा  और  दुर्गापुर  इस्पात  को  अच्छे  दाम  दिए  जायेंगे  ।

 दुर्गापुर  रेलवे  का  एक  महत्वपूर्ण  स्टेशन  है  ।  इसकी  खान-पान  सेवा  बन्द  है  ।  मैं  आपसे

 अनुरोध  करता  हूं  कि  ga  रेल  विभागीय  खान-पान  सेवा  के  रूप  में  आरम्भ  किया  जाए  और

 यथाशीघ्र  22  कमंचा  रियों  को  खान  पान  सेवा  में  रखा  जाए  ।

 माननीय  मन्त्री  एक  भारी-भरकम  पहलवान  की  तरह  लगते  हैं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ag  राष्ट्रीय-विजेता हैं  |

 नहीं  ।  वह  मालदा  के  चीन  हैं  । श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर

 वहू  मूडी  व्यतीत  हैं  ।  एक  दिन  वह  राष्ट्रीय  विजेता  होंगे  ।  जब  वह  मूड  में  होंगे

 तो  ag  वामपंथी  सरकार  की  बंगाल  की  खड़ी  में  फक  देंगे  ।  लेकिन  बजबज  से  नः  मखाना  तक

 क रेल  लाइन नहीं  है  इसलिए  बंगाल  की  खाड़ी  के  बजाज-ना
 मखाना  रेल

 लाइन  का  निर्माण

 किया  जाना  चाहिए  ।  लेकिन  जब  वह  होश  में  होते  हैं  और  रेलों  के  बारे  में  हैं  तो  वहू  बहुत

 ही  सज्जन  व्यक्ति  हैं  |

 इसी  प्रकार  रेल  जम्मू  और  काश्मीर  सरकार
 की

 नेशनल  sina  सरकार  को  हिन्द

 महासागर  में  फेंकना  चाहते  हैं  ।  लेकिन  कश्मीर  तक  कोई  सीधी  लाइन  नहीं  इसलिए  काश्मीर

 को  रेल लाइन  से  सीधा  जोड़ा  जाना  चाहिए  ।

 मैं  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  ह  जल्दी  से  जल्दी  रेल  लाइन  को  शीघ्र

 पूरा  करें  |

 रेलवे  राष्ट्र
 का  प्राणाधार  है  ।

 और  यह  राष्ट्रीय  एकता  और  अखंडता  का  प्रतीक  है  ।
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 1905  (  शक  ),  रेलवे

 84-85

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  राज्यों  की  उपेक्षा  की  जाती  रही  है  ।

 मेघालय  और  असम  का  विकास  किया  जाना  चाहिए  भर  वहां  आधारभूत  सुविधायें

 जटाई  जानी  चाहिए  ।  हमें  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के
 अप  को  आश्वासन  देना  चाहिए  कि

 हम  उनकी  समस्याओं  को  सुलझा  रहे  हैं  और  इन  सभी  राज्यों  में  रेलों  का  विकास  किया  जाना

 खासकर  त्रिपुरा  ताकि  राष्ट्रीय  एकता  और  अखंडता  को  मजबूत  किया  जा  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  धन्यवाद  ।

 थी  कुसुम  कुष्ठ  मृति  :  सभापति  मैं  माननीय  रेलमन्त्री  को

 बजट  को  सन्तुलित  बनाए  रखने  के  लिए  बधाई  देता  को  सन्तुलित  बनाते

 उन्होंने  इस  बात  का  विशेष  ध्यान  रखा  है  कि  सामाजिक-भार  रेलवे  पर
 ही  पढ़े  ।

 इससे  सरकार

 के  aa  का  पता  चलता  जो  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  सामाजिक-भार  उठाने  को  तेयार

 हमारा  ही  केवल  ऐसा  देश  जहां  हमारी  अर्थव्यवस्था  के  बढ़ने  के  सामाजिक-भारों

 )
 में  कई  गुना  वृद्धि  हो  रही  है  ।  1982-83  में  सामाजिक  भार  पर  500  करोड़

 रुपये  खर्च  किये  गये
 जोकि  चालू  at  में  900  करोड़  रुपये  हो  गया  है  ।  इसलिए  सरकार  ने

 सामाजिक  दायित्वों  को  प्राथमिकता  दी  मैं  समझता  हूं  क्रि  ज्यादातर  लोग  रेल  किराये-भाड़े

 में  जो  अधिशुल्क  में  मामूली  वृद्धि  हुई  उसके  प्रति  दुःखी  नहीं  हैं  ।  म।ननीय  मंत्री  घाटे  को  पूरा

 करने  के  लिए  ज्यादा  कर  लगा  सकतें  थे  लेकिन  उन्होंने  इस  घाटे  को  अच्छे  कार्य-निष्पादन  से

 पूरा  करने  का  रास्ता  अपनाया  इसलिए  बात  के  लिए  हम  उनका
 अभिवादन  करते

 हमारे  जेसी  विकासशील  समाज  में  नई  ट्रेक  के  विद्युतीकरण  और

 लाइन  बदलने  कौर  चल स्टाक  की  खरीद  की  मांग  बढ़ती  जा  रही  है  ।  इसके  साथ हीਂ  मंत्रालय

 के  पास  इन  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करने  के  लिए  ज्यादा  साधन  नहीं  उन्होंने  स्वयं  यह

 स्पष्ट  कहा  है  कि  जब  46  नई  लाइनों  की  चालू  परियोजनाओं  के  लिए  1,000  करोड़  रुपये  की

 आवश्यकता है तो, वह है  वह
 केवल  100  करोड़  रुपये  ही  जुटा  पाये  हैं  ae  स्थिति  है  ।  डर

 जिस  गति  से  यह  सब  हो  रहा  है
 तो

 कई  एक  परियोजनाओं निकट  भविष्य  में  पुरी  नहीं  हो

 पायेंगी ।

 मंत्रालय  को  वित्तीय  स्वतन्त्रता  होनी  चाहिएं  ।  वास्तव  में  रेल  मंत्रालय  सामान्य

 राजस्व  से  रेल  वित्त  को  अलग  करने  की  स्वर्ण  जयन्ती  मना  रहा  परन्तु  यह  तकनीकी  दुष्टि

 से  ही  सही  है
 ।

 वास्तव  अलग  होने  से
 उस  उद्देश्य  की

 पूर्ति  नहीं  हो  रही  है  जिस  ge-

 श्याम  इसे  लाग  किया  गया  था  ।  वास्तव  में  वे  aaa  विकास  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने

 की  स्वतन्त्रता  चाहते  परन्तु  वित्त  मंत्रालय  कौर  योजना  आयोग  द्वारा  खड़ी  की  गई  ae-

 रनों  से  उन्हें  बड़ी  कठिनाई  हो  रही  है  ।  विद्युत  कोयला  और  दूरसंचार  को  प्रमुख  क्षेत्र  में  ले
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 लिया  गया  है  ।  हम  सभीਂ  कहते  हैं  कि  रेलवे  एक  महत्वपूर्ण  क्षेत्र
 है

 और  प्राणाधार  है  परन्तु

 उसके  साथ  ही  साथ  सरकार  ने  अभी  तक  इस  बात  पर  ध्यान  नहीं  दिया  है  कि  रेलवे  को
 प्रमुख

 क्षेत्र  में  लाया  यह  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  है  जिस  पर  सरकार  को  तुरन्त  विचार  वरना

 चाहिए  att  उन्हें  यह  देखना  चाहिए  कि  रेलवे  को  प्रमुख  क्षेत्र  में  रखा  जाए  और  उसे  यथोचित

 प्राथमिकता  मदान  की  जिससे  कि  न  केवल  चाल  अपितु  नवीन

 ताओं  पर  भी  समुचित  ध्यान  दिया  जा  सके  ।  इसके  अतिरिक्त  योजना  आयोग  भी  रेलवे  को

 उतनी  मान्यता  और  प्राथमिकता  नहीं  दे  पा  रहा  है  जितनी  कि  उसे  दी  जानी  चाहिए  ।  वास्तव

 जबकि  आवश्यकता  तो  लगभग  2,000  करोड़  रुपये  की  परन्तु  वर्त  मान  योजना  में  भावंटन

 लगभग  1600  करोड़  रुपये  का  ही  किया  गया  इस  प्रकार  से  प्रत्येक  स्तर  पर  उन्हें  अपने

 कार्यक्रमों  को  लाग  करने  हेतु  समुचित  धन-राशि  नवदीं  दी  जाती  है  ।  मेरी  समझ  में  एक  बात  नहीं

 आती  है  ।  रेलवे  एक  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  परन्तु  आज  तक  भी  रेलवे  को  योजना  अयोग  क

 सदस्य  नहीं  बनाया  गया  जब  तक  उससे  सलाह  नहीं  लीਂ  जातीਂ  उसको  विश्वास  में  नहीं

 लिया  जाता  उसके  विचारों  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  तब  तक  योजना  आयोग  के  लिए

 tay  के  कार्यक्रमों  समुचित  महत्व  बहुत  ही  कठिन  इसके  रेलमंत्री

 महोदय ने  स्वयं  कहा  fe  1983-84  में  100  से  अधिक  नई  रेलगाड़ियां  चलाई गई  हैं  ।

 लम्बी  दुरी  की  [12  गाड़ियों  की  आवृत्ति में  वृद्धि  की  72  गाड़ियां  डीजल  की  बनाई  गयीं

 और  237  रेलगाड़ियों  की  गति  dia  की  गई  यह  वास्तव  में  ही  प्रसंशनीय  कार्य  परन्तु

 संसाधनों  को  देखते  हुए  हमें  पिछड़े  क्षेत्रों  कौर  उनकी  पुरानी  माँगों  को  यथोचित  प्राथमिकता

 भी  प्रदान  करनी  चाहिए  ।  यहां  पर  उन्हें  दबावों  और  अन्य  आवश्यकताओं  से  थोड़ा  सा  स्वतन्त्र

 रहना  क्योंकि  उन्हें  पिछड़े  क्षेत्रों  की  आवश्यकताओं  को  निष्पक्ष  रूप  से
 देखना

 उदाहरणस्वरूप  आंध्रप्रदेश  की  भोर  से  गत  कई  वर्षों  से  एक  उखाड़  ली  गई  लाइन  को  फिर  से

 बिछाने की  मांग  की  जा  रही है  वहां 12  लाख  लोग  रहते  पूर्वी  गोदावरी जिले  में  कोना

 सेमा  नाम  का  एक  छोटा  सा  टापू  है  जों
 कि  तट

 के
 अत्यन्त  निकट है  ।  वे

 लोग
 निरन्तर  उस

 लाइन  को  बिछाने  का  निवेदन  करते  रहे  हैं  ।  यह  लाइन  काकीनाड़ा  से  कोटि पल्ली  तक  35

 किसी  लम्बी है
 ।  उसकी  स्थिति  अच्छी  क्योंकि  किसी  रेलवे  लाइन  कों  बिछाने  के  लिए

 आवश्यक
 आधारभूत  ढांचा

 अभी  भी  वहां  पर  उपलब्ध  है  ।  जब  मैंने  दक्षिण-मध्य  रेलवे  सुचना

 मांगीਂ  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  बताया  कि  अधिकांश  जो  कि  रेलवे  लाइन  को  बिछाने

 के  लिए  आवश्यक  विजय  मान  हैं  और  रेलवे  के  पास  आवश्यक  भूमि  भी  है  ।  थ
 ग्रेडों  के  जमाने

 में  यह  लाइन  थी  और  उन्होंने  इसे  उखाड़  लिया  था  ।  जेसा  कि
 आप  जानते हैं

 भ  ग्रेडों
 ने

 रेलवे

 को  कभी  भी  अखण्डता  का  साधन  नहीं  माना  था  ।  उन्होंनें  लाइन  को  उखाड़  फेंका  |

 जब  उन्होंने  लाइन  को  उखाड़ा  तो  उस  क्षेत्र  के  लोगो  का  सम्पर्क  बाकी  देश  से  कट  गया  था  ।

 और  वे  तभी  से  निरन्तर  इस  लाइन  को  फिर  से  बिछाने  का  अनुरोध  करते  चले  आ
 रहे  हैं

 ।

 यह  एक  छोटा  सा  अन  रोध  वे  तो  उखाड़ी  गई  लाइन  को  फिर  से  बिछवाना  चाहते  हैं  ।
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 मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हू
 कि  मामले

 पर
 गम्भीरता

 से
 विचार

 करें
 ।

 जब  कभी

 हम  यह  निवेदन  करते  हैं  तो  इसे  बेकार  के  प्रयास  के  रूप  में  लिया  जाता  है  ।  इस  समय  मैं  मंत्री

 महोदय  से  निवेदन  करू  गा  कि  वह  यह  देखें  कि  कम  से  कम  एक  सर्वेक्षण  करने  आदेश  तो

 मान  बजट  में  दे  दिये  जायें  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  गटर  :  सर्वेक्षण  कर  लिया  गया  है  |

 थ्री  कुसुम  कुष्ठ  मुक्ति  :  अभी  तक  नहीं
 अतः  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वहं

 वहां  की  जनता  की  उन  भावनाओं  पर  विचार  करें  और  इस  बजट  में  कम  से  कम  एक  सर्वेक्षण

 कराने  का  आश्वासन  दें  ।

 इसके  अतिरिक्त  जसा  कि  ठीक  ही  कटहा  गया  अनेक  रेलगाड़ियां  चलाई  गई  हैं  और

 बहुत  सी  गाड़ियों  की  arate  में  वृद्धि  की  गई  नई  दिल्‍ली  से  हैदराबाद  तक  चलने  वाली

 एक  आंध्रप्रदेश  एक्सप्रेस  गाड़ी  है  परन्तु  यह  आंध्रप्रदेश  के  अधिकांश  भाग  में  से  होकर  नहीं  गुजरती

 है  ।  airmen  के  समुद्र  तटीय  जिलों  में  से  होकर  ऐसी  कोई  सुपर  फास्ट  गाड़ी  नहीं  गुजरती है  ।

 लगभग  एक  करोड़  व्यक्ति  वहां  पर  रहते  बहुत  सी  रेलगाड़ियां  हटा  दी  जाती  हैं  कौर
 यह

 देखने  हेतु  कि  उपेक्षित  क्षेत्रों  में  ये  सुविधायें  प्रदान  की  जायें  बहुत  a  कदम  उठाये  जाते  ।

 परन्तु  इस  क्षेत्र  में  कोई  सुपर  फास्ट  गाड़ी  नहीं  15  से  20  से  अधिक  सांसदों  ने  इस  मामले

 को  उठाया  है  ।  आंध्रप्रदेश  एक्सप्रेस  के  एक  भाग  को  काजीपेट  में  अलग  करके  निजाम  तक

 चलाया  जाए  जिससे  कि  हमें  भी  इस  सुपर  फास्ट  ट्रेने  का  लाभ  मिल  सके  |

 आंब  मैं  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  रेल  कर्मचारियों  की  बात

 करता
 हं

 ।  वे  कानून-प्रिय  लोग हैं
 और  कभी  भी  हड़तालों  में  भाग  नहीं  लेते  हैं  तथा  वे  प्रशासन

 को  पूर्ण  सहयोग  देते  परन्तु  जब  कभी  भी  उनकी  समस्याओं  ओर  रेलवे  बोर्ड  का  ध्यान

 खींचा  जाता  है  तो  उन  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करने  की  रेलवे  प्रशासन  उनके  विरुद्ध

 बदले  की  भावना  से  कार्यवाही  करता  है  ।  मैं  गतिशील  और  निर्भीक  मंत्री  महोदय  जिन्होंने

 कि  मंत्रालय  की  नई  दी  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करें  और

 देखें  कि  उन्हें  न्याय  से  वंचित  न  रखा  जाए

 मैं  ऐसा  अच्छा  बजट  पेश  करने  के  लिए  मंत्री  महोदय  को  एक  बार  फिर  बधाई  देता

 हूँ

 सभापति  महोदय
 मंगले  वक्ता  को  :

 पूर्व  मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध

 करूगा  कि  वे  यथासम्भव  थोड़े  समय  में  अपनी  ae  अन्यथा  अन्य  सदस्यों  को  समय  नहीं

 मिल  पायेगा  ।  मेरे  पास  वक्ताओं  की  लम्बी  सुची  है  ।  अब  श्री  ईरा  अनबारासु  बोलेंगे  ।
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 aft  ईरा  अनबारासु  प  )  सभापति  मैं  रेलवे  बजट  का  समर्थन

 करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  मैंने  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  सन्तुलित  बजट  प्रस्तुत  करने

 रेल  मंत्री  महोदय  को  बधाई  देते  सुना  है  ।  परन्तु  मैं  न  तो  उनकी  प्रशंसा  करूगा  और  न

 ही  उनको  बधाई दू  क्योंकि  उन्होंने  गत  चार  ay  से  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  की  जनता  की  मांगों

 को  बजट  में  सम्मिलित  नहीं  किया  है
 ।

 जब  से  मैं  संसद  सदस्य  बना  मैं  से  चिंगलपेट

 तक  दोहरी  लाइन  या  ताम्बारम  से  चिगलपुट  तक  बढ़ी  लाइन  बिछाने  की  मांग  करता  भा  रहा

 हूं  ।  मेदे  निवेदन  at— sit  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  की  जनता  का  उद्देश्य  e—TTAaT  उपेक्षा  कर

 दी  गई  है  ।  कारण  मुझे  पता  नहीं  मैं  सभी  मंत्रियों  से  मिला--तत्कालीन  रेलमंत्री  महोदय

 कमलापति  त्रिपाठी  और  श्री  पी०  सी०  सेठी  तथा  लगभग  सभी  से--और  जब  कैदी  भी  राहत

 नहीं  मिली  मैं  प्रधानमंत्री  महोदया  के  पास  गया  ।  उन्होंने  भी  अपने  अन्तिम  पत्र  में  स

 रूप  से  बताया  कि  उन्होंने  दोहरी  लाइन  बनाने  या  तम्बा  रम  से  निगल पुटु  तक  की  रेलवे  लाइन

 को  बदलने  तथा  तम्बारम  में  एक  और  इन्टेल  कोच  फैक्टरी  स्थापित  करने  हेतु  मेरे  8  फरवरी

 के  पत्र  पर  पुनर्विचार  किया  है  ।

 रेलमंत्री  महोदय  से  इस  सुझाव  की  जांच  करने  के  लिए  केहा  गया  था  और  तथापि  रेल

 त्री  महोदय  को  प्रधानमंत्री  महोदया  अपने  निर्देश  जारी  कर  चूकी  हैं  परन्तु  मेरी  समझ  में  नहीं

 आता  है  कि  उन्होंने  किस  कारण  से  इसकी  पुर्णतया  उपेक्षा  कर  दी  है  ।

 विरोधस्वरूप  और  उनका  ध्यान  खोंचने  के  लिए  तथा  अपनी  गहन  चिता

 प्रेषित  करने  और  मंत्रो  महोदय  की  ओर  से  स्पष्ट  आश्वासन  न  मिलने  पर  खेद  प्रकट  करने  हेतु

 मैं  एक  मिनट  का  मौन  धारण  करके  खड़ा  होता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  वह  तो  ठीक  हम  यह
 समझ

 लेते  हैं  कि  एक
 मिनट  बीत

 गया  t

 थ्रो  ईरा  अनबारासु  :  यह  कोई  शोक  संवेदना  नहीं  मैं
 सत्तारूढ़

 दल
 का  सदस्य हू

 गर  मैं  मंत्री  महोदय  के  विरुद्ध  कोई  उत्पात  नहीं  कर  सकता  हूं  ।  मैं  जानता  हूं  कि  मंत्री

 महोदय  बहुत  ही  योग्य  हैं  मत  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकृष्ट  करने  के  लिए

 तथा  उनके  उत्तर  के  दौरान  कम  से  कम  यह  स्पष्ट  उत्तर  चाहने  के  लिए  कि  इस  परियोजना

 पर  अगले  ः  काम  आरम्भ  हो  मैं  एक  मिनट  का
 मौन

 धारण  करके  खड़ा

 होता  हूं  ।

 एक  साधनों  सदस्य  :  उनके  भाषण॑  से  तो  मौन  रहना  अच्छा  है  ।
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 सभापति  महोदय  कौर  कुछ

 थ्री  सत्य  साधन  चक्रवातों  दक्षिण  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  ब्या

 कोई  सदस्य  fanart  ऐसा  कर  सकता  मैं  इसे  इसलिए  उठा  रहा  क्योंकि  एक  मिनट

 तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  चलेगी  ।

 सभापति  महोदय  :  वह  समय  पहले ही  ले  चके  हैं भाप ने  अपने  व्यवस्था  के  प्रश्न

 द्वारा  उनकी  सहायता  कर  दी  है

 श्री  ईरा  अनंबारासु  :  ऐसा  करके  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकृष्ट

 नहीं  कर  पाता  हूं  तो  मेरा  उनसे  निवेदन  है  कि  वहू  इस  पर  विशेष  ध्यान  दें  ।  23  वस्तुओं  की

 पासल  दरों  में  25  प्रतिशत  कमी  करके  उचित  दिशा  मे  कदम  उठाया  गंया  है  att  इससे  मूल्य

 स्तर  की  वृद्धि  को  रोकने  विशेषकर  ट्यूबों  प्रसाधन  सामग्री  आदि  के  उपभोक्ता

 मुल्य  को  रोकने  में  निश्चित  रूप  से  सहायता  मिलेगी  |

 यहां  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  गन्ने  को  पागलों  को

 इसमें  सम्मिलित  क्यों  नहीं  किया  ?  गन्ने  की  पासंग  भी  घटाई  जानी  क्योंकि

 यंह  भी  तो  एक  कृषि  जन्य-उत्पाद है  ।  किसान  अपने  गन्ने  का  पर्याप्त  मूल्य

 a  मिलने  के  कारण  घाटा  उठा  रहे  हैं  ।  कम  से  कम  गन्ने  के  भाड़े  में  पर्याप्त  कमी  की  जानी

 अकेले  माल  ढलाई  में  3  प्रतिशत  से  लेकर  5  प्रतिशत  तथा  अधिभार  में  वृद्धि  से  ही

 अपेक्षित  राजस्व  की  स्थिति  में  सुधर  नहीं  होंगा  ।

 मेरा  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  है  कि  वे  वाहनान्तरण  You  को  समाप्त  करने  के

 मान  ही  अधिशुल्क  की  पूर्णतया  समाप्ति  पर  विचार  क्योंकि  इससे  माल  यातायात  में

 निश्चित  रूप  से  सुधार
 होंगा

 |

 इस  बात  बड़ी  निराशा  हुई  है  कि
 मद्रास  कौर  बम्बई  में

 मेट्रो
 रेलवे

 की  नवीन  परियोजनाओं  के  बारे  मैं  केवल  प्राथमिक  काय  कलप  हीਂ  जारी  मेरी  समझ

 में  नहीं  मीता  कि  मद्रास  भर  बम्बई  की  मेट्रो  रेलवे  परियोजनाओं  की  आवश्यकता  की  भोर

 रेल  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  क्यों  नहीं  गया  है  ?  नमूने  पता  है  कि  रेल  मंत्री  महोदय  ने  गत

 वर्ष  ama  का  दौरा  किया  था  कौर  उन्होंने  स्वयं  जाकर  मद्रास  बीच  समुद्र  तट  कौर

 त्तम्बारम  में  यातायात  के  जमाव  को  व्यक्तिगत  रूप  से  देखा  मैं  नहीं  जानता  कि  इस

 कार्यक्रम  को  तेज  क्यों  नहीं  किया  गया  ?

 मेंरा  मंत्री  महोदय  सें  अनुरोध
 है

 कि  वह  इंस  परियोजना  को  शीघ्र  पूरा

 कराया  |
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 वर्तमान  उपनगरीय  यातायात  नियन्त्रण  से  बाहर  हो  गया  मेरा  महोदय  से

 रोध  है  कि  ag  mara  और  बम्बई  की  मेट्रो  रेलवे  के  निर्माण  कार्य  को  गति  प्रदान  करें

 बहुत  सी  शाखाओं  में  संवर्गों  के  gated  का  कोय  किया  गया  परन्तु  जहां  तक

 लवे  के  लोक  सम्यक  ड्राई  ग  कार्यालयों  और  चिकित्सा  विभागों  का  सम्बन्ध  है

 कोई  उल्लेखनीय  परिवहन  नहीं  किया  गया
 मैं  जानता  हूं  कि  दूसरी  इ्टेग्रल  फैक्टरी

 थापित  करने  के  बारे  में  अभी  तक  कोई  tara  नहीं  लिया  गया  मन्त्री  महोदय  ने  इ

 पश्न  पर
 विचार  करने  और  उसके

 निर्माण  स्थल  का  पता  लगाने  हेतु  एक  विशेषज्ञ  atat

 गठित  की  है  ।  मैं  ऐसी  सभी  समितियों  are  भायोगों  के  बारे  में  जानता  हूं  समिति  मंत्री

 मंहोदय  के  इशारों  पर  नाचेगी  |  वह  इस्टेग्रल  कोच  फैक्टरी  को  कलकत्ता  या  मालदा  भी  ले

 जाना  चाहेंगे  ।

 मेरा  मंत्री  महोदय से  निवेदन  है  कि  वहू  फैक्टरी  पेरम्बलूर  में  लगायें  ।  हमारे  पास

 प्रशिक्षित  कामिक  atc  श्रमिक  बल  है  ।  मद्रास  और  समस्त  तमिलनाडु  में  पूर्ण  अनुशासन

 कौर  औद्योगिक  शांति  है  ।  यदि  आप  इसे  कलकत्ता  में  स्थापित  भी  कर  दें  तो  भी  निश्चित  रूप

 से  सी०  पी०  एम०  भौर  स।०  पी०  के  लोग  आंदोलन  छेड़ेंगे  भौर  हड़ताल  करेंगे  कौर

 आप  मुसीबत  में  पड़  जायेंगे  ।  मेरा  आप  से  अनुरोध  है  कि  आप  मद्रास  में  दूसरी  great

 कोच  फैक्टरी  स्थापित  करें  ।  मद्रास  स  रकार  ने  इसके  लिए  जमीन  दी  है  ।  मद्रास  में  सभी

 यादी  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।  मंत्री  जी  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  ag  इस  pred  को  मद्रास

 में  स्थापित  करने  की  मेरी  मांग  पर  विचार  करें  ।  मंत्री  महोदय  साहसपूर्ण  निर्णय  लें  क्योंकि

 वह  ऐसे  fata  लेने  के  लिए  प्रसिद्ध हैं
 प्रशसन  उनके  हाथ  में  है  |  छोटे  कद  के  व्यक्ति  अपनी

 बुद्धिमत्ता
 बौर  गतिशील  प्रशासन  के  लिए  प्रसिद्ध  हैं  बौर  उनमें  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कमी  नहीं

 है  ।  अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि  मंत्री  महोदय  दूसरी  maa  कोच  फैक्टरी  मद्रास  में  स्थापित

 करे ं|

 रेल  विश  व्यवस्था  समान्य  राजस्व  से  अलग  मैं  नहीं  चाहता  कि  रेलवे  वित्ता  सामान्य

 राजस्व  में  दिया  जाना  चाहिए  ।  वास्तव  में  सामान्य  राजस्व  में  से  पैसा  नई  रेलवे  लाइनों  के

 निर्माण  के  लिए  और  चालू  परियोजनाओं  को  पुरा  करने  के  लिए  रेलवे  को  दिया  जाना  चाहिए  ।

 रेलवे  वित्त  सामान्य  राजस्व  में  दिया  जा  रहा  है  ।  इसे  तुरन्त  ही  बन्द  कर  देना  चाहिए  |

 कुछ  सदस्यों  ने  सुझाव  दिया  है  कि  रेल  मंत्री  को  योजना  प्योंग  का  सदस्य  होना

 चाहिए  i  पिछले  ag  रेल  बजट  के  भाषण  में  भी  मैंने  इस  बारे  में  कहा  था  ।  उन्हें  योजना  आयोग

 कास के  लिए  तरे  लाइनों  की  ATA का  सदस्य  होना  चाहिए  ।  अन्यथा  अन्य  सदस्य  देश  =
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 यकता  को  कसे  समझ  सकते  हैं  ?  रेल  मंत्री  को  योजना  आयोग  का  सदस्य  saw  ही

 होना  चाहिए  ।  मैं  अनुरोध  करूंगा  कि  रेल  मंत्री  को  योजना  आयोग
 में

 शामिल  करने  के  लिए

 आवश्यक  कदम  उठाये  जायें  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  माल  डिब्बों  की  बुकिंग  के  मामले  में  बहुत  भ्रष्टाचार  है  |

 मेरे  निर्वाचन क्षेत्र  से  भारी  तादाद  में  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  नमक  की  ढुलाई  होती  है  ।

 मुझे  बताया  गया  है  कि  पश्चिम  रेलवे में  भी  भारी  मात्रा  में  नमक  की  ढुलाई  होती  है  ।  पश्चिम

 रेलवे  में  माल  डिब्बों  की  बुकिंग  में  अत्यधिक  भष्टाचार  व्याप्त  है  और  मुझे  बताया  गया  था  कि

 कुछ  अधिकारी  भी  इसमें  शामिल  हैं  ।  अतः  मंत्री  महोदय  इस  पर  पुरी  तरह  ध्यान  दें  तथा

 जनता  को  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  अधिक  माल  डिब्बे  बनाने  का  भादेश  दें  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  ड्यूटी  के  दौरान  रेल  तमंचा  रियों  के  ठहरने  के  लिए  स्टेशनों  पर  कोई

 सुविधायें  नहीं  होती  हैं
 तथा  इस  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  तुरन्त  ही  कदम  उठाए  जाने

 चाहिए  ।

 मद्रास  बीच-तम्बारम-चिगलपुट  सेक्शन  पर  चलने  वाली  गाड़ियों  में  अत्यधिक  भीड़  को

 कम  करने  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाये  जाने  चाहिए |

 सिंगा पेर मल  कोविल  से  चलने  वाली  बिजली  की  रेलगाड़ी  को  चिंगलपेट  तक  बढ़ाया

 जाना  चाहिए  ताकि  दफ्तरों  में  काम  करने  वाले  लोगों  को  सुविधा  मिल  सके  ।

 भारतीय  रेल  पास  विदेशी  पर्यटकों  को  जारी  किए  जाते  है  और  इससे  अत्यधिक  विदेशी

 मुद्रा  की  आय  होती  इस  मामले  को  साधारण  तौर  पर  न  लेकर  मैं  मंत्री  जी  Agee  पास

 जारी  करने  के  लिए  पृथक  खिड़की  और  पृथक  व्यवस्था  शुरू  करने  का  अनुरोध  करूंगा  |  इससे

 यह  पर्यटकों  को  आकर्षित  करेगा  ॥

 यातायात  की  भीड़-भाड़  को  कम  करने  के  लिए  चिंगलपेट  में  सेशन  ale  के  समीप  एक

 ऊपरीਂ  पुल  बनाया  जाना  चाहिए  ।  सीजन-टिकंटधारियों  की  araeaatatt  को  पूरा  करने  के

 लिए  कौर  कांचीपुरम  के  बीच  एक  नई  बिजली  की  रेलगाड़ी  चलनी  चाहिए  ।  चिगलपुट

 से  आने  जाने  वाले  व्यक्तियों  के  लिए  मद्रास  भौर  चिंगलपेट  के  बीच  चलने  वालीं  गाड़ियों  में

 अधिक  डिब्बे  लगाए  जाने  चाहिए  ।

 श्री  बाबूराव  परांजपे  :
 सभापति  रेलवे  में  जो  लगभग  पन्द्रह  लाख

 काम  करते  उनमें  से  सब  से  गरीब  और  वर्ग  के  क्यारियों  से  भी  गरीबों

 का  एक  तबका  रेलवे  पर  पलता  है  ।  वह  तबका है  पौदारों  या  जो  लाल  कुर्ता  और
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 साफा  पहन  कर  रेलवे  स्टेशनों  पर  काम  करते  हैं  कौर  जिनकी  संख्या  सारे  देश  में  लगभग  एक

 लाख  है  ।  उनकी  हालत  हम  अच्छी  तरह  जानते  हैं  ।  बोझ  ढोते-ढोते  उनके  कंघे  झुक  जाते  हैं  ।

 और  अन्त  में  वे  Ztodto  से  पीड़ित  हॉकर  मर  जाते  हैं  ।  उन्हें  रेलवे  कर्मचारियों  को  मिलने  वाली

 कोई  भी  सहूलियत  नहीं  मिलती  है  ।

 मुझे  बताया  गया  कि  कुलियों  को  लाल  कुर्ता  कौर  साफा  अब  तक  रेलवे
 की  तरफ  से

 मिलता  रहा  परन्तु  अब  रेलवे  ने  वहू  व्यवस्था  समाप्त  करदी  है  ।  मुझे  बड़ा  आये  हुआ  |

 मैंने  छः  महीने  पहले  मंत्री  महोदय  को  इस  बारे  में  पत्र  लिखा  ।  जबाब  में  मुझे  बताया  गया  कि

 रेलवे  का  at  युनियन  से  कोई  समझौता  हो  गया  है  कौर  उस  समझौते  के  अंतगर्त  कुली

 रेलवे  को  लाइसेंस  का  जो  दो  रुपया  देते  वह  उन्हें  नहीं  देना  पड़ेगा  और  उसके  ऐवज  में  अब

 कुली  लाल  कुर्ता  और  लल  साफा  अपने  पैसे  से  बनायेंगे  ।  भाप  कल्पना  कीजिए  कि  कुलियों

 का  दो  रुपए  का  लाइसेंस  माफ  कर  दिया  गया  और  उन  पर  यह  बोझ  डाल  दिया  गया  कि  वे

 लाल  वर्दी  अपने  खर्चे  से  बनवाएं  |  मेरे  रूमाल  से  लाल  वर्दी  कम  से  कम  पचास  रुपये  में  बनती

 मान  लीजिए  कि  स्वयंवर  किसी  युनियन  ने  रेलवे  से  इस  प्रकार  का  समझौता

 लेकिन  जब  हम  20  सूत्री  का यं कम  के  अन्तर्गत  कमजोर  वर्ग  को  उठाने  की  बात  करते  तो

 रेलवे  कुलियों  जो  बहुत  कठिनाई  से  दिन  काटते  उनकी  लाल  वर्दी  छीन  लेना  कहां  तक

 उचित  है  ?  यह  कोई  करोड़ों  रुपए  की  बात  नहीं  मेरा  आग्रह  है  कि  रेलवे  द्वारा  फिर  से

 कुलियों  को  लाल  वर्दी  दी  जानी  चाहिए  ।

 नर्वदा  कुतुब  एक्सप्रेस  जबलपुर  से  चलती  है  और  यहां  निजामुद्दीन  तक  आती

 पुर  के  इलाके  में  सुरक्षा  फैक्टरियों  में  काम  करने  वाले  बहुत  से  लोग  रहते  जिनमें  से  पंजाब

 के  बहुत  लोग हैं  ।  उनको  पंजाब  जाने  के  लिए  निजामुद्दीन  उतरना  पड़ता  है  ।  जितना  पता

 उनका  टिकट  पर  नहीं  लगता  उससे  ज्यादा  पेसा  दिल्‍ली  जंक्शन  तक  टेक्सी  से  जाने  पर  खर्चे

 करना  पड़ता है  ।  अगर  उस  गाड़ी  को  बढ़ा  कर  निजामुद्दीन  के  बजाय  दिल्‍ली  जंक्शन  तक  ले

 जाया  तो  पंजाब  के  भाइयों  को  बहुत  सहूलियत  होगी  ।

 रेलवे की  से  मध्यप्रदेश  का  राज्यों
 में  अन्तिम  नम्बर  हमारे  बारह

 राज्यों  में पंजाब  सबसे  ऊपर  जहां  23  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  पर  एक  किलोमीटर  रेलवे  लाइन

 है  ।  परन्तु  खेलने  आंकड़ों  के  अनुसार  मध्यप्रदेश  में  77  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  पर  एक  किलो  मीटर

 रेलवे  लाइन  है  अर्थात्‌  उसका  प्रोमोशन  1  कौर  3  आता  है  ।  मध्यप्रदेश  में  35  प्रतिशत  आदिवासी

 इलाका  वह  खनिज  और  वन-सम्पदा  से  भरपूर  वहां  पर  बहुत  से  कारखाने  भी  खुल  सकते

 परन्तु  रेलवे  का  ध्यान  उसकी  तरफ  नहीं  है  ।

 वाला घाट  महाराष्ट्र
 के

 गोदिया
 तथा
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 नागपुर  को  जोड़ने  वाली  एक  मीटरगेज  रेलवे  लाइन  है  ।  उसकी  हालत  यह  है  किं  बरसन
 में

 उसके  डिब्बों  में  छाता  लगाकर  बैठना  पड़ता  इसलिए  कि  इनकी  खिड़कियां  टूटी  दरवाजे

 टूटे  हैं  और  इनकीਂ  छतें  भी  टूटी  हैं  ।  आप  कल्पना  इस  प्रकार  छाता  लगाकर  यहां  लोग

 प्रवास  करते  हैं  ।

 इनके  इंजन  किस  प्रकार  के  कितनी
 उनकी

 गति  है  कि  एक  भेस  उसे  गाढ़ी  को

 दस  बार  रोक  लेतीਂ  है  क्योंकि  भेस  आगे-आगे  बढ़ती  इंजन  जाता  फिर  रुकता  फिर  भेस

 भागे  जाती  है  ae  गति  की  बात  मैं  कर  रहा  हूं  ।  बार-बार  यह  गाड़ी  उसकी  वजह  से  रुक  कर

 चलती  है  ।  इन  इंजनों  हर  घण्टे  इनको  कर  कोयला  और  पानी  से  भाप  बनाई  जाती  है

 att  इस  प्रकार  से  यह  गाड़ियां  चलाई  जाती  चन्द्रमा  पर  जाने  पर  जो  एक  हिमाचल  का

 झटका  लगा  था  वह  झटका  लगता  है  तब  जब  साल-दो-साल  में  कभी  यह  गाड़ी  टाइम  टेबल  के

 मुताबिक  समर  पर  निकलती  है  कौर  ठीक  समय  पर  पहुंच  जाती  है  ।  इस  सारे  क्षेत्र  में  मीटर

 गज  है
 ।  उसको  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  किया  इस  प्रकार  की  मांग  सन्‌  56  से  जब  से

 मध्यप्रदेश  बना  है  तब  से  की  जा
 रही  परन्तु  आज  तक  उसका  कोई  असर  नहीं  हुआ  ।

 में

 चाहूंगा  हमारे  रेलवे  मिनिस्टर  साहब  इस  बावत  विचार  करें  ।  यह  35  प्रतिशत  पिछड़ा  इलाका

 आदिवासी  क्षेत्र  है  और  मध्यप्रदेश  यानी  अन्तिम  राज्य  है  रेलवे  के  हिसाब  इसलिए

 इसके  साथ  न्याय  करें  ।

 इन  शब्दों
 के

 साथ  मैं  बजट  का  सेन  करते  हुए  अपना  भाषण  समाप्त  करता
 हूं

 प्रो ०  पी०  जग  कुरियन  :  मैं  बजट  सेन  करता हूं
 ।  रेलवे  देश  की

 प्राणधारा  तथा  विकास  के  लिए  बुनियादी  संरचना  अगर  नई  रेलवे  लाइनों  को  विभिन्‍न

 प्रदेशों  में  समान  wa  में  नहीं  बांटा  जायेगा  तो  संतुलित  विकास  नहीं  लम्बे  समय  से

 प्रादेशिक  असंतुलन  के  प्रति
 शोर  हो  रहा  मुझे यह  कहते हुए  खेद  है  कि  इस  बजट  में  भी

 मंत्री  जी  ने  कुछ  हद  तक  प्रादेशिक  असंतुलनों को  दुर  करने
 की  कोशिश  नहीं  की  है  ।  जो  कुछ  भी

 थोड़ा  बहुत  उन्होंने  पूर्वोत्तर  तथा  असम  के  लिए  किया  है  मैं  भुला  नहीं  किन्तु  मेरे  राज्य

 केरल  में  मुझे  कहना  चाहिये
 कि  इस  कथन  में  कोई  गलती  नही ंहै  कि  केरल  की  रेलवे  के  मामले

 में  बहुत  उपेक्षा की  जा  रही  देश  में एक  लाख  जनसंख्या के  पीछे  औसत  रेलवे  लाइन की

 लम्बाई  दस  किलोमीटर  है  जबकि  केरल  में  केवल  चार  किलोमीटर  है  ।  किन्तु  इसके  बावजूद  केरल
 के  लिए  कोई  नई  रेलवे  लाइन  मंजूर  नहीं की

 गयी  इतना  ही  नहीं  अपितु  चालू  परियोजनाओं

 के  लिए  भी  पर्याप्त  धन-राशि  नहीं  दी  गयी

 सरापा मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  एलप्पी  नग नसनकुलनसन  tat  लाइन  मंजूर की
 थी  ।  उसके  लिये  50  ह

 ध  err
 |  ख  रुपये  पहले  ही  खर्च  किये  जा

 चुके हैं  किन्तु  मन्त्री  महोदय ने  इस  बजट
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 में  केवल  एक  लाख  रुपये  की  मामूली  सी  राशि  रखी  मैं  नहीं  समझता  कंस  कार्य  के  लिये  ।

 यह  हमारे  राज्य  की  स्पष्ट  तौर  पर  उपेक्षां  है  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  कि  वहू  इस

 राशि  के  बारे  में  विचार  करें  तथा  इस  रेलवे  लाइन  के  लिये  इस  वह
 कम

 से  कम  दो  करोड़

 रुपये  मंजूर  करें  ।

 इसी  तरह  जब॑  कमलापति  जी  रेल  मन्त्री  उन्होंने  गुरुवायूर-कुटटीपुरम  एक  नई

 रेलवे  लाइन  की  घोषणा  की  थीं  ।  गुरुवायुर  एक  तीरथ  स्थान  है  भर  केरल  में  यह  लाइन  बहुत  ही

 महत्वपूर्ण  है  ।  जहां  तक  केरल  राज्य  का  सम्बन्ध  है  इसका  सर्वेक्षण  भ  पुरा  हो  चुका  किन्तु

 इस  लाइन  के  लिये  एक  gar  भी  नहीं  रखा  गया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  केरल  सरकार  ने

 त्रिवेन्द्रम  लाइन  तथा  कोट्टायम  दूर  लाइन  के  सर्वेक्षण  के  लिये  अनुरोध  किया  किन्तु

 इस  बजट में  इन  लाइनों  के  सर्वेक्षण  के  लिये  भी  कोई  पेसा  निर्धारित  नहीं  किया  गया  चालू

 परियोजनाओं  तथा  नई  रेलवे  लाइनों  के  संबंध  में  हमारी  पूरी  तरह  उपेक्षा  की  गई  है  ।  मैं  इसे

 बार-बार  दोहराना  नहीं  किन्तु  मैं  अफ़शा  करता  हूं  कि  मन्त्री  जी  इस  पर  पुर्नविचार  करेंगे

 तथा  हमारे  राज्य  लिये  कुछ  न
 कुछ

 करेंगे  ।

 आपने  अपने  बजट  भाषणों  में  कहा  था  कि  इस  योजुनावृद्धि  के  दौरान  1824  किलोमीटर

 रेलवे  लाइन  का  विद्युतीकरण  किंया  जायेगा  ।  किन्तु  केरल  में  एक  किलोमीटर  रेलवे  लाइन  का

 भी
 विद्या  त्ति करण  नहीं  किया  गया  है  इस  तथ्य  के  बावजूद  भी  कि  आपको  बिजली  सस्ती  दर  पर

 मिल  रही  है  और  इस  तथ्य  के  बावजूद  भी  कि  केरल  सरकार  ने  अन्य  किसी  भी  राज्य  की  तुलना

 में
 उचित  दर  पर  बिजली  देने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 बजट  में  एक  किलोमीटर  रेलवे  लाइन  के  faa fem  का  भी  प्रावधान  नहीं  इससे

 स्पष्ट  है  कि  केरल  राज्य  के  लोगों  की  आवश्यकताओं की  भारी  उपेक्षा  की  जा  रही  है  ।

 प्रस्तावित  रेलवे  कोच  फैक्ट्री  के  संबंध में
 आपने  स्वयं  ही  कहा  था  कि  इस  मामले  में  मैं

 विशेषज्ञों पर  निर्भर  हूं  ।
 आपने  स्वयं  को  बंदी  बनाया  है  ।  मैं  आशा  करता

 हूं  कि
 आप  उस

 कारागार  से  बाहर  आयेंगे  तथा  केरल  राज्य  के  लिए  न्याय  करेंगे  |

 श्री  अन बारा सु  तमिलनाडु  में  कोच  फैक्ट्री  के  लिये  मांग  कर  रहे  थे  ।  मुझे  इसमें  कोई

 आपत्ति  नहीं  है  ।

 श्री  fo  बाला नन्दन  (  :  केरल  भारत  का  हिस्सा  है  ।

 न्गा  सभी प्रो ०  पी०  जेਂ  कुरियन  :  क्यों  ?
 ठ्  चला  भारत  के  हिस्स ेहैं  ।  तमिलनाडू  में  पहले  हीਂ  एक

 कोच  फैक्टरी  है मौर  केरल  में  यहां  तक  की  एकसात्र  भी  रेले  प्रतिष्ठान  नहीं  और  तमिलनाडु
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 में  पांच  रेलवे  वकंशाप  दो  कर्नाटक  में  तथा  दो  आंध्र  प्रदेश  में  ।  एक  और  तमिलनाडु  को  दिये

 जाने  में  मुझे  कोई  rata  नहीं  है
 |  किन्तु  मैं  चाहता  हूं  कि  कम  से  कम  एक  हमें  भी  दी  जानी

 थोड़ा
 बहुत

 जिसके  हम  भी  हकदार  हैं  ।  अगर  मैं  इसी  तरह  दोहराता  र्हु  तो  इसका  कोई

 अन्त  नहीं  है  ।  मुझे  है  कि  माननीय  मंत्री  जी  इसे  समझ  गये  होंगे  ag  इसे  अच्छी

 तरह  जानते  हैं  और  मुझे  विश्वास  है  कि  वह  कुछ  प्रस्ताव  लेकर  आगे  वह  यह  अच्छी

 तरह  से  जानते  हैं  ।  वह  बहुत  ही  योग्य  और  कार्यकुशल  मंत्री  यह  मैं  जानता  हूं  ।  हो  सकता

 है  वे  हमें  यहां  सदन  में  घोषित  करना  चाहें  ।

 चाल  नयी  विद्  नई  रेलवे  इन  सभी

 मामलों  में  आप  ag  नहीं  केह  सकते  कि  केरल  अन्य  राज्यों  के  बराबर  है  या  उनसे  कहीं  ज्यादा

 नीचे  से  यह  प्रथम
 है  और  केरल  तथा  अन्य  राज्यों  के  बीच  बहुत  बड़ा  अन्तर  है  ।

 रेलवे  के  कार्य  निष्पादन  के  कार्य  के  बारे  में  मैं  कहूंगा  कि  यह  संतोषजनक  है  ।  यह  सत्य

 है  कि  राजस्व  अजित  करने  वाले  यातायात  में  कमी  हुई  किन्तु  मन्त्रियों  की  सुविधाओं  में

 सुधार  करने  के  लिये  आपने  पुरी  कोशिश  की  है  ।  नया  नारा  जो  आपने  दिया  तथा

 समय  की  इसके  सफल  परिणाम  सामने  आ  रहे  हैं  किन्तु  जितने  होने  चाहियें  उतने  नहीं

 मुझे  यही
 हगा

 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  आप  के  बजट  भाषण  से  पता  चलता  है  कि

 नहीं  में  कमी  हुई  है  ।  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  8  प्रतिशत  की  कमी  हुई  किन्तु  लक्ष्य

 होता  चाहिये  कि  दुर्घटना  बिल्कुल  ही  न  हो  ।  अगर  नियमों  का  सख्ती  से  पालन  किया  जाये  तो

 कोई  भी  दुर्घटनायें  नहीं  होंगीं  |  किन्तु  मानव  गलतियां  तथा  तोड़-फोड़  के  मामले  होंगे  ।  मानवਂ

 चूक  के  बारे  आधुनिक  तथा  नवीनतम  संयंत्रों  का
 उपयोग  किया  जा

 सकता
 इससे  मानव

 चूक
 पर  नियंत्रण  रहेगा  ।  मैं  आपसे  आधुनिक  उपकरण  तथा  यंत्रों  के  लिये  अनुरोध  करूंगा

 ताकि
 दुर्घटनाओं  को  कम  से  कम  किया  जा  सके  और  इससे  दुर्घटनाएं  हो  ही  नहीं  |

 मैं  मंत्री  जी  को  अपना  वायदा  पुरा  करने  के  लिये  बधाई  देता  उन्होंने  दी  wat  दूरो

 की
 गाड़ियों

 को  चलाने  को  वायदा  fam  था  ।  दो  गाड़ियां  एक  न्यु  बागान  गांव  से  त्रिवेन्द्रम  तथा

 दूसरी  अहमदाबाद  से  त्रिवेन्द्रम  आरम्भ  कर  दी  गई  केरल
 की  जनता  कीਂ  ओर  से  मैं  बधाई

 देता  हूं  तथा  इन  दो  नई  गाड़ियों  के  जो  कि  बहुत  ही  उपयोगी  उन्हें  धन्यवाद  देता
 हुं

 ।

 किन्तु  ये  गाड़ियां  अभी  fas  सप्ताहिक  ही  हैं  ।  मैं  इन  गाड़ियों  की  आवृत्ति  को  बढ़ाने  के  लिए

 भी  अनुरोध  करता  हूं  ।

 एक  और  दिल्लो  और  त्रिवेन्द्रम  के  बीच  एक  ट्रेन  के०  के
 ०  एक्सप्रेस  है  तथा  कोचीन

 से  त्रिवेन्द्रम  के  लिए  वनडे  एक्सप्रेस  मैंने  इन  दोनों  गाड़ियों  में  यात्रा  ws  ।  मैंने  देखा  है  कि

 गाड़ियों में  जगह  न  होने  से  यात्री  शौचालयों  में  भी  सफर  करते  हैं  ।  इनमें  इतनी  अधिक  भीड़े

 होती  मेंरा  सुझाव कि  इनमें अधिक
 डिब्बे  लगाये  जाएं और  दो

 इन् जन  की
 व्यवस्था  होनी

 चाहिय े।
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 [ste
 पी०  ज  कुरियन

 |

 faat  farms  या
 एक  माननीय  सदस्य  :  वे

 जरूर  बिना  इन्न  है  |  दप्  qi  चन्ना  नत्रा  कर  रहे  होंगे  ।

 प्रो  पो०  ज  क्रिकेट  :  नहीं  ।  वे  बिता  टिकट  यात्री  नवदीं हैं  ।  भाप  जानते  हैं  कि  केरल

 के  यात्री  कभी  भी  बिना  टिकट  यात्रा  नहीं  करते  हैं  वे  सभी  सच्चे  यात्री  हैं  ।

 लोम  शौचालयों  तथा  गलियारों  में  यात्ना  कर  रहे  इन  रेलों  के  डिब्बों की  संख्या

 जानी  चाहिये  और  इन्हें  दो  इन् जन  बनाया  जाना  चाहिए  ।  दिल्‍ली  में  केरल  एक्सप्रेस  से

 आरक्षण  लिए  हफ्तों  इन्तजार  करना  पड़ता  इस  गाड़ी  को  दो  इन् जन  बाला  बनाया

 तनो  चाहिए  तथा  डिब्बों  की  संख्या  भी  जानी  चाहिए  ।

 7 1६%  गौतम  यजदानी  :
 रेलवे  मंत्री  द्वारा  वस्तुत  किये  गये  रेल  बजट  का  मैं

 समर्थन  हूं  ।  भारतीय  रेलवे  के  लिए  बहुत
 से  अच्छे  कायें  करने  के  लिए  मैं  उन्हें  बधाई  देता

 उन्होंने  बहुत  सी  नई  गाड़ियों  को  चलाने  विशेष  रूप  में  न्यू  बोंधाई  गांव  से  त्रिवेन्द्रम  तक  सब

 से  लम्बी  गाड़ी  चलाने  के  कदम  उठाये  हैं  ।  बह  कलकत्ता  में  मेट्रो  रेलवे  के  खण्ड  को  शुरू  करनेवाले

 हूँ  तथा  सर्कुलर  रेलवे  जो  कि  वास्तविकता
 नहीं

 थी  परन्तु  समस्या  की  ओर  उनके
 सहानुभुति  पण

 रवैये  के  कारण  अब  यथार्थता  में  परिवर्तित  होने  जा  रही  हम  मंत्री  जी  के  आभारी  हैं  कि

 उन्होंने  खान-पान  निगम  की  स्थापना  कर  यात्रियों  को  सुविधाओं  की  ओर
 ध्यान

 दिया  ।  हम

 आशा  करते  हैं  कि  अब  से  हमें  गाड़ियों  में  अच्छा  खाना  मिलेगा  ।

 मैं  पश्चिम  बंगाल  के  दिनाजपुर  जिले  की  एक  महत्वपूर्ण  समस्या  की  ओर  उनका  ध्यान

 भाकबित  करना  चाहता  देश  के  विभाजन  के  समय  पश्चिम  दीनाजपुर  जिला  भी  विभाजित

 हुआ  था  तथा  वहां  कलकत्ता  के  लिए  कोई  लाइन  नहीं  थी  ।  बार सोई  से  पा वंती पुर  होते  हुए

 कलकत्ता  तक  एक  लाइन  थी  किन्तु  ag  राधिका पुर  पर  कट  गयी  थी  ।  वहू  लाइन  वास्तव  में

 एक  अलंग-अलग  लाइन  बन  गई  ।  बालुरघाट  बिना  किसी  रेलवे  के  दीनाजपुर  का  मुख्यालय  बन

 गयां  ।  1956  में  एकलुरनी  से  बालूरघाट  तक  लाइन  का  सर्वेक्षण  किया  गया  था  किन्तु  रेलवे

 लाइन  का  निर्माण  नहीं  किया  गया  था  ।

 किन्तु  इसका  श्री  रेल  मंत्री  को  ही  जाता  है  कि  उन्होंने  एकमुखी-बलाघात  लाइन  को

 चालू  करने  के  लिए  साहसपूर्ण  लग  उठाए  तथा  गत  वर्ष  नवम्बर  में  एकलुखी  में  आधार-शिला

 ।  किन्तु  इससे  पश्चिमी  दिनाजपुर  जिले  के  लोगों  कीਂ  समस्या  कुछ  सीमा  तक  ही  समाप्त

 होगी  क्योंकि  एकलुखी  से  बालूरघाट  तक  यह  निष्क्रिय  लाइन  होगी  ।  दूसरी  भोर  बारसोई  से

 राधिका पुर  तक  रायगंज  होते  हुए  एक  अभय  रेल  लाइन  भी  है  ।  यहं  लाइन  भी  मीटर  गेज  और

 निष्क्रिय  लाइन  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  इस  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदला  जाए  ताकि  देश के
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 हिस्से  के  लोग  कलकत्ता  या  दिल्‍ली  बड़ी  लाइन  से  जा  सकें ।  यदि वह  यह  कर  देते  हैं  तो  इससे
 समस्या  धूरी  तरह  से  हल  नहीं  हो  जायेगी  क्योंकि  वहां  दो  निष्क्रिय  लाइनें  एकलुखी  से

 बालूरघाट  कौर  बारसोई  से  राधिका पुर  जब  तक  इन  दोनों  लाइनों  को  और  कहीं  से

 नहीं  जोड़ा  जाता  तब  तक  ये  आर्थिक  दृष्टि  से  सक्षम  नहीं  होंगी  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से
 अनुरोध

 करता  हूं  कि  कहू  इस  समस्या  पर  ध्यान  दें
 और  लाइनों  को  बुनियादपुर-कलियागंज  या

 ईटाहार  से  होकर  गजोल  से  रायगंज  तक  जुड़वाने  का  प्रयास  करें  मंत्री  महोदय  इस  संबंध  में

 सर्वेक्षण  का  शीघ्र  आदेश  दें  जिससे  सर्वेक्षण  के  पुरा  के  समय  तक  इस  लाइन  को  जोड़ने  के

 कार्य  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  अवसर  उपलब्ध
 होंगे

 ।  हमसे  हमेशा  यह  कहा  गया  है  कि

 जमा  लाइन-परिवर्तन  का  कार्य  निधि  की  कमी  के  कारण  किया  जा  सकता  ।  किन्तु  इसके

 लिए  केवल  7  या  9  करोड़  रु०  की  आवश्यकता  होगी  ।

 जब  देश  का  बंटवारा  हुआ  था  तब  हजारों  लोग  विस्थापित  व्यक्तियों  के  रूप  में  पूर्वी
 पाकिस्तान  से  भाए  थे  और  भारत  सरकार  ने  उनके  पुनर्वास  के  लिए  हजारों  करोड़  to  खर्चे  किए

 यद्यापि  पश्चिमी  दीनाजपुर  के  लोग  विस्थापित  व्यक्ति  नहीं  तथापि  वे  देश  के  बंटवारे  से

 उत्पन्न  समस्याओं  से  पीडित  अवश्य हैं
 अत  मैं  सोचता  हूं  कि  पश्चिमी  दीनाजपुर  के  लोगों  की

 रेल-लाइन  से
 सम्बन्धित  समस्याओं  पर  विशेष  ध्यान  दियां  जाना  चाहिए  ।  मैं  मननीय  रेल

 मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  ag  इंस  समस्या  पर  इस  दृष्टिकोण  से  ध्यान  दें  तथा  नारसाई  से

 राधिका पुर  तक  को  इस  लाइन  के  लिए  परिवर्तन  सात  या  नौ  करोड़  रु०  की  राशि  उपलब्ध

 कराने  की प्रयास  करें  |

 मैं  एक  सुझाव  और  देना
 चाहूंगा

 कि  बालूरघाट  पर  लाइन  का  अन्त  करने  की

 लाइन  को  दिल्‍ली  तक  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।  मैं  माननीय  रेल  मंत्नी  से
 अनुरोध  करता  हूं  कि  इन

 बातों  को  तमन  बजट  में  सम्मिलित  किया  और  मैं  सोचता  हूं  कि  वहं  अपने  उत्तर  में  इन

 सब
 बातों

 के  at  में  हमें  अवश्य
 सन

 देंगे  ।

 हमारी  कु  और  है  समस्याएँ  हैं  और  उनमें  से.एक  दल कोला  पर  रेल  फाटक  के  बारे  में

 राष्ट्रीय  माग  34  दलकोला  पर  मुख्य  रेल-लाइन  से  होकर  गुजरता  बहुत  सी  रेलगाड़ियां

 दलकोला  से  होकर  जाती  किन्तु  वहां  कोई  उपर्युक्त  नहीं  है  ौर  इसके  फलस्वरूप

 मारे  34  का  यातायात  फाटक  पर  लम्बे  समय  के  लिए  रुका  रहता  अतः  वहां  उपयुक्त  का

 निर्माण  किया  जाना  बहुत  अवश्यक  है  और  मैं  सोचता  हूं  कि  इसके  लिए  प्रस्ताव  भी  किया  जा

 चुका
 मैं  रेल  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  जितनी  जल्दी

 सम्भव  हो  वहां  उपयुक्त  का

 निर्माण  किया  जाए  ।
 रेलवे  स्टेशन

 पर  भी  एक  उपयुक्त  बनाया  जाना  आवश्यक  है  ।

 aa  मैं  अपना  cart  इस  बात  की  ओर  और  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि बिहार

 में  किशनगंज  एक  ऐसा  स्टेशन  है  जहां  सभी  मुख्य  रेलगाड़ियां  रुकती  हैं  किन्तु मदि
 आप  वहां  जाएं
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 तो  पाएंगे  कि  प्लेटफ:मे  अच्छी  दशा  में  नही ंहै  और  कोई  भी  न ः ०  et  बरसात  के

 पि a मौसम  में  यात्रियों  को  गाड़ी  पकड़ने  के  |  दि  ए  बारिश  में  ही  जाना  पड़ता  जब  किशनगंज

 स्टेशन  पर  बहुत  सी  रेलगाड़ियां  रुकती  हैं  तो
 वहां

 के प्लेटफा मं  को  नया  बनाया  जाना  चाहिए

 और  वहां  नए  ह ह गण भ्  बनाए  जाने  चाहिए  ।

 अब  मैं  अपना  ध्यान  इस  बात  की  ओर  भौर
 आकर्षित  करन  चाहता  हूं  कि  मालदा

 स्टेशन  आजकल  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  रेलवे  स्टेशन  बन  गया  अनेक  रेलगाड़ियां  वहां  से  होकर

 गुजरती  हैं  किन्तु  इतनी  अधिक  रेलगाड़ियों  के  वहां  रुकने  के  जितने  प्लेटफार्म  अपेक्षित  हैं  वे

 वहां  नहीं  हैं  ।  मालदा  स्टेशन  पर  चौथे  प्लेटफार्म  का  भी  निर्माण  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  माननीय  रेल  मंत्री  से  यह  अनुरोध  भी  करूंगा  कि  नथी  जलपाइगुड़ी  यात्री  गाड़ी  की

 समय-पाबंदी  पर  भी  थोड़ा  सा  ध्यान  दें  ।  इस  गाड़ी  की  समय  पाबंदी  के  बारे  में  रेलवे  बोर्ड

 और  मंडल  रेलवे  प्रशासन  को  निदेश  दे  चके  हैं  किन्तु  मैं  उनसे  अनुरोध  करूंगा  कि  इस  गाड़ी  की

 समय  पाबंदी  को  वह  स्वयं  व्यक्तिगत  रूप  से  सुनिश्चित  क्योंकि  इस  गाड़ी  से  अम  लोग

 गरीब  लोग  ही  नयी  जलपाईगुड़ी  से  कलकत्ता  तक  की  यात्रा  करते  यह  कलकत्ता  जाने  वाली

 सीधी  गाड़ी  है  किन्तु  सामान्यतया  यह  दो  घंटे  से  लेकर  बीस  घंटे  तक  देरी  से  आतीਂ  है  ।
 यह

 गाड़ी  इतनी  अधिक  देर  से  अंती  है  कि  इसको  नियमित  नहीं  किया  जा  सकता  मैं  रेल

 मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  पर  विशेष  ध्यान  दें  ।

 अन्त  मैं  माननीय  रेलमंत्री  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  आक्षित  करना  चाहता  हूं  कि

 मालदा  जिले  में  दो  स्थान  हैं  -  दीना  भर  पांडवा  ।  वर्ष  में  दो  बार  इन  दोनों  स्थानों  पर  एक

 बार  मदीना  और  एक  बार  पांडवा  में  उस  लगता  उर्स  में  आने  वाले  जो  मदीना  और

 एकमुखी  पर  उतरते  उनके  लिए  नस  तो  कोई  विशेष  गाड़ी  चलायी  जाती
 है

 और  न  ही  किसी

 गाड़ी  में  कोई  अतिरिक्त  डिब्बा  लगाया  जाता  है  और  यात्री  वहां  बेसवारी  रह  जाते  हैं  ।  चूँकि

 मानसिक  रेल  मंत्री  यात्रियों  के  प्रति  बहुत  अधिक  सहानुभूति  रखते  हैं  अतः  मैं  उनसे  अनुरोध  करता

 हूं
 कि  उर्स  के  दिनों  में  वहां  विशेष  गाड़ी  चलवाने  का  प्रबन्ध  करवायें  |

 मैं
 कंचनजंगा  एक्सप्रैस

 के  बारे  में  भी  कहना  चाहता  हूं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से
 अनुरोध

 करूंगा  कि  वहू  इस  गाड़ी  को  दैनिक  रेल  गाड़ी  बनाए  क्योंकि  जब  तक  इसे  दैनिक  रेल  गाड़ी  नहीं

 जाता  तब  तक  हमें  बहुत  भारी  असुविधा  होगी  ।  कंचनजंगा  एक्सप्रेस  के  बारे  में  मैं  एक

 बात  और  कहना  यह  रेलगाड़ी  कलकत्ता  9.40  कप  पहुंचती  यह  समय  बहुत

 असुविधाजनक
 मैं  माननीय  रेल  मंत्री  से  यह  देखेने  का  अनुरोध  करता  हूं  कि  ag  रेल

 गाड़ी  कलकत्ता  लगभग  6  कप  पहुंचे  ।
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 एक  बार  फिर  मैं  माननीय  रेल  मंत्रीਂ  धन्यवाद  देता  हूं  और  उनसे  अनुरोध  करता  हूं

 कि  वह  मेरे  द्वारा  उठाए  गए  सभी  मुद्दों  पर  बिचार  करें  ।

 श्री  ho  मायातेवर  जहां  तक  तमिलनाडू  का  सम्बन्ध

 नाडू  के  लिए  यह  रेल  बजट  फल
 रहित  है  ।  तमिलनाडू  के  लिए  यह  न  लाभकर

 है
 और  न

 यह  स  तो  प्रगतिशील  न  मी  ।  यद्यपि  यह  एक  संतुलित  बजट  बेढंगा  बजट

 नहीं
 है  ।  रेल-बजट  ऑपरेशन  सफल  रही  किन्तु  रोगी  न  तों  जीवित  है  और  न  मृत  ।  जहां  तक

 तमिलनाडु  का  सम्बन्ध  उसके  लिए  यह  नी वन मरण  की  समस्या  है  |

 रेल  मंत्री  ने  अपने  भाषण  में  पृष्ठ  9  पर  बताया  मामलों  में  परियोजनाओं  को

 किताबों  में  बन।ए  wad  के  लिए  नाममात्र  की  राशि  दी  गयी  है  ।

 इसका  क्या  अर्थ है
 ?  तमिलनाडु  में  बड़ी  परियोजनाएं  हैं--एक  मद्रास  नगर  में

 महानगरीय  परियोजना  है  और  दुसरी  करूर--डिन्डिगल  दूर  तुर्त'कॉरिन  बड़ी  लाइन  प  योजना

 इन  दोनों  परियोजनाओं  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  नहीं  दो  गयी  है  ।  इसलिए  मैंने  कहा  कि

 नाडू  के  लिए  यह  बजट  न  तो  लकर  है  न  फलदायी है  ।

 जहां  तक  करूर  लाइन  का  सम्बन्ध  हम  स्वतंत्रता  प्राप्ति  पिछले  36

 ह  इसकी  मांग-कर  रहे  स।रे  में  केवल  एक  ही  बड़ी  लाइन है  ।  फिर

 यदि  आप  रिकार्ड  को  देखें  तो  1981  से  1984  में  तक  इस  परियोजना  के  लिए  स्वीकृत

 किया  गया  धन  केवल  लगभग  6.12  करोड़  रु०  है  ।  इस  पश्यिोंजना  के  लिए  इस  वर्ष  4  करोड़

 रु०  स्वीकृत  किए  गए  हैं  ।  यद्यपि  इस  परियोजना  पर  होने  बाला  कुछ  अनुमानित  व्यय  42-72

 करोड़  अब  तक  केवल  [0.12  करोड़  रु०  स्वीकृत  किए  गए  है  ।  और  अन्य

 स्थानों  पर  वाणिज्य-मंडलों  ने  भूख-हड़ताल  की  है  और  अधिक  धन  की  मांग  की  है  ।  यह  वहुत  ही

 न्यायोचित  मांग  है  ।  इस  परियोजना  के  लिए  आपको  कम  से  कथ्य  15  से  20  करोड़  रु०  देने

 हिए  ।  इस  परियोजना  को  पुरा  करने  में  15  या  20  वर्ष  लगेंगे  ।  इस  बीच  लागत

 बढ़  जाने  के  परियोजना  कीं  लागत  150  या  200  करोड़  रु०  हो  जायेगी  ।  इसी  लिये

 इस  परियोजना  के  लिए  अधिक  से  अधिक  धन  स्वीकृत  कीजिए  ।

 मैं  जब  गत  वर्ष  रेल-बजट  पर  बोल  रहा  तब  भी  मैंने  यही  मांग  को  थी  जस  समय

 रेल  मंत्री  ने  अधिक  धन  स्वीकृत  करने  में  अपनी  असमथंता  व्यक्त  की  eft
 क्योंकि  यह  काय

 योजना  आयोग  द्वारा  किया  जाना  होगा  ऐसा  उत्तर  सुनकर  मैंने  थामें  महसूस  की  |  माननीय
 अध्यक्ष

 केਂ  आग्रह  पर  ही  मंत्री
 महोदय

 ने  यह  कहा  था  कि  वह  इस  पर  बिचार  रेल  मंत्री  का

 योजना  आयोग  से  बात  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  मालिक  कौन  है  योजना  आयोग  या  रेल

 मंत्री
 ?  यह  केवल  रेल  मंत्री  जसे  राजनीतिज्ञ  और  संसद  सदस्य  ही  जनता  की  आवश्यकताओं  और
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 आकांक्षाओं  को  समझ  सकते  योजना  आयोग  के  अधिकारी  जो  योजना भवन  के

 कुलीन  कमरों  में  बैठे  रहते  हैं  यह  समस्या  केवल  तभी
 सुलझ  सकती  ह  जब  रेल  मंत्री  को  योजना

 आयोग  का  स्थायी  सदस्य  बनाया  जाए  ।

 तमिलनाडू  के  लोग  और  द्र  विड  मुनेत्र  कषगम  के  संसद-सदस्य  अधिक  धन  के  आवट  हेतु

 भूख-हड़ताल  पर  gad  वाले  मैं  भाशा  करता  हूं  कि  आप  ea  मांग  पर  सहानुभूति  पदक

 विचार  करेंगे  |

 जहां  तक  मद्रास  महानगर  परियोजना  का  सम्बन्ध  है  ।  माननीय  रेल-मंत्री  ने  मकान  भाषण

 के  पृष्ठ  10  पर  बताया  है  कि  बम्बई  और  मद्रास  की  नयी  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  केवल

 arzfeayar  गतिविधियां  ही  जारी  रहेंगी  क्या  आप  सोचते  हैं  कि  बम्बई  भर  मद्रास  तो  केवल

 दत्तक  पुत्र  हैं
 ?

 16.00

 मैं  माननीय  मंत्री  से  पूरी  ईमानदारी  और  सम्मान  के  साथ  पूछता  हूं  कि  क्या  केवल

 करता  के  लोग  ही  आपके  बच्चे  हैं
 ?  अपने  कलकत्ता  की  महानगरीय  परियोजना  के  लिए  उन्हें

 0  करोड़  रुपए  आवंटित  किए  हैं  ।  इसके  अपने  5  करोड़  रुपए  परिक्रमा  रेल  सेवा

 के  लिए  दिए  हैं
 ।  आप

 पुरे  देश  के  मंत्री  न  केवल  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  aaa
 के

 मैं  इस  बात  की  सराहना  करता  हूं  कि  आपको  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  तथा  अपने  राज्य

 में  रुचि  इसके  लिए  मैं  आपकी  निन्दा  नहीं  करता  ।  यह  भावना  देश  की  समूची

 जनता  के  लिए  होनी  चाहिए  ।  मैं  age  अनुरोध  करता  हूं  कि
 आप  दास  की  जनता

 को  भीं  सहायता  करें  ।  आपने  केवल  '75  लाख  रुपए  मंजूर  किए  हैं  ।  इससे  केवल  प्रारम्भिक  कार्य

 ही  चाल  रह  पाएंगे  ।  इस  धन  से  आप  मद्रास  तथा  बम्बई  के  लोगों  को  प्रारम्भिक  या  प्राथमिक

 विद्यालयों  में  भेज  सकते  उन्हें  शिक्षा  के  लिए  प्रारम्भिक  पा  प्राथमिक  विद्यालयों  में  न  भेजें  ।

 आपने  उन्हें  बहुत  ही  afar  राशि  दी  है  ।  कलकत्ता  की  जनता  तथा  मद्रास  और  बम्बई  की

 जनता  में  भेद-भाव  न  कीजिए  ।  हम  सभी  आपके  बच्चे  यह  आप॑का  कर्तव्य  है  कि

 सभी  ay  बिना  किस  भेद-भाव  के  एक  समान  देख-भाल  करें  ।  मद्रास  महानगर  क्षेत्रों  में

 रेलों  के
 विकास

 की  लागत  का  अनुमान  लगभग  51.76  करोड़  रुपए  लगाया  गया  है  ।  इसमें

 से  आपने  मद्रास  के  लिए  केवल  75  लाख  रु०  मंजूर  किए  हैं  ।  आपने  तमिलनाडु  के  ऋद्ध  हाथियों

 के  सामने  थोड़ी  सी  मवका  की  खील  डाल  दी  हैं  ।  इन  अपर्याप्ति  खीलों से  आपने  तीन ड  F

 भूखे  हाथियों  को  उत्तेजित  किया  है  ।'  तमिलनाडु  के  लोगਂ  आपसे  बहुत  नाराज  हैं  ।  उन्हें  शांत  व

 संतुष्ट  करने  के  लिए  किया  और  धनराशि  दें  कांग्रेस  दल  के  मेरे  मित्र  वहां  की  जनता  को  जानते

 यदि  आगामी  चुनावों  में  अपको  कांग्रेस  दल  के  लिए  सत  चाहिएं  तो  आपको  इस  मामले  पर

 सहानुभुति  पुर्वक  विचार  करना  होगा  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  डिम्पल  को  रेलों  नज  पनी  भेजने  के

 लिए  मैं  आपका  धन्यवादी  हूं  ।  मद्रास  नगर  की  रेल  पर्यो[जन'ओं  के  प्रति  आपकी  अधिक
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 सहानुभूति  नहीं  है  ।  इस  पुनर्विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  महावीर  परियोजनाओं

 की  पांच  या  दस
 वर्ष  के  भीतर  पूरा  करने  के  लिए  आपको  कम  से  कम

 पांच
 से  दस  करोड़  रुपये

 मंजूर
 करने  चाहिए  ।  यह  सब  बेकार  जाएगा  ।

 जहां  तक  आई०  सी०  एफ०  का  सम्बन्ध  आप  रेल  अभिसमय  समिति  की  सिफारिशों

 से  भीਂ  भली  भांति  अवगत  तमिलनाडु  से  मेरे  मित्र  भी  arg.  सी०  एफ०  दारा  योग्य

 सवारी-डिब्बों  के  निर्माण  से
 अजित  लाभों  के  तथ्यों  और  आंकड़ों  से  अवगत  मंत्री  महोदय  ने

 भी  इसका  कई  बार  निरीक्षण  आई०  सी०  एफ०  का  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  इसका

 आधुनिकीकरण  करने  के  लिए  आपने  47.6.  करोड़  रुपये  कुल  अनुमानों  में
 से

 केवल  28  लाख

 रुपये  मंजूर  किए  यह  धन-राशि  बिलकुल  उचित  नहीं  है  ।

 किया  इस  पर  भी  विचार  करने  का  प्रयास  करें  ।  आपको  इसके  लिए  कम  से  कम  10

 करोड़  रुपये  मंजूर  करने  चाहिएं  ।  आपको  यह  बात  नहीं  भूलनी  चाहिए  कि  argo  सी०  THe

 प्रति
 वर्ष

 og  करोड़
 रुपये  से  भी  अधिक  की  विदेशी  मुद्रा  अजित

 कर
 रही  है

 ।
 दूसरे  शब्दों

 यह

 एक  वाणिज्यिक  उपक्रम  है  ।

 मैं  आपसे  यह  अनुरोध  भी  करूगा  कि  आप  अपने  विभाग  को  यह  हिदायत  दें  कि
 वे

 डी०

 एम०  Fo  जो  आई०  सी०  एफ०  के  अन्दर  सबसे  बड़ी  तथा  शर्वितशाली  युनियन  को

 मान्यता  प्रदान  करें  |

 एक  माननीय  सदस्य  :  जी  नहीं  ।  आप  चनावों की  मांग  करें
 और

 फिर  पता  लगाए
 |

 श्री  के०  माया तेवर  :  जहाँ  तक  योजना  आयोग  का  सम्बन्ध  अपको  अपने  अभाव

 संसाधनों  के  अनुसार  ही  धनराशि  की  व्यवस्था  करनी  अथवा  शरीर  के  नाप  के  अनुसार

 कपड़ा  काटता  होगा  |  योजना  आयोग  कपड़ा  है.और  भाप  देश  का  शरीर  हैं  ।  आपको

 अपने  शरीर  के  अनुसार  कपड़ा  काटना  आपको  अपन ेपैर  के  नाप  के  अनुसार  जूते

 खरीदने  होंगे ।  आप  अपने qt  या  शरीर  को  ae  ar  कमीज
 के  अनुसार  नहीं  ढाल

 सकते
 ।

 सिली-सिलाई  कमीजे  न  आपकों  योजना  आयोग  के  aural  पर  नहीं  नाचना

 चाहिए  ।  उन्हें  आपका  सजग  सेवक  होना  चाहिए  ।  निःसन्देह  एक  योजना  आयोग  होदा

 लेकिन  इसके  पास  एकाधिकार वादी  शक्ति  नहीं  होनी  उन्हें  वित्तीय  आवंटन  में  अन्तिम

 अधिकार  नहीं  होना  चाहिए  |

 एक  छोटी  सी  बात  है  ।  सुझे  जी०  Ao  एक्सप्रेस के  नाम  घृणा हो  गई  है

 मैंने  इस
 नाम  को

 बदलने  की  मांग  की  थी |  जी०  Sto  एक्सप्रेस  का  क्या  अर्थ  है
 ?  प्रति  ट्रंक

 एक्सप्रेस
 |  यह  भंवर

 ज  कौन  है  ?  उस  भंवरी  का  नाम  अभी  तक  चल  रहा  है  ।  क्या  आप  इससे

 शर्मिन्दा  नही ंहै
 ?  आप

 इसे  बदलकर  उन  दिग्गजों में  से  किसी एक  के  नाम
 पर  क्यों  नहीं रख

 देते  जो  भारत  में  अंग्रजी  राज  के  विरुद्ध  थे  ?  मैं  सुझाव
 देता  हूं  कि  आप  इसका  नाम

 तैयार  एक्सप्रेस  रख  दें  |
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 इस  सम्बन्ध  में  मैंने  माननीय  उघान  मंत्री  को
 लिखा  था  और  उन्होंने  get  उत्तर  दिया  है

 कि  मैंने  रेलवे  बोर्ड  को  पति  टी०  एक्सप्रेसਂ  का  नाम  बदलकर  एक्सप्रेसਂ  रखने  के

 लिए  अनुदेश  दे  दिए  हैं  ।  उनका
 पत्र  च५  1982  में  मिला  था  ।  अभी  तक  इस  बारे  कुछ

 at  नहीं  किया  गया  है  ।  ऐसा  करने  में  आपका  कितना  खर्च  आएगा  ।  मेरा  दल  डी०  एम०  के

 इसका  नाम  बदलकर  तमिलनाडु  एक्सप्रेसਂ  में  जो  भी  खर्ज  आएगा उसे  वहन  करने  को

 तैयार  है  ।  किया  यह  काम  करें  ।  निःसन्देह  यदि  नाम  बदलने  में  कुछ  खर्च  होगा  तो

 मेरा  दल  डी०  एम०  के०  यह  खर्च  वहन  करेगा  ।  इस  पर  कुछ  भीਂ  खर्च  नहीं  आएगा  ।

 महोदय
 :  तमिलनाडू  एक्सप्रेस  तो  पहले  से  है  ।

 (  व्यवधान  )

 श्री  के०  साया ते बर  :  जहां  तक  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  fed  नगर  में  बहुत

 सी  परियोजनाओं  का  निर्माण  होना  है  |

 (  व्यवधान  )

 वहां  एक  पुल  का  निर्माण  होना  जिसके  लिए  मैं  लगभग  11  साल  के  लम्बे  समय

 से  मांग  करता  आ  रहा  हु  और  राज्य  सरकार  भी  आपकी  सरकार  से  सहयोग  नहीं  कर

 रहो है  ।

 इस  कठिनाई  का  सामना  मापकों  करना  पड़  रहा  है  ।  मैं  मांतनीय  मंत्री  से

 रोध  करता  हूं  कि  वे  डिंडिगुल  जिसकी
 जन-संख्या  aga  अधिक  पुल  के  निर्माण  का

 आदेश दें  ।

 (  व्यवधान  )

 मैं  रेलवे  परियोजनाओं  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  कि  उनके  पास  इन

 योजनाओं  के  लिए  धन  जुटाने  तथा  इन्हें  समय  पर  कार्यान्वित  करने  के  कोई  साधन  नहीं  हैं  ।

 माननीय  मंत्रीਂ  तथा  भारत  संरक्षकों  को  मेरा  एक  सुझाव  है  ।  बैंक  कणों  के  द्वारा  समान  आप

 उपर्युक्त  बोनस  प्राइवेट  पाटियों  से  धन  क्यों
 नहीं  जुटाते

 ?

 ऐसे  एकाधिकार वादी  घरान ेहैं  जो  इस  काम  के  लिए  आगे  भाने  का  बचन  दे  रहे  हैं

 था  ऐसा  दिखा  रहे  हैं  कि  वे  आगे  अना  चाहतें  मैं  नहीं  जानता  ।  अप  उनकी  परीक्षा  लेकर

 धन  क्यों
 नहीं  जुटाते

 ।  के  grad  आफ  कामर्स  ने  बचन  दिया  है  ।

 (  व्यवधान  )

 fest  बड़ी  लाइन  का  वित्त  व्यवस्था  के  लिए  के  कम  ब्याज  दर  पर  ऋण  देने  को

 तैयार  हैं  ।  आप  परीक्षण  के  तौर  पर  इस  मामले  को  क्यों  नहीं  लेते  ?
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 अन्त  में  अनियंत्रित  विभिन्न  स्तरों  पर  कर्मचारियों के  भ्रष्ट  तरीकों  के  at  में

 बहुत  at  बातें  सब  भोर  से  कही  गई  हैं  ।  अभी  जून-जुलाई  में  मद्रास  में  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  लिए

 पुलिस  कांस्टेबलों  का  चयन  हुआ  था  ।  चयन  के  दौरान  चयन  समिति  के  अध्यक्ष  ने---मैं  श्री  जाफर

 शरीफ  से  पहले  हो  शिकायत  कर  चुका  मैं  उस  व्यक्ति  का  नाम
 नहीं

 लेना  एक  पुलिस

 कांस्टेबल  के  चयन  के  लिए  6000  रु०  से  8000  रु०  तक  लिए  ।  प्रत्येक  खलासी  के  चयन  के

 लिए  रिश्वत  के  रूप  में  5000  रु०  से  8000  रु०  तक  लिए  गए  ।  मैंने  इस  बारे  में  एक  विशिष्ट

 शिकायत  की  है  |  उस  शिकायत  के  अधार  पर  माननीय  राज्य  मंत्री  श्री  जाफर  शरीफ  ने  रेलवे

 बोर्ड
 के

 सतर्कता  निदेशक  को  किसी  जांच  के  आदेश  दिए  थे  ।  कहू  सतर्कता  अधिकारी  मेरे

 चन  क्षेत्र  में  आए  थे  और  मैंने  भी  उनके  समने  एक  साक्षी  बयान  दिया  है  ।  उस  पर  क्या  कार्य

 वाही  की  गई  है  ।  उस  कठिन  परिश्रम  का  कुछ  परिणाम
 निकला  या  वहू  बेकार  गया

 ?
 मैंने  दो

 व्यक्ति  भेजे  थे  ।  उस  अधिकारी  ने  500  से  8000  रु०  मांगे  ।  वास्तव  में  मैंने  प्रत्येक

 बल  कं  चयन  के  लिए  2000  रु०  भेजे  थे  उस  अधिकारीਂ  ने  यहं  कहते  हुए  मना  कर  दिया  कि

 यह  राशि  पर्याप्त  नहीं  उसने
 प्रत्येक  पुलिस  कांस्टेबल  के  चयन  के  लिए  5000  से  8000

 रु०  तक  मांगे  ।

 मैंने  गवाही  दी  है  ।
 मैंने  गवाही  प्रस्तुत  की  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्री  ईरा  अनबारासु  :  अपके  विरुद्ध  भी
 कार्यवाही

 की  जानीਂ  चाहिए  ।

 श्री  ho  साया तेवर  :  यदि  यह  झूठी  या  मनगढ़ंत  शिकायत  है  तो  मेरे  विरुद्ध  कार्यवाही
 की

 जानी  चाहिए  ।  यदि  कानून  यह  मांग  करता  है  तो  मेरे  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए
 ।

 यदि  मैंने  उपयुक्त  सन्देह  से  परे  अपना  आरोप  सिद्ध  कर  दिया  है  तो  आप  उसके
 विरुद्ध  कार्यवाही

 क्यों  नहीं  करते  |  अब  यह  मामला
 सतर्कता  निदेशालय  के  पास  पड़ा  हुआ  है  |

 सभापति  महोदय  श्री  मती  कार्रवाई  क्षीरसागर  |

 16.2

 arto  एस०  सकरो  qiaratat

 *श्रीमती  केदार बाई  क्षीरसागर
 :  मैं  माननीय  मंत्री  श्री  गनी  खान  चौधरी

 द्वारा  प्रस्तुत  1984-85  के  रेल-बजट  का  समर्थन  करती  मंत्री  महोदय  ने  बड़ी  से

 बजट  तैयार  किया  है  तथा  बजट  बनाते  समय
 '  उन्होंने  किफायत  के  सिद्धान्त  को  दृष्टिगत  रखा

 बजट  तैयार  करते  समय  उन्होंने  जिन  व्यवहारिक  आधारों  को  दृष्टिगत  रखा  मैं  उनकी

 सराहना  करती  F  ।

 *  मराठी  में  दिए  गए  मूल  भाषण  के

 अंग्रेजी
 अनुवाद  का  हिन्दी  रूपांतर
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 कार्रवाई  क्ौरसागर
 ]

 ०

 माननीय  मंत्री  ने  नामक  ar  ड
 की  गाड़ी  आरम्भ  की

 है  जिसमें  यात्रियों

 क  सभी  सुविधाएं दी  गई  हैं  ।  इस  गाड़ी के  डिब्बे  स  raz
 तथा  यात्रियों  के  लिए  भोजन

 की  अच्छी  व्यवस्था है  ।
 इस  गाड़ी  को  शुरू  करने  के  लिए  मैं  मंत्री  महोदय  को  न

 धाई g
 rae  हजारों  यात्रियों  को  मिली  है  |

 हाल  ही  कलकत्ता  में  एक  प्रदर्शनी  का  आयोजन  किया  गया  था  ।  मुझे  यह  लेख  करते

 एं  गर्व
 होता  है  कि  भारतीय  रेलवे  की  एक  प्रविष्टि  स्टालਂ  को  प्रथम  पुरस्कार  मिला  ।

 भारतीय
 रेलों  की  इस  सफलता  के  लिए  मैं  माननीय  -  मं त  न

 गाई  देती  हूँ

 यात्नी  किराए  में  कुछ  वृद्धि  तथा  माल  भाड़े  में
 कुछ  कमी

 की  गई
 लि

 किराए

 के

 =

 कुछ  मुख्य  बातें  निम्नलिखित  हैं  :

 OS

 is

 _

 बातूनी  कलित  कुर्सी  के  लिए---ड  क
 Cre  र

 एक्सप्रेस  रुपए  '  अधिशुल्क  यदि  किराया

 140  रुपए  से  अधिक  है  ।

 is Oo

 2.  प्रथम  ठीक  द्वितीय  श्रेणी  टिकट  तथा  वातानुकूलित  शायिका  के  लिए

 3  अधिशुल्क  |

 क

 3.  प्रथम  श्र  णी  वातानुक
 लित

 se
 अधिशुल्क

 ।

 वन  की
 ben

 4.
 प्रथम श्र

 के  सीजन  टिकटों  पर  1  Bo  से  3  रु०  तक  अधिशुल्क  ।

 5.  यदि
 कराया  रुपए  के  किसी  भाग

 ग

 में  है
 तो  किराए

 को  नजदीकी  रुपए  में  बदल  दिया

 ि

 जाएगा

 टफार्म  टिकट  1  रुपए  होगा
 OS

 a नेत्र  दिनों  के  लिए  स्थानीय  गाडियों  में  ae  टिकटों  पर  25  प्रतिशत  छूट  |

 as  ल-भाडे  में  20%  की  कमी  ।  जिन  वस्तु
 भाड़े  में  कमी

 की  गई
 है  उनकी  सूची

 ष्
 में  23  आवश्यक  वस्तुएं  और  जोड़  दी  हैं  ।

 ति कि

 गेंद  तथा  छोटी  लाइन  पर  चलने
 एली

 ता

 गाड़ी
 यों  के

 6
 Vie

 कर
 कतई  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।

 ढारा अजित कुल  रा
 THe  1142. 1142.2  करोड़  रुपये  तथा

 कुल
 घाटा  लगभग  70

 करोड़  रुपये  होगा  ।
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 आपने  देखा  होगा  कि  उच्च  श्र  णी  को  किराया  बढ़ा  दिया  गया है  ।  नई  रेल  लाइनों  wr

 निर्माण  आरम्भ  करने  के  लिए  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  करने  के  लिए  कुछ  कदम  उठाना

 वाय  है  ।  प्रथम  po  में  अमीर  लोग  यात्रा  करते  हैं  और  वे  बढ़ा  हुआ  किराया  दे  सकते  हैं

 लेकिन  द्वितीय  श्रेणी  के  किराये  में  विधि  गरीब  यात्रियों  पर  बड़ा  बोझ  जो  अधिक  किराया

 दे  पाने  की  स्थिति  में  तही  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगी  कि  डाक  औरत

 एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  द्वितीय  श्रेणी  के  किराए  में.-की  गई  वृद्धि  वापस  ले  लिया  जए  |  इस

 नेत्रहीनों  को  सीजन  टिकटों  के  किराए  में  oc  दी  जाती  है  ।  मेरा  अनुराध  है  कि  ag  छट

 द्वितीय  श्रेणी  के  किराए  पर  नियमित  रूप  से  मिलनी  चाहिए  ।  राजधानी  एक्सप्रेस  के  प्रथम

 कणी  के  डिब्बे  भलि-भांति  सुसज्जित  हैं  जत  पत्रियों  को  कोई  असुविधा  नहीं  होती  ।

 द्वितीय  श्रेणी  में  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  ai  हालत  का  सहज  ही  अनुमान  लगाया  जा  सकता

 ये
 डिब्बे  इतने  ठसाठस  भरे  हुए  होते  हैं  कि  बच्चों के  va  इनभ  यात्रा  करना  कठिन  हो

 जाता  है  ।  यात्रियों  को  oa  के  लिए  सीट  नहीं  भिलृतीं  ।  प्रसन्न  बहुत  गन्दे  रहते हैं

 तथा  यात्रियों  को  पंखों  सुविधाएं  नहीं  मिलती  ।  डिब्बों  में  बेस्वाद  भोजन

 परोसा  जाता  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करती  हू ंकि
 यात्रियो  को  दरों  पर

 अच्छा  भोजन  उपलब्ध  कराया  जाये  |

 यदि  इन्हे  सादा  भोजन  दिया  जाता  है  ती  इससे  कोई  फर्क  नवदीं  लेकिन  भोजन

 सस्ती  दरों  पर  उपलब्ध  कराया  जाना  मैं  महोदय  से  अनुरोध  करती  हूं  कि

 महिला  बेरोजगार  युवाओं  को  रेलवे  केतीनों  के  काम  पर  निगरानी  करने  का  मौका

 दिया  जाना  चाहिए  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  रेलवे  केंटीन ों  में  खान-पान  व्यवस्था  की  देख-रेख  करने

 के  लिए  महिला  परामर्शदात्री  समिति  का  गठन  किया  जाना  चाहिए  ।  मुझे  विश्वास है
 कि  केवल

 ऐसी  समिति  ही  यह  सुनिश्चित  कर  पायेगी  कि  अच्छे  और  स्वादिष्ट  भोजन  की  व्यवस्था  की

 जाए  ।  मैं  यह  सुझाव  भी  दूंगी  कि  जनता  के  प्रतिनिधियों  जैसे  ,  विधायकों  तथा

 संबंधित  tag  अधिकारियों  को  वर्ष  में
 बार

 दूसरे  दर्जे  में  सफर  करना  चाहिए  |  केवल  तभी

 वे  स्वयं  अनुभव  कर  सकेंगे  |

 कुछ  यात्री  प्रथम  दर्जे  के  डिब्बे  में  मद्यपान  करते  हैं  तथा  महिला  यात्रियों  के  साथ  ger

 बहार  करते  हूं  तथा  कभी-कभी  उन  पर  हमला  भी  किया  है  उनकी  प्रतिष्ठा  खतरे

 में  कुछ  यात्री  महिलाओं  से  छेड़छाड़  करते  हूँ  तथा  उन्हें  तंग  करते  मैं  आपको

 सुझाव  देती  हूं  कि  प्रथम  रजें  के  डिब्बे  में  महिलाओं  की  चार  सीटें  आरक्षित  की  जानी  चाहिए  ।

 महिला  यात्री  न्यायालय  नहीं  जा  सकतीं  और  उन्हें  भावश्यक  सुरक्षा  नहीं  मिलती  ।  महिला

 यात्रियों  की  कठिनाई  और  पड़ने  पर  उन्हें  सहायता  देने  के  लिए  महिला  पुलिस

 नियुक्त  की  जानी  चाहिए  ।  एसा  कदम  उठाने  से  महिलाओं  को  सुरक्षित  का  आश्वासन

 दिया  जा  सकेगा  |

 मैं  मंत्री
 s¥ory

 महान  य  को  बधाई  देती  हूं  कि  उन्होंने  कुछ  प्रस्तावित  रेल  लाइनों  को  सर्वेक्षण
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 केशर बाई  क्षीरसागर |

 कराने  सम्बन्धी  निर्णय  लिया  है  ।  लेकिन  बड़े  खेद  से  मुझे
 ag  कहना  पड़ता  है  कि  इस  क्षेत्र  के

 विकास  के  लिए  एक  भी  नई  लाइन  बिछाने  की  मंजूरी  नवदीं  दी  गई  है  ।

 मनयाड-ओरंगाबाद-पराली-अदिलाबाद  सेक्शन  के  लिए  इस  बजट  में  4  करोड़  रुपये

 आवंटित  किये  गये  हैं  ।  लेकिन  मैं  समझती  हूं  कि  उपयुक्त  परियोजना  को  पुरा  करने  के  लिए

 यह  राशि  बहुत  ही  कम  इसके  लिए  10  करोड़  रुपये  की  अतिरिकत  राशि  मंजूर  की  जानी

 चाहिए  ताकि  इसका  काम  शीघ्र  पूरा  जा  सके  ।  मैं  अनुरोध  करती  हूं
 कि

 पंढरपुर  aaa  के  लाइन  परिवर्तन  का  काम  भी  शीघ्र  आरम्भ  किया  जाना  चाहिए  |

 मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  मराठवाड़ा  सर्वाधिक  पिछड़ा  क्षेत्र  इस  क्षेत्र  के  लोग

 पिछले  35  वर्षों  से  अहमदनगर-बीड़-पराली  रेलवे  लाइन  क॑  लिए  मांग  करते  आ  रहे हैं

 नि  कई  प्रतिनिधि  मण्डल  भेजे  हैं  किन्तु  उनका  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  ।

 हाल  ही  में  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  से  एक  प्रतिनिधि  मण्डल  जिसमें  जनता  के  प्रतिनिधि

 वकील  शामिल  प्रधानमन्त्री  से  मुलाकात  की  उन्होंने  यह  आश्वासन  देकर
 हज

 रेल  मन्त्री  से  बात  करेंगी  ।  उस  प्रतिनिधि  मण्डल  ने बहुत  कपा  कीं  कि  इस  सम्बन्ध  में  वे

 माननीय  रेल  मन्त्री  तथा  माननीय  राष्ट्रपति  से  भी  भेंट  की  जिन्होंने  इस  मांग  पर

 पूर्वक  विचार  किया  ।  माननीय  रेलमन्त्री  ने  facia  कमी  के  कारण  इस  योजना  को  तत्काल

 आरम्भ  करने  में  अपनी  असमर्थता  जाहिर  की  |

 250  किलोमीटर  लम्बी  इस  लाइन  को  अन  150  करोड़  रुपये  है  ।  मन्त्री

 महोदय  ने  यह  आश्वासन  दिया  कि  चालू  परियोजनाओं  के  पुरा  होने  के  बाद  ही  भविष्य  में

 इस  लाइन  के  निर्माण  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  मन्त्री  महोदय  हाल  में  लिखे  पत्र  में  भी  इस

 स्थिति को  स्पष्ट  किया  है  |

 जैसा  कि  पहले  उल्लेख  किया  जा  चुका  औद्योगिक  दृष्टि  से  हिछड़ा  हुआ  क्षेत्र

 है  तथा  20  सूत्रीय  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  इसके  विकास  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  मैं

 मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वे  तुरन्त  इस  लंदन  HT  सर्वेक्षण  करायें  |

 16.20

 राजिन्द्र  कुमारी  वाजपेई  पीठासीन  हुई ]

 मैं  यह  सुझाव  देना  चाहतीਂ  हूं  कि  महात्मा  जवाहरलाल  लोकमान्य

 धाबा  साहिब  अम्बेडकर  जसे  महान  राष्ट्रीय  नेताओं  कीਂ  प्रतिमाएं  रेलवे  स्टेशनों  और  सरकारी
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 कार्यालयों  के  प्रांगणों  में  स्थापित  की  जानी  चाहिए  ।  इससे  इस  राष्ट्र  के  युवकों  के  समक्ष  एक

 नया  आदश  प्रस्तुत  होगा  तथा  उनमें  राष्ट्रीय  भावना  जागेगी  |  मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध

 करती  हूं  कि  वहू  किया  इस  सुझाव  पर  विचार  करें  |

 अन्त  में  मैं  उनसे  अनु  रोध  करती  हूं  कि  वहू  बिना  बिलम्ब  किए  अहमदनगर-पराली

 लाइन  का  सर्वेक्षण  करायें  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  रेलवे  बजेट  का  समर्थन  करती  हूं  तथा  अपको

 धन्यवाद  देती  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  लिए  समय  दिया  ॥

 श्री  मूलचन्द  डागा  सभापति  मैं  आपका  आभार  मानता  हूं  कि

 आपने  मुझे  समय  दिया  ।  एक  बात  मैं  क  हना  चाहता  हूं  और  हिम्मत  के  साथ  कहनाਂ  चाहता  हूं

 कि  बहुत  से  रेलवे  मन्त्रियों  ने  इस  विभाग  के  मन्त्री  पद  को
 सुशोभित

 किया  है  लेकिन  अब्दुल

 गनी  खान  चौधरीਂ  के  मुकाबले  में  बहुत  कम  मन्त्री  ऐसे  आये  होंगे  जिन्होंने  निर्णय  तुरन्त  लिया

 होगा  ।  आज  अगर  हिन्दुस्तान  में  कोई  अच्छा  मन्त्री  है  मन्त्री  के  पद  पर  बैठकर  हमारा

 इरादा  समझता  है  तो  वह  है  अब्दुल  :  गनी  खान  चौधरी  |  सौ  से  ज्यादा  ट्रेनें  होंने  चलाई  हैं  ।

 मैं  कहता  हूं  कि  जिस  दिन  हमारे  राजस्थान  के  अन्दर  वह  ट्रेन  मारवाड़  जंक्शन  से  अहमदाबाद

 के  लिए  आपने  चलाई  उस  दिन  आप  वहां  नहीं  थे  लेकिन  हजारों  हजार  लोग  आपके  नारे  लगा

 रहे  5.0  अब्दुल  गनी  खान  चौधरी  जिन्दाबाद  सारा  आकाश  गू  ज  था  और  पता  नहीं

 कितने  मन  और  कितने  किलो  लड्डू  वहां  उस  दिन  बंटे  आप  अपने  ऑफिसर्स  से  पूछ  लीजिये  |

 वह  स्कोनामिकली  वायरल  लाइन  है  ।

 15  फरवरी  के  दिन  वह  गाड़ा  चली  हजारों  यात्रियों  ने  उसका  फायदा  उठाया  |

 एक  बहुत  बड़ी  समस्या  थाਂ  उस  क्षेत्र  की  जिसका  निराकरण  उन्होंने  किया  ।  उनकी  ताकत  यहं

 है  कि  वह  अपना  निर्णय  तुरन्त  लेते  अनिश्चय  कीਂ  स्थिति  बहुत  निराशाजनक  होती  है  |

 क्विक  डेसीशन  अगर  कोई  लेना  चाहता  है  तो  उन  लोगों  को  अब्दुल  गनी  खान  चौधरी  से  यह

 बात  सीखनी  होगी  i  age  ट्रस  अगर  किसी  ने  चलाई  हैं  तो  उन्होंने  चलाई  हैं  ।
 आप  इसको

 देखें  इसमें  लिखा  हुआ  है

 इस  वर्ष  के  दौरान  अभी  तक  100  गाड़ियां  चलाई  गई  हैं  ।

 अगर  किसी  ने  चलाई हैं  तो  अब्दुल  गनी  खान  चौधरी  इह

 एक  बात  मैं  कहना  चाहता  हमारे  यहां  के  एम०  To  श्री  विदा  राम  फुलवारियां  बन

 हुए  उनका  भी  यह  कहना  है  कि  ae  जो  गाड़ी  मारवाड़  से  अहमदाबाद  अपने  चलाई  है

 उसका  नाम  राजकपूर  एक्सप्रेस  कर  दीजिए  |  वह  बड़ीਂ  फीस  जगह है  कल्चर  और  आर्किटेक्ट

 की
 दृष्टि

 से  ।  मैं  प्रार्थना  करूंगा  किं  उस  ट्रेन  का  नाम
 रानकपुर

 एक्सप्रेस  कर  यह
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 राजस्थान  के  सारे  एम०  पीज  की  अवाज  है  ।  इसके  अलावा  एक  तो  सिरोही  रोड  पर  जो  जिले

 का  हेडक्वार्टर  है  और  एक  सोमेश्वर  स्टेशन  पर  उसका  चार-चार  मिनट  का  स्टापेज  कर

 दीजिए  ।  अगर  दस  मिनट  पहले  यह  गाड़ी  रवाना  हो  जाती है  तो  इन  दो  स्टेशनों  पर  इसका

 यह  स्टापेज  बना  देने  से  बड़े-बड़  डिस्ट्रिकट  को  यह  ट्रेन  कवर  कर  लेगी  ।  केवल  राजस्थान  के  ही

 आंध्र  महाराष्ट्र  के  और  कई  स्टेट्स  के  लोग  हजारों  कीं  संख्या  में  वहां

 से  आते-जाते  हैं  ।  आपने  मुझे  समय  दिया  इसके  लिए  मैं  आपका  आभारी  हुं  ।

 मैं  आपका  अहसान  मानता  हं  कि  आपने  मुझे  यहां  पर  बोलने  का  अवसर  प्रदान  किया  |

 मैंने  रेल  मन्त्री  के  पद  पर  काम  करते  हुए  कई  लोगों  को  देखा  है  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  श्री

 अब्दुल  गनी  खान  चौधरी में  निर्णय  लेने  की  जो  क्षमता  है  ag  एक  उदाहरण  है  ।  मैं  समझता  हूं

 उनको  एक  और  निर्णय  लेना  afar  आपने  स्वयं  लिखा  है  कि  कुछ  ऐसी  सन्स  चल  रही  है

 जिनके  कारण  40  करोड़  रुपयें  का  घाटा  हो  रहा  मन्त्री  जी  ने  लिखा  है  :

 सड़क  यातायात  के
 विस्तृत

 विकास  के  कारण  इनमें  से  कुछ  .  शाखा  लाइनें  अपना  मूल

 afar  और  सामाजिक  औचित्य  खो  बेठी  जव  आप  स्वयं  कहते  हैं  कि  कोई  एको सा मिक

 और  सोशल  जस्टिफिकेशन  नहीं  है  और  49  करोड़  का  घाटा  हो  रहा  है  तो  मेहरबानी  करके

 आप  उन  ट्रस  को  बन्द  करिये  ताकि  अपकी  बचत  हो  सके  ।

 अभी  मेरे  से  पहले  बोलने  वाल  सदस्य ने  यह  बात  कही  है  :  1674-81  के  दौरान  यात्री

 यातायात  और  किराये  से  अजित  धन  का  विश्लेषण  करने  पर  यह  तथ्य  सामने  आता  है  कि  99

 प्रतिशत  यात्री  निचले  दर्जें  में  यात्रा  करते  हैं  ।  तथापि  इन्टेल  कोच  फैक्टरी  ने  इन  वर्षों  में  यात्री

 डिब्बों  के  कुल  उत्पादन  का  27  प्रतिशत  उच्च  दर्जे  के  डिब्बे  बनाने  पर  खर्च  किया  है  इसका

 aq  है  कि  आई  सी०  एफ०  निश्चय  रूप  से  ही  जनता  के  लिए  अथवा  अधिकांश  संख्या  के

 अधिक  से  अधिक  भले  के  लिए  कार्य  नहीं  कर  रहा है  ।

 जो  आपको  टर्स  चलती  हैं  उनमें  99  परसेण्ट  पैसेंजर  सेकेण्ड  क्लास  में  ट्र  वल  करते  हैं

 लेकिन  आप  जो  कोचेज  बनाते हैं  बह  फर्स्ट  क्लास  और  Wo  ato  सी०  कोचेज  सेकेण्ड  क्लास  की

 कोचेज  में  सफर  करने  वाले  qaraq  के  अनुपात
 में  अधिक  बनाते  सेकेण्ड  क्लास  की  कोवेल

 कम  बनाते  हैं  ।  यदि  आप  इस  देश  में  वास्तव  में  समाजवाद  लाना  चाहते  हैं  तो  फर्स्ट  क्लोस  To

 ato  ato  को  बन्द  कर  दीजिए  और  सारी  की  सारीਂ  कोचेज  सेकेण्ड  क्लास  कर
 दीजिए  ।

 इससे

 देश  में  एक  क्रांति  आयेगा और  देश  में  अपना  छड़ा  आदर  होगा  ।

 मैं  मन्त्री  जी  को  एक  सुझाव  देना  चाहता हू  कि  अभी  जो  गाड़ी  अजमेर  से  ब्यावर  चलती

 याज  वल्क काक काका oe  oo qqaqt  में  सारी
 coo
 ct शंदील  नह  पडीਂ  रहती  उसको  आप  आगे  मारवाड़  जंक्शन  या
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 उदयपुर  तक  बढ़ा  दीजिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  आपके  सामने  फैक्ट्स  रखू गा  ।  मुझे  इस  बात  का

 पता  है  कि  अगर  आपके  सामने  फैक्ट्स  रखे  जाते  हैं  और  भाप  चिंतित  हो  जाते  हैं  तो  फिर

 कारियों  की  हिम्मत  नहीं  होती  कि  वे  विरोध  कर  इसलिए  मैं  इस  सम्बन्ध  में  आपके  सामने

 रखू गा  |

 मुझे  कहनी  तो  और  भी  बाते  थीं  लेकिन  आपने  यहां  पर  मुझे  जो  मौका  दिया है  उसके

 लिए  मैं  आपका  भार  मानता  ।,  आसान  ही  मैं  तथा  राजस्थान  के  सभी  एम०  पींज  मन्त्री  जी  को

 धन्यवाद  देते  हैं  और  आपकी  दीर्घायु  की  कामना  हैं  और  चाहते  हैं  कि  आप  रेल  मन्त्री  के

 पद
 पर

 लम्बे  समय  तक  बने  रहें  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  (
 :  सभापति  अखिल  भारतीय  स्वतन्त्रता  सैनानी

 देश  के  सभी  स्वतन्त्रता  सेनानी  और  संसद  के  बाहर  और  भीतर  सरकार  से

 इस  बात
 की  मांग  करते  रहे  हैं  कि  जीवन  के  अन्तिम  दिनों  में  भारत  सरकार व  राज्य  सरकारों

 से  स्वतंत्रता  सेनिक  सम्मान  पेंशन  पाने  वाले  तथा  ता्रपत्रधारी  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को

 दर्शनਂ  के  लिए  माना र्थ  रेल  पास  दिये  जायें  ताकि  वे  ऐतिहासिक  एवं  अपने  मन  पसन्द

 स्थानों  का  भ्रमण  कर  देश  की  नई  पीढ़ी  को  प्रेरित  कर  सकें  तथा  देश  की  एकता  मजबूत

 बनाने  के  लिए  विभिन्‍न  धर्मावलंबियों  एवं  राज्यों  के
 निवासियों

 से  सम्पर्क  स्थापित  कर  ।

 प्रसन्नता  की  बात  है  कि  रेल  मंत्रालय  ने  हमारी  इन  मांगों  को  स्वीकार  कर  सेनानियों

 की  भावनाओं  का  आदर  किया  इसके  मैं
 प्रधान

 मंत्री  और  रेल  मंत्री  को  कई  लाख

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  एवं  अखिल  भारतीय  स्वतन्त्रता  सेनानी  संगठन  की  और  से  बधाई  देना

 चाहता हुं
 ।  साथ  ही  मेरा  रेल  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वहू  रेल  बजट  पर  हुई  बहस  के  उत्तर  में

 निम्न  बातों  को  स्वीकार  कर  स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  दर्शनਂ  के  क्रम  में  सुविधायें

 प्रदान  करें

 1.  स्वतन्त्रता  सेनानियों  और  उनकी  पर्चियों  या  सहयात्रियों  या  सहचरों  को  प्रथम  शरणी

 के  पास  दिए  जायें  ।

 2.  जारी  किए  गए  पास  कम  से  कम  माह  तक  वैलिड  माने  जायें  ।

 3.  स्व॑तन्त्रता  सेनानियों  उनकी  पत्नियों  या  सहयात्रियों  या  सहचरों  को  रेलवे  विश्वा माल यों

 (Freratet)  रूमों  में  ठहरने  की  निःशुल्क  इजाजत  दी  जाये  ।

 4:  स़्वतंत्रता  सेनानियों  के  समूहों  द्वारा  मांग  करने  पर  उनकी  यात्रा  के  लिए  रिजर्व

 रेल  डिब्बों  कीं  की  और

 5.  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  यात्रा  के  दौरान  बीमार  पड़ने  पर  रेलवे  व  अन्य  सरकारी

 अस्पतालों  से  उनकी  चिकित्सा
 दवा-दारू  सप्लाई  करने  की  व्यवस्था  की
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 7  1984

 [att  रामावतार

 मुझे  पूर्ण  विश्वास है  कि
 रेल  मंत्री  सेनानियों

 की
 को  देखते  हुए  इन  मांगों  को

 स्वीकार कर  इस  सदन  में  घोषणा  करेंगे |

 ait  दीनबन्धु  वर्मा  :  सभापति  परसों  tad  बजट  पर  चर्चा  अ

 करते  प्रो ०  मधु  दंडवते  ने  कहा  कि  बजट  बिना  सोचे  समझे  बनाया  गया  है  और  बेरंग
 है

 ।

 मैं  इस  बात  से  बिलकुल  भी  सहमत  नहीं  हं  ।  मैं  रेल  मंत्री  को  रेलवे  पर  एक  नई

 धारणा  के  लिए  बधाई  देता  रेल  मंत्रालय  का  कार्यभार  संभालने  के  बाद  उन्होंने  रेलवे  के

 कार्यकरण  को  एक  नहीं  दिशा  दी  है  ।  उदयपुर  के  प्रतिनिधि  और  संसद  सदस्य  होने  के  नाते  मैं

 उनसे  अनुरोध  क'रता  g  कि  वह  निवासਂ  गाड़ी  को  चित्तौड़  से  उदयपुर  नगर  तक  बढ़ा

 उदयपुर  के  लोगों  की  ट्राफी  देर  से  यहीं  इच्छा  है  ।  जेसा  कि  मेरे  श्री  मूलचंद  डागा  ने

 अभी-अभी  कहा  कि  कुछ  कारणों  से  माननीय  रेल  मंत्री  जी  सुपर  फास्ट  मारवाड़  टेन  के  उदघाटन

 समारोह  पर  नहीं  आ  सके  ।  लेकिन  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  उन्हें  निवासਂ  को  उदयपुर  तक

 बढ़ाने  जिसकी  उन्होंने  घोषणा  की  और  जो  अप्रेल  में  उदयपुर  से  चलना  आरम्भ  हो  जाएगी

 का  उदंघाटन  करने  के  लिए  उदयपुर  आना  चाहिए  |

 मैं  उन  सब  मुद्दों  को  दोहराना  नहीं  चाहता  जिनके  बारे  में  सदस्य  पहले  ही

 सभा  में  कह  चके  तथापि  मैं  रेल  मंत्री  तथा  रेलवे  बोर्ड  में  उन्हें  प्रेरित  करने  बदले  तथा

 प्रोत्साहन  देने  वाले  अधिकारियों  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  रेलवेਂ  नीति  में  तुरंत

 कुछ  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  है  ।  वास्तव  में  14  अप्रैल  1951  को  जब  रेल  संगठन  को

 9  जोनों  में  विभाजित  किया  गया  तो  उनका  मुख्य  विचार  यह  था
 कि  ये  क्षेत्र  स्वतंत्र  रूप  से

 क्षेत्रीय  आयोजना  तथा  क्षत्रीय  विकास  लेकिन  मुझे  यह  कहते  हुए  ga  होता  है
 कि

 पिछले  32-33  वर्षों  में  ये  उद्देश्य  को  प्राप्त  नहीं  कर  पाए  हैं  जिनके  लिए  उनका  गठन  किया  गया

 था  ।  मैं  आपका  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  रेलवे  नीति  तथा  उसके

 संरचनात्मक  ढांचे  में  तुरन्त  कुछ  आधारभूत  परिवर्तन  करने  कीः  आवश्यकता  है  ।..  जेसा  कि  मैंने

 ये  जोन  पहले  क्षेत्रीय  आयोजना  तथा  विकास  के  लिए  बनाए  गए  थे  ।  वास्तव

 उनका  निर्माण  आधिक  तौर  पर  होना  चाहिए  तथा  इन्हें  काम  करने  की  स्वतंत्रता  होनी

 उन्हें  यह  कह  दिया  जाना  चाहिए  वे  अपने  लाभ  का  लक्ष्य  निर्धारित  ये  सब  स्वतंत्र  रूप  से

 काम  करें  उनमें  प्रतियोगिता  की  भावना  पदा  हो  ।  मेरा  यह  नम्र  सुझाव  है  क्योंकि  पिछले

 37  वर्षों  में  हम  जनता  की  आकांक्षाएं  पूरी  करने  के  उन्हें  ऐसी  दशा  नहीं  दे  सके  जिनके

 लिए  क्षत्रों  का  ऐसा  आयोजन  किया  गया  था  ।  इस  अवसर  पर  मंत्री  महोदय  को  बहुत

 संतुलित  और  संक्रिय  बजट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  बधाई  देते  मैं  उनका  ध्यान  रेलवे  नीति  के

 ढांचे  में  कुछ  मूल  परिवर्तन  करने  की  ओर  दिलाना  चाहता  उसके  लिए  यहीं  समय  उचित

 है  जनता  आपकी  उत्साहजनक  और  सक्रिय  कार्यपद्धति  के  कारण  आपसे  इसकी  आशा

 रखती है
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 17  1905  )  रेलवे  बज

 इन  शब्दों  के  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  की  अवसर  fear  ।

 श्री  प्रताप भानु  फार्मा  ( fataz)  ae  सभापति  मैं  आपके  मार्निंग  से

 माननीय  रेल  मंत्री  श्री  अब्दुल  बरकत अली  गनी  खान  चौधरी  साहब  को  इस  बात  के  लिए  बधाई

 देना  चाहूंगा  कि  उन्होंने  पिछले  रेल  बजट  को  प्रस्तुत  करते  समय  सिक्योरिटी  और

 पंक्चुएलिटी  का  जो  नया  स्लोगन  हमारी  भारतीय  रेलों  को  दिया  उन्होंने  चाल  वित्त  वर्ष  में

 यह  कोशिश  की  है  कि  उसके  मुताबिक  भारतीय  रेलें  काम  करे  और  उसी  तरह  से  प्रशासन  में

 भी  सुधार  लाने  का  प्रयास  किया  है  i  इसके  लिए  ag  निश्चित  रूप  से  बधाई  के  पात्र  ।

 दूसरी  बात  जिसके  लिए  उनकों  न  केवल  हमारे  पक्ष  ने  बल्कि  विरोधी  पक्ष  के  सभी  सदस्यों

 ने  बधाई  दी  e$—wseit  अपने  समय  में  सबसे
 अधिक

 रेलें  चलाई  हैं  ।  इसके  लिए  भी  आप  बधाई

 के  पात्र  मैं  मध्य  प्रदेश  से  आता  हूं--वहां  पर  आपने  इन्दौर-भो  पल-दिल्‍ली  के  जो  नई

 सुपरफास्ट  एक्सप्रैस  ट्रेन  चलाई  इसके  लिए  मैं  मध्य  प्रदेश  के  सभी  निवासियों  कीं  ओर  से

 सादिक  बधाई  देना  चाहूंगा  ।  यह  हमारी  चिरप्रतीक्षित  मांग  थी  जिसको  आपने  पूरा  किया

 लेकिन  इस  समय  ag  गाड़ी  सप्ताह  में  तीन  दिन  चलती  हमारी  मांग  है  कि  इसे  सप्ताह  के

 सभी  दिनों  में  चलाया  क्योंकि  भोपाल  कौर  इन्दौर  के  बीच  में  बहुत  ज्यादा  ट्रैफिक

 रहता  है  ।  इसको  प्रतिदिन  करने  से  निर्वाचित  रूप  से  जहां  आमदनीਂ  वटी  यात्रियों  को  भी

 सुविधा  मिलेगी  ।  यह  रेलगाड़ी  पहले  के  नाम  से  चल  रही  लेकिन  पता  नहीं

 क्यों  अब  इसका  नाम  इस्दौ'र-भो पाल-दिल्‍ली  एक्सप्रेस  कर  दिया  गया  इसके  रेल  इन्हीं  पर

 सांची  एक्सप्रेस  लिखा  जा  चका  बल्कि  सांची  स्तूप  की  तस्वीर  भी  बन  चुकी  लेकिन  अब

 उसको  बदल  दिया  गया  है  ।  मेरा  निवेदन  है---यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  रेल  है  जो  न  केवल  भारत

 की  राजधानी  से  मध्य  प्रदेश  की  राजधानी  को  जोड़ती  बल्कि  अनेक  दर्श  नीय  स्थान  इसके

 में  पड़ते  जसे  उज्जैन  .  एवं  जहां  से  लोग  रांची  और  मांगो  जसे

 ऐतिहासिक  स्थान  की  भी  यात्रा  करते  हैं  ।  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  इसको  एक्सप्रेस

 के  नाम  से  ही  पुकारा  जाना  चाहिए  ।  इसके  अतिरिक्त  विदिशा
 जिले

 का  मुख्यालय  वहां  ag

 गाड़ी  नहीं  रुकती  मेरा  निवेदन  है  और  मैंने  लिखित  रूप  में  भी  आपको  दिया  है  कि  इसैका

 स्टापेज  विदिशा  पर  शी  होना  विदिशा  ऐसा  रेलवे  स्टेशन  है  जो  सांची  के  नजदीक  है

 इस  दृष्टि  से  भी  आवागमन  की  सुविधा  को  देखते  हुए  इस  गाड़ो  का  वादों  रोका  जाना  बहुत

 जरूरी है  ।

 पिछले  बर्ष  हमारी  भारतीय  रेलों  का  जो  आधुनिकीकरण  और  विस्तार  हुआ  वहू

 निश्चित  रूप  से  सराहनीय है
 ।  जिस  रफतार  से  आपने  हमारी  रेल  और

 इलेक्ट्रीफिकेशन  किया  सिग्नलिंग  और  टेलीकम्यूनिकेशन  प्रणाली  का  प्रयोग  किया  मैं

 निश्चित  रूप  से  कहू  हूं  दुनिया  में  ऐसे  बहुत  .
 कम  बल्कि  गिनेचुने  मुल्क  हूँ  जिन्होंने  इतने

 कम  समय  में  अपनी  हीਂ  cad  की  विकसित  टेक्नालाजी  के  आधार  पर  इतने  सुधार
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 रेलवे
 1984

 प्रताप  भानु

 era  दी  होंगी  |  लेकिन  इसके  बावजूद  भी  हम  गह  चाहेंगे  कि  हमारे  देश  की  अर्थ-व्यवस्था  और

 रेलों  के  महत्व  को  देखते  हुए  तथा  राष्ट्र  की  परिवहन  भावश्यकता  को  देखते  हुए  यह  जरूरी है  कि

 अधिक  से  अधिक  डीजल  इंजिनों  को  भारतीय  रेलों  में  इंट्रोड्यूस  किया  जाय  ।  साथ  ही  साथ

 देश  में  जो  इलेक्ट्रिक  लोकोमोटिव  का  निर्माण  होने  लगा  है  उनको  भी  अधिक  पावरफुल  बनाकर

 राष्ट्रीय  रेल  सेवाओं  में  उनके  प्रयोग  को  बढ़ाना  चाहिये  ।  इससे  जहां  उनके  चलने  में  खर्च  की

 बचत  वहां  दुगनी  रफतार  से  चला  कर  और  माल  वे  ढो  सकेंगी  ।

 इसी  प्रकार  से  कुछ  माननीय
 .

 सदस्यों  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  दिल्ली  मद्रास

 और  जोकि  बड़  बड़े  नगर  में
 जो

 आरक्षण  प्रणाली  उसका  कम्प्यूटराइजेशन  किया

 जाना  जिससे  जो  अनियमितताएं  आज  होती  हैं  और  जो  भ्रष्टाचार
 '
 होता  वहं  बन्द

 हो  जाए  और  यात्रियों  को  जो  बहुत  परेशानी  का  सामना  करना  पड़ता  उससे  उनको  छुटकारा

 मिल  जाए  ।  इससे  एक  तरफ  जहां  एफीशियेन्सी  वहां  दूसरी  तरफ  हम  सही  और  सच्ची

 सेवा  यात्रियों  को  उपलब्ध  करा  पाएँगे  ।

 इसके  साथ  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  जी  को  इस  बात  के  लिए  बधाई  देना  चाहूंगा  कि  चालू

 पंचवर्षीय  योजना  में  उन्होंने  रेलवे  ट्रकों  का  विद्युतीकरण  किया  है  और  काफी  गति  से  करने  का

 प्रयास  किया  है  हालांकि  जबकि  उनका  लक्ष्य
 2800

 किलोमीटर  का  1985  तक  था  लेकिन  वह

 1824  रूट  किलोमीटर  हो  1985  तक  हो  पाएगा  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  टेंक  विद्य/तोकरण  की

 ज्यादा  प्राथमिकता  दी  जानी  जिससे  ga  रेल  सेवाओं  में  अधिक  सुधार  कर  सकें  ।  इसी

 तरह  से  ट्रेक  रिन्युअल  का  जो  काम  लिया  बह  भी  रेल  सेवाओं  के  महत्व  को  देखते  हुए  बहुत

 गायक  है  ।

 अब  मैं  कुछ  मांगें  अपने  संसदीय  क्षेत्र
 की

 आपके  समक्ष  रखना  चाहता  हूं  ।  यहां

 विदिशा  में  एक  रेल  ओवर  ब्रिज  बनाने  का  आश्वासन  इससे  पिछले  साल  में  दिया  गया  था  लेकिन

 इसके  लिए  इस बजट  में  आपने  प्रावधान  किया  है  और  इस  बात  का  आश्वासन  दिया  है  कि  आप

 शीघ्र  ही  इसका  शिलान्यास  करने  के  हमारे  क्षेत्र  में
 पता  रंगे

 ।  इसके  लिए मैं
 अपनों  धन्यवाद

 देता  gi  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  पहले  सांची  एक्सप्रेस  ट्रेन  होने  वाली  थी  और

 जिसको  आपने  एक्सैस  कर  दिया  इसका  स्टापेज  अवश्य  ही  विदिशा  में

 होना  चाहिए  ।  और  दक्षिण  एक्सप्रेस  जो  दिल्‍ली  हैदराबाद  तक  जाती  इसको  भी  वब सौदा

 पर  रोका  जाना  चाहिए  ।  इसी  तरह  से  जो  दादर-अमृतसर  एक्सप्रेस  दन  जोकि  .  दादर  और

 अमृतसर  के  बीच  में  चलती  उसको  गुलाब  गंज  पर  रोकने  की  बात  हमारे  क्षेत्र  के  ग्रामवासी

 और  नवयुवकों  द्वारा  लगातार  उठाई  जाती  रही है  i  इसका  स्टोरेज  अगर  आप  यहां  पर  कर  दें

 तो  इससे  रेलवे  की  आय  भी  बढ़ेगी  कौर  हमारे  संसदीय  क्षेत्र  के  लोगों  को  आवागमन  को  सुविधा

 भी  प्राप्त  होगी ।
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 इन  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  चख पाल  शैतानी
 :

 माननीय  रेलवे  मन्त्री  जीਂ  ने  जिस

 बूझ  और  साहस  के  साथ  इस  सदन  में  यह  रेल  बजट  पेश  किया  उसके  लिए  मैं  उनको
 हार्दिक

 धन्यवाद  देना  चाहूंगा  और  कहना  चाहूंगा  कि  यह  बजट  इस  देश  के  निम्न  मध्यम  वर्ग  मौर
 उच्च  सभी  वर्गों  के  लोगों  की  सुख-सुविधाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पेश  किया  गया

 जिसकी  न  केवल  सत्तारूढ़  दल  के  सदस्यों  ने  बल्कि  विपक्ष  के  सदस्यों  ने  भी  भूरि-भूरी  प्रशंसा  की

 है  और  सारे  देश  ने  की  है  ।

 अपनी  बात  प्रारम्भ  करने  से  पहले  सबसे  पहले  मैं  माननीय  मंत्री  जीਂ  को

 बधाई  देना  चाहूंगा  किं  उन्होंने  मगध
 सुपर-फास्ट  ट्रेन  चलाई  उसे  यह  कोई  नई

 ट्रेन  नहीं  सोनभद्र  नो  पहले  पटना  से  चलती  थीਂ  और  दिल्‍ली  आती  थीਂ  और  विक्रमशिला
 जो  भागलपुर  से  चलती  और  दिल्‍ली  आती  इन  दोनों  ट्रेनों  को  बन्द  करके  मगध

 प्रेस  के  नाम  से  एक  नई  गाड़ी  चलाई  है  और  वह  जनता  के  हित  में  है  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  गाड़ी  जो  चलाई  गई
 इसका

 अलीगढ़  पर  स्टॉपेज
 नहीं  है  ।  अलीगढ़

 की  पांच  लाख  की  आवादी  है  और  वह  इक  बड़ा  शहर  है  दौर  बहुत  हो  महत्वपूर्ण  स्थान  है  ।

 यहां  पर  एक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  है  कौर  छोटे-छोटे  उद्योग-धन्धों  और  बड़े-वे  उद्योग  धंधों

 का  बहुत  बड़ों  केन्द्र
 है

 और  हजारों  की  तादाद  में  लोग  वहां  पर  ट्रेनों  से  आते  जाते  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  भी  मिला  था  और  मैं  धन्यवाद  देता  हूं  कि

 उन्होंने  मेरी  बात  को  बड़ी  गंभीरता  और  बड़ी  सहानुभुति  से  सुना  भौर '  आश्व।सन  दिया  था

 क्योंकि  सोनभद्र  और  जिनको  अब  बन्द  करके  नई  गाड़ी  चलाई  गई  ये  दोनों

 गाड़ियां  अलीगढ़  पर  रुकती  थी

 लेकिन  पता  नहीं  मगध  एक्सप्रेस  कों  अल।/गढ़  पर  क्यों  नहीं  रोकते  ?
 मुझे  उम्मीद

 मंत्री  जाँ  जब  जवाब  देंगे  तो  निश्चित  रूप  से  इस  बात  कं  करेंगे  कि  एक्सप्रेस

 को  अलीगढ़  की  महत्ता  को  देखते  हुए  वहां  के  Ham  दे  दिए  गए  हूँ  ।  मैं  यह  भी

 निवेदन  करना  चाहुंगा  कि  इस  ट्रक  में  पूरब  की  तरफ  जाने  के  लिए  कम  से  कम  दो  वर्थ  फस्ट

 दो  बर्थ  To  सो०  सा ०  स्लीपर  और  दस  बर्थ  सेकण्ड  क्लास  स्लीपर  में  होनी  चाहिए  ।

 1971  में  जबसे  मैं  लोक  सभा  में  आया  तब  से  मांग  करता  रहा  हूँ  कि  अलीगढ़  के  बीचों

 बीच  रामघाट  रोड  गौर  जी०  cio ०  रोड  पर  क्रासिंग  वह  बिल्कुल  शहर  के  बीच  में  है

 जिसकी  वजह  से  घन्टों  तक  ट्र  फिक  जाम  भनक  लोग  जमा  हो  चुके  हैं  और  कई

 लोगों  की  जानें  भी  इसकीਂ  वजह  से  चलो  गई  हूँ  ।

 चाहता  हूं  कि  वहां  ओवर  ब्रिज  जल्दी  से  जल्दी  बनाया  जाय  ताकि  लोंगों  को

 मिल  सके  ।  मेरे  क्षत्र  मीटर  गेज
 मं

 आगरा-लखनऊ  एक्सप्रेस  चलती  है  ।  अब  ag  डीजल  से
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 चलने  लगी  है  तब  से  वह  सही  टाइम  पर  आती  मेरे  होम  टाऊन  सिकन्दरा राव  में  सिर्फ

 एक  मिनट  के  लिए  रुकता  कब  बार  पैसेंजर  चढ़  भी  नहीं  पाते  और  गाड़ीਂ  चल  पड़ती  है  ।

 इसलिए  मैं
 हूं  कि  वह  गाड़ी  मेरे  होम  टाऊन  सिकन्दरा राव  स्टेशन  पर  कम  से  कम  तनी

 मिनटਂ के  लिए  रोकी  जाय  ।  इसके  साथ  साथ  उसमें  फर्स्ट  और  सेकण्ड  क्लास  में  रिजर्वेशन

 भी  होना  चाहिये  ।

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  Taq  में  sadt  कौर  चोरी  भारी  की  बातें  कहीं  मैं  इस  पर

 अपना  समय  खराब  नहीं  करना  चाहता  ।  बात  अवश्य  चाहता  हूं  कि  रेल  विभाग

 में  कुछ  ऐसी  घटनायें
 हुई

 जी  कि  नहीं  होनी  चाहिए  थी  21  फरवरीਂ  को  रेलवे  बीस

 इलाहाबाद  में  नौकरी  के  लिए  परीक्षा  होनी  थी  ।  पेपर  आउट  होने  की  वजह  से

 उसको  tana  कर  दिया  गया  ।  यह  बड़ा  भयंकर  मामला  है  ।  हमारे  मंत्री  जी  डायनैमिक

 और  सक्षम  इसलिए वे  पता  लगा  सकते  हैं  कि  ag  किस  तरह  से  gat  ?

 रेलवे  बोर्ड  में  बड़े-बड़े अफसरों  कीਂ  हड़ताल  चल  रही  अगर  उनकी  मांगें  जायज

 हैं  तो  देखी  यदि  मतलब  ही  रुकावट  Gar  कर  रहे  हैं  तो
 उनको  सख्ती से

 निपटा  जाना  चहिये  ।  कोआपरेटिव  सोसाइटीज  को  कैटरिंग  वाई इन् डिंग  का  कांट्रेक्ट  दिया  जाता

 1977  तक  जब  हमारी  सरकार
 थी  तब  इन  सोसाइटीज  के  लिए  कोई  यूनिट  लिमिट

 माइनॉरिटी  के  लोग  काम  करते  थे  ।  जब  से  जनता  सरकार  भाई  तो  उन्होंने  6  यूनिट  at

 लिमिट  बांध  दी  ।  मैंने  माननीय  त्रिपाठी  जी  से  लेकर  श्री  गनी  खान  चौधरी  जी  तक  निवेदन

 किया  ।  अब वे  6  से  12  यूनिट  करने  को  TaTT  हो  गए  इससे  भी
 मैं  संतुष्ट  नहीं हूं  ।

 इसकी  कोई  लिमिट  नहीं  होनी  चाहिए  जो  कि  1977  तक  थी  ।  ge  स्टालों  पर  अखबार

 तथा  पुस्तकें  भारी  बेचने  के  लिए  ए०  एच०  व्हीलर  की  मोनोपोली  चली
 आ  रही  है

 मैं.चांहता  हूं  कि  इसको  तोड़ा  में  चाहता  हूं  कि
 इसमें  कमजोर  वर्ग  के  लोगों

 को  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  ।  मैं  यह  भी  चाहता  हूं  कि  atc  आरक्षण  के  डिब्बों  की

 भी  संख्या  बढ़ाई  जाए  ताकि  जिनको  are  नहीं  मिलती  वे  भी  सफर  कर  सकें  ।

 अन्त में  एक  बात  और  जानना  हूं
 कि

 रेलवे  बजट  के  दूसरे  खंड  में  पेज  39

 पर नई  रेलवे  लाइनों  के  निर्माण  के  संदर्भ  में
 रीवा  सुल्तानपुर  वाया  गनिपुर  गढ़ीਂ  के  सें  के

 लिए  20  लख
 रुपया  सेक्शन

 किया  गया
 जबकि  से  रेलवे  लाइन

 का  राज से  12  साल  पहले  सर्वे  हो  चुका  इस  सम्बन्ध  में  आज से  तकरीबन  एक  साल

 पहले  माननीय  रेलवे  मंत्री  को  अनेक  माननीय  संसद  सदस्यों  ने  लिया  इसलिये  मंत्री

 महोदय  से  यह  अनुरोध  है  कि  सतना-रीवा-ब्यवहारी  रेलवे  लाइन  निर्माण  कार्य  अविलम्ब  चालू
 कर  दिया  जाये  ।.  इस  रेलवे  लाइन  के  बनाने  में  बहुत  ज्यादा  धनराशि  की  आवश्यकता
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 है
 और  न  पहाड़ तोड़ने  की  आवश्यकता  इस

 रेलवे  लाइन के  बीच  में  सिर्फ एक
 नदीं

 पर

 पुल  बनाने  की  आवश्यकता  है  जो  नदी  बहुत  ही  छोटी  है  ।

 यह  रेलवे  लाइन  जो  सतना से  व्यवहारी  जायेगी  ।  भारत  के
 एक  बहुत  ही  पिछड़

 इलाके  उत्थान  की  दृष्टि  से  अति  आवश्यक  है  ।

 भत  में  मैं  प्रार्थना  करूगा  कि  एक्सप्रेस  को  अलीगढ़  में  रुकना  चाहिए  और  वहाँ

 पर  द्वितीय  ए०  सी०  ato  स्लीपर  क्लास  का  रिजर्वेशन  होना  चाहिए  |  इस  बाते

 का  मंत्री  जी  निश्चित  आश्वासन  देंगे  ऐसी  मेरी  आशा  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देता  हूं  बौर  आपकों  धन्यवाद

 देते  हुए  अपनी  बत  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्रीमती  गीता  मर्जों  :
 मैं  आपको  धन्यवाद  देती  हूं  कि  आपने  मुझे

 बोलने

 के  लिए  समय  दिया  ।  मैं  अपनी  बात  बहुत  संक्षेप  में  कहूंगी  ।  सबसे  पहले
 मैं  रेल  मंत्री  को

 धन्यवाद  देती  हूं  कि  उन्होंने  मेरे  जिले  में  दो  बड़ी  परियोजनाओं  की  मंजूरी  दी  ।

 मैं  कई  छोटी-छोटी  बातों  के  लिए  भी  उनकी  TATA  होना  चाहती  हूं  ।  मेरे  निर्वाचन

 क्षेत्र  खिलाई  हाल्ट  स्टेशन  है  ।'  रेलवे  का  यह  महत्वपूर्ण  पद  संभालने  के
 .

 बाद  वर्तमान  मंत्री

 महोदय  ने  इस  हाल्ट  स्टेशन  को  फ्लैग  स्टेशन  बनाने  का  वायदा  किया  था  ।  उसके  बाद  भी

 अनौपचारिक  सलाहकार  समिति  जब  मंत्री  महोदय  उपस्थित  नहीं  लेकिन  रेल  राज्य

 मंत्री  उपस्थित  बाद  में  इस  पर  सहमति  दी  गई  तथा  तदनुसार  अधिकारियों  को  बताया  |

 मैं  विशेष  रूप  से  रेल  मंत्री  को  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  जब  तक  वह  पुराने  तरीकों  को  छोड़

 कर  नए  तरीके  अपनाकर  गतिशीलता  नहीं  इन  समस्याओं  का  समाधान  नहीं  होगा  |

 हाल्ट  स्टेशन  होने  के  दोनों  भोर  से  स्टेशनों  अधिकांश  सब्जियां  बुक  कराई  जाती  है  |

 ज़ब  तक  इसे  फ्लेग  स्टेशन  नहीं  बनाया -  जाता  तब  तक  यह  आधिक  रूप  से
 '

 सक्षम  नहीं  होगा

 क्योंकि  सब्जियां  भारी  हाल्ट  स्टेशन  से  बुक  नहीं  कराई  जा  सकती  ।  हर  समय  उल्टी  बात  कही

 जा-रही  है  कि  यह  काम
 नहीं  हो  सकता  ।  यहां तक  कि  कल  भी  रेलवे  बोर्ड  ने  पुनः

 इसे
 क  सुने

 से  इन्कार किया  है

 मैं  मंत्री  महोदय  अनुरोध  कर  रही  हूं  -  ताकि  मैं  मौर  अश भारी  रह

 सकू  उन्हें  अपने  वायदे  पुरे  करने  केलिए  गेर  -  परंपरागत  तरीके  से  गतिशीलता  लानी

 चाहिये  ।

 तत्पश्चात फाटक  का  प्रश्न है  ।  खिराई  रेलवे  स्टेशन  पर  का
 एक  फ़ाटक

 लेकिन  जब  तक  दूसरे  स्थान  पर  रेलवे  का  फाटक  नहीं  बनाया  तब  तक
 राजमार्ग

 के

 दोनों  हिस्से  जुड़  नहीं  सकेंगे  ag  राजमार्ग  नेरे  निर्वाचन क्षेत्र  को  जाता  '  वहां  यात।यात

 व्यवस्था  बहुत  खराब  भाप  वह  रेल  फाटक  बनायें  और  दोनों  हिस्सों  को  ।
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 गीता  मुखर्जी ]

 राज्य  सरकार  ने  उस  सड़क  का  निर्माण  कर  दिया  है  लेकिन  रेल  फाटक  के  न

 ने
 से  इसका  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  है  |

 मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करती  हूं  कि  वह  इस  खाई  को  पाट  ।  मुझे  आशा  है

 कि  इस  सम्बन्ध  में  भी  वह  सक्रियता  दिखायेंगे  ।

 इन  शब्दों  के  रेलवे  बजट  की  आलोचना  न  करते  मैं  अपना  भाषण  समाप्त

 करती  हुं  यद्यपि  मुझ  इसकी  अलोचना  करनी  चाहिये  क्योंकि  मुझे  कई  बातें  कहनी  मैंने

 उनके  बारे  में  नहीं  कहा  क्योंकि  मैं  बहुत  उत्सुक  हूं  कि  इन  दो  छोटी  बातों  की  यथाशीघ्र  मंजूरी

 दी  जाए  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  यह  बातें  फिर  नहीं  दोहराना  पड़ेंगी  ।  जब  तक  वह  अधिकारियों

 को  नहीं  धुलाते  भर  उन्हें  कुछ  नहीं  यह  काम  कभी  नहीं  होगा  ।

 श्री  चिन्तामणि  जना  :  सभापति  मुझे  कुछ  मिनट  बोलने  का

 अवसर  देने  के  मैं  धन्यवाद  करता  हूं  |

 मैं  केवल  रेल  मंत्रीਂ  सभा  में  पेश  किये  गये  बजट  का  समर्थन  बल्कि  रेल

 मन्त्री  महोदय  को  सादिक  बधाई  देने  तथा  अपनी  fea  प्रधान  मन्त्री  के  प्रति  अपना  ह  दिक

 आभार  प्रकट
 करने  के  लिये  खड़ा  हुआ  हू  ।

 उन्होंने  तलचर  सम्बलपुर  रेल  लाइन  की  मंजूरी  दी  और  बजट  प्रबन्धलनों  में  लिए

 राशि  का  प्रावधान  रखा  है  जिससे  राज्य  के  लोगों  की  बहुत  पुरानी  मांग  पूरी  होगी  जिसके  लिये

 उड़ीसा  के  हम  सभी  संसद-सदस्य  और  राज्य  सरकार  केन्द्र  सरकार  से  बार-ब।र  इस  बारे  में

 अनुरोध  करते  रहे हैं
 ।  वास्तव  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  का  धन्यवाद  करता  हूं  कि  उन्होंने

 इसमें

 काफी  दिलचस्पी  ली  और  इस  लाइन  की  मंजूरी  दी  और  इस  कार्य  के  लिए  राशि  मंजूर  की
 ।

 आपको  जानकर  खुशी  होगी  कि  तलचर-सम्बलपुर  रेल  लाइन  के  चालू  होने

 की  भुवनेश्वर  से  सम्बलपुर  पहुचने  में  केवल  4-5  घण्टे  का  समय  जबकि  इस

 समय  रेल  द्वारा  24  घन्टे  से  अधिक का  समय  लगता है  और  सड़क  द्वारा  12  से  अधिक  का

 समय  लगता  है  ।

 यह  बहुत  ही  अच्छा
 और  संतुलित  बजट  ट्रैफिक  राजस्व  में  लगातार  हो  रही  कभी

 बौर  दामों  में  लगातार  वृद्धि  के  हालातों  में  केवल  वर्तमान  रेल  मंत्री  ही  इस  प्रकार  का  अच्छा

 और  संतुलित  बजट  पेश  कर  सकते  हैं  ।

 हम  सभी  उनके  ऊपर  दबाव  डालते  रहते  हैं  कि  हमारे  निर्वाचन  क्षेत्र
 में

 कुछ  विकास

 कार्य  हो  लेकिन  हमें  यह  भी  सोचना  चाहिए  कि  धनराशि  की  कमी  के  कारण  रेलवे  हमारी  सभी

 कारण
 है

 पंचवर्षीय  योजना  में
 आवश्यकताओं  की  qfa  नहीं  कर  सकती  ।  इसका

 f
 |  क  घटकर  छठी  योजना  में  5  प्रतिशत  रह

 कुल  आवंटन  मैं  रेलवे  का  22  प्रतिशत  था  जो
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 को  उचित गया
 है

 ।  मैं  योजना  आयोग  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  आबंटन  के  समय क

 महत्व  क्योंकि यह  देश  का  सबसे  बड़ा  सरकारी उपक्रम  है  सारे  विश्व  में  एक  ही  प्रबन्ध

 के  अधीन  दूसरे  नम्बर  पर  है  ।

 छठीं  योजना  के  में  करीब  13,000  कि  ०  tho  रेल  पटरियों  का  नवीकरण  किया

 जाना  था  और  छठी  योजना  के  दौरान  करीब  15,000  कि०  मां  रेल  पटरियों  के  नवीकरण  की

 आवश्यकता  थी  ।  लेकिन  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  रेलवे  द्वारा  केवल  9,000  कि०  सी ०  रेल

 पटरियों  का  ही  नवींकरण  किया  जा  सका  और  करीब  19,000  कि०  मी०  रेल-पटरियों  को

 नवींकरण  नहीं  किया  जा  जिसके  कारण  गम्भीर  दुर्घटनाओं  की सम्भावना  बनी  रहती
 +
 a  ।

 शायद  आप  जानते  मौर  हम  भी  जानते  हैं  कि  मजबुर  होकर  रेलवे  को  हाल  ही  में

 मेल  और  एक्सप्रेस  रेलों  की  गति  को  कम  करना  क्योंकि  रेल  पटरियों  हालत

 खराब  थी  और  ag  अधिकृति  को  सहन  नहीं  सकती  थी  जबकि  हम  सभी  हमरे  -

 विकासशील  देश  में  यात्रियों  की  सुख-सुविधाओं  के  प्रति  चिन्तित  जो  कि  अवश्य
 भी  हमें

 समस्या  के  इस  पत्र  की  ओर  सही  ध्यान  देना  चाहिए  कौर  योजना  आयोग  पर  रेल  पटरियों  के

 नवींकरण  के  लिये  आवश्यक  धन  आबंटन  के  लिए  दबाव  डालना  चाहिए  ।

 16.58

 [  उपाध्यक्ष  gu
 ।  |

 सांतवी  योजना  बनाते  समय  रेल-क्षेत्र  को  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  ।  जब  हमारे  पास

 वित्त  की  कमी  हमें  रेलवे  में  डीजल  और  बिजली  से  चलने  वालों  इंजनों  का  प्रयोग  ईधन

 की  लागत कम  करनी  हम  जानते  हैं  कि  जब  आप  से  चलने  वले  इंजनों पर  12  रु०

 लागत  आती  है  तो  डीजल  पर  केवल  6  रु०  ही  लागत  आती है  |  इसी  प्रकार  बिजली  से  चलने

 वाले  इंजनों पर  केवल  3  रुपये  ही  लागत  पति  है  अर्थात  आपसे  चलने  वाले  इंजन  की  लागत  की

 तुलना  में  पे  ही  लागत  भाती  इसलिए  हमें रेल  खर्च  कम  करने  के  लिए  विद्युतीकरण  और

 डीजली  करणा  को  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  ।  इस  मामले  में  भी  स्त्रोतों  की  कमी  के  कारण

 हमारी  प्रगति  में  बाधा  पड़  रही  इसलिए  मैं  योजना  आयोग  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इस

 ओर  उचित  ध्यान  दें  ।  इस  संदर्भ  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  खड़गपुर  से  वाल्टेयर

 बरास्ता  खुर्द  US  रेल  लाइन  का  विद्युतीकरण  किये  जाने  की  ओर  दिलाता  हूं  ।  ये  लाइन  एक

 बहुत  ही  व्यस्त  लाइन है
 और  तीन  जैसे  खड़गपुर  खुर्द  और  वाल्टेयर  से  होकर

 गुजरेगी  ।

 मैं  मानना ATT  सना  का  और  समय निष्ठता  बनाये  खने  के  लिए  धन्यवाद  करना
 व  बाल्य नेਂ  ग

 चाहता  हूं  ।
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 चिन्तामणि  जना ]

 मंत्री  महोदय  को  इसके  लिये  बधाई  दी  जानी  चाहिए  कि  उन्होंने  यह  उद्  तय  प्राप्त

 किया  ।  दिसम्बर  1983  तक  इसी  अवधि  की  तुलना  में  दुर्घटनाओं  में  8.2  प्रतिशत  क

 कमी  आई  है  ।  और  रेल  समय  पर  चली  हांलाकि  यह  कार्य  पूरी  तरह  तसल्ली बक्श  नहों  है  ।

 कई  दफा  डिवीजन  स्तर  पर  विभिन्न  नियंत्रण  कक्षों  में  जारी  किये  गये  गलत  निदेशों  की  वजह  से

 रेलों  में  देरी  होती  है  और  कई  मामलों  में  यह  देरी  डीजल  इंजन  में  खराबी  होने  की  वजह  से

 होती है  ।

 17.00

 यह  पता  लगाया  गया  है  रेलवे  के  पस  कम  संख्या  डीजल  इंजन ने  हो  की  वजह  से

 इन्हीं  इंजनों  के  बार-बार  प्रयोग  से  इनमें  कई  यान्त्रिक  खराबियाँ  और  इंजन  फेल  होने  की

 घटनाएं  हो  जाती  जिससे  इन  इंजनों  की  मरम्मत  या  अच्छी  तरह  से  जांच  करने  का  कांय

 नहीं  हो  पाता  ।

 इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  समस्या  के  इस  पहल  की  ओर  दिलाना  चाहता  हू

 और  उन्हें  अधिक  डीजल  इंजनों  को  प्राप्त  करने  के  कार्य  को  प्राथमिकता  देनी  ताकि

 माननीय  मंत्री  महोदय  की  रेलों  को  समय  पर  चलाने  की  इच्छा  पूरीं  हो  छोटी  लाइनों

 और  मीटर  गेज
 लाइनों

 को  बड़ी  लाइनों  में  बदले  जाने  के  कार्य  को  प्राथमिकता  दीं  जानीं

 इसमें  नई  लाइनें  बनाने  की  अपेक्षा  कम  खर्च  आयेगा  ।  विशेषकर  उस  जबकि

 हमारे  पास  धन  की  कमी  है  ।

 इस  सन्दर्भ  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  निर्वाचन  क्षेत्र  में  दक्षिण  पूरव

 रेलवे  के  अन्तर्गत  एक  छोटी  रेलवे  लाइन  रूपसी-बालनगिर  पोशी  रेल  की  ओर  दिलाना

 चाहता  हूं  ।  इस  लाइन  का  निर्माण  करीब  100  वर्ष  पूर्व  गया  और  इंस  लाइन  को

 बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  तकनीकी  अ  थिक  सर्वे  का  कार्य  पुरा  हो  चुका  है  और  इसे  लाभप्रद

 पाया  गया  है  ।  इसी  भारत  सरकार  द्वारा  दो  जिलों  बालासोर  जोकि  इंस  लाइन

 से  जुड़े  हुए  हैं  को  उद्योगਂ  वाले  जिलें  घोषित  घोषित  कर  दिया  गया  है  ।  इसलिए  सरकर

 भौर  निजी  क्षेत्र  में  कई  एक  बड़े  और  मध्यम  उद्योग  स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  ।  इसलिए  इस  रेल

 लाइन  को  बदलने  से  रेलवे  को  काफी  लाभ  होंगा  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता

 g  कि  वह  व्यक्तिगत
 रूप  से  इस  मामले  पर  ध्यान  दें  ।

 सभी  प्रथम  श्र.णीਂ  डिब्बों  को  वातानुकूलित  टू-टायर  डिब्बो ंमें  बदलने  का  प्रस्ताव  वास्तव

 में  सराहनीय  है  ।  चू  कि  afara  यात्रियों  को  जगह  दी
 जा  सकेगी  इसलिए  रेलवे  को  अधिक

 आमदनी  होगी  ।  इस  प्रस्ताव  को  शीघ्र  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिए  ।

 प्लेट-फार्म  टिकट  की  दर  50  पैसे  से  बढ़ाकर  एक  रुपया  करने  के  प्रस्ताव  पर

 दूसरी विचार  किया  जाना  adits  इससे  आम  जनता  पर  असर  पड़ेगा  ।
 ant  ओर  मैं  सुझाव

 देना  चाह ेगा  कि  उच्च  श्रेणी  की  टिकटों  की  दरों  में  बृद्धि की
 जानी  चाहिए  |
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 मैं  सुझाव  देना  चाहे  गा  कि  उच्च  की  टिकटों  की  दरों  मैं  वृद्धि  से  प्लेट  फार्म  टिकटों

 कीं
 दर

 में
 कमी  को

 पूरा  किया  जा  सकता  है
 |

 रेलवे  में  निजी  जल-पान
 व्यवस्था

 को  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  और  जलपान  सेवाओं
 की  बढ़ती  हुई  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  रेलों  में  एक  अलग  निगम  बनाने  के  प्रस्ताव

 पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  और  इसे  शीघ्र  ही  किया  जाना  चाहिए  |

 कई  वर्षों  से  रेलवे  में  दो  लाख  से  अधिक  नैमित्तिक  मजदूर  कार्य  कराने  कई  पत्रों

 से  कई  बार  उनके  समर्थन  में  कहा  लेकिन  उनकी  सेवाएं  स्थायी  नहीं  क  गई  हूँ  ।  मैं

 नीय  रेल  मंत्री  से  नम्र  निवेदन  करता  हू  कि  रेल  नैमित्तिक  मजदूरों  को  स्थायी  किया  जाए  ।

 इसके  अतिरिक्त  रेल  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ते  की  जो  किस्से  तक  नहीं दी  गई

 वे  शीघ्र  ही  दी  जानीਂ  चाहिए ।

 अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  की  कुछ  आवश्यकताओं  के  प्रति  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  दिलाना

 चाहता  हू  ।  राजघाट  और  मयुर गंजे  सड़क  यात्री  हाटों  को  नियमित  gery  स्टेशनों
 में  बदला  जाना  चाहिए  ?

 इसके  लिए  मैं  मंत्रालय  और  रेलवे  बोड़  से  बार-बार  अनुरोध  करता  आ  रहा  हू  ।

 इसी  प्रकार  बालासोर
 और  हल्दी  पाड़ा  रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  टिकरापाल  पर  प्रस्तावित

 यात्री-हाल्ट
 शीघ्र  ही  इसकी  मंजूरी  पहले  ही  दे  दी  जा  चुकी  है  ।  वह

 के  निवासियों  ने  रेलवे  स्टेशन  के  निर्माण  के  लिए  श्रमदान  देन  कीं  इच्छा  HET  की  उसका

 शीघ्र  निर्माण  किया  जाना  चाहिए,*  ताकि  ag  यात्रा-हाल्ट  1.  1984  से  कार्य  करना

 TREe  कर  दू  |

 वर्तमान  सरकार  ने  175  और  176  नीलाचल  एक्सप्रेस  गाड़ियां  प्रारम्भ  कीਂ  जिसके

 लिए  ga  उड़ीसावासी  tad  mfaa  रियों  के  प्रीत  अत्यन्त  आभारी  हैं  ।  हमारे
 बार-बार  अनु  रोध

 करने  पर  यह
 रेल  रोजाना  नहीं  चल  रही  है  att  पिछले  तीन  वर्षों  से  सप्ताह  मं  तीन  दफा

 दी  चल  रही  इस  रेल  को  बढ़ती  हुई  मांग  के  कारण  इसे  हर  रोज  चलाया  जाना  चाहिए  और

 नई  दिल्‍ली  और  पुरी  से  इसके  चलने  का  समय  सात  बजे  होना  चाहिए  ।

 उड़ीसा  राज्य  राजधानी  भुवनेश्वर  से
 '
 बम्बई  तक  एक  भाग  चलने  वाली  कोनों

 एक्सप्रेस
 के  साथ  उच्च  जारी

 के
 डिब्बे  और  खाने  का  डिब्बा  लगाया  जाना  चाहिए  ।  इसके

 भाव  में  यात्रियों  को  काफी  असुविधा  होरही  कम  से  कम  एक  प्रथम  श्रेणी  और  एक

 वातानुकूलित  और  खाने  का  डिब्बा
 पेस्ट्री-काट  re  रेल  के  साथ  जोड़ा

 जाना  चाहिए  |  इसके  अतिरिक्त  एक  रेल  में  लिए  दो  साधारण  डिब्बे  लगाये  हैं  जोकि

 अधिकतर  खाली  रहते  दूसरी  ओर  सैकड़ो  यात्रियों  के  नाभ  भुवनेश्वर  में  प्रतिक्षा-सूची  में  रहते

 मैं  माननीय  मंत्री  अनुरोध  करूगा  कि  वे  आदेश  जारी  करें  ताकि  इन  दो  डिब्बों
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 [ott  चिन्तामणि  जेना

 को  द्वितीय  श्र  णी  वहू  शयनागार ों  में  परिवर्तित  fear  जा  जिससे  इन  स्थानों  को

 भुवनेश्वर
 रेलवे  स्टेशन  पर  कम  से  कम  150  लोगों  को  स्थान  मिल  सकें  |  रेलवे  लाइनों  की  113

 लम्बाई  उड़ीसा  राज्य  में  है  ।  लेकिन  आपको  यह  जानकर  हैरानी  होगी  कि  केवल  एक  रेलवे

 डिवीजन  का  कार्यालय  उड़ीसा  में  खुर्दा  में  है  ।  उड़ीसा  राज्य  के  वहां  के  संसद  सदस्य  आर

 राज्य  सरकार  रेल  मंत्रालय  से  अनुरोध  करते  रहे  हैं  कि  पश्चिम  उड़ीसा  के  लिये

 सम्भलपुर  मेंਂ एक
 डिवीजन  बनाया  जाये  ।  इसको  उच्च  प्राथमिकता  दीं  जानी  चाहिए  ।

 श्रीमती  गुरब्रिन्दर  कोर  ब्रार  :
 डिप्टी  स्पीकर  मैं  आपके  माध्यम  से

 अपने  रेल  मिनिस्टर  को  मुबारकबाद  देते  हुए  धन्यवाद  भी  देती  हूं  कि  उन्होंने  एक  aces  बजट

 इस  सदन  के  सामने  पेश  किया  ।  हमारी  सरकार  की  जो  ऐन्टी  इंफलेशनरी  पालिसी  उसी  के

 आधार  पर  यह  बजट  बनाया  गया  लगता  है  ।  दंडवते  जी  ने  इस  बजट  को  अनइपेजिनेटिव  और

 कलरलेस  बजट  कहा  है  हो  सकता  है  उनको  कोई  कलर  नजरे न  आता  हो |  लेबंरल  चम्बल

 आफ  कामर्स  US  इंडस्ट्रीज  ने  इस  बजट  की  सराहना  की  है  ।  यदि  हम  देखें  तो  हमारी  रेलवेज

 की  लाइफ-लाइन  है  इसलिए  इनको  महफुज  और  मजबूत  करना  हमारे  लिए  जरूरी  ही  जाता  है  ।

 हमारे  मन्त्री  जी  ने  जो  नयां  स्लोगन  दिया  —act  सिक्योरिटी  ऐंड  उससे  पता

 चलता  है  कि  सर्दी  मायनों  में  किस  ढंग  से  आप  रेलवेज  को  चलाना  चाहते  हैं  ।

 सिक्का  फाईव  ईयर  प्लान  में  रेलवे  के  लिए  5,100  करोड़  रखे  गए  कौर  चार  सालों  में

 4943-83  करोड़  इनवेस्ट  किए  गए  ।  जो  fasted  एप्रेजल  उसमें  प्लानिंग  कमीशन  ने

 सुख  किया
 कि  रेलवेज  को  कुछ  और

 मिलना  1984-85  के  लिए  जो  1650  करोड़

 सेट  किए  गए  वहू  अगर  न  भी  पुरे  हो  तो  1442  करोड़  के  मुताबिक  काम  चलेगा  ।  इस

 तरह  से  प्लान  का  टोटल  आउटलेट  6593.87  करोड़  होता  है  ।

 मिनिस्टर  साहब  ने  इस  बजट  में  भौर  फ्रेट  चार्जेज  में  कुछ  जैज  किए  हूँ  we  में

 जो  किया  है  उससे  काफी  लोगों  को  राहत  भी  हुई  है  ।  मैं  हर  आइटम  यहां  पर  गिनाना  नहीं

 चाहती  क्योंकि  टाइम  नहीं  है  लेकिन  we  में  10  करोड़  ज्यादा  आमदनी  होगी  और  करीब  100

 करोड़  फिर  चाजेज  से  आमदनी  होगी

 सीकरी  प्लान  के  लिए  कहा  जाता  है  कि  यह  रिहैबिलिटेशन  प्लान  मेरी  आपसे

 है  कि  जो  भोवरएजेड  tea  हैं  या  जो  रोलिंग  स्टाक  भर  सिग्नलिंग  इक्विपमेंट  है

 उसको  ठीक  किया  जाए  और  इसके  लिए  तेजी  के  साथ  काम  होना  चाहिए  ।  आपकी  बात  भी

 सही  है  कि  पैसा  कितना  मिलता  है  और  डिमाण्ड  कितनी  ।  यंह  आपकों  और  हमारी  सभी  की

 सबसे  बढ़ी  प्राब्लम है

 डागा  जौं  ने  आपकी  बड़ी  तारीफ  की  भौरे  कहा
 कि

 कि  अप  ही  अकेले  ऐसे  रेलवे  मिनिस्टर

 हैं  जिन्हों
 ने  100  स्यू  fea  चलाई  हैं  ।  a4

 opr
 412  लांग  डिस्टेंस  .  बर्न्स  को  बढ़ाया  है  और  72  aa
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 को  डीजलाइज  किया  है--यह  aga  सराहनीय  है  आपने  पेसेंजर्स  के  लिए  बुकिंग  तथा  रिजर्वेशन

 की  फेसिलिटी  को  बढ़ाया  है  और  कई  प्लेसेज  पर  तो  आपने  राउन्ड  दि  क्लास  बुकिंग  कम

 foray  फेसिलिटी  की  व्यवस्था  की  है  ।  आपने  कहा  है  :

 ag  दिल्‍ली  में  दूसरे  दर्जे  के  यात्रियों  के  लिए  एक  आघुनिक  केन्द्रीकृत  आरक्षण  कार्यालय

 भी  स्थापित  कियां  गया  है  ।'  ae  अपने  बड़ा  ही  अच्चा  किया  ।  अक्सर  किसी  बात  की  परेशानी

 होती  है  तो  वहां  पर  रुकने  से  वह  ठीक  हो  जाती  है

 as  कटा<ग  के  लिए  भी  कहा  मैं  सिर्फ  इतना  हो  कहना  चाहती  हूं  किं  केटरिंग

 में  आपने  जो  अफसर  रखे  हैं  उसमें  लेडी  आफिसर्स  ज्यादा  तवज्जह  दे  सकेगी  |
 कैटरिंग

 की

 भाल  के  लिए  आप  जो  केटरिंग  कार्पोरेशन  बनाने  की  बात  सोच  a  हैं  वह  भी  सराहनीय

 आपनें  कहा

 «नई  दिल्‍ली  में  एक  केन्द्रीय कृत  कटा रंग  संगठन  की  स्थापना  एक  पाइलट  योजना  के  रूप

 में  की  जाएगी  ।  प्रारम्भ  में  यह  14  महत्वपूर्ण  मेल  और  एक्सप्रेस  a  feat  तथा  7  बेस

 किचन  के  कार्यों  की  देखभाल  करेगा  ।  इस  संगठन  की  उपलब्धियों  को  देखकर  हमारा

 इरादा  इसका  विस्तार  करने

 आपकी  जो  तवज्जह  पंक्चुअलिटी  की  ate  है  वह  बहुत  जरूरी  है  ।

 समय  कम  होने  की  वजह  से  पहले  मैं  अपने  स्टेट  की  बात  कहना  चहेती  हूं  ।  पंजाब  में

 फाजिल्का  क्षेत्र
 की  लाइन  मीटर  गेज  इसका  आपने  aa  नहीं  कराना  सिर्फ  आपको  ब्राड

 भेजे  करना  है  ।  यह  मांग  पिछले  चार  सालों  से  चली  आ  रहीं  यदि  आप  इस  लाइन  को  मीटर

 गेज  से  ब्राड  गेज  में  तबादलं  कर  दें  ।

 कोटकपुरा  जो  कि  मेरी  कान्स्टीचूयेंसी  फरीदकोट  में  यहां  पर  ओवर  ब्रिज  बनाने  की

 बात  भीं  बहुत  पुरानी  है  ।  इसके  fe
 पंजाब  को  अपन  शेयर  लेकिन  अब  तो  वहां

 राष्ट्रपति शासन  यह  एक  सुनहरी  मौका  यदि  अप  इसको  शुरू  कर  दें  ।  मुझे  उम्मीद  है

 आप  कर  भी  देंगे  |  चंडीगढ़  लघियानां  कों  कनेक्ट  करना  बहुत  ही  awd  है  ।  लुधियाना  चंडीगढ़

 अम्बाला  होते  हुए  यदि  जारी  तक  एक  ट्रेन  दे  दें  तो  इससे  हस्यिएणा  को  भी  फायदा

 पंजाब  और  हिमाचल  को  भी  फायदा  होगा  ।  जालन्धर  कौर  चंडीगढ़  को  फोकल  प्वाइंट  बचा

 दिया  तो  इससे  तीनों  राज्य  नजदीक  आ  जायेंगे  ।

 एक  बात  मैं  सेफ्टी  के  बारे
 में  कहना  चाहती  हूं  ।  अपने  एक्सीडेंट  के  आंकड़े  दिए

 1980-81  में  797.  1982-83  में  729,  और  1983-84  में  679  एक्सीडेंट  हुए  जो  पिछले

 सालों  की  अपेक्षा  कम  दुसरी  बात  आपने  यह  भी  कही है  कि  इसमें  हयूमन  एक्टर  भी

 eaten  जिससे  ऑक्सीडेंट्स  होते  हैं  ।  पंजाब  और  हरियाणा  में  लॉएंड  आर्डर  की  स्थिति  को

 देखते हुएं  भी  एक्सीडेंट  होते हैं  ।  पंजाब  में  अपने  बड़ा  are  काम  किया  है  कि  आपने  gra

 बड़ी  अच्छी  तरह  से  देखे  हैं  ।
 बहादुर  गढ़  में  जो

 घटना  बह  बहुत  ही  अफसोसजनक  घटना

 पंजाब  मेल  जो  कि  फिरोजपुर  से  बम्बई  को  जाती  वहू  दुर्घटना  की  चपेट  में  आई  ।  पता
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 [ sitet  गुरब्रिन्दर  कौर
 शार

 नहीं  इसमें  स्टेशन  मास्टर  की  गलती  है  या  ड्राइवर  कीਂ  गलती  तीन  बोगी  क्रैश  हो  गई  और

 47  पैसेंजर  मारे  गए  और  दो  सी  से  ज्यादा  जख्मी  हो  गए  ।  इसलिए  मैं  चाहती  हूं  कि  Aisa

 डिवाइस  लगाई  जाए  ताकि  आटोमेटिक  चक अप  हो  सके  और  इस  किस्म  के  एक्सीडेंट  न  हों  ।

 एक  आखिरी
 प्वाइंट

 मैं  पब्लिक  अंडरटेकिंग  के  बारे  में  कहना  चाहती  रेल  इंडिया

 टेक्नीकल  एंड  मिक  सर्विस  लि०  और  इंडियन  रेलवे  कंस्ट्रक्शन  कंपनी  बहुत  अच्छी  प्रोग्रेस

 की  राइट्स  ने  4.5  करोड़  रु०  अर्जित  किया  और  इरफान  ने  8.16  करोड़  रुपया  अर्जित

 किया  ।  यह  मेरी  दृष्टि  में  बहुत  हीं  कमेंडेबिल  काम  किया  है  ।

 आपकी  इस  कम्पनी  ने  साउथ-ईस्ट-एशिया  में  बहुत  से  कांन्ट्रकट

 लिये
 अलजीस्सिया  में  नये  कान्ट्रकट्स  हासिल  fet  हैं  ।  जिम्बाबवे

 अल्जीरिया  में  आपके  पास  जो  वे  फंसकर  एक्सटेण्ड  हुए  हैं  ।  मैं  यह  जाननां  चाहती

 ईरान-ईराक  चार  में  आपको  कोई  निसार  हुआ  है  या  नहीं
 ?  मैं  चाहती  हूं  कि  अपने  जवाब

 में  आप  इसके  बारे  में  बतलाया  ।

 का  1982-83  में  24 -ataze  112.50  करोड़  रुपये  का  रहा  जब  कि

 टारगेट  80  करोड़  का  मापकों  8.16  करोड़  का  प्राफिट  हुआ  यह  aga  अच्छी  बात

 मापने  ब्लाइण्ड  लोगों  को  जो  सुविधा  दी  है--यह  बहुत  बात  लेकिन  मेरी

 रिक्वेस्ट  है  कि  इसको  हैण्डीकंप्स  को  भी  दिया  जाय  ।  हैण्डीकप्स  तक  इसको  एक्सटेण्ड  करने  से

 उनमे ंब्राइडस  भी
 आ

 जायेंगे  और  लंगड़े-लूले  भोर  दूसरे  सब  तरह  के  हैप्डीकप्स  को  फायदा  हो

 जायगा  |

 aye  रेलवे  एम्पलाइज  बहुत  अच्छा  काम  कर  सकते  अगर  उनके  लिये  हाउसिंग

 कॉलिज  बनाई  जाएं  ।  इसमें  कोई  शक  नहीं  है  आपने  ८  हजार  के  लगभग  हाउसेज  उनके  लिए

 बनाये  लेकिन  ये  काफी  नहीं  और  ज्यादा  मकान  बनाये  जाने  की जरूरत  इसी  तरह

 से  अस्पताल  ait  हैल्थ  यूनिट्स  बड़े-बड़े  शहरों  में  बने  हुए  मैं  चाहती हूं  कि  इनको  छोटे

 शहरों  में  भी  बनाया  जाय  ।

 मैं  आपका  बहुत  शुक्रिया  अदा  करती  हूं  ।

 औ  हरिहर  सोरन
 :

 मैं  बर्ष  1984-85  के  रेल  बजट  का  समर्थन  करने  के

 लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  प्र  रम्भ  में  मैं  इस  अवसर  पर  हमारी  प्रिय  get  मंत्रीਂ  श्रीमती  इन्दिरा

 गांधी  का  उड़ोंसा  में  तलचर  और  सम्भलपुर  के  बीच  एक  लाइन  स्वीकृत  करने  के  लिये

 धन्यवाद  करता  हूं  ।  मैंने  इंस  मामल  को  सभा  में  कई  बार  उठाया  था  ।  उड़ीसा  के  मेरे  अन्य

 मित्रों  ने  भीं  इस  मामले  को  प्रश्न  के  रूप  में  अथवा  नियम  377  के  अधीन  अथवा  रेल  बजट

 Pe
 *  उड़िया  में  दिए  गए  मूल  भाषण  के  भंवर

 जी
 अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर
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 भाषण  पर  चर्चा  के  दौरान  कई  बार  उठाया  था  मैं  वास्तव  में  अत्यन्त  seed हूं  कि  1994-85  में

 इसे  क्रियान्वित  क्रिया  जा  रहा  है  ।  इस  रेल  मार्ग  के  लिए  स्वीकृति  देने  हेतु  माननीय  रेल  मंत्री

 का  भी  धन्यवाद  करता  रेलवे  हमारे  देश  में  सरकारी  क्षेत्र
 का

 सबसे  बड़ा  उपक्रम

 यह  देश  का  प्राणाधार  रेलवे  की  और  समय  पाबन्दी  बनाए  रखने  के

 लिए  सभी  सम्भव  प्रयास  किये  जाने  चाहिए  ।  ag  अत्यन्त  खेद  का  विषय  है  कि  रेलवे  सम्पत्ति

 की  चोरी  की  जाती  है  और  उसे  नुकसान  पहुंचाया  जाता  कुछ  असामाजिक  तत्व

 एक्सप्रेस  और  मेल  गाड़ियों  से  बिजली  के  बल्ब  तथा  अन्य  सामान  उतार  कर  ले  जाते  हैं  ।  इससे

 यात्रियों  को  विशेष  रूप  से  लम्बी  दूरी  की  गाड़ियों  के  यात्रियों  को  अत्यधिक  कठिनाई  होती  है  ।

 मैं  माननीय
 मंत्री  महोदय  से  इन  बातों

 के
 प्रति  सतर्कता  बरतने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 यात्रियों  की  सुरक्षित  यात्रा  की  ओर  समुचित  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  |  कभी-कभी

 कुछ  असामाजिक  तत्वों  द्वारा  फिश  प्लेटें  हटा  ली  जात  हैं  इससे  गाड़ियों  की  दुर्घटना  होंती  है  ।

 यह  अत्यन्त  चिन्ता  का  विषय  है  कि  1983-84  में  दुर्घटनाओं  की  संख्या  में
 वृद्धि हुई  हैं  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हू  कि  वे  रेल  दुर्घटनाओं  को  फ़ेकने  के  लिए  कदम  उठाएं  |

 यदि  गाड़ियों  के  ठीक  समय  के  चलने  के  बारे  में  मैं  कुछ  नहीं  कहता  तो  मैं
 अपने  कर्त्तव्य

 को  पूरा  नहीं  करता  |  यह  वास्तव  में  दुर्भाग्यपूर्ण  हूं  कि  कुछ  गाड़ियां  अपने  निर्धारित  स्थानों  पर

 कई  घंटे  विलम्ब  से  og  चली  हैं  ।  नई  दिल्‍ली  और  पुरीਂ  के  बीच  चलने  वाली  नीलाचल  एक्सप्रेस

 विलम्ब  से  चलने  वाली  गाड़ियों  का  एक  उदाहू:ण
 नीलाचल  एक्सप्रेस  का  दिल्‍ली  पहुं  चने  का

 समय  21.05  बजे  हैं  जबकि  यह  अक्सर  24.00  बजे  पहुंचती  हू  ।  पहली  वार  दिल्‍ली  आने  वाले

 यात्रियों  को  अन्य  सवारी  वाहन  पकड़ने  में  कठिनाई  होती हैं  ।  बेईमान  टैक्स  और  स्कूटर  ड्राइवर

 रात  के  यात्रियों  को  परेशान  करते  हैं  |  मैं  मंकी  महोदय  से  अनुरोध  करता  हू  कि  वे  हर  हालत

 में  प्रत्येक  गाड़ी  को  ठीक  समय  पर  चलाएं  ।  उड़ीसा  अविकसित  राज्य  रेल  संचार  में  यह

 और  भी  अधिक  पिछड़ा  हुआ  है  ।  यहां  लौह  मैंगनीज  और  कोचों

 जेसे  खिज  पदार्थ  विपुल  मात्रा  में  उपलब्ध  हैं  ।  मैं  खनिज  जिला  क्योंकर  से  हू  जहां  उच्च
 श्र  णी

 का  लौह  अयस्क  att  write  विपुल  मात्रा  में  उपलब्ध  है  ।  इस  जिले  से  खनिज  पदार्थों  को

 रेलवे  द्वारा  ढुलाई  कीਂ  अत्यधिक  आवश्यकता  दातारी  में  इस्पात  सपना  स्थापित  करने  के

 प्रस्ताव
 को  दृष्टिगत  रखते  हुए  क्योंकर-बागवानी  खण्ड  पर  लाइन  डालना  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  हो

 गया है  ।

 at इस  सशस्त्र  के  लिए  चूने  के  पत्थर  और  ी मंगनीज  की  आवश्यकता  होगी  और  इन्हें  बांसपा

 जाखपुररा  खण्ड  से
 ले

 जाना  इस  लाइन  से  अन्य  जिन  पदार्थों  की  ढुलाई  होगीं  उनमें

 पिंग  उबक  और  स्पंज  अकरम  सम्मिलित  यह  सभी  के  हित  में  है

 बांसपानी  भर  देती  के  बीच  रेल  सच  स्थापित  किया  ay.  और  इस  काम  को  छठीਂ

 योजना  में
 पूरा

 कर  लिया  जाए  ।
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 [  भी  हरिहर  सोरन  ]

 जाखपुरा  और  बाँस पानी  (179  के  बीच  रेल  सम्पर्क  स्थापित  करने  के

 उद्देश्य से  1974-75  में  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  इस  रेल  लाइन  का  प्रथम  चरण  (33

 पूरा  हो  गया  है  और  यातायात-के  लिए  खोल  दिया  गया  देती  से  क्योंकर

 तक  95  किलोमीटर  की  दूरी  तक  रेल  बिछाने  के  दूसरे  चरण  को  1981-82  में  रर्व/कृतति
 प्रदान

 की
 गई

 थी  ।  परन्तु  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  रेल  निर्माण  का  कार्य  भी  तक  प्रारम्भ  नहीं

 हुआ  है  ।  मैंने इस  प्रश्न  को  सभा  में  प्रश्न  के  रूप  नियम  377 के  अधीन  और  बजट  भाषण

 ह  ा  लभ  कि  मंत्री  महोदय  ने  लिस  ढंग  से  इसका  उत्तर
 दिया  उससे

 मुझे  धक्का लगा  मेरे एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  उन्होंने  कहा  कि  जाखपुरा और
 ard

 के
 बीच

 प्रथम  जिसे  के  लिए  खोल  दिया  गया है  ।  लाभप्रद  नहीं  अत  दूसरे  और

 तीसरे  चरण  पर  रेल  निर्माण  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  मैं.-वहीं  जानता  माननीय  मंत्री

 महोदय  ने  किस  प्रकार  ऐसा  उत्तर  दिया  ।

 क्योंकर  और  बांस पा नां  के  बीच  तृतीय  चरण  की  अभी  स्वीकृति  नहीं  मिली

 लाइन  usa  के  औगोगिक  और  खनिज  विकास  तथा  पारादीप  बन्दरगाह  के  विकास  के  लिए

 अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  ।  इस  लाइन  के  पूरा  होने  की  पूर्व
 में  क्योंकर  में  कई  उद्योग

 लगाने  की  योजना  बनाई  गई  है  ।

 इस  समय  बांसपानी  बाइबिल  से  लगभग  1  से  2  मीट्रिक  टन  तक  लौह  अयस्क  निर्यात

 के  लिए  पारादीप  बन्दरगाह  पर  ले  जाया  जात  यह  ढुलाई  टाटानगर  और  खड़कपुर  के

 वृत्ताकार  मार्ग  से  होंतीਂ  हैं  और  इस  लाइन  के  निर्माण  से  बाँस पानी  और  पारादीप  के  बीच

 332  किलोमीटर  को  दूरी  कम  हो  जाएगी  ।  जब  इस  मार्ग  पर  यातयात  चलने  लगेगा  तो

 एम ०  एम०  eto  सी०  की  योजन  की  वचनबद्धता  पुरी  करने  के  लिए  पारादीप

 गाह के  लिए  बाँस पानी से  दुलाई  2  मीट्रिक टन  से  4  मीट्रिक टन  तक  बढ़ाने की
 है

 ।
 अतः

 जब  तक  सारी  लाइन  का  निर्माण  नहीं  हो  इतनी  अधिक  मात्रा  में  लौह  अयस्क  की

 खड़गपुर  के  मार्ग  सै  पारादीप  तक  ढुलाई  रेलवे  प्रणालीਂ  पर  एक

 बहुत  बड़ा  बोझ  बन  जाएगी  कौर  यातायात  के  लिए  एक  गम्भीर  समस्या  बन  जाएगी  |  इस

 लाइन  निर्माण  हो  जाने  के  पश्चात  पारादीप  तक  सीधा  यातायात  हो  जाएगा  जिससे  20

 रुपये  पति  मीट्रिक  टन  की  बचत  होगी  और  एम०  एम०  eo  सी०  को  दुलाई  अनागत  में  10

 करोड़  रुपये  का  लभ  इससे  रेलवे  को  मुख्य  लाइन  पर  दवाब  कर्म  होगा  और  कम

 बेगनों  और  ईवानों  की
 सहायता

 से  और  अधिक  मात्रा  में  लौह  अधिक  पारादीप  बन्दरगाह

 तक  ले  जायें  जा  सकेगा  क्योंकि  इस  खण्ड  का  बिराम  काल  में  कमी  को  देखते  हुए  कम

 होना  चाहिए  ।  परियोजना  का  राज्य  और  देश  को  लाभ  देखते  हुए  जाखपुरा
 और

 aater<-aiariay  के  तृतीय  चरण  को  तत्काल  स्वीकृति  जानीਂ  चाहिये  ।

 एक  शब्द  किरिबास  बादिल  रेल  लाइन
 के

 बारे  में  ।.  रा ol wl ध्च््रा  Set
 नति  से  आरम्भ

 होने
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 वालीं यह  लाइन  सीधे  बारबिल  तक  जाती है  ।  एक  भोर  शाखा  लाइन  ज़ो  के

 निकट
 बांडामुडा  से  आरम्भ  होती  है  सीधी  किरीबुरु  तक  जाती  कविगुरू  और  बारसुआन

 के  बीच  दरी  10  किलोमीटर  से  कम  नहीं  होगी  ।  यदि  इसे  te  द्वारा  जोड़  दिया  जाय  तो  तब

 रेल  लाइन  एक  लूप  लाइन  बन  जाएगी  कौर

 यातायात  के  लिए  अधिक  सुविधा  होगी  ।  किरीबुरु  क्षेत्र  खनिजों  से  भरपूर

 है  और  देश  के  मुख्य  इस्पात  उद्योग  इस  क्षेत्र  से  लौह  अयस्क  प्राप्त  कसते  पदाथों

 से  भरपुर  इस  वन्य  क्षेत्र  का  alae  दोहन  लोगों  के  लिए  लाभप्रद  होगा  |

 यह  आवश्यक  है  कि  बाइबिल  को  किरीबुरु  से  जोड़ने  के  लिए  सर्वेक्षण  की  स्वीकृति

 जाए  ताकि  इस  रेलमार्ग  कीਂ  तकनीकी  आधिक  संभावनाओं
 का  पता  लगाया  जा  सके  ।

 अत्यधिक  प्रयासों  के  बाद  सरकार
 ने  टाटानगर  भर  बाइबिल  बीच  एक  यात्री  गाड़ी

 चलाई  है  ।  इस  गाड़ी  को  बोलनी  तक  बढ़ाने  को  माँग  की  जा  रही  है
 ।  माननीय  मंत्री  जी

 से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  सुझाव  को  यथाशीघ्र  क्रियान्वित  करें  ।

 उड़ीसा  का  क्योंकर  जिला  खनिज  पदार्थों  भरपूर  दस  ज़िले  के  बाँस यानी  क्षेत्र

 में  हजारों  लोग  ढुलाई  और  अन्य  कार्यों  में  लगे  हुए  हैं  ।  वे  उत्तर  प्रदेश

 पश्चिमी  बंगाल  और  देश  के  अन्य  मार्गों  से  वहां  आते  परन्तु  यह  खेद  की  बात  है

 कि  बाँस पानी  को  अभी  तक  यात्री  अथवा  एक्सप्रेस  गाड़ी  से  नहीं  जोड़ा  गया  मैं  मंत्री

 महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  टाटानगर  एक्सप्रेस  ट्रेन  की  बाँस पानी  TH  बढ़ा

 दें  ।  कलकत्ता  और  मद्रास  जाने  वाली  गाड़ियों  को  पकड़ने  को  दिए  जाने

 लिए  कुछ  यात्री  गाड़ियां  टाटोनगर  और  बाँस पानी  के  बीच  चलाई  जानी  चाहिए  ।  इन्हीं  शब्दों

 के  साथ  मैं  अपने
 भाषण

 को  समाप्त  करता  हूं  ।

 सुब्बुरमण  (7g)
 :

 वर्ष  1984- -४5  के  रेलवे  बजट

 पेर  कुछ  शब्द  कहने  का  अवसर  प्रदान  करने  के
 लिए

 मैं  वास्तव  में  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 इस  बजट  में  तुटिकोरिन  ato  जी०  लाइन  के  लिए  4  करोड़  रुपये

 की  राशि  रखी  गई  मैं  माननीय  महोदय  के  प्रति  भाभार  प्रकट  करता  क्योंकि

 उन्होंने  वित्तीय  कठिनाइयों  के  होते  हुए  भी  इस  राशि  का  प्रावधान  किया  है  ।

 परन्तु  इस  परियोजना  में  कारूर  से  fester  तर्क  एक  नई  लाइन  डिडीगल  से  age

 तक  यह  समानान्तर  लाइन  मदर  से  मनीआची  के  बीच  मीटर  लाइन  को  ब्राडगेज

 में  बदलना  है  ।  मनी भा ची  से  ट्टीकोरिन  तक  और  मनीआची  तक  यह

 एक  समानान्तर  लाइन  मैंने  इसका  उल्लेख  इसलिए  किया है  क्योंकि  age  से  मनीआची

 तक  ब्राडगेज  में  परिवर्तन  करने  से  दक्षिणी  जिलों  से  मद्रास  तक  यात्रा  करने  वाले  व्यक्तियों

 *तमिल  नं  fet  गये  भुल  भाषण  क  भंवर
 जी  अनुवाद

 का
 हिन्दी
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 हा

 ए०  जोਂ

 को  कई  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।
 नसें  ि

 अधिक  सफर  तय  करना  पड़गा  | उन्हें  बहुत

 उन्हें  अत्यधिक  समय  नष्ट  करना  पड़ेगा  और  रास्ते  में  असंख्य  समस्याओं  का  सामना  करना

 पड़गा  ।

 मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  दूर  मनीआची  तक  एक  समानान्तर  रेल  लाइन  होनी  चाहए

 गौर  दक्षिणीਂ  जिलों  से  :  मद्रास  तक  यात्रा  करने  वाले  लोगों  को  इसी  से  मिलेगी  ।  मैं

 रेल  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वहू  दूर  से  मनी आची  तक  एक  समानान्तर  Tig  बिछाने

 का  आदेश दें  ।

 तमिलनाडु  में  दूर  दूसरा  बड़ा  शहर  है  ।  यह  देश  नें  सबसे  अधिक  प्राचीन  एवं

 पित

 होने  के  रामेश्वरम्‌  और  कन्याकुमारी  जैसे  प्रसिद्ध  धार्मिक  स्थानों  की  भी

 पोता  है  ।  करुर-डिंडीगुल-तुतीको रिन  बड़ी  लाइन  के  शीघ्र  पूरा  होने  से  औद्योगिक  विकास  के

 अतिरिक्त  कन्याकुमारी  और  रा  मेश्वरम  जाने  के  इच्छुक  यात्रियों  को  बहुत  सुविधा

 होगी  ।  अब  मैं  इस  महत्वपूर्ण  परियोजना  के  लिए  अधिक  धनराशि  कीਂ  मांग  करता  हुं  ।

 दूर  जंक्शन  का  नवीकरण  कौर  सुधार  करने  की  आवश्यकता  है  ।  यात्रियों  और  माल

 यातायात  की  अत्यधिक  भीड़  से  दूर  जंक्शन  पर  बुरा  प्रभाव  पड़  रहा  है  ।  दूर  नक्शा  पर

 दबाव  कम  करने  के  मैं  इसके  समीप  के  विलन गुड्डी  स्टेशन  के  बिकास  का  सुझाव  दूंगा ।

 हां  पर  एक  मार्किटिंग  ae  भीਂ  बनाया  जाना  चाहिये  ।
 मे  सुझाव  है  कि  रेलमंत्री  महोदय

 को  इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिये  और  आवश्यक  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  इसी  प्रकार  से  बागान

 एक्सप्रेस  में  एक  वातानुकूलित  बैठने  का  डिब्बा  लगाया  जाना  चाहिये  जैसा  कि  कवाई  मद्रास

 एक्सेप्ट  स  के  बारे में  किया  गया  है  ।  विदाई  एक्सप्रेस  से  जोड़े  जाने  वाले  डिब्बों  की  संख्या  16  से

 घटाकर  8  कर  दी  गई  है क्योंकि  इसमें  अधिक  यात्री  सफर  नहीं  करते  थे  ।  मैं  अन  रोध  करूंगा

 कि  g  डिब्बों  वालीਂ  एक  एक्स प्र स
 गाड़ी  age  से  मद्रास  तक  तथा  इसी  तरह  एक  और  8  डिब्बों

 वाली  गाड़ी  उसी  समय  पर  मद्रास  से  तक  शुरू
 की  जा

 सकती  है  ।
 इससे

 काफी
 हद

 तक

 दूर  से  मद्रास  तथा  मद्रास  से  दूर  आने  जाने  वाले  यात्रियों  को  सुविधा  होगीਂ  |

 मैं  एक  बात  कहकर  अपना  भाषण  समाप्त  करूंगा  |  मद्रास  के  जनरल  अस्पताल

 के  पीछे  बिजली  की  पटरी  है  जिस  पर  पूरा  दिन  हर  मिनट  बिजली  की  गाड़ियां  चलती  रहतीਂ

 इससे  जनरल  अस्पताल  में  हृदय  रोगियों  को  अत्यधिक  परेशानी  होती  जनरल  अस्पताल

 में  हृदय  के  समय  मैंने  भी  यह॒  चिरस्थायी  शोर  महसूस  किया  था  ।  इस  परेशानी  को  दूर

 करने  के  लिये  मैं  सुझाव  देगा  कि मद्रास  फोर्ट  स्टेशन  से  पाक  स्टेशन  तक  एक  प्रकार  की  सुरंग

 बनायी  जानी  चाहिये  और  मुझे  विश्वास  है  कि
 यह

 रेलवे  इंजिनियरों  की  प्रवीणता  से
 बाहर

 नहीं  है  ।

 इन  शब्दो  के  साथ  में  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हू  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय :
 :  आपने  निर्धारित  समय  में  अपना  भाषण  समाप्त  कर  दिया

 श्रीਂ  ईरा  अनोबारासु  आप  अपने  स्थान  पर  बैठिये  ।  अब  मंत्री  जी  उत्तर  देंगे  ।

 य  माननीय  सदस्यों  के  नामों  की  संसदीय  मामलों  के  मंत्री  को  सिफारिश  की  जाएगी  |

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 किया  बात  सुनिये  ।  में  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  अन्य

 नीय  सदस्य

 पिल  wWUUNe न
 उार

 होरीलाल  परमार  (Te :  उपाध्यक्ष  क्या  टोड्सूल  कास्ट  के  एम०  पी०

 के  अधिकारों में  कुछ  .  कर मी  तीन  दिन  से  मैं  इंतजार  कर  रहा  हूं  हमें  इसके  लिये  भीख

 मांगनी  पड़ेगी  |  आप  हमें  बोलने  का  समय  भीਂ  नहीं  देत ेहैं  ।  इस  तरह से  कसे  चलेगा |

 )

 मांगों  में  अवसर  मिलेगा  | उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  सम्भव  नहीं  आपको  रेलवे  की

 अभी  कोई  सम्भावना  नहीं

 (  [.- ६-6 -' ह: ह  )

 we  oe
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :
 किया  कुछ  ut  कार्य  वृतान्त  में  शामिल  मत  कीजिये  ।

 *
 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 कप  बठ  जाईये ये  ।  मैंने  मंत्री  जाँ  को  जवाब  देने  के  लिये  कहा  है  ।

 में  /  वाल्व  स्वस्य  |
 /..

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 जो  कुछ  भी  वह  कह  रह ेहैं

 कृपया  उसे  कार्यवाही  बताया  में  सम्मिलित

 मत  करिये  |

 रेलमंत्री  श्री  (To  बी०  To  गनी  खान  चौधरी
 );

 मैं  वास्तव  में  माननीय  सदस्यों  का

 आभारी  हूं  ।
 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  किया  बैद  जाईये  मंत्री  जी  को  जवाब  देने  के  लिए  कहा  है  |

 *
 कार्यवाही-वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 जो  कुछ  भी  वहू  कह  रहे

 हैं  कृपया  उसे  कार्यवाही  में  शामिल  मत

 करिये

 *(  ब्यव्घोनि

 श्री  गनी  खान  चौधरी  :  24  फरवरी  1984  को  मेरे  द्वारा  प्रस्तुत  किसे  गये

 रेलवे  बजट  पर  विभिनन  दलों  के  सदस्यों  ने  सेरा  लगभग  सर्व  सम्मति  से  समर्थन  किया  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 कृपया  कुछ  भी  कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  मत  करिये  |

 *(
 ब्य वं घान )

 थ्रो  नौ  सान
 चौधरी  मैंने  कहा  ।  विपक्षी  दलों  के  बहुत  से  हमारे

 मित्रों ने
 इसका  समर्थन  किया

 है
 ।

 eft  के  माया तेवर  fan  कलकत्ता  के  सदस्यों  ने  हीं  इसका  समर्थन

 किया  है  |

 श्री  गनी  चान  चौधरी :.
 अगर  मेरे  माक्सवादी  कम्युनिस्ट  मित्र  सहमत  नहीं

 हैं तो  इससे  कोई  फर्क  नहीं  पड़ता  ।  मैं  उन  पर  सहमत होने  के  लिये  कोई  दबाव  नहीं  डाल

 रहा

 चर्चा के  दौरान  बहुत  से  महत्वपूर्ण  सुझाव  सामने  भाये  ।  में  प्रत्येक  पर  पृथक-पूजक

 विचार  करूगा
 |

 मैं  इसी  बात  प्रत्येक  व्यक्ति  के
 सुझावों  का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  |  किन्तु  मैं  सदन  के

 सदस्यों  को  विश्वास
 दिलाता  हुं  कि  मैं  उन्हें  जवाब  दगा  यथासमय  में  मैं  उनहें

 लिखा गा
 भौर

 are  वे मेरे  पास  आएं  तो  मैं  दुबारा  उनसे  विचं|/रविमर्श  करूंगा  ।

 कछ  माननीय  सदस्य  :  वो  नहीं
 ?

 हम  आयेंग े।

 थी  गनी  खान  चौधरी  लंदन  मुझसे  सहमत  होगा  कि  सदन  में  -  उठाये  गये

 हरेक  मुद्दे  का  जवाब  देना  मेरे  लिये  मुमकिन  नहीं  होगा  ।

 अत्यन्त  महत्वपूर्ण  बात  जो  चर्चा  के  दौरान  कहीं  गयीं  है  कि  रेलवे  के  पास  धन  की  कमी

 प्रत्येक  दल  के  सदस्य  ने  एकमत  से  इस  बात  का  समर्थन  किया  ।  मेरे  विचार  से  मेरे

 शादी  कम्युनिस्ट  मित्र  भी  दस  बातें  से  सहमत  होंग े।

 वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।
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 कुछ  माननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 श्री  गनी  खान  चोरों  :  इस  मुददे  के  लिये  पुरी  तरह  सर्व  सम्मति  है--जब

 रेलवे  के  लिये  योजना  में  आबंटन  को  काफी  हद  तंक  बढ़ाया  नहीं  जाता  कोई  भी
 अर्थपूर्ण  विकास

 कार्य मुमकिन  नहीं  है  ।

 योजना  मंत्री  जी  भी  यहीं  पर  बैठ  हुये  हैं  ।

 att  सत् यप साधन  aaa  :
 उन्हें  अपने

 दल
 की  बैठकों में  लड़ने  दीजिय े।

 श्री  गनी  खान
 अगर  पर्याप्त  संसाधन  उपलब्ध  नहीं  होते  हैं  तो

 पुनर्वास  के  कार्य  को  भी  हानि  होगी  ।

 अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  के  लिये  उनके  सुझाव  दिये  गये  थे  इसमें  शामिल  ¢—

 चित्त  मंत्रालय  द्वारा  विशेष  रेलवे  ऋण  जंरी  करना  ।

 रेलवे  को  बाहरी  ऋण  उपलब्ध  करना  ।

 रेलवे  को  उत्पादन  तथा  सीमा  शुल्क  में  छूट  दिया  जानी  |

 भूमि  संसाधनों  का  अधिक  उपयोग  करना  |

 इस  रक्षित  निधि  में  राशि  खर्च  करने  की  qa  स्वतंत्रता  रेलवे  को  होनीਂ  इसे

 समूचे  योजनागत  संसाधनों  का  अंग  नहीं  समझना  च।हिये  ।

 रेलवे  सुधार
 समिति  की  सिफारिशें  अनुसार  रेलों  को  गैर  योजना  अनुदान  के  रूप  में

 प्रतिवर्ष
 दी  जाने  वाली  260  क  az  रुपये  की  सामान्य  राजस्व  का  कण  ag  खाते  में

 समझ  fear  जाये  और  इंसीਂ  प्रकार  की  अन्य  बातें  |

 ये  दिलचस्प  सुझाव  हैं  जिन  संविधान  के  उपबन्धों  के  ढांचे  की  सीमा  के  अन्दर  विभिन्‍न

 मंत्रालयों  के  साथ  विचार  किया  जायेगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 क्यारे  सुझाव  दिलचस्प  अथवा  तर्कसंगत

 एके-माननीय  सदस्य
 दोनों  हैं  ।

 श्री  गनी  खान  चौधरी :  माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय  विरोधी  पक्ष  के  मेरे

 एक  मित्र  ने  पूछा  है  कि  योजना  मंत्री  उच्च  है  और  निम्न  हूं  अथवा  मैं  उच्च  हू  और

 योजना  मंत्री
 अवर

 हैं
 ।  ऐसी  बात  नहीं है

 ।  मुद्दा यह  है  कि  सम्पूर्ण  आबंटन  योजना  विभाग  चित्त

 विभाग  से  परामर्श  करके  दे द  NT  क
 aT

 सी  कोई  बात
 उस  परिधि के  अन्दर  हमें

 करना  है  ।
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 ए०  बो  ए०  गनी  खान  चौधरी

 नहीं  कि  एक  उच्च  है  और  एक  fara  ।  योजना  कुल  आबंटन  देता  है  तथा  उसके

 पश्चात  हम  विभिन्‍न  शीर्षों  के  लिये  विभिन्‍न  आबंटन  करते  यह  हमार  कार्य  करने  का  तरीका

 इसका  एक  खास  कारण
 है  कि

 एक  परियोजना  में  क्यों  पैसा  अधिक  यां  कम  इसके  लिये

 हमने  एक  सिद्धांत  अपनाया  है  मगर  किसी  कार्य  हम  पूरा  कर  सकते  हूँ  उसे  अधिक

 राशि  दी  जाती  परन्तु  जो  कायें  जल्दी  नहीं  निपट  उसके  लिए  हुम  धनराशि  देते  हैं

 क्योंकि  हमारे  साधन  सीमित  हमें  सीमित  साधनों  में  काम  करना  होता  इसलिए  अगर

 कोई  व्यक्ति  समझता  है  किं  मैं  किसी  विशेष  क्षेत्र  की  उपेक्षा  कर  रहा  हूं  और  मैं  कलकत्ता  को

 अधिक  धन  दे  रहा  तो  मुझे  खेद  है  कि  बात  ऐसी  नहीं  है  ।  केन्द्रीय  मंत्री  होने  के  नाते  मैं

 किसी  भी  हिस्से  की  उपेक्षा  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 erat  मेरी  बात  सुनिये  ।
 मेरी

 Tala]  करने  के  लिए  आपके  पास  पर्याप्त  समय  है  ।

 केन्द्रीय  मंत्री  होने  के  नाते  मेरे  लिए  बम्बई  अथवा  मद्रास  अथवा  कलकत्ता  एक  जसे  मैंने

 कलकत्ता  को  85  करोड़  रुपये  इसलिए  दिये  क्योंकि  हम  वहां  भूमिगत  रेलवे  कीं  स्थापना  कर

 रहे  हैं  ।

 डा०  ए०  कलानिधि
 :  ऐसा  नही ंहै  कि  कलकत्ता  को  नहीं  जाना

 क  क  ७.  ७  ०
 चाहिये  किन्तु  मद्रास

 शनी
 शनी  खान  चौधरी  :  काफी  वर्षो  से  धन  का  आवंटन  नहीं  किया  गया

 मद्रास  अथवा  बम्बई  में  विद्युत  पद्धति  अथवा
 रेल  सेवा  या  इसी  तरह  at  कोई

 गौर  सेवा  विद्यमान है  ।  शहर  के  अन्दर  कोई  भी  प्रणाली  नहीं  विचार

 से  यह  कलकत्ता  कीं  तरफदारी  ( THtITT)  करने  का  प्रश्न  नहीं  यह  कलकत्ता  के  लिये

 जीवन  भौर  मृत्यु  का  सवाल  कुछ  समस्याओं  को  समझने  की  जरूरत  किन्तु  उसके

 द्वारा  मैं
 बम्बई

 को  उपेक्षा  नहीं  करना  मैं  मद्रास  की  उपेक्षा  नहीं  करना  चाहता  1

 att
 अदल

 बिहारी  बाजपेयी  :  दिल्‍ली  के  बारे  मं  क्या  राय  है  !

 प्रो०  मधु दंडवते  :  बम्बई  में  भूमिगत  रेलवे  बिल्कुल  भी  जरूरत

 नहीं है

 श्री  ए०  ato  we  गनी  खान  चौधरी  निश्चित  ही  हम  बम्बई  यथा  दास  की  समस्याओं

 पर  विचार  ऐसा  नहीं  है  कि  हम  समस्या  के
 प्रति

 सिर्फ  मुकेश  हैं  ।  केन्द्रीय  मंत्री

 होने  से  मुझे  इन  समस्याओं  पर  ध्यान  देना  है  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  सदस्यों  द्वारा  दिये  गये  अनेक॑  सुझावों  पर  रेलवे  अभिसमय  समिति

 तथा
 रेलवे  सुधार  समिति  विचार  करेगी  तथा  इन  विषयों  में  इन  सुझावों  पर  उनकी  सिफारिशों

 पगे  ह से  भागे
 बिखर  करने  में  हमारे  हाथ  मजबूत  ट  |  |  दि  ह
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 सदस्यों  द्वारा  दिए  गये  सुझावों  में एक  सुझाव  यह  भी  है
 कि

 रेल  मंत्री कों
 योजना

 आयोग  का  सदस्य  मनोनीत  किया  जाए  तथा  रेलवे  के  वित्तीय  मामलों  पर  वित्त  मंत्रालय

 भौर  योजना  आयोग  के  नियन्त्रण  से  थोड़ा  मुक्त  करके  1984  में  आरम्भ  किए  गए  ।

 पथषकरण  अभिसमय  कीਂ  कार्य  प्रणाली  को  अधिक  प्रभावी  बनाया  जाये  ।

 मेरे  प्रतिष्ठित  मित्र  ste  मधुदंडते  ने  रेल-बजट  पर  वाद-विवादਂ  आरम्भ  करते

 उन्होंने
 यह  भी  -

 बहुत  से  मुद्दे  उठाये  तथा  उन्होंने  बजट  कल्प हीन  और  रंगहीन  बताया  ।

 कहा  कि  यह  जो  दावा  किया  जा  रहा  है  कि  बजट  संतुलित  है  यह
 भी  मात्र  एक  दृष्टिन्नम  ही

 मुझे  अफसोस  है  कि  बात  पर  मैं  उनसे  सहमत  नहीं

 प्रोਂ मघ  दंडवते  :  यह  भी  एक  दृष्टि  भ्रम  है  ।

 श्री  ए०  बी०  ए  गनी  खान  चौधरी :  यदि  बाद  के  वाद-विवाद
 के

 दौरान  विभिनन

 स्दस्थों  द्वारा  व्यक्त  किये  गए  विचारों  को  यदि  उन्होंने  सुना
 तो  उन्होंने  अवश्य  यह

 अनुभव
 किया  होता  कि  सभा  के  लगभग  सभी  वर्गों  द्वारा  बजट  का  कसे  स्वागत  किया

 गया  a!

 मैंने  कोई  श्रम  नहीं  पैदा  किया  हैवानी  मैं  स्पष्ट  रूप  से  कहता  हूं  कि  मैंने  बजट  को

 संतुलित  करने  के  लिए  आस्थगित  लाभांश  देयताओं  के  लिए  70  करोड़  रु०  का  प्रावधान  कर

 मैं  कोई  लेखा  सम्बन्धी  बाजीगरी  नहीं  करता  हूं-और  न  ही  झूठे  लेखे  तेयार  करने  का

 काम  करता  हूं  ।

 उसके  प्रो०  मधु  दंडवते  ने  निवेश  सम्बन्धी  असंतुलन  की  शिकायत  की  है  यदि

 वह  बजट  प्रदेशों  का  पुरीਂ  तरह  से  अध्ययन  करें  तो  उन्हें  पता  चलेगा  कि  परिसम्पत्तियों  के

 पुरःस्थापन  और  नई  परिसम्पतियों  के  निर्माण  के  लिए  पर्याप्त  maura  किया  गया
 है

 ।

 पुराने  इंजनों  तथा  डिब्बों  एम  यूं  बंगलों  आदि  को  बदलने  की  व्यवस्था  भी  की  गई

 है  ।  पटरियों  के  नवीकरण  का  भी  पर्याप्त  प्रबन्ध  किया  गया  है  arma  ही  कुछ  नई
 लाइनें

 भी  बिछाने  का  प्रस्ताव  विद्य,/तीकरणं  में  भी
 प्रगति

 हो  रही  है  ।

 यह  सब  कार्य  उपलब्ध  संसाधनों  के  भीतर  हो  किया  गया  है  क्योंकि  यदि  हमारे  संसाधन

 इस  बात  की  अनुमति  नहीं
 देते  तो  हम  किसी  परियोजना  को  शुरू  नहीं  कर  सकते हैं

 ।  मेरे

 कहने  का  यहीं  हैਂ  कि  हमें  सब  कुछ  उपलब्ध  संसाधनों  की  सीमा  में  ही  किया  है

 यदि  हमारे  पास  और  अधिक  साधन  होते  तो  हम  और  भी  अधिक  क्र  सकते  थे

 वाद-विवाद  के  दौरान  उठाए  गए  मुद्दों  का  उत्तर  देते  समय  मैं  इस  वर्ष  के  बजट  की

 तुलना  पिछले  वर्षों  के  बजट  से  करके  कोई  वाहवाही  लूटना  नहीं
 चाहता  फिर  भी  मैं

 sy  शायिका  सलक  sJ—=r+ जट  बनाते  समय  वास्तविकता  की  दीदार  सुनना  चह  उस  FAT  र  करने  के  कुछ  बातें

 कहना  चाहता  हूं  ।
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 पहली  ब्ात.में  यह  कहना  चाहता  हू  कि  मूल्य  आरक्षी  निधि  में  अंशदान  850

 करोड़  रुपये  रखा  गया
 है  जो  1980-81  में  220  करोड़  था  ।  मैंने  बढ़ाया  उठो-कम

 महीं  किया  क्रमिक  रूप  इस  निधि  का  अ  मदान  बढ़ा  ही  1981-82  में  350  करोड़

 रुपये  थी  जो  1982-83  में
 556  करोड़  रुपये  और  1983-84  में  बढ़कर  850  करोड़  रुपये

 हो  गया  है  ।  रेलवे
 पुरानी

 प्रथा  का  अनुसरण  करता  तो  वह  पुरानी  स्थिति  लौट  सकता

 था  और
 एक  काल्पनिक

 अधिशेष  पे
 पदा  कर  सकता  था  |

 इस  सरकार  ने  इस  सुगम  विधि  को  नहीं  अपनाया  ।

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती
 :  अपके

 पुर्ववत्तियों यह संब बे

 पर  ag  एक  प्रकार

 का  आरोप  लगाना  है  ।  आप  कह  रहे  हैं  कि  अपके  पूर्ववर्तियों  ने  यह
 स
 पब  बातें  की  थीं  |

 किए  बी०  go  चौधरी :  1978-79  में  राजस्व  अजित  करने  वाला

 यातायात  210.8  मिलियन  टन  से  घटकर  199.6  मिलियन  टन  रह  गया  था  मौर  1979-80

 में  यह  193.1  मिलियन टन  रह  गया  art

 यहां  तंक  कि  वित्तीय  मोर्चे  पर  खराब  कार्य  निष्पादन  का  प्रभाव  स्पष्ट  रूप  से

 पड़ा  था  ।  1977-78  में  126-23  करोड़  रुपये  का  अधिशेष  जो  1978-79

 36-66  करोड़  रुपये  रह  गया  और  1979-80  में  66.94  करोड  रुपये के  घाटे  में  बदल

 गया  ।  यह  बात  अधिक  प्रासंगिक  नहीं है  ।

 हम  चाहते  हैं  कि  सभी  क्षेत्रों  में  रेलवे  अच्छे  कार्य  निय्पादन का का  प्रदर्शन  करे  ।  हम  एक

 वर्ष  की  अल्पावधि
 में  ही  चीजों  को  सही  क्रम

 में  ले  आए  |  1981-82  में  यह  यातायात
 बढ़

 कर  221-2  मिलियन  टन  हो  गया  ।  1982-83  में  और  अधिक  बढ़कर  228.78  मिलियन
 टन

 हो  गया  और
 अनुमान  है  कि  यह  बढ़कर  230  मिलियन  टन  हो  जयेगा  ।

 Sito  es  मंत्री  280  मिलियन  टन  तक  बढ़ने  की  आशा  है  ।

 थ्री  ए  बी  ए०  गनी  खाने  चौधरी  :  230  मिलियन  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  आंकड़ों  की  परवाह  मत  कीजिये  ।

 sit  to  ato  vo  गनी  खान  चौधरी  1983-84  यह  अनुमान  लगाया  गया  कि

 यह  बढ़कर  245  मिलियन  टन  हो  जायेगा  |

 245  मिलियन  टन  के  हमारे  वर्तमान  लक्ष्य  पर  प्रो०  दंडवते  ने  अपना  संदेह  व्यक्त

 किया है  ।  मैं
 उन्हें

 आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  रेलवे  इसके  लय  पूरी
 सरहद

 तैयार  है---किन्तु

 वहां  एक  बड़ा  भी  और  यदि  प्रमुख  ay  ने  मारा
 दे  साथ  यानी .  यदि  हमें

 ग़लती  a  कनाल काल
 पुर्व नुमा नित  माता  4d  [Hoa  जिसका  पूर्वानुमान |  मेंने  योजना  आयोग  के  लोगों  के
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 परामर्श
 से  लगाया है  तो  मुझे  पूरा  विश्वास  है

 कि
 रेलवे  अपने  कार्य को  चुस्ती  के  साथ  करने

 में
 पूरी

 तरह  समर्थ  होगा  ।  हम  इतना  अधिक  यातायात  ले  जाने  में  समर्थ  होंगे  ।

 )

 श्री  ए०  ह  go  गनी  खान  चौधरी  :  अधिकतर  gataatfira  प्रस्ताव  प्रमुख  क्षेत्र  से

 are
 हैं

 ।
 यदि  प्रमुख  क्षेत्र  अपना  अपेक्षित  योगदान  करने  में  विफल  रहता  तो  निस्संदेह इस

 लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  में  आशंका  है  किन्तु  यदि  प्रमुख  क्षेत्र  विफल  नहीं  होता  है  तो  इसकी  कोई

 आशंका  नहीं  है  कि  रेलवे  राजस्व  कमाने  वाले  इस  यातायात  को  ले  जाने  में  समर्थ  नहीं  होगा

 गर  सरकारी  क्षेत्र  का  यातायात  प्रमुख  क्षेत्र  के  यातायात  कीਂ  क्षतिपूर्ति  नहीं  कर  सकता  है  ।

 इस  बार  मैंने  अपने  बजट  भाषण  में  इन  मामलों  में  प्रयोक्ताओं  को  कारण  स्पष्ट  किये  हैं  |

 जहां  तक  आरक्षण  समस्याओं
 का  सम्बन्ध  जेसा

 कि  मैं  पहले ही  सभा को  सूचित

 कर  चुका  हम  नई
 दिल्‍ली

 क्षेत्र  में  प्रायोगिक  योजना  के  रूप  में  आरक्षण  करने  के

 लिये  संगणकों  का  प्रयोग  करने  की  प्रयास  कर  रहे  हैं  बौर  इस  प्रयोग  से  मिले  अनुभवों  के

 आधार  पर  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  हम  आरक्षण  के  लिये  संगणकों  का  ही  उपयोग  करेंगे  ।

 वाद-विवाद  के  सवारी  डिब्बों  की  कमी  का  मुद्दा  भी  उठाया  गया  था  मैं

 सदस्यों  को  सुचित  करूगा  कि  मैंने  क्षमता-उत्पादन  तथा  पेराम्बलूर  में  इन्टेल  कोच  फैक्टरी

 की  क्षमता  प्रतिवर्ष  1000  डिब्बों  को  निर्माण  की  करने  के  लिये  उसके  आधुनिकीकरण के

 लिये  एक  योजना  .  सम्मिलित  की  नीरस देह  यह  एक  अन्तरिम  समाधान  है  ।  दीर्घकालीन

 उपाय  के  रूप  में  हमें  दूसरी  कोच  फैक्टरी  की  स्थापना  शीघ्र  ही  करनी  होगी  ।  इसके  लिये  हम

 मार  भाई  टीਂ  इ  एसਂ  से  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 बहुत  से  माननीय  सदस्य  रेलवे  का  विस्तार  चाहते  उनकी  बहुत  स्वाभाविक

 भर  उचित  मांगें  भारतीय  अर्थव्यवस्था  के  विस्तार  के  लिए  विभिन्न  क्षेत्रों  के  विकास  में

 जो  असन्तुलन है  वह  दुर  होना  चाहियें  और  लोगों  को  अपने  क्षेत्रों  के  के  बारे  में

 सोचनां चाहिये  ।  क्योंकि  धनाभाव  के  रण  हम  सभी  सदस्यों  की  मांगें  पूरी  करने

 में  समर्थ  नहीं  है  ।

 मैं  उनसे  क्षमा  मांगता  हूं  कि  यह  करना  सम्भव
 नहीं  हुआ

 ।  रेलवे
 का

 विस्तार  तथ

 रेलवे  के  विस्तार  के  लिये  पर्याप्त  विधि  प्राप्त  करना  बहुत  महत्वपूर्ण  मुद्दे  बन  गये  हैं  ।  अंतिम

 विश्लेषण  ag  विस्तार  या  तो  बजट  में  afi  धनराशि  की  व्यवस्था  कर  अथवा  इन

 उद्देश्यों  के  अन्य  संसाधनों  से  पर्याप्त  धनराशि  की  व्यवस्था  करके  हीਂ  हो  सकता  यह  बात

 योजना  आयोग  और  वित्त  मंत्रालय  को  समझनी  अन्यथा  मुझे  डर  है  कि  उन  बहुत  से

 वर्गों  नों  अपने  क्षेत्र  के  विकास  के  बारे  में  सोचते  रोष  उत्पन्न हो  जायेगा

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  ने  राजस्थान  में  एक  नया  जोन  बनाये  जाने  के  लिए  कहा

 प्री०  नारायण  चन्द्र  पाराशर  ने  चाहा  है  कि  उत्तरीਂ  रेलवे  को  द्विभाजन  किया  जाये  तथा
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 ए०  ato  ए०  गनी  खान

 प्  q |  जेसा  कि  सभीਂ  जानते एक  नया  रेल  मण्डल  बनाया  जाये  जिसका  मुख्या  य  जालन्धर  में  हो

 हैं  रेलवे के  पुनर्गठन  का  रेलवे
 समिति  भेज  दिया  गया  मई के  aa

 तक  हमें  उसकी  सिफारिशें  मिलने  की  आशा  है  ।  सिफारिशें  मिलने  पर  हम  इन  अनुरोधों  पर

 विचार  करेंगे  |

 प्रो०  दण्डवत  ने  एक  बहुत  ही  कुतूहल  पूर्ण  कहानी--जिसे  उन्होंने  किसी  अन्य  से  सुना

 था--बताई  कि  हम  रेलवे  में  से  जुड़े  बोनस  को  समाप्त  करने  जा  रहे  मैं

 सभा  को  विश्वास  दिला  सकता  हूं  कि  ऐसी  कहानियों  का  कोई  आधार  नहीं  है  और  मुझें  खेद

 है  कि  प्रो०  दंडवते  जेसे  व्यक्ति  भी  इस  प्रकार  की  अफवाहों  को  सहीं  मान  लेते  हैं  ।  फिर

 योजना  के  मानदंडों  की  समीक्षा  इस  वर्ष  अपेक्षित है  और  यह  दोनों  मान्यता  प्राप्त  श्रमिक  संघों  के

 परामर्श  ये  की  जायेगी |

 प्रो ०  दंडवते  ने  हस  बात  की  वकालत  की  कि  सुरक्षा  बल  और

 एस०  एफ०  के  कर्मचारियों  को  भी  बोनस  दिया  सभा  को  यह  सुचना  देते  हुए  मुझे  सर्व

 है  कि  1982-83  के  लिये  राशन  सहायता  के  अतिरिक्त  इन  लोगों  को  15  दिन  के
 वेतन

 के  बराबर  तदर्थ  बोनस  दिया  गया  है  ।

 श्री  वासुदेव  आचार्य  और  प्रो०  ag  दंडवते  ने  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिये  इजन

 चालकों  के  काम  के  घंटे  10  घंटे  करने  के  नियम  को  कार्यान्वित  किये  जाने  की  आवश्यकता

 के  बारे  में  इन् जन  चालकों  के  काम  के घन्टे  सामान्य  रूप  से  10  घन्टे  तक  ही  रखे  गये

 फिर  भी  विशेष  परिस्थितियों  जेसे  इन् जन  खराब  होने  तथा  अन्य  आपात

 स्थितियां में  काम  के  घन्टे  दस  से  भी  अधिक  हो  सकते  हैं  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  ऐसे  मामले  बहुत  कम  होते  हैं  ।

 मैं  यह  भीਂ  कहना  चाहूंगा  कि  रनिंग  स्टाफ  के  काम  के  कुल  घंटे  उनको  समय-समय  पर  भाराम

 तथा  अन्य  कार्य  शर्तों  at  समीक्षा  की  जा  रही  दुर्घटनायें  दो  मुख्य  कारणों  से  होती

 मानवीय  yo  तथा  कल-पुर्जों  की  खराबी  ।  मैं  सभा  को  विश्वास  दिला  सकता  हूं  कि  दुर्घटनाओं

 कम  करने  के  लिए  हम  हर  सम्भव  पूर्वोपाय  कर
 रहे  हैं

 1

 प्रो ०  सैफुद्दीन  सोज  :  इसको  पूर्णतया  समाप्त  हीਂ  कयों  नहीं कर  देते  ?

 पो ०  मधुवंडवते
 :

 वह  सम्भव  नहीं  है
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 यदि  प्रो ०  सोज  भी  रेल  मंत्री  तब  भी  यह  सम्भव

 नहीं
 है

 ।

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी :  मैं  रेल  प्रशासन  से  बा'र  बार  आग्रह  करता  रहा

 हूं  कि  सुरक्षा  रिकार्ड  में  सुधार  करने  के  लियें  कोई  भी  कसर  न  रखी  हाल  ही  में  26
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 फरवरी  1984  को  मैंने  मंडलीय  महा प्रबन्धकों  और  रेल  बोर्ड  की  लखनऊ  में  एक  बैठक

 बुलायीਂ  थी  ।  उसमें  कुछ  महत्वपूर्ण  निर्णय  लिए  गए  हैं  ।

 जब  से  मैं  रेल  मंत्री  बना  तब  से  मैंने  सभी
 मंडलीय  प्रबन्धकों  और  रेलवे  के  अन्य

 अधिकारियों  से  मिलने  at  और  उनके  साथ  प्रत्येक  दो  महीने  में  सभी  मामलों  पर  चर्चा  करने

 की
 प्रथा  स्थापित  कर  दी  है  ।

 में
 +

 और इस  बार  हम  लखनऊ  में  कभी  हम  बम्बई  में  मिलते  हैं  मद्रास
 कभी  अन्य  राजधानियों  में

 और  हम  उस  राज्य  की  समस्याओं
 को  जानने

 के  लिये  मुख्य-मंत्रि यों

 से  भी  मिलते

 इस  सम्मेलन  में  कुछ  महत्वपूर्ण  निर्णय  किए  गये  यें  निर्णय हैं  :  चालकों  तथा

 रनिंग  स्टाफ  के  स्वास्थ्य  तथा  शारीरिक  सक्षमता पर  कड़ी  .  निगरानी  रखी  जानी  चाहियें

 हमने  उन्हें  निर्देश  दिये  हैं  कि  इंस  पर  करना  होंगा  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  चालक  के  रूप  में

 सक्षम  नहीं  है  तो  तो  उसे  सेवा  निवृत  कर  दिया  जयेगा--हम  उसे  निपटारा  देयों  आदि

 का  भुगतान  करेंगे  यदि  वह  कोई
 अन्य  काम  कर  सकता  है  और  यदि  वह  सक्षम  है  तो

 हम  उसे  ag  कार्य  करने  का  अनुरोध  लकिन  यदि  उसका  स्वास्थ्य  अनुमति  नहीं  देता  तो

 हम  उसे  चालक  कें  रूप  में  कार्य  करते  रहने  के  लिए  मजबुर  नहीं  मैं  यह  भी  कहू

 चुका  इसके  अतिरिक्त  चालकों  और  रनिंग  Tih  के  काम  करने  की  जिनमें

 उनकी  ड्यू टों  के
 कुल

 घंटे  तथा  आराम  का  समय  शामिल  की  की  जानी  चाहिये

 ताकि  वे  अपने
 काम  पर  चुस्त  रहें  ।

 मानवी  भलों
 से  बचने  के  लिये  सुरक्षा  उपाय  के  रूप  में  हुम  एक  चरणबद्ध  तरीके  से

 स्वचालित  यन्त्रों  का  प्रावधान  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  |  लेकिन  सदस्य  जानते  इस  पर

 काफी  पैसा  खर्च होगा  ।  हम  प्रयोग  तौर  पर  चरणबद्ध  तरीकें  से  कलकत्ता  से

 बर्द मान  तक  यह  कार्य  कर  रहे  यदि  हम  सफल  रहे--मुझे  बताया  गया  है  कि  यह  सफल

 =—  हम
 अन्य  मंडलों  में  भी  ऐसे  यंत्र  लगायेंगे  ।

 यह  सुनिश्चित  किया  जा  रहा  है  कि  जहां  कहीं भीਂ  सम्भव  स्लीपर  सेक्शन  कोचों

 जिन्हें  रास्ते  में  जोड़ने  तथा  काटने  की  आवश्यकता  दो  ब्रेक  वैनों  के  बीच  जोड़ा  जाए  ।

 रेल  प्रशासन  के  सभी  स्तरों  पर  सुरक्षा  बोध  के  स्तर  को  अधिक  जागृत  के  लिये
 निरन्तर  प्रयास

 किये  रहे  तथा  रात्रि  निरीक्षणों  को  निरीक्षणों  के  स्तर  में  सुधार

 वासनात्मक  मामलों  का  तेजी  से  निपटारा  तथा  दंड  देता  ।

 बिना  चौकीदार  वाले  रेलवे  फाटकों  पर  भी  कई  दुर्घटना  यें  देश
 में  लगभग

 22,000  बिना  चौकीदार  वाले  रेल
 फाटक

 हैँ  ।  हमारे  पास  इतने  संसाधन  नहीं  हैं  कि  हम

 इन
 सभी  पर  चौकीदा  सं  ota  गों  का  पता  लगाया  है  जहां  /
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 go  ato  go  नौ  खान  see]

 चौकीदार  रखने  आवश्यकता  इनमें  से  1200  पर  रेलवे  के  खर्चे  पर  आदमीਂ  रखे

 जायेंगे  ।  केवल  400  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  खर्चे  में  हिस्सा  वहन  करना  पड़ेगा  ।  इस  बात

 के  प्रयत्न  किये  रहे  हैं  कि
 उपलब्ध  संसाधनों  के  भीतर

 इनमें
 से  जितने  अधिक  से  अधिक

 फाटकों  पर  ब्यक्ति  रखे जा
 उतने  पर  रखे  जायें  wt  हम  रेल

 फाटकों  पर

 टेलीफोन  तथा  बेहतर  रोशनी  व्यवस्था  का  प्रावधान  कर  रहे  हूँ  ताकि  स्थिति  में  सुधार  लाने  में

 सहायता  मिल  सके
 |

 श्री  वसुदेव  आचार्य  ने  उल्लेख  किया  था  कि  कुछ  श्र  जियों  के  कर्मचारियों  ने  अनेकों

 प्रदश  किए  उन्होंने  विशेष  रूप  से
 [981]  में  लोको  रनिंग  कर्मचारी  संघ  द्वारा  छेड़े  गये

 आन्दोलन  का  उल्लेख  किया  श्री  आचार्य  द्वारा  जिन  प्रद  नों  का  उल्लेख  किया  है  वे

 कर्मचारियों  के  उन  संघों  ने  आरम्भ  किए  हैं  जो  शरणी  के
 आधार

 पर  बनाये  गये  हूँ  तथा  जिन्हें

 प्राप्त  नहीं  है  ।  ऐसे  संघों  को  ,  मान्यता  प्रदान  करने  की  नीति  नहीं  है  क्योंकि  करे  केवल

 व्यक्तिगत  श्रेणियों  का  प्रतिनिधित्व  करते  ऐसे  संघ  .  हड़ताल  के  avert  तथा

 अन्य  ही  ऐसे  टकराव  के  तरीकों  द्वारा  का  अपना  रहे  हैं  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों
 को

 atreaaa  देना  चाहता  हूं  कि  कर्मचारियों  की  उचित

 मांगों  पर  विचार  करने  तथा  इस  उद्देश्य  से  कर्मचारियों  के  मान्यता  प्राप्त  संघों  से  बातचीत

 के  लिये  देव  तैयार  है  ।

 श्री  वसुदेव  आचार्य  ने  रेलवे  किसानों  के  कर्मचारियों  से  सम्बन्धित  उच्चतम  न्यायालय

 के  निर्देश  का  उल्लेख  किया  और  यह  सुझाव  है  कि  सांविधिक  कँण्टीनों
 पर

 भी

 इसे  लागू  किया  जाना  चाहिये  ।

 उच्चतम  न्यायालय  का  आदेश  सांविधिक  तथा  दिल्‍ली  स्थित  11  सांविधिक  मान्यता

 प्राप्त  किसानों  के  सम्बन्ध  में  है  तथा  इसे  पूरी  ae  कार्यान्वित  किया
 जा  चुका  अन्य

 स्थानों  की  मान्यता-प्राप्त  सांविधिक  कैन्ट्रीनों  के  कर्मचारियों  का  मामला  उच्चतम  न्यायालय

 में  लम्बित  है
 तथा  न्यायाधीश  है  ।  न्यायालय  के  अन्तरिम  ART F के  अनुसार  ऐसे

 कर्मचारियों  को  रेलवे  के  वेतनमान  दे  दिए  गए  हैं
 ।

 कुछ  सदस्यों  ने
 रेल  सेवा  आयोगों  के  कार्यकरण  का  उल्लेख  किया  विशेष  रूप

 १6  1984  को  होने  वाली  परीक्षा  को  स्थगित  किये  जाने  जाने  का  जिक्र  किया  गया

 परीक्षा  स्थगित  करनी  क्योंकि  विभिन्‍न  सावधानियाँ  बरतने  के  बावजूद  परीक्षा-पत्र

 के  लीक-आउट  हो  जाने  की  रिपोर्ट  मिली  थी  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  इस  मामले  की  छानबीन

 रहा  है
 ।
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 रेलवे  हे

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री ने  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जन  जाति  के

 थियों  के  लिए  आरक्षित  अनेक  पदों  को  अनारक्षित  किए  जाने  का  उल्लेख  किया  है  और  इसके

 कारण  जानने  चाहे  हैं  ।

 मैं  सदन  को  सूचित  करना  चाहता  हु  कि  यद्यपि  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  लिये

 आरक्षित  कोटे  को  भरने  के  सभी  प्रयत्न  किये  जाते  जिनमें  निर्धारित  शर्तों  .  में  छट  देन

 तथा  कोटे  पुरा  करने  के  लिये  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  जाना  शामिल  परन्तु

 यदि  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  उपयुक्त  अभ्यार्थी  उपलब्ध  नहीं  होते  तो  पदों  को

 श्वतकाल  के  लिये  रिक्त  नहीं  छोड़ा  जा  सकता  तथा  आरक्षण  का  सहारा  लेना  पढती है  ।

 वर्त  मान  नियमों  के  अनू  अनारक्षित  पदों  को  बाद  के  वर्षों  में  भरने  के  लिये  अगे  ले  जाया

 जाता  है  ।

 भारत  सरकार  के  अन्य  विभागों  की  तरह  tae  विभाग  भी  इसी  नीति  अमल  कर

 रहा  इस  सम्बन्ध  में  मैं  माननीय  सदस्यों  की  सहायता  तथा  उनके  सुझाव  आमंत्रित  करता

 |  |
 हिं  |  यदि  उनके  अनुसूचित  जाति  के  ऐसे  अभ्यर्थियों  के  नाम

 ,  जिन्होंने

 आवेदन  किया था  लेकिन  जिन्हें  नौकरी  तो  वे  ऐसे
 नाम

 हमें  भेज  दें  तथा  हम  उन

 गौर  करेंगे  अपनी  ओर से  पुरी  कोशिश  कर
 रहे  हैं

 ।

 oft  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  ने  ऐसे  मामले  का  उल्लेख  किया  है  जिसमें  डीजल

 लोकोमोटिव  कारखाने  में  कई  लाख  रुपये  की  पीतल  तथा  तांबे  के  स्थान  पर  पत्थर  आदि

 रखा  हुआ  पाया  गया  कौर  आगे  कहा  है  कि  इस  मामले  .
 में  केवल  एक  चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारी

 को  जिम्मेदार  ठहराया  गया  है  त

 यह  समाचार  मिला  है
 कि  इस  मामले  तांबे  और  पीतल  कीं  ट्यूबों  के  10  लाख

 रपये  के  क्र या देशों  पत  कलकत्ता  की
 एक

 फर्म  ने  डीजल  लोकोमोटिव  वर्क्स  के  साथ  धोखाधड़ी

 करके  तांबे  और  पीतल  की  ट्यूबों  के  स्थान  पर  लाल  रेत  सप्लाई  कर  दिया  |

 जिस  वह  वैगन  जिसमें  डी०  एल०  डब्ल्यु  के  लिये  रेत  बुक  किया  गया  था  अभी

 डी०  एल०  डब्ल्यू  के  परिसर  में  ही  फर्म  के  एक  प्रतिनिधि  ने  डी०  एल०  डब्ल्यू

 के  कुछ  कर्मचारियों  की  मिली  भगत  से  धोखाधड़ी  करके  तांबे  तथा  पीतल  की  ट्यूबों  के  लिए

 भुगतान  प्राप्त  कर  लिया  ।  दुराचार  के-सदेह  में  डीजल  लोकोमोटिव  चरस  के  तीन  कर्मचारियों

 को  निलम्बित  कर  दिया  गया  केन्द्रीय  जांच  लखनऊ  ने  एक  मामला  दर्ज  किया

 तथा  छानबीन  चल  रही  है  ।

 विशेषकर  यात्नी  गाड़ियों  की  समय  की  पाबन्दी  में  सुधार  के  लिए  ata

 की  गई  लम  दूरी  की
 गाड़ियों  कीं  समय  पाबन्दी  में  सुधार  हुआ  लेकिन  स्थानीय

 कडे
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 कपा  सा nisi,  के  मामलों  में  हम  महत्वपूर्ण  परिणाम  प्राप्त  नहीं  कर  पाये  हैं  छु  द ह  की

 गाड़ियों  की  की  पाबन्दी  में  सुधार  लाने  की  ओर  भी  अधिक  ध्यान  हम  इस  पर

 गम्भीरता  से  गौर  करेंगे  ।

 मेरा  विचार  है  कि  यदि  हम  भौर  अधिक  डीजलीकरण  कर  सके  तो  हम  काफी  हद  तक

 सुधार  कर  सकते  हैं  क्योंकि  भाप  के  इन् जन  खराब  हैं  और  उनमें  कोई  न  कोई  खराबी

 होती  रहती  है  |

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  नई  गाड़ियां  चलाने  मांग  की  है  ।  हम  इस  पर  अवश्य

 विचार  करेंगे  |  मैंने  उनमें  से  कई  सदस्यों  से  aga  किया  है  कि  वे  मेरे  कार्यालय  में  जायें

 ताकि  नई  रेलगाड़ियां  चलाने  की  सम्भावना  का  पता  लगाने  लिये  यातायात  सदस्य  तथा

 अन्य  सदस्यों  से  बातचीत  की  जा  सके  ॥

 श्री  ATHA  ने  स्टेशनों  पर  लाइसेंसधारी  कुलियों  को  सामाजिक  सुरक्षा  से  सम्बन्धित

 समस्या  उठाई  है  ।  विभिन्‍न  कारणों  से  कुलियों  को  रेल  कर्मचारी  मानना  सम्भव  नहीं

 हो  पाया  फिर  भी  जहां  तक
 .

 सम्भव  हो  पाया  रेलवे  ने  उनकी  आधिक  स्थिति  को

 सुधारने  का  प्रयास  किया  इस  समय  लाइसेंसधारी  कुलियों  .
 को  चिकित्सा  आराम

 ‘AAATAT  का  बिल्लों  की  हस्तांतरण  जेसी  अनेक  सुविधायें  दी  गई  हैं  ।

 माननीय  सदस्यों  को  याद  होंगा  कि  प्रधान  मंत्री ने  16-11-85  को  इस  सदन  में

 घोषणा  की  थीं  कि  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  एक  पास  देने  के  प्रश्न  पर  -  विचार  किया  जायेगा  ।

 मुझे  यह  घोषणा  करते  हुए  खुशीਂ  है  कि  मैंने  निर्णय  किया  है  कि  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  देश

 के  श्रमण  के  लिये  एक  प्रथम  por  का  पास  दिया  जायेगा  जो  छः  मास  तक  मान्य

 यद्यपि  प्रधान  मंत्री  के  बयान  में  यह  स्पष्ट  नहीं  भ्रमण  के  दौरान  इन्हें  उनके  अनुरोध  पर

 जहां  तक  सम्भव  चिकित्सा  सुविधायें  भी  उपलब्ध  कीं  जायेंगी  ।  केन्द्र  अथवा  राज्य

 सरकारों  से  पेंशन  पाने  वाले  सभी  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  यह  रियायत  उपलब्ध  होगी

 मंडलीय  रेल  प्रबन्धक  पास  करने  से  पूर्व  अनुरोध  की  प्रामाणिकता  के  बारे  में  स्वयं  को

 संतुष्ट  करेंगे  |

 श्री  रामअवतार  शास्त्री  )
 आप  स्वतंत्रता  सेनानियों  एक  सके  रहे  हैं

 या  al

 थी  1.0  बी०  नौ  खान  दो  ।

 प्रो  मंच  दंडवते  :  क्या  इनमें  वे  भी  शामिल  जो  आपातस्थिति
 में

 स्वतंत्रता  के

 लिये लड़  थे  ?

 384
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 ७  ध  छिल  b द  द
 श्री yo  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी

 :
 क े दिय देव द  य  सदस्य  सदन के  एक  बहुत  सम्मानित

 सदस्य  हैं  ।  मैं  इस  देश  के  लिए  स्वराज्य  दिलाने  वाले  स्वतंत्रता  सेनानानियों  को  हंसी

 का  पात्र
 बयानों  नहीं  चाहता  |

 इससे  पहले  कि  मैं  समाप्त  मैं  वाद-विवाद  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  लेने

 तथा  बहुमूल्य  सुझाव  देने  के  लिये  माननीय  सदस्यों  के  प्रति  आभार  व्यक्त  करता  अपने  उत्तर

 सदस्यों  द्वारा  गये  सभी  gel  को
 शामिल  कर  पाना  मेरे  लिये  सम्भव  नहीं  हों  पाया

 मैं  उन्हें  एक  बार  फिर  भाश्वासन  देना  चाहता  हू  कि  प्रत्येक  मुद्दे  को  नोट  कर

 लिया  गया  है  और  हमारे  सामने  भाने  वोली  कठिनाइयों  की  सीमा  के  भीतर  जहां  तक  सम्भव

 अधिक  से  अधिक  सुझावों  को  कार्यान्वित  करने  केਂ  लिए  सभी  प्रयत्न  किये  जायेंगे  ।

 घन्यवाद  |

 6°12  स०  ॥! हू
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 के  11  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई
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